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प्रावकथन 


प्रस्तुत पुस्तक समाजशास्त्र की एक सहभागी पुस्तक है जो न केवल विद्यार्थियों अपितु समाजशास्त्र के शिक्षकों 
के लिए भी एक पढनीय पुस्तक साबित होगी। यह पुस्तक विशेष तौर से उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक 
होगी जो कक्षा ज! एवं जग में समाजशास्त्र को एक ऐच्छिक विषय के रूप में चुनना चाहते हैं। इस पुस्तक 
को तैयार करते समय इस्त बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वे विद्यार्थी जो औपचारिक रूप से पहली बार 
इस विषय को पढ़ेंगे, उन्हें इसके अध्ययनोपरांत समाजशास्त्र के विकास एवं उसकी मौलिक अवधारणाओं का 
परिचय हो जाए। विषय का यह ज्ञान उनकी आगे की पढ़ाई में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। 


सामान्यतः परिषद्‌ में तैयार होने वाली पुस्तकें मूलरूप से अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, तदुपरांत उनका हिंदी 
में अनुवाद किया जाता है। इससे हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है । इसीलिए प्रस्तुत 
पुस्तक हमने मूलरूप से हिन्दी में ही लिखवाई है। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी हैं- पहला तो यह कि 
समाजशास्त्र अभी भी अन्य शास्त्रों की तुलना में एक नया शास्त्र है, अत: हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों 
को अतिरिक्त अध्ययन के लिए हिन्दी में पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरा यह कि सामान्यत: अंग्रेजी 
माध्यम से समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी हिन्दी वालों की तुलना में नगप्य हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते 
हैं कि हिन्दी माध्यम से समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी तुलनात्मक रूप में बहुत अधिक हैं, और अध्यापकों 
की निरन्तर सही माँग रहती है कि उनके लिए समाजशास्त्र की अतिरिक्त पठनीय सामग्री हिन्दी में 
उपलब्ध करवाई जाए। छात्र ही नहीं अपितु शिक्षक भी हिन्दी में पठनीय सामग्री की आवश्यकता अनुभव करते 
हैं। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक को हिन्दी में ही तैयार करवाया । यह सामग्री न 
केवल समाजजशास्त्र के शिक्षक एवं विद्यार्थियों अपितु इस विषय में रुचि रखने वाले सामान्य पाठकों के लिए भी 
उपयोगी सिद्ध होगी। 


सामान्यतः एक विद्वान विषय के सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, परन्तु किसी एक क्षेत्र विशेष में 
उसका अच्छा अधिकार होता है। इन सभी का लाभ विद्यार्थियों को मिले इसी सोच के तहत विभिन्‍न पाठों को 
विभिन्‍न विद्वानों द्वारा लिखवाया गया। इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वानों से यह अनुरोध भी किया गया कि 
लेख की भाषा यथासंभव सरलतम रखी जाए ताकि एक दंसवीं पास विद्यार्थी इसे ठीक प्रकार से आत्मसात कर 
सके। समाजशास्त्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़े इसीलिए हमने भाषा की सरलता के प्रति विशेष आग्रह रखा है। 


प्रस्तुत पुस्तक का संपादन समाजशास्त्र के जाने माने विद्वान प्रोफेसर योगेन्द्र सिंह एवं परिषद्‌ की 
डा. मंजु भट्ट, रीडर, समाजशास्त्र ने किया। प्रो. सिंह ने इस पुस्तक के कतिपय लेख भी लिखकर हमें अनुग्रहीत 
किया। इसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं। हम उन समस्त विद्वानों के भी आभारी हैं जिन्‍्होंनें अपने 


ए 


व्यस्त समय में से समय निकालकर इस पुस्तक के पाठों को लिखा। इस पुस्तक का पुनरावलोकन पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में किया, इसके लिए हम विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के भी आभारी हैं। 


प्रत्येक पुस्तक एवं सहायक शिक्षण स्रामग्री का विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। किसी भी पुस्तक के लिए 
यह दावा करना बहुत कठिन है कि वह पूर्णत: परिशुद्ध है। अतः शिक्षकों, विद्यार्थियों, समाजशास्त्रियों एवं 
सामान्य पाठकों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले सुझावों का स्वागत है। सुझावों के द्वारा ही 
हम किसी पुस्तक को परिष्कृत कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
नई दिल्‍ली निर्देशक 
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आमुख 


“समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक” ”, समाजशास्त्रीय निबंधों का संग्रह है। प्रयास यह किया गया है कि पाठकों 
को इन निबंधों के माध्यम से उन सामाजिक और ऐतिहाप्तिक परिप्रेक्ष्यों से परिचित कराया जाए जिन्होंने 
भारतीय समाजशास्त्र के सिद्धांतों, पद्धतियों और सामाजिक प्रक्रियाओं के विकास की दिशाओं का निर्धारण किया 
है। सामाजिक शक्तियाँ और ऐतिहासिक संदर्भ ज्ञान और सिद्धांतों को चेतन या अचेतन ढंग से किस्त प्रकार 
से प्रभावित करते हैं, यह इन निबंधों को पढ़ने से पाठकों को आभास होगा। सामाजिक सिद्धांत का भी अपना 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है। 


विश्व स्तर पर सामाजशास्त्र के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करने से यह सिद्ध होता 
है कि सामाजिक, आर्थिक और प्राविधिक शक्तियों के नई दिशाओं में उभरने के साथ ही,समाजशास्त्र का उद्भव 
हुआ। इसमें औद्योगिक क्रान्ति की भूमिका का अत्यधिक योगदान है। सामाजशास्त्र, मात्र एक सिद्धांत अथवा 
अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति ही नहीं है। यह एक प्रकार की सामाजिक चेतना है। इस चेतना के मुख्य 
लक्षण, दार्शनिक दृष्टि से औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व के पुनर्जागरण की विचारधारा से गहरे रूप में प्रभावित 
हुए हैं। यह मान्यता कि सामाजिक अस्मिता और इसका उद्भव समाज की अंतरंग प्रक्रियाओं के द्वारा ही बनती 
और बदलती है, एक क्रान्तिकारी विचारधारा थी जिसको स्थापित होने में परम्परावादी चर्च और धर्म की पूर्व 
मान्यताओं का सामना करना पड़ा। योषुप में कार्ल मार्क्स, मैक्स वैबर और इमाईल दुर्खाम जैसे समाजशास्त्रियों 
ने,जिन्होंने समाजशास्त्र की बुनियाद रखी, इस मान्यता को उभारा कि परम्परा और धर्म, दोनों का आधार 
सामाजिक होता है। कार्ल मार्क्स इस दिशा में अधिक क्रान्तिकारी विचार रखता था। उसकी यह मान्यता थी 
कि धर्म मात्र वर्ग संघर्ष को टालने के लिए शक्तिशाली सामंतों और पूँजीपतियों का एक बहकावा मात्र है। मैक्स 
वेबर ने इस समस्या का दूसरे ढंग से विश्लेषण किया है। उसकी दृष्टि में परंपरा और धर्म, आर्थिक व सामाजिक 
परिवर्तन में सहायक होते हैं उन्हें मात्र आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक नहीं समझना चाहिये । 
उसके अनुसार पूँजीवाद का विकास ही क्रिश्चियन धर्म के सुधारवादी और प्रोटेस्टवादी आंदोलनों के द्वारा हुआ। 
उन सभी विचारों और मूल्यों का उदय जिसे हम समाजशास्त्रीय चिंतन प्रणाली का आधार समझते हैं, जैसे, 
व्यक्तिवाद और व्यक्ति स्वातंत्रय के मूल्य, पूँजी की बचत और उद्यमशीलता के अनुरूप इसकी लागत, बुद्धिवादी 
सामाजिक मूल्य, और इनका सामाजिक क्रियाओं और सिद्धांतों में उपयोगितावादी दृष्टिकोण से उपयोग, आदि 
परिवर्तन के नये संदर्भो का आधार, मैक्स वेबर के अनुसार यूरोपीय देशों में धार्मिक सुधारों के द्वारा प्राप्त 
हुआ है। 

इमाईल दुर्खीम के विचारों ने अपनी विशिष्टता के द्वारा समाजशास्त्रीय चिंतन को आगे बढ़ाया। धर्म को 
दुर्लीम भी सामाजिक शक्तियों और प्रक्रियाओं का ही प्रतिफल मानता था। यह ही नहीं, उसके विचार में ज्ञान 
के सभी मूलभूत तत्व और अवधारणाओं का सृजन भी सामाजिक शक्तियों के द्वारा होता है | ज्ञान और चिंतन 


| 


का सामाजिक संदर्भ होता है, इस मान्यता को दुखीम ने आगे बढ़ाया। धार्मिक रीतिरिवाज वे प्रक्रियाएं हैं जिनके 
द्वारा ही, आदिम समाज में मूलभूत अवधारणाओं का विकास हुआ, उदाहरण के लिए धार्मिक पर्वों के द्वारा आदिम 
मानव ने पवित्र और अपवित्र के बीच में अन्तर्भेद स्थापित किया, समय के साथ स्थान का भेद भी (पवित्र और 
साधारण या अपविज्न) विभिन्‍नता की रूपरेखा द्वारा विकसित हुआ, और कर्म कांडों के द्वारा ही भाषा के प्रतीकों 
का जन्म हुआ। इस प्रकार ज्ञान के आधारभूत तत्वों की स्थापना सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा ही 
हुई है। 


समाजशास्त्र की यह स्थापना अत्यंत क्रान्तिकारी अर्थ रखती है। इसके द्वारा विचारों के स्वतंत्र संवर्धन 
और विकाप्त की प्रक्रिया की बल मिला। ज्ञान, विज्ञान और टैक्नॉलाजी की सामाजिकता की अनुभूति को स्थापित 
किया, और सबसे बड़ी वैचारिक मान्यता कि समाज और स्वयं भौगोलिक, आर्थिक और ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा 
उत्पन्न व्यवस्था है, को सर्वमान्य बनाया। मूल्यों के स्तर पर, सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाव, 
व्यक्ति,जाति, रंग अधवा लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, और व्यक्ति स्वातंत्रय और जनतंत्रीय व्यवस्था 
की मान्यता इत्यादि मूल्यों को स्थापित और सर्वमान्य बनाने में समाजशास्त्रीय योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका 
रही है। 


इस अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक ज्ञान और पद्धति की प्रणाली भी है और 
चिंतन की एक शैली भी | इसकी मौलिक अवधारणाएं हैं- सामाजिक संरचना का विचार, संरचना को बनाये 
रखने में योगदान देने वाली संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन और उन कारणों और प्रक्रियाओं का अ६ 
ययन जिनसे संरचना में परिवर्तन होता है। ये कारण समाज के भीतर के भी हो सकते हैं और बाहरी दबाव 
के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक संरचना और संस्कृति का गहरा पारस्परिक संबंध है। संस्कृति, 
मूल्यों, विचारों, विश्वासों, परम्पराओं और सामाजिक वस्तुओं और बिम्बों के सामूहिक संयोजन की व्यवस्था 
है। इसकी अपनी आन्तरिंक संरचना होती है और उसका योगदान दो प्रकार का होता है, प्रथम यह कि संस्कृति 
के द्वारा सामाजिक संरचना का संपूर्ण, गठन और अनुकूलन होता है। साथ ही सामाजिक संरचना में परिवर्तन 
की प्रक्रिया में भी संस्कृति अपना अलग से योगदान देती है। इस प्रकार सामाजिक संवर्धन और परिवर्तन, दोनों 
ही महत्वपूर्ण दिशाओं में संस्कृति का योगदान होता है। सामाजशास्त्रीय अध्ययन में न केवल सामाजिक संरचना 
का अध्ययन किया जाता है वरन्‌ उन मूल्यों और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध 
सांस्कृतिक संप्थाओं से जुड़ा छुआ है। 

समाजशास्त्र के विकास में इसकी अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह है, कि 
विश्वविद्यालय स्तर पर यूरोपीय देशों में समाजशास्त्र की मान्यता और इसके अलग विभागीय और ज्ञान प्रणाली 
के रूप में स्वीकार करने की दिशा में वृद्धि, समाजशास्त्र के पद्धतीय पक्ष से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। 
विचारधाराओं के रूप में कुछ अन्य समाज विज्ञान जैसे कि, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तो पहले से स्थापित 
थे। नीतिशास्त्र भी बहुत अंशों में समाजशास्त्र से समानता तो रखता है, लेकिन वह गुणवत्ता जो समाजशास्त्र 
को इन समाजविज्ञानों से अलग-थलग करती है और समाजशास्त्र की अपनी निजी अस्मिता को स्थापित करती 
है, वह समाजशास्त्र की पद्धति है। 


शा 


समाजशास्त्रीय पद्धति के मुख्य लक्षण हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और सामाजिक मापन इत्यादि 
जिसे समाजशास्त्री ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में उपयोग में लाता है। समाजशास्त्रीय पद्धति में ये सभी 
तत्व सामाजिक इकाई की मान्यता पर आधारित होते हैं जो व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी और एक पूरी 
सामाजिक व्यवस्था भी | सामाजिक इकाइयों के स्वरूप के अनुसार समाजशास्त्री उपयुक्त पद्धतियों का चयन 
करता है। इसीलिये अवलोकन कभी एक व्यक्ति पर भी आधारित हो सकता है और एक समुदाय पर भी। 
इस सापेक्षिक चयन के निर्णय में सामाजिक इकाई के गुणात्मक स्वरूप को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे 
कि, विचारों और व्यक्तिगत गुणों के अन्तर्भेद का यदि अध्ययन करना है तो वह पद्धतियाँ अधिक सार्थक होंगी 
जो साक्षात्कार अथवा सर्वेक्षण पर आधारित होती हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की पारस्परिक 
विभिन्‍नता का आभास हो सके । परन्तु यदि सामाजिक इकाई का स्वरुप सामूहिक हो और उसकी इस सामूहिकत्ता 
का अंतरंग संबंध उसकी संरचना से हो, जैसा कि उदाहरण के लिए, सांस्कृतिक संरचना में पाया जाता है,या 
सामाजिक इकाई का सामूहिक स्वरूप इसकी भौगोलिक अथवा सामाजिक अन्त:क्रियाओं पर आधारित हो, जैसे 
राष्ट्र, समुदाय अथवा सम्प्रदाय इत्यादि, उस स्थिति में साक्षात्कार और अवलोकन के साथ साथ उसकी 
संस्थात्मक और ऐतिहासिक समग्रता को भी ध्यान में रखकर वैयक्तिक अध्ययन अथवा गुणात्मक अध्ययन पद्धति 
का उपयोग आवश्यक हो जाता है। 


समाजशास्त्र के शास्त्रीय स्थापना में इसकी पद्धतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाजशास्त्रियों ने 
इस शास्त्र के प्रारंभिक काल से ही पद्धतियों की गुणवत्ता के आधार पर ज्ञान के विकास और संवर्धन को नई 
दिशा दी। कार्ल मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के अध्ययन के लिये मात्र वैचारिक अथवा अवधारणत्मक योगदान 
ही नहीं दिया बल्कि सर्वहारा वर्ग अथवा मजदूरों की सामाजिक स्थिति और समस्याओं के मापन के लिये सर्वेक्षण 
पद्धति का उपयोग किया। मैक्स वैबर ने नागरीय व्यवस्था के विकास में संस्थात्मंक परिवर्तन की प्रक्रिया का 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जिसमें अवधारणाओं के अतिरिक्त ऐतिहासिक गुणवत्ता पर अधि 
क ध्यान दिया गया। पद्धति के उपयोग की पराकाष्ठा हमें इमाईल दुर्खीम की रचनाओं में मिलती है। दुर्खीम 
ने आत्महत्या की समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जिसमें सामाजिक अवलोकन और सर्वेक्षण की 
पद्धतियों का सार्थक उपयोग किया गया है। समाजशास्त्र की विशिष्टता का आधार इसकी पद्धतियों के अतिरिक्त 
उन समस्याओं के अध्ययन पर भी आधारित है जो समसामयिक ही न होकर, सामाजिक हित की दृष्टि से 
अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक विघटन व विस्थापन, नगरीकरण, गरीबी, श्रमिकों, 
बालकों और स्त्रियों का शोषण, अपराध और सांस्कृतिक अथवा सामाजिक हास अथवा विचलन इत्यादि की 
समस्याएँ। इन अध्ययनों के द्वारा समाजशास्त्र ने न केवल एक नवीनतम चिंतन की दिशा निर्धारित की, बल्कि 
शोध के लिए उपयुक्त तरीके भी प्रस्तुत किए। समाजशास्त्र की सामाजिक सार्थकता इसके इसी दोहरे योगदान 
में सान्निहित है । | 


समाजशास्त्र का भारतवर्ष में विकास लगभग बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में हुआ | समाजशास्त्र की पढ़ाई 
मुंबई विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के साथ आरम्भ हुई । इसके पहले कोलकाता में एस, एन. सील ने इस 


विषय का प्रतिपादन आरम्भ किया और कई अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्रीय विचारों और सिद्धांतों के पाश्चात्य 
परिप्रेक्ष्य में अपनी रचनाओं और विचारों को उजागर किया। इस समय की रचनाओं में दो प्रकार की वृत्तियाँ 
दिखाई देती हैं: पहली तो यह, कि समाजशास्त्र और नृतत्वशास्त्र में अन्तर्भद नहीं किया गया है और दूसरी 
ओर अधिकतर विश्लेषण भारतीय सभ्यता और समाज के प्रति पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के विचारों और 
मूल्यांकनों के प्रति आलोचनात्मक भाव से किये गये हैं | विशेषकर वह विकासवादी विचार जो हेनरी मोर्गन, 
हाबहाउस इत्यादि की रचनाओं में पाया जाता है और जिसमें मानव सभ्यता के विकास को क्रमबद्ध चरणों से 
होकर विकप्तित होने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। उदाहरण के लिए मोर्गन का विचार की सभ्यताएँ तीन चरणों 
में विकप्तित होती हैं, अर्थात जंगली व्यवस्था, बर्बरता पूर्ण व्यवस्था और सभ्य व्यवस्था। आलोचना इस बात को 
लेकर की गई कि मात्र पाश्चात्य समाज को ही सभ्यता की कोटि में रखने का प्रयास इन रचनाओं में दिखाई 
देता है। अन्य सभ्यताओं को जिम्में पूर्व की सभ्यताएँ, जैसे कि भारतवर्ष या चीन की सभ्यताओं को विकास 
की कोटि में अलग और प्रायः निम्न स्तर में रखकर विश्लेषण किया गया है। 


फलस्वरूप आरम्भिक काल की भारतीय समाजशास्त्रीय रचनाओं में अपनी सभ्यता के प्रति अस्मिता का 
प्रइन सर्वोपरि रहा और इसके साथ ही समाज और संस्कृति की सुधारात्मक विवेचनाएँ भी की गईं। समाजशास्त्र 
इस प्रकार बंगाल और महाराष्ट्र (कोलकाता और मुंबई महानगरों) के छोर से उठने वाली भारतीय समाज और 
संस्कृति के प्रति पुनर्जागरण की प्रक्रिया का एक अंग बनकर विकसित हुआ। इस समय के समाजसशात्त्र में 
विकासवादी सिद्धांत की प्रधानता, उसके सामाजिक विश्लेषण और समालोचनात्मक चितंन की प्रमुखता रही। 


शिक्षा में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास अधिक तेजी से मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। वहाँ 
पर पैद्रिक गीडूस ने इसकी शिक्षा आरम्भ की और बाद में जी.एस. घूरिये की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की 
पढ़ाई शुरू हुई। मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्री, श्री एस. वाड़िया ने समाजशास्त्र की शिक्षा को दर्शनशास्त्र 
के साथ आरम्भ किया और कोलकाता से ही शिक्षित राधाकमल मुखर्जी और डी.पी. मुखर्जी ने लखनऊ 
विश्वविद्यालय में समाणशास्त्र की शिक्षा अर्थशास्त्र के साथ देना आरम्भ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
बीसरवीं सदी के दूसरे-तीक्षरे दशकों में जब समाजशास्त्रीय शिक्षण का आरम्भ हुआ त्तो इसको एक अलग 
स्वतंत्रशास्‍्त्र के रूप में विश्वविद्यालय स्तर पर पूरी मान्यता नहीं मिली थी। इसका एक कारण यह भी था कि 
इंग्लैंड के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने, जिसमें आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज शामिल हैं, ने भी समाजशास्त्र को शिक्षण 
की दृष्टि से अलग शास्त्र के रूप में मान्यता नहीं दी थी। इसका प्रभाव भारतीय समाजशास्त्रियों पर भी पड़ा 
जो अधिकांशत: इन्हीं ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से प्रभावित थे। 


बाद के दशकों में समाजशास्त्र का विकास बड़ी तेजी से, हुंआ और विश्वविद्यालय स्तर पर समाजशास्त्र 
के अलग विभागों की स्थापना होने लगी। परन्तु इस प्रक्रिया का सर्वाधिक विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ जब 
भारतीय समाजशास्त्र ब्रिटेन के अतिरिक्त अमेरिका और अन्य यूरोपिय देशों के विश्वविद्यालयों के सम्पर्क में 
आने लगा। इस सम्पर्क ने न केवल समाज शास्त्र की शास्त्रीय स्थापना को बल दिया बल्कि इसकी विषय वस्तु, 
सिद्धांतपरकता और पद्धतीय स्थापनाओं की विविधता और गहराई को मूर्तिवान किया। 


फू 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का समाज शास्त्र सैद्धांतिक दृष्टि से नतृत्वशास्त्र के सामाजिक प़िद्धांतों से गहराई 
से प्रभावित दिखता है । विकासवादी सिद्धांत की प्रधानता, सांस्कृतिक और सामाजिक विश्लेषणों में संस्थाओं की 
उत्पत्ति के ग्रशन को लेकर विषय आकलन और चितंन और तुलनात्मक संस्थात्मक अध्ययनों की प्रधानता 
इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इन सिद्धांतों में ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य का भी समावेश दिखाई देता है। 
' ऐतिहासिक विश्लेषण तुलनात्मक और मार्क्सवादी दोनों प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग करके किए गए हैं। परन्तु 
समाजशास्त्रीय रचनाओं में मार्क्सवाद की अपेक्षा तुलनात्मक इतिहास विज्ञता का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। 
विश्लेषण की वृतियाँ प्राय: सभी संस्थाओं और संरचनाओं के अध्ययन में मिलती हैं, चाहे वह धर्म, भाषा, जाति 
व्यवस्था, या अन्य किसी प्रकार की विषय वस्तु रही हों। इन रचनाओं में चेतन अथवा अचेतन रूप में पाश्चात्य 
समाजशास्त्रियों की रचनाओं और सिद्धांतों की छाया प्राय: विद्यमान होती है। यहाँ तक कि, शिक्षण स्तर पर 
जो पाठ्यक्रम विकसित किये गये उस पर भी पाश्चात्य विश्वविद्यालयों, विशेष रूप में बर्तानवी विश्वविद्यालयों 
के नतृत्वशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दिखता है । उदाहरण के लिए मुंबई विश्वविद्यालयों में सामाजिक प्राणिशास्त्र 
का पाठ्यक्रम, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्रीय समाजशास्त्र की प्रधानता इसके द्योतक हैं| एक और 
विशेषता जो इन पाठ्यक्रमों में देखने को मिलती है वह है “पद्धति शास्त्र'' की शिक्षा का पूरा अभाव | एक 
प्रकार से यह इस बात की पुष्टि करता है कि किस सीमा तक भारतीय समाजशास्त्र स्वतंत्रता के पूर्व के दशकों 
में नृतत्वशास्त्र से प्रभावित था जहाँ पर मात्र एक ही पद्धति “अवलोकन अथवा सहभागी अवलोकन” की 
सम्भावना मान्य थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाजशास्त्र का कई दिशाओं में रूपान्तर होने लगा। 
950 के दशकों में सब से बड़ी घटना यह हुई कि अमरीकी समाजशास्त्र और समाज वैज्ञानिकों का सम्पर्क 
बढ़ने लगा। शोध और शिक्षा के क्षेत्र में जो नई संस्थाएं स्थापित होने लगीं उनमें अमरीकी योगदान महत्वपूर्ण 
रहा और अमरीकी समाजशास्त्र के बहुपक्षी अथवा बहुआयामी चरित्र ने भारतीय समाजशास्त्र को अछूता न 
छोड़ा। इसके साथ ही समाजशास्त्रियों व समाजवैज्ञानिकों से अपेक्षा की जाने लगी कि वह राष्ट्र के आर्थिक 
सामाजिक व सांस्कृतिक विकास और नियोजन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान करें | इसके लिए भी अमरीका 
का उदाहरण सर्वोपरि था, विशेष रूप से सामुदायिक विकास'” के ग्रामीण व नगरीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य 
में । शोध और अध्ययन के क्षेत्र में अमरीकी प्रभाव इस दशक के “ग्राम”” अध्ययनों में दिखाई देता है। पचास 
के दशक में नगरीय सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन योजना आयोग के सहयोग से किया गया 
जिसमें समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया | समाजशास्त्र की अपनी शास्त्रीय अस्मिता इस सम्पर्क 
से और प्रखर होकर निकली और इसका प्रभाव पाठ्यक्रमों, शोध प्रक्रियाओं और समाजश्ास्त्रीय तिद्धांतों के प्रति 
चितंन की दिशाओं में दिखाई देता है । 


पाठ्यक्रमों में अब “पद्धति शास्त्र'” एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा और मात्र अवलोकन 
की पद्धति के स्थान पर सर्वेक्षण और सांख्यकीय पद्धतियों का भी अध्ययन और उपयोग शोधकार्यों में किया 
जाने लगा। शोध प्रक्रियाओं में इस काल मे नया मे'ड़ लिया विषयवस्तु की दृष्टि से और शोध पद्धति की दृष्टि 
से भी। पहले के अपेक्षा अब "सामाजिक संरचना”” और “समुदाय'” के विचारों को प्रधानता मिलने लगी। 
जाति व्यवस्था, 'जन-जातीय समाज'' और “नगरीय समुदाय” ' इत्यादि सामाजिक तथ्यों को मात्र ऐतिहासिक 
या तुलनात्मक उत्पत्ति के संदर्भ में न देखकर उनका अवलोकन “संरचनात्मक”' और “प्रकार्यात्मक'' 


हर 


समायोजन और परिवर्तन को वस्तुस्थिति के संदर्भ मे स्थापित किया जाने लगा। इस से 'संरचनात्मक'” और 
'प्राकार्यात्मक '” समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को बल मिला। अवलोकन व अध्ययन की इस नई सैद्धांतिक जागरूकता 
ने भारतीय समाजशास्त्र को नई “पद्धति” और “शास्त्रीय'' अस्मिता देनी शुरू की और समाजशास्त्र एक 
संवेदनशील वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित होने लगा। इस बदलाव के बावजूद यह भी विचारणीय है कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के प्रशन जो भारतीय सांस्कृतिक परम्परा और सभ्यता की अस्मिता से जुड़े हुए थे, 
वह किसी सीमातक मद्चम नहीं पड़े, बल्कि वे अस्मिता से जुड़े हुए थे और उन प्रश्नों को लेकर विशेष रूप 
से पाश्चात्यकरण के प्रश्न को लेकर नई प्रवृत्ति और सैद्धांतिक चितंन भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययनों में 
दिखाई देने लगा। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों से यह उजागर किया कि जाति व्यवस्था के अन्तर्गत 
गतिशीलता की प्रक्रिया का एक मुख्य कारण मात्र पाश्चात्यीकरण ही नहीं बल्कि पारम्परिक 'संस्कृतिकरण भी 
है'' | भारतीय संरचना के विचार में ही परम्परा का सिद्धांत अन्तर्निहित है यह विवेचना कतिपय 
समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों और सामाजिक अवलोककनों के द्वारा प्रतिपादित की | यही बात आधुनिकता 
और परम्परा के अध्ययनों से भी मुखरित हुई और यह सिद्ध किया जाने लगा कि भारतवर्ष में आधुनिकीकरण 
अथवा पाश्चात्यीकरण की प्रक्रिया कोई अलग से उभरने वाली स्वतंत्र प्रक्रिया न होकर मात्र भारतीय परम्पराओं 
के नवीन समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व स्थापित हो कर नई 
गतिशीलता प्राप्त करते हैं। 


भारतीय परम्परा के आधुनिकीकरण का और इसकी अस्मिता का प्रएन समाजशास्त्र में फिर भी बना रहा। 
कुछ समाजशास्त्रियों ने तो यह भी स्वीकार नहीं किया कि आधुनिकता और परम्परा का कोई समायोजन भी 
हो सकता है। ए.के. सरन की रचनाओं में यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विद्यमान है। सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय 
समाजशास्त्र को सरन यह कहकर नकारते हैं कि स्वयं एक शास्त्र के रूप में “समाजशास्त्र'' पाश्चात्य 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ही एक प्रतिफल है और इसकी अस्मिता स्वयं अपने में ही विवादास्पद है। 
इसीलिये, इसको एक शास्त्र के रुप में परम्परा और आधुनिकता के पारस्परिक समायोजन की एक पद्धति के 
रूप में स्वीकार करना अनुकरणीय नहीं है! यह परम्परावादी दृष्टिकोण भारतीय समाजशास्त्रियों में यद्यपि 
एक अतिवाद के रुप में देखा गया है फिर भी यह इस समस्या की ओर इंगित करता है जो भारतीय जनमानस 
में और उसकी शास्त्रीय परम्परा में उसी समय से जागृत हुई जब भारतवर्ष एक उपनिवेषिक देश के रूप में 
पश्चिचम के सम्पर्क में आया। फिर भी यह कहना उचित होगा कि सरन का परम्परावाद मात्र भारतवर्ष की 
अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तक ही सीमित न होकर पूरी मानव जाति की वर्तमान सामाजिक व सांस्कृतिक 
विडम्बना की ओर संकेत करता है, जो आज आधुनिकीकरण की छत्रछाया में होते हुए भी आत्मसंतोष व 
सुव्यवस्था का अनुभव नहीं कर पा रहा है। 


950 व 960 के दशकों में भारतीय समाणशास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष पर संरचनात्मक और प्रकार्यवादी 
सिंद्धातों की गहरी छाप दिखाई देती है। कुछ सीमा तक यह प्रवृति तत्कालीन आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन 
की भारतीय परिकल्पना और नीतियों में निहित है। साथ ही इस पर तत्कालीन अमरीकी सामाजिक मानव 
शास्त्र के सिद्धांतों का भी असर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सामुवायिक विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण 


है 


सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का उद्देश्य इस मान्यता पर आधारित था कि परिवर्तन की 
प्रक्रिया में सहमति का भरपूर स्थान होता है। और ग्रामीण समाज में भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों और समुदायों को सहमति 
के आधार पर विकास और परिवर्तन के कार्यक्रमों में सक्षम भागीदार बनाया जा सकता है। यह मान्यता कुछ 
सीमा तक उचित थी, परन्तु इसके विधान में सामुदायिक मतैक्य और भावात्मक सद्भाव की पूर्णमान्यता अष्टि 
पक थी और ग्रामीण जीवन के भीतर पनपे संरचनात्मक अन्तर्विरोधों और वर्ग हितों की उपेक्षा की गई थी। 
इस का परिणाम समाजजशास्त्र के 4970 के दशक में किये जाने वाले अध्ययनों में दिखाई देने लगा। भूमि-सु६ 
गरों और पंचायती व्यवस्था के जनतंत्रीकरण के बावजूद यह देखा गया कि सामुदायिक विकास योजनाओं का 
लाभ और जनतंत्रीकरण का लाभ बड़े जमींदारों और किसानों तक ही सीमित रहा। आगे चलने वाली 
हरितक्रान्ति की प्रक्रिया से भी वर्ग संघर्ष और जातीय संघर्ष बढ़े और सहमति का सामुदायिक आधार ढीला पड़ 
गया। इस प्रकार के समाजशास्त्रीय तथ्यों ने यह दबाव डालना प्रारंभ कर दिया कि मात्र प्रकार्यवादी सहमति 
पर आधारित सिद्धांत ग्रामीण अथवा नगरीय सामाजिक प्रक्रियाओं के समग्र अध्ययन के लिए पूरे नहीं पड़ते। 
इसका समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ा - पहला तो यह कि मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की मान्यता 
पर आधारित समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो 950-60 के दशक में कम प्रभावी हो गये थे उभर कर फिर से अपनी 
सैद्धांतिक सार्थकता को सिद्ध करने लगे। 970-980 के दौरान ग्रामीण समुदाय के अध्ययन अधिक होने लगे। 
उदाहरण के लिए किसानों, और किसान आंदोलनों के अध्ययन प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। 


दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि “सामाजिक आन्दोलन” की प्रक्रिया के अध्ययनों का सैद्धांतिक और 
वस्तुस्थितिपरक निरूपण अधिकाधिक होने लगा। जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक हित, स्त्रियों, जन जातियों, पिछड़े 
वर्गों और विस्थापितों के अध्ययन समाजशास्त्र की विषयवस्तु में उभर कर आने लगे। इन अध्ययनों के 
मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इसका गहरा प्रभाव सिद्धांतों के नव-निरूपण पर पड़ा। मार्क्सवादी सिद्धातों 
के अतिरिक्त, “आन्दोलन का समाजजशास्त्र'' अपनी ही अस्मिता के साथ विकसित होने लगा। इसकी विशेषता 
यह थी कि सैद्धांतिक दृष्टि से इन अध्ययंनों में कई प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को मिलाजुलाकर सामाजिक 
प्रक्रियाओं और समस्याओं के अध्ययन में उपयोग में लाया जाने लगा। उदाहरण के लिए, सामाजिक आंदोलन, 
के अध्ययन में प्रक्रियाओं के विकास के चक्र का अध्ययन किया जाने लगा और यह पाया गया कि ऐतिहासिक 
संदर्भ में इन प्रक्रियाओं के चक्र को तभी समझा जा सकता है जब इसको कई प्रकार के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से 
देखा जाए। आंदोलनों की प्रक्रिया कभी सहमति पर निर्भर करती हैं, (जहाँ प्रकार्यवादी सिद्धांत अधिक अर्थपूर्ण 
होगा) तो कभी संघर्ष और द्वंद्व पर, जहाँ मार्क्सवादी “द्वन्दात्मक भौतिकवाद'' अथवा प्रकार्यवादी संघर्ष की 
परिकल्पना अधिक उपयुक्त होगी। यही नहीं, यदि हम आंदोलनों के पीछे निहित भावात्मक अथवा वैचारिक 
संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो सम्भवत: घटना विज्ञान की पद्धतियाँ अधिक सार्थक होंगी। 


980-90 के दशक तक आते आते भारतीय समाजशास्त्र में सैद्धांतिक और विषय-वस्तु संबंधी नई 
परिपक्वता उभरती दिखाई देती हैं। आन्दोलन का समाजशास्त्र जो पहले मात्र हितप्रधान समूहों और वर्गों अथवा 
इकाईयों का अध्ययन करता था, अब “नवीन सामाजिक आन्दोलनों'' के अध्ययन के प्रति उन्‍्मुख हुआ। विकास 
की प्रक्रिया के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों ने “पर्यावरण के समाजशास्त्र'' को जागृत किया। विकास के 


न 


क्रम में विस्थापित समूहों के अध्ययनों ने नई सार्थकता को प्राप्त किया। मानव अधिकार, स्त्रियों और बच्चों 
तथा अन्य कमजोर एवं पिछड़े समूहों के अध्ययन तथा नागरिक समाज के विकास की प्रक्रिया इत्यादि नए विषय 
समाजशास्त्र की विषयवस्तु के रूप में उभरं कर आने लगे। इन प्रक्रियाओं ने ।980-990 के दशकों के बाद 
भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतित और विषय-वस्तु दोनों ही पक्षों को नई विशाएं दी हैं। साथ ही, विकाप्त की 
इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय समाजशास्त्र की एक नवीन अस्मिता उभर कर सामने आ रही है, जिसके दो 
परिणाम दिखाई देते हैं। एक ओर, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में दूरगामी नई सामाजिक सार्थकता का समावेश 
हुआ है। समाजशास्त्र मात्र कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रांगण तक ही सीमित न होकर जनता के बीच स्वयं 
सेवी संस्थाओं और विशेषज्ञों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा अपनी नई सामाजिक और शास्त्रीय भूमिका विकसित 
कर रहा है। दूसरी ओर, इसकी विश्वस्तर पर नई सार्थकता प्रमाणित होती है क्योंकि जिन नवीन समस्याओं 
का अध्ययन समाजशास्त्र में अधिक अपेक्षित हो रहा है उनकी उपयोगिता भूमंडलीकरण के द्वारा सर्वव्यापी 
आयाम प्राप्त कर चुकी है। इस पुस्तक की सामग्री को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 
सैद्धांतिक पक्षों से जुड़े हुए लेख जो भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं, सम्मिलत 
किए गए हैं, जैसे कि योगेन्द्र सिंह द्वारा लिखे हुए लेख “भारतीय समाजशास्त्र के सामाजिक अनुकूलन पर एक 
वृष्टिकोण'', “भारत के समाजशास्त्र में विचारधारा और सिद्धांत”' एवं “भारत में समकालीन संकट और इसके 
आयाम'' | प्रथम भाग के 'अ' भाग में भारतीय समाज एवं उस से जुड़े हुए अन्य मुद्दों से संबंधित लेखों को 
सम्मिलित किया गया है जैसे के.एल.शर्मा के लेख “भारतीय समाज का परिचय : एकता में विभिन्‍नता एवं 
विभिन्‍नता में एकता: '”, भारत में जाति एवं वर्ग'', दीपांकर गुप्ता के लेख “जाति और राजनीति: संख्या की 
परिकल्पना”! एवं “धर्म एवं समाज : राजनीतिक आयाम! । 


इस पुस्तक के कई लेख यद्यपि भारतीय सामाजिक विषय-वस्तु से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनमें 
अवधारणात्मक विश्लेषण की प्रधानता होने के कारण उन्हें दूसरे भाग में शामिल किया गया है। दूसरे भाग 
में समाजशास्त्रीय विषय वस्तु संबंधी भारतीय अध्ययनों से जुड़े हुए लेखों का संकलन किया गया है। उदाहरण 
के लिए शिव बहल सिंह का लेख - “अर्थव्यवस्था और समाज: ग्रामीण, नगरीय, कृषीय औद्योगिक” ” राजनीति 
एवं समाज, राजनीति दल, शक्ति, अभिजन, प्रशासन तंत्र एवं नागरिकीय समाज - राजीव गुप्ता, “भारतीय 
समाज में स्त्री” मैत्रेयी चौधरी, जनसंचार साधन और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन- नरेश भार्गव, 
“जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा'' - बी.के, नागला, “सामाजिक आन्दोलन ''- हरीश दोषी, “परिवार विवाह और 
नातेदारी”'- एस, एल. दोषी एवं “लोक अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति' '- एस.एल. शर्मा । 


पुस्तक का अन्तिम लेख “समाजशास्त्र और परिवर्तन की पनपती चुनौतियाँ”' योगेन्द्र सिंह ने लिखा है, 

इसमें वर्तमान समय में समाजशास्त्र में आए परिवर्तन एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार से विचार 

विमर्श किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक भारतीय समाजशास्त्र के शिक्षकों, विद्यार्थियों और 
सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 

प्रो, योगेन्द्र सिंह 

डा. मंजू भट्ट 


पुस्तक निर्माण समिति के सदस्य 


योगेन्द्र पिंह 

प्रोफेतर समाजशास्त्र (सेवा मुक्त) 
6-सी, रेलवे बोर्ड आफिसर्स, 
ट्रांजिट फ्लैट्स, चाणक्यपुरी, 

नई दिल्‍ली 

के.एल. शर्मा 

प्रोफेतर समाजशास्त्र 

8, दक्षिणापुरम, जे.एन.यू. कैम्पस 
नई दिल्‍ली 

दीपांकर गुप्ता 

प्रोफेसर समाजशास्त्र 

सैन्टर फार दा स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम 
स्कूल ऑफ सोशल साइन्सेस 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 

शिव बहाल सिंह 

प्रोफेतर समाजशास्त्र 

25/बी, हीरा पुरी 

गोरखपुर 

राजीव गुप्ता 

एल-4 सी, यूनिवर्सिटी कैम्पस 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
मैत्रेयी चौधरी 

624, बी-वन 

वसंतकुंज, 

नई दिल्‍ली 


[2, 


नरेश कुमार भागव 

प्रवाचक समाजशास्त्र 

तमाजशास्त्र विभाग 

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय 
उदयपुर 

बीके, नागला 

प्रोफ़ेतर समाजशास्त्र 

5, टाइप [५, 

एम.डी. यूनिवर्सिटी 

रोहतक 

हरीश चन्द्र जोशी 

प्रोफेसर समाजशास्त्र 
साउथ-गुजरात विश्वविद्यालय 
सूरज-गुजरात 

एप.एल. दोषी 

के - 5, एस, हिरन मंगरी 

पैक्टर हा, उदयपुर 

एस.एल. शर्मा 

प्रवक्‍ता- समाजशात्त्र 

समाजशास्त्र विभाग 

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 
उदयपुर 

मंजू भट्ट (संयोजक) 

रीडर सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा 
विभाग, एन.सी.ई.आर टी. 

नई दिल्‍ली 




















गांधी जी का जन्तर_ 


|, एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह 
हो या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आजमाओ: 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ 

पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्‍या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ? 
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 


छण जा 9 एा 


| 


किन 


2. 
3. 
[4. 
5, 
. समाजशास्त्र और परिवर्तन की पनपत्ती चुनौतियाँ : 


च्नक 
[०3] 


धर 


॥. 


विषयानुक्रम 


प्रावकथन 
आमुख 

भारतीय समाजशास्त्र के सामाजिक 

अनुकूलन पर एक दृष्टिकोण 

आदमी का प्रतिबिम्ब: भारत के समाजदश्ास्त्र 

में विचारधारा और सिद्धांत 

भारत में समकालीन सामाजिक 

“संकट'” और इसके आयाम 

भारतीय समाज का परिचय : अनेकता में एकता 
और एकत्ता में अनेकता 

भारत में जाति एवं वर्ग ' 

जाति और राजनीति संख्या की परिकल्पना 

धर्म और समाज एक राजनीतिक विचलन 
अर्थव्यवस्था और समाज : ग्रामीण, नगरीय, 

कृषीय - औद्योगिक 

राजनीति एवं समाज-राजनीतिक दल, शक्ति अभिजन, 
प्रशासनतंत्र एवं नागरिकीय समाज (सिविल सोसायटी) 
भारतीय समाज में स्त्री 

जनसंचार साधन और सामाजिक 

सांस्कृतिक परिवर्तन 

जनसंख्या स्वास्थ्य एवं शिक्षा 

सामाजिक आंदोलन का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 
परिवार विवाह और नतेदारी 

लोक अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति 


योगेन्द्र सिंह 
योगेन्द्र सिंह 
योगेन्द्र सिंह 


के.एल. शर्मा 
के.एल. शर्मा 
वीपांकर गुप्ता 
दीपांकर गुप्ता 


शिव बहाल सिंह 


राजीव गुप्ता 
मैत्रेयी चौधरी 


नरेश कुमार भार्गव 
बी.के. नागला 
हरिशचन्द्र दोषी 
एस.एल. दोषी 


' एस.एल. शर्मा 


योगेन्द्र सिंह 


] 


47 


॥5 
93 


व0 
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35 
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73 
85 


242 


हन्‍ का संविधान 
भाग 4अ 


नागरिकों के मूल कर्त्त॑व्य 


अनुच्छेद 58अ 

मूल कर्त्ततव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वल और राष्ट्रगान 
का आदर करे, 
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, 
हक की संप्रभुता, एकता और अखंडत्ता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 
रख, 
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश था वर्ग पर आधारिति सभी भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, 


हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरक्षण करे, 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्रणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करे, 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 


का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्त और उपलब्धि की 
नई ऊंचाइयों को छू सके। 





भारतीय समाजशास्त्र के सामाजिक 
अनुकूलन पर एक दृष्टिकोण 


औपनिवेशिक युग में भारतीय प्तमाज और 
संस्कृति पर ब्रिटिश और यूरोपीय लेखकों द्वारा 
लिखे गये बहुत से लेखों में मूल्यों और समझ की 
दृष्टि से यूरो-केन्द्रित अवधारणाओं का प्रयोग किया 
गया था। इनमें से कुछ का लक्ष्य इतिहास को 
तोड़-मरोड़ कर पेश करना और साम्प्रदायिकता को 
बढ़ावा देने के लिये वैचारिक स्तर पर (र ऐतिहासिक 
दृष्टि से) भारतीय वास्तविकताओं के अन्तर्गत उसका 
अर्थ बताना है। “जाति'', “जनजाति'', “गाँव'”, 
'समुदाय'', “परिवार”, और “रक्त सम्बन्ध'' जैसी 
अवधारणाओं के खंडित अस्तित्वों को जो कि यूरोपीय 
समाज की स्तामाजिक-ऐतिहासिक प्रगति के दौरान 
पनपी अवधारणाओं के समान हों, ऐसे परिभाषित 
किया गया। इसे दर्शने पर बल दिया गया कि कैसे 
प्रत्येक सामाजिक अस्तित्व एक शरीर के सिद्धान्त 
को स्वीकार करने लगा। विद्वता के तत्वों पर 
अत्यधिक बल दिया गया और इन सामाजिक और 
सांस्कृतिक सूत्रों को जो इन अस्तित्वों को एक 
सामाजिक संरचना और सभ्यता से जोड़ते हैं, की 
पूरी तरह से उपेक्षा की गयी। “जाति और जनजाति'' 
को पृथक संरचनात्मक और सांस्कृतिक स्वरूप 
समझने वाले वे लोग थे जिनकी जड़ें सम्भवत: 


ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्रियों और प्रशात्॒कीं 
की औपनिवेशिक विचारधारा में थी। वर्नियर 
ऐलजिनसत द्वारा 943 में प्रकाशित 'द एबोरोजिनलप्त'' 
के उत्तर में जी.एस. घुरिए द्वारा लिए गए दा सो 
काल्ड एबोरोजिनल्स एन्ड देयर फ्यूचर'' में इस 
ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने यह दर्शाने 
का प्रयास किया कि भारतीय समाज में जनजातियों 
की संरचना और परम्परा में निरन्तरता है। इन 
एक पक्षीय दृष्टिकोणों के अलावा, भारतीय समाज 
की मौलिक सामाजिक श्रेणियों के तौर पर 
औपनिवेशिक संवर्गयशास्त्रियों ने जनजातीय समाज 
के संबंध में केवल सीधा-साधा वर्णनात्मक दृष्टिकोण 
ही अपनाया है। उन ब्रिटिश प्रशासनिकों द्वार। जो 
बाद में संवर्गशासत्री और मानवशास्त्री हो गये थे, 
उनके द्वारा विकसित अवधारणाओं का ढाँचा 
मानवशास्त्र के तब के प्रतिमानों से प्रभावित था। 
जनजातीय समुदायों को समाज में अलग-धलग समुदाय 
की तरह समझा जाता था और जन-जातियों को 
महान वन्य जाति और उनकी आरम्भिक स्थितियों 
को आरकेडीयन साधकों की तरह वर्णित किया गया 
था। भारतीय समाज के विश्लेषण के लिये प्रथुक्त 
औपनिवेशिक प्रतिमान की पृष्ठभूमि को अवश्य समझ 
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लेना चाहिए ताकि इस विषय को और अधिक 
व्यापक बनाने में उसे आदर्शात्मक वातावरण को 
समझा जा सके जिसमें भारतीय समाजशास्त्र अथवा 
आदिम समाजशास्त्र यदि रामकृष्ण मुखर्जी की 
शब्दावली का प्रयोग करे, के मार्गदर्शक विचारकों 
ने योगवान दिया था। उनके विचार समाजशास्त्र 
के आस्ट कोत, हरबर्ट स्पेन्सर, कार्ल मार्क्स, 
मैक्स वैबर, और इमाईल दुर्सीम जैसे पश्चिमी मार्ग 
दर्शक विचारकों के विश्व-दृष्टिकोण से प्रभावित 
थे। उन्होंने पाश्चात्य परम्परा के दर्शन के 
भौतिकतावाद, सकारात्मकतावाद और ऐतिहासिक 
भौतिकतावाद के गहन अध्ययन से ही अपने विचारों 
का प्रतिपादन किया था। लेकिन उनकी विचारधारा 
को पाश्चात्योन्मुखता की श्रेणी में रखना अनुचित 
होगा। उसकी प्रतिक्रिया की जड़ें द्वन्द्रात्मक में भी 
और उस राष्ट्रीय चेतना में भी गहराई से जमी हुई 
थी, जिसको भारतीय समाज सुधार के नेतृत्व ने 
दिशा दी थी। औपनिवेशिक विद्वानों द्वारा बताये गये 
अकर्मण्य और निष्क्रिय पूर्व और सक्रिय पश्चिम के 
बीच की अन्तःक्रिया के स्थान पर पूर्व और पश्चिम 
जैसी दो सक्रिय पद्धतियों के बीच पारस्परिक क्रिया 
से उनका ध्यान दूर था। सामाजिक विज्ञान की 
विचारधारा के आधार के लिग्रे उसने भारत में 
सांस्कृतिक अस्तित्व और पुत्र्जागरण के विषयों को 
उसकी पद्धति और संचालन के लिए स्वीकारा। इस 
दृष्टिकोण से इसने पाश्चात्य-पुनर्जागरण को विशेष 
सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में देखा। 
भारतीय समाज के समयरहित और क्षेत्ररहित निर्माण 
के स्थान पर उसने परिवर्तनीय सर्वव्यापकता के 
“भारतीय जागृति'' के प्रतिमान की केन्द्रीय रुचि 
का निर्माण किया। 


समाजशास्त्र के अग्रणी विचारकों की पीढ़ी 
समाजशास्त्र को उसकी अवधारणाओं, सिद्धांतों 
समाजिक निरीक्षण की पद्धतियों अथवा समाजशास्त्र 
को विज्ञान की शाखा बनाकर उसके व्यवसायिकरण 
में कम रुचि रखती, थी। फिर भी, उनकी गहन 
रुचि समाज से जुड़े हुए विषयों में थी। आई. पी. 
देसाई जो कि जी. एस. घुर्ये के छात्र थे ने समाजशास्त्र 
में उनकी आत्मकथात्मक यात्रा को इस ढंग से 
संक्षेप में प्रस्तुत किया है: 'वे बिन्दु जो उभरते हैं. 
... वे इस प्रकार हैं कि मुंबई विश्वविद्यालय की 
दूसरी पीढ़ी (जिसे रामकृष्ण मुखर्जी) ने 
आधुनिकतावादी भी कहा था। द्वारा पद्धतियों को 
एक अलग मार्ग की तरह नहीं समझा गया था और 
ऐसा कहना अनुचित भी नहीं होगा कि दूसरे भारतीय 
विश्वविद्यालय के समाजशास्त्रियों की भी इस विषय 
में यही स्थिति थी। समाजशास्त्र को विज्ञान की 
तरह नहीं समझा जाता था जैसा आज समझा जा 
रहा है और समाजशास्त्र से यह अपेक्षा भी की जाती 
थी कि उसका प्रभाव व्यवहारिक जीवन पर हो यह 
भविष्योन्मुख्व॒ रहे अर्थात परिवर्तनोमुखी हो। इस 
पीढ़ी के समाजवादी उद्देश्यात्मकता और 
आत्मवाचकता के क्षेत्रों में बंटे हुए थे जो समाजशास्त्र 
के प्रतिमान का मूल आधार है और इन्हें समाजशास्त्र 
की सार्वभौमिक स्वीकृति है, और सार्थकता के वे 
विषय जो स्वदेशी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक 
सुधार आन्दोलन के आदर्शों को गहराई से जोड़ते 
हैं, ये ऐसे आदर्श हैं जो भारतीय समाज की संरचनाओं 
और परपम्पराओं में मौलिक परिवर्तन लाने के 
उद्देश्यों के प्रति ववनबद्ध हैं। 

इस समय के समाजशास्त्र की अनुकूलता 
इन बातों में अभिव्यक्त होती है कि किस ढंग से 
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औचित्य के प्रश्न को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्र 
की शैक्षणिक विषयवस्तु और शोध की पद्धति का 
निर्माण किया जाएं। “अधिकांश अग्रणी विचारक 
प्रबल राष्ट्वादी थे, लेकिन उसमें से कुछ ही 
राजनीति में सक्रिय थे। साथ ही वे लोग जो सक्रिय 
राजनीति में व्यस्त थे, वे जहाँ तक उनके शैक्षणिक 
जीवन का प्रश्न है रूढ़िवादी और अव्यवहारिक 
नहीं थे। विद्वान होने की उनकी निजी विशेषता के 
अतिरिक्त, उनकी राजनीति उस सामाजिक स्थिति 
को प्रतिबिम्बित करती थी जिसमें वे कार्यरत थे 
(राम कृष्ण मुखर्जी: 979-29) | 

अग्रणी विचारकों के काल की समाप्ति उन 
सामाजिक स्थितियों के मौलिक परिवर्तन के साथ 
हुई जिनमें भारत और पाएचात्य देशों के समाजशास्त्र 
का विकास हुआ। 950 और 960 के दशकों में 
भारतीय समाजशास्त्र के चरित्र और परिवर्तनों के 
बीच टकराहट हुई। इस काल के लिये रामकृष्ण 
मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के आधुनिकतावादियों 
को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह न केवल भारत की 
आन्तरिक स्थितियों के द्वन्द्र के कारण था जो उनके 
द्वारा विश्लेषित किये गये वरन्‌ द्वितीय विश्व युद्ध के 
बाद विश्व की पाश्चात्य विचारधारा में हुए मौलिक 
परिवर्तनों के परिणाम के कारण भी था। इस काल 
में, समाजशास्त्र के आकर्षण का केन्द्र यूरोप से हट 
कर अमेरिका हो गया था और समाजशास्त्र में 
प्रमुख सैद्धांतिक और पद्धति संबंधी परिष्कार हुआ। 
द्वितीय विश्व युद्ध ने प्रमुख समाजशास्त्रियों को 
.. यूरोप से अमेरिका की ओर प्रस्थान करते देखा। 
: समूह संरचना के समाज मनोविज्ञान के क्षेत्रों, 
. औपचारिक समाजमिति संगठनों, राष्ट्रीय चरित्र, 
. सामुदायिक संगठन एवं वर्ग निर्माणों का मनोविज्ञान 


और अन्तःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण में प्रयुक्त पद्धतियों, 
अव्यक्त संरचना विश्लेषण और समाजशास्त्र में 
दूसरे, सांह्यिकीय और गणितीय उपकरण के क्षेत्रों 
में परिष्कृत अनुभव जनक पद्धतियों का प्रयोग 
करके अनेकों प्रमुख अध्ययनों द्वारा योगदान दिया। 
समाजशास्त्र की आलोचनात्मक धारा जो 940 के 
दशक में आरम्भ हुई, और जिसने 950 के दशक 
में सत्तावाद रुढ़िवाद के घटनाचक्र, विज्ञान और 
उसके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार, आदर्श और 
लोकतन्त्र, शक्ति और स्वतन्त्रता में सम्बन्ध जैसे 
विषयों में अध्ययन किय्रे। यूरोपीय संस्कृति के 
सामाजिक नैतिक आधारों को फांसीवाद जैसी घटनाओं 
ने झकझोर दिया, और अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध 
के दौरान उदारवादी विद्वानों के प्रभाव के कारण 
विद्वानों द्वारा विचारधारा के और सामान्य तौरः पर 
समाज में अनेकों अनुभवजन्य अध्ययन किये गये। 
हम अध्ययनों के साथ संचार, संवर्गीय सामाजिक 
मानवशास्त्र, उपसंस्कृतियों (सामान्य और 
परिवर्तनीय) अनियमित सामाजिक घटक तथा नुक्कड़ 
समाज जैसे विषयों के अध्ययन भी किये गये। इन 
अध्ययनों ने न केवल अवधारणाओं, प्रस्तावों के 
परीक्षण और सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में खोज 
की वरन्‌ प्रक्रियात्मक यन्त्रों तथा शोध की तकनीक 
और सामान्य तौर पर सामाजिक विज्ञान की 
पद्धतियों के क्षेत्र में नवीन खोजों में सहयोग दिया। 
पाश्चात्य देशों के 950 के दशक के समाज- 
शास्त्र में अनुभवजन्य और सैद्धांतिक वृत्तियां 
संरचनात्मक-क्रियात्मक रचनाओं से सांख्यिकीय- 
गेणितीय और जैविक-दोनों दृष्टियों से सम्बद्ध थी। 

950 और 960 के दशक के भारतीय 
समाजशास्त्री जो अपने समाज के परिवर्तन की 
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धाराओं से और पाश्चात्य समाज के पनपते शिक्षाशास्त्र 
की धाराओं से और पाश्चात्य समाज के पनपते 
शिक्षाशास्त्र से गहनता से संबद्ध थे, ये धारा विशेषकर 
इग्लैंड और अमेरिका में अस्तित्व में थी। शीघ्र ही, 
अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और इश्लैंड के प्रभाव में 
गिरावट आनी शुरू हुई। यह समाजशास्त्र के व्यवसाय 
की क्षेत्रीय सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तनों 
द्वारा हुआ। यह काल राजनीतिक स्वतंत्रता और 
लोकतन्त्रीय ढाँचे में बढ़ते हुए अमेरिकी प्रभाव के 
रूप में चिंहित किया जाता है। नये संस्थानों के 
निर्माण के लिये कई कदम उठाए गए। शोध और 
सामाजिक-आर्थिक विकास में, इसका अर्थ था 
सामाजिक वैज्ञानिकों, विशेषकर अर्थशास्त्रियों और 
समाजशास्त्रियों की भागीदारी में वृद्धि। 
राजनीतिक स्तर पर कई उतार-चढ़ावों के 
होते हुए भी कृषि संबंधी शोध हुए। ग्रामीण विकास, 
भूमि सुधार तकनीक, और मानवविज्ञान के विशेष 
क्षेत्रों में भारत अमेरिकी संबंधों का विकास हुआ। 
कृषि विद्यालयों की श्रृख्ंंला की स्थापना और उनकी 
अमेरिका में शुरूआत में अमेरिकी योगदान ही 
प्रमुख था। समाजशास्त्र में ग्रामीण अध्ययनों और 
शोध पद्धतियों में विशेष योगदान दिया गया | मैक्सिको 
के गाँव के अध्ययनों के दौरान रौबर्ट रैड फील्ड 
द्वारा ग्रामीण समाज'” और “ग्रामीण संस्कृति'' 
जैसे ग्रामीण अध्ययनों के लिये अमेरिका के सामाजिक 
मानवशास्त्रियों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण अवधारणात्मक 
ढाँचे ने भारतीय समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया। 
इस प्रतिमान के बहुत से तत्व थे जिन्होंने परम्परा 
को महत्व देते हुए सामान्य जनता और सम्ध्रांत वा 
के बीच सम्पर्कों को एक सूत्र में बांधा। इसके तर्क 
और पद्धति में एक तीसरा तत्व भी निहित था 


जिसने 960 के दशक के ग्रम्मीणी अध्ययनों में 
अत्यधिक महत्व पाया था, वह था शहरी और 
ग्रामीण संरचना और परम्परा में एकता। 

आरम्भ में 950 के दशक के ग्रामीण 
अध्ययन सामाजिक रेखाचित्र पर आधारित थे और 
सरंचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण से ग्रामीण 
समाजिक संरचना के पुनर्निर्माण का प्रयास किया 
गया था। जैसा कि श्रीनिवास ने अपने “भारतीय 
ग्रामों के परिचय'” (955) में लिखा था कि 
सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों के अधीन मौलिक 
परिवर्तन होने से पूर्व ग्रामीण समाज की वास्तविकता 
का पूरा ब्यौरा रखना एक महत्वपूर्ण कार्य था। 
फिर भी ग्रामीण समाज को सैद्धांतिक दिशा देने में 
सिंगर और मैकीम मैरीयट ने योगदान किया। यह 
रौबर्ट रैड फील्ड द्वारा बनाए गये “परम्परा के 
सामाजिक संगठन'” के विचार पर आधारित थे। 
उसने ग्रामीण संस्थाओं के अध्ययन में सांस्कृतिक 
छवि पर ही बल दिया था और परम्पराओं के 
विभिन्‍न स्तरों के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करने 
का प्रयास भी किया। कुछ समसामयिक अध्ययनों में 
प्रयुक्त अवधारणाओं में रैड फील्ड के “लघु समुदाय'' 
का विचार भी अवधारणाओं के ढाँचे में निहित था। 
भारतीय सामाजिक संगठन की विस्तृत सम्पूर्णता के 
साथ सम्पर्कों को ढूंढने के लिये इसने ग्रामीण 
अध्ययनों को निर्देश दिया। इन अध्ययनों ने सघन 
वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र की परंपरा को जन्म दिया जिसने 
अवधारणाओं के प्रयोग में सुनिश्चितता का मार्ग 
दिखाया। इनमें भी अनुभूति जन्य पर्यवेक्षण के 
प्रकाश में अवधारणाओं की परिचालनात्मकता को 
और अधिक महत्व दिया था। इसने अग्रणी विचारकों 
के सामाजिक-दार्शनिक और वस्तु शिल्पीय ढंग से 


भारतीय समाजशास्त्र के सामाजिक अनुकूलन पर एक दृष्टिकोण 5 
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अलग होने को दर्शाया। इनमें वे अग्रणी विचारक 
थे जो यद्यपि सामाजिक आलोचना और सामाजिक 
विषयों की परम्परा में जकड़े हुए थे, परन्तु उन्होंने 
950 और 960 के दशकों में उपलब्ध स्तरों पर 
सघन क्षेत्र आधारित पर्यवेक्षण को लाभ नहीं पहुँचाया 
था। 

जिस संदर्भ में अवधारणाओं के देशीकरण 
के मुद्दे 950 के दशक में उभरे थे और उन्होंने 
भारतीय परम्पराओं के साथ अपने संबंधों के विषय 
में पुनर्विचार को जन्म दिया था, वे सामाजिक 
स्थिति से प्रभावित होकर ही बनाए गये थे। ऐसी 
सामाजिक अनुकूलन की स्थिति में ही भारत में 
बौद्धिक पुनर्जागरण का बीजारोपण किया जिसके 
पूर्व में राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के 
लिये राष्ट्रीय आन्दोलन हुए वास्तव में यह अग्रणी 
विचारकों के कार्यों में झलकता था। 950 के 
दशक के दौरान यह संदर्भ के दो ढाँचों में अभिव्यक्त 
होता है; पहला समाजशास्त्र के लिये उत्साहित 
नीति और उसके ओऔचित्य को ढूंढने की उत्कट 
इच्छा और दूसरा“भारत के लिए समाज” के प्रतिमान 
को खोजना जिसने देशीकरण की सम्भावना को 
खोजने और भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषताओं 
के दृष्टिकोण से भारतीय समाजशास्त्र को आँकड़ों 
पर आधारित सिद्धांतोत्तर व्यवहार दिया था। 950 
और 960 के दशक में भारतीय समाजशास्त्र की 
नीति की दिशा का विस्तार उन क्षेत्रों में हो गया था 
जहाँ औचित्य ने बहुत महत्व पा लिया था। औचित्य 
की समस्या पर न केवल सार्वभूत अर्थों यथा खोज 
के प्राथमिक क्षेत्रों जिन्हें वास्तव में महत्व दिया 
गया, के विषय में तर्क थे, वरन्‌ इन तर्को का संबंध 
समाजशास्त्रीय प्रतिमानों के देशीकरण और उनकी 


राष्ट्रीय पहचान से भी था। इस संदर्भ में 950 के 
दशक के उत्तरार्ध में “भारत के लिगे समाजशास्त्र'' 
पर तर्क आरम्भ हुआ और जो आज भी चत रहा 
है। 

950 के दशक के मध्य भारतीय समाजशास्त्र 
के प्रतिमानों का सामाजिक अनुकूलन उसके वैचारिक 
गुणों में अभिव्यक्त होता है। इसे 950 और 960 
के दशक में किए गए सुप्रसिद्ध अध्ययनों से हटकर 
समझा गया था जिनका आधार सांस्कृतिक पुनर्जागरण 
के आदर्शों से परिपूर्ण क्षेत्र कार्य की दिशा था। 
वैचारिक स्तर पर, समाजशास्त्र के आदर्श मूलक 
विचारों में एक सूक्ष्म अन्तर आया क्योंकि प्रत्यक्ष 
सुधारवादी और अग्रणी विचारकों की विवादास्पद 
दिशाओं के साथ-साथ बाहरी औपनिवेशिक स्थिति 
का स्थान समाजशास्त्रियों के योगदान में रचनात्मक 
और सर्वस्म्मति के आदर्श विचार ने ले लिया था। 
इसकी वृत्ति अमेरिकी सामाजिक मानवशास्त्र से 
लिये गये संरचनात्मक कार्यात्मक सकारवाद की 
परम्परा के ढाँचे में निहित होने की थी। भारतीय 
समाजशास्त्रियों के मुख्यधारा के कार्य पर इन दो 
विचारों का प्रभाव था। यह इस बात से प्रदर्शित 
होता है कि ग्रामीण, समुदायों, ग्रामों में विकास 
कार्यक्रमों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के अधिकांश 
अध्ययन का रुझान संरचनाओं के सामाजिक निर्माण 
और उनके सघन चित्रण की अपेक्षा अधिक विकास 
की प्रक्रिया और नीति के आलोचनात्मक मूल्यांकन 
की ओर था। सामाजिक परिवर्तन के समन्दित 
प्रतिमानों और निरंतरता पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित 
किया गया था। इसके स्थान पर सामाजिक और 
सांस्कृतिक संरचनाओं में जन्म लेने वाले निहित 
इन्द्दों पर उतना ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया था। 
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समाजशास्त्रियों द्वारा बाद में सोचे गये सामाजिक 
परिवर्तन के आदर्शों की स्वीकृति आरम्भ में 
सेरचनात्मक-प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से आरम्भ की 
गईं, परप्पराओं और सामाजिक पद्धति के शुद्ध 
चित्रण पर बल दिया गया था। समाजशास्त्र के 
प्रतिमानों में सरंचनात्मक अलगाव का परिचय ड्यूमों 
द्वारा कराया गया था और इस विश्वास को और दृढ़ 
करने के लिये उसने समाज की संरचना के साथ-साथ 
समाजशास्त्र के आदर्शमूलक विचारों में यथास्थितिवाद 
के आदर्शों को पुन: बताया गया था। 

भारतीय समाजशास्त्र के जिज्ञासात्मक विषय 
की जड़ें व्यापक दृष्टि से मुख्यतः सरंचनात्मक- 
प्रक्रियात्मक अथवा, कुछ अर्थों में, संरचनात्मकता 
और ऐतिहासिक संरचनात्मक प्रतिमानों में जमी 
हुई थीं। यह भारतीय समाजशास्त्र पर ब्रिटिश और 
अमेरिकी समाजशास्त्रीय परम्पराओं के प्रभाव को 
दर्शाता है। 970 और 980 के दशक के मध्य ये 
परम्पराएँ अस्तित्व में थीं। फिर भी, सामाजिक 
अध्ययनों के मार्क्सवादी प्रतिमानों का -विकास 
विशेषकर युवा समाजशास्त्रिओं में देखा जा सकता 
है। 950 के दशक में यह दृष्टिकोण अस्तित्व में 
था लैंकिन वह उतना दृढ़ नहीं था। डी.पी. मुखर्जी 
ने सामाजिक विश्लेषण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के 
स्थान पर शास्त्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी 
थी। इस दृष्टिकोण में भारतीय आदर्शों और 
परम्पराओं के साथ दवन्द्रात्मक तर्क को संलग्न 
किया गया था। अपने आरम्भिक अध्ययनों में 
रामकृष्ण मुखर्जी ने मार्क्सवादी परम्पराओं की बहुत 
सी श्रेणियों और संचालनों के साथ आरम्भ किया 
था लेकिन, बाद में, जिसे उसने “निर्गमानात्मक'' 
अन्तर संबंध की संज्ञा दी जो समाजशास्त्र में 


मार्क्सवादी पद्धतियों के लिये समान रूप से उपयोगी 
थे, उसे 950 के दशक की पीढ़ी के समाजशास्त्रियों 
के बीच अकेले ए,आर. देसाई ने ही समाजशास्त्र में 
समान रूप से प्रचारित और प्रयुक्त किया था। 


भारत के लिये समाजशास्त्र 


भारतीय समाजशास्त्र का दूसरा पक्ष जो 950 के 
दशक से 970 और 980 के दशक तक पहुँचा, 
वह है “भारत के लिये समाजशास्त्र को अन्वेषित 
करने की इच्छा। 950 और 960 के दशक के 
उत्तरा्ध के मध्य इस प्रकरण पर तर्क आरम्भ हुआ : 
और इन दो दिशाओं में बढ़ गया | इनमें से पहली 
का आरम्भ ड्यूमों और पीकाक द्वारा किया गया 
था। आदर्शों के संदर्भ में इसका आधार सामान्यतः: 
सामाजिक वास्तविकता के व्यवहार के लिये 
सरंचनात्मक पद्धति और विशेषकर भारतीय 
सामाजिक वास्तविकता में था। ड्यूमों के लिये 
विचारधारा का अर्थ “न्यूनाधिक मात्रा में सामान्य 
तौर पर बनाये गये विचारों और आदर्शों का 
समूह”” था जो सामाजिक यथार्थों के मामले में 
प्रतिनिधित्व के यथार्थों को “व्यवहार के यथार्थों के 
साथ आपस में न मिलने देने में था और वे 
उत्तराधिकार के सिद्धांत के हिस्से थे। अतः, ड्यूमों 
और पीकाक के अनुसार, समाजशास्त्र को भारतीय 
संस्कृति का समाजशास्त्र होना चाहिए। एक तरफ, 
इसके निर्माण में विचारधारा की भूमिका थी और 
दूसरी तरफ सामाजिक “संरचनाएं'” जो उत्तराधिकार 
के विशेष सिद्धांत को अभिव्यक्त करती हैं। यह 
उत्तराधिकार आदर्श, द्वन्द्र, परिवर्तनात्मक संबंध 
और तुलना को संचालित करने वाले हिस्सों में था। 
ये संरचनात्मक दृष्टिकोण के मूल तत्व थे। ड्यूमों 
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और पीकाक के विपरीत, एफ. जी. बेली ने माना 
कि भारतीय समाजशास्त्र 'प्रतिनिधित्वों'” का अध्ययन 
न होकर वास्तविक व्यवहार के ढंगों, सामाजिक 
भूमिकाओं और संरचनाओं का अनुभवजन्य दृष्टिकोण 
से अध्ययन है। यह विवाद जो यूरोपीय सामाजिक 
मानवज्ञास्त्र की परम्पराओं में निहित सामाजिक 
संरचना पर दो दृष्टिकोणों के बीच आवश्यक तौर 
पर था, वह भारत के समाजशास्त्र के लिये गलती 
से व्यष्टिवादी और समष्टिवादी प्रतिमान के बीच 
चुनाव के तर्क के रूप में देखा गया। अतः, भारत 
के लिये समाजशास्त्र पर तर्क में हम इसे 980 के 
दशक में एक विशेष बदलाव के रूप में जोर देने 
पर देखते हैं। अब अंतरंग और तुलनात्मक संबंधों 
में भारतीय सामाजिक वास्तविकता के स्वभाव पर 
अधिक ध्यान दिया गया है। हिन्दु राज्य की स्थापना 
के लिये नेपाल की सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन 
के आधार पर बेगार्ट ने ड्यूमों के सामाजिक व्यवस्था 
के एकल पद्धति (हिन्दू) के प्रत्यय को सैद्धांतिक 
तौर पर अपर्याप्त पाया है। इसके आगे, “भारतीय 
समाज का प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो एक पद्धति 
और सामाजिक सम्बन्धों की योजना के तौर पर 
प्रतिनिधित्व की गई, उस पद्धति का प्रभाव है जो 
उन दूसरी योजनाओं को धुंधला कर देता है जिसका 
प्रतिनिधित्व दक्षिण एशियाई अपने सामाजिक संबंधों 
के जगत में करते हैं।'' 


भारतीय समाजशास्त्र में नई धाराएं 


समाजशास्त्र के लिये सामाजिक औचित्य और एक 
देशज प्रतिमान के लिये अन्वेषण के दौरान गतिशीलता 
प्रदर्शन करते हुए भी भारत में 970 और 980 
के दशकों में अनेकों दिशाओं को चिन्हित किया 


गया है जिनमें अवधारणाओं के चुनाव और उनके 
उपयोग में नई समझ को बताया गया है। जैसे ही 
वे सामाजिक संरचना के बदलते ढाँचे के विश्लेषण 
से स्तरों के विचार के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। 
अवधारणात्मक स्वरूपों, ऐतिहासिक आँकड़ों और 
भाषाई व प्रतीकात्मक संरचनात्मक तकनीक के 
प्रयोग, सामाजिक संरचना के अध्ययन में नई 
गहराइयां और दिशाएं जोड़ते हैं। वैप्ते ही युवा 
समाजशास्त्रियों द्वारा कृषक समूह, कृषि संरचना 
और श्रमिक संगठनों पर अध्ययन की श्रृंखला पर 
जोर देने के कारण विश्लेषण की मार्क्सवादी 
ऐतिहासिक पद्धति को गति प्राप्त होती है। जाति के 
कर्मकाण्डी रूपों और उनकी सांस्कृतिक और 
सामाजिक क्रियाओं, अथवा जाति और वर्ग के बीच 
सामान्य विभाजनात्मकता के स्थान पर सैद्धांतिक 
दिशाओं जैसे संरचनात्मकता, संवर्गी समाजशास्त्र, 
प्रणाली विश्लेषण और मार्क्सवाद की सैद्धांतिक भौतिक 
पद्धतियाँ और नव मार्क्सवाद के प्रति सजग अनेकों 
नवीन अध्ययन किए गये ताकि विशेष क्षेत्रीय और 
व्यापक राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक संरचना का 
विश्लेषण किया जा सके। ऐसे अध्ययन मात्र वर्णन 
हैं जो कि 950 की समाजशास्त्रीय परम्परा में 
सामान्य थे, के स्थान पर इन अध्ययनों से और 
अधिक विश्लेषणात्मक और वर्णन के उद्देश्य पर 
बल देने की वृत्ति दिखाते हैं। 

इन नई सैद्धांतिक प्रवृत्तियों ने यूरोपीय 
और अमेरिकी समाजशास्त्र की धाराओं के साथ 
कुछ समानताएं दर्शाई है लेकिन व्यापक तौर पर 
भारतीय समाजशास्त्रियों और सामाजिक-वैज्ञानिकों 
ने एक नवीन आन्तरिक गतिवाद और आत्मनिर्भरता 


प्रदर्शित की है। 4970 और 980 के दशकों ने, 
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सामाजिक वैज्ञानिकों के लिये बड़े पैमाने पर संस्थाओं 
में सहयोग को देखा। भारतीय सामाजिक विज्ञान 
और शोध परिषद्‌ भारतीय ऐतिहासिक 
शोध परिषद्‌, भारतीय दार्शनिक शोध परिषद्‌ जैसे 
अनेकों संगठन और अनेकों सामाजिक वैज्ञानिक 
शोध संस्थानों की स्थापना इस काल में हुईं। इन 
संगठनों ने धन और शोध सुविधाएं उपलब्ध कराई 
ताकि विद्वान व्यावसायिक रूप में भी इनके प्रतिभागी 
बन सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस 
प्रक्रिय को और सुदृढ़ किया। प्राकृतिक विज्ञानों के 
क्षेत्र में किये गये शोध संस्थानों और शोध संगठनों 
के योगदान के अतिरिक्त इसने सामान्य रुचियों के 
क्षेत्रों में सामाजिक शोध के विकाप्त में सहयोग 
दिया। 
भारत में विभिन्‍न सामाजिक आन्दोलन, जो 
[970 के दशक में आरम्भ हुए थे, पर समाजशास्त्रीय 
अध्ययन की धारा को इसने मजबूत किया | व्यक्तित्व 
संरचना और समाजीकरण की प्रक्रिया पनपते 
आधुनिक स्वभाव, सामाजिक छढ़ियों की समस्याएं 
और झूढिबद्ध धारणाएं और मिथकों की मनोवैज्ञानिक 
खोंजें, पौराणिक गाधाएं विश्वास प्रणालियां और 
मनोवैज्ञानिकों द्वारा किये गये कर्मकाण्डी व्यवहारों 
के अध्ययन ने भी भारत में समान समस्याओं के 
अध्ययनों को और अधिक सामग्री प्रदान की। धर्म 
और संस्कृति के अध्ययनों में प्रतीकात्मक संरचनात्मक 
अध्ययनों के उद्भव से विभिन्‍न प्रकार के उत्पादों 
को आपसी प्रयोग का क्षेत्र मिला। 
राजनीतिक संस्थाओं, दलों, विचारधाराओं 
और राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रियाओं के विश्लेषण 
के लिये राजनीतिक वैज्ञानिकों ने व्यवहारवादियों से 
प्रभावित होकर समाजशास्त्र के साथ निकट के 


संबंध स्थापित किए । राजनीतिक नेतृत्व, दल संरचना 
और मत व्यवहार पर उनके अध्ययनों ने 
समाजशास्त्रियों की शक्ति संरचना, सामाजिक 
आन्दोलनों और भारतीय ग्रामीण, शहरी और 
जनजातीय समुदायों में विकास और परिवर्तन की 
प्रक्रियाओं को अपनी समझ में, बहुत अधिक योगदान 
दिया। 970 और 980 के दशक में हुए 
सामाजिक-वैज्ञानिक विकास, उनके प्रतिमानात्मक 
परिवर्तन और तत्वात्मक दिशाओं में परिवर्तन जो 
सामाजिक विज्ञान के पास उपलब्ध साधनों के 
कारण हुए थे ने नई सामाजिक परिस्थिति को 
परिभाषित किया जिसमें समाजशास्त्रीय शोधों को 
अवधारणाओं और तात्विक विषयों पर नये दुष्टिकोणों 
की प्राप्ति हुई। 

सामाजिक आन्दोलन के अध्ययन के विकास 
के साथ उस सामाजिक संरचना के अध्ययन का भी 
विकास हुआ जिसने नई अवधारणाओं एवं दृष्टिकोणों 
को अपनाया था। कृषि और ग्रामीण संरचना के 
अध्ययनों ने प्रचुर मात्रा में सामाजिक ऐतिहासिक, 
कानून प्रणालियाँ, व्यापार, वाणिज्य और उनके 
राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंध, रक्त संबंध, नीति 
और संस्कृति के आँकड़े लिये | एक गाँव के वर्णनात्मक 
अध्ययन अथवा एक एकल सामाजिक व्यवस्था में 
वह चाहे ग्रामीण हो या शहरी एक राजनीतिक 
इकाई (पंचायती राज) अथवा परिवार के अध्ययन 
के स्थान पर समय और क्षेत्र की सीमा से परे 
सामाजिक संरचनाओं के विश्लेषणात्मक तुलनात्मक 
अध्ययन किये गये। ऐसे अध्ययन को इसने उनके 
चरित्र में और अधिक व्याख्यात्मक बनाया | विशिष्ट 
अस्थायित्व, क्षेत्रीयता और/मात्र वर्णन पर बल देने 
के स्थान पर सामाजिक संबंधों, तन्त्रों और अर्थों 
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की प्रतीकात्मक व्यापकता पर बल दिया गया। वह 
अवधारणा की योजना जो इन अध्ययनों में प्रयोग 
के लिये आरम्भ हुई थी, उनका स्त्रोत नये सैद्धांतिक 
प्रतिमानों में था। समाजशास्त्रीय शोध के विशेष 
क्षेत्र जसै विकास का समाजशास्त्र, शिक्षा का 
समाजशास्त्र, स्वास्थ और औषधि का समाजशास्त्र, 
व्यवसायों का समाजशास्त्र और समाज के कमजोर 
वर्गों यथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, 
स्त्रियों, ग्रामाण और शहरी निर्धनों की समस्याओं 
के विश्लेषण में विस्तार हुआ ताकि सामाजिक 
पुनर्निर्माण और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 
इन समस्याओं की प्रकृति को समझने में भारतीय 
समाज में सामाजिक ढाँचे, संस्कृति और गतिशीलता 
के संबंध में समाजशास्त्रीय समझ में वृद्धि हुई। 
संरचनात्मक संवर्मीय समाजशास्त्रीय पद्धतियों का 
प्रयोग करके धर्म संबंधी अध्ययन किये गये और 
इंन पद्धतियों को गति और नव अवधारणात्मक 
आधुनिकता दोनों प्राप्त हुई। इन अध्ययनों ने 
समाज के अध्ययन के लिये नये दृष्टिकोण आरम्भ 
किये जिनका क्षेत्र एक और संवर्गीय पद्धति से 
लेकर संरचनावाद और दूसरी ओर गुणात्मक और 
गणितीय (गणनात्मक) प्रतिमानों के विकास में था। 

अतः 970 और 980 के दशक के मध्य 
हम भारतीय समाजशास्त्र की ज्ञानात्मक संरचना में 
पनपती दो दिशाओं को पाते हैं और ये दोनों दिशाएं 
विचाराधारा के प्रश्नों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 
सबसे पहली दिशा व्यक्तिगत समाजशास्त्रियों के 
कौशल और मौलिक विषयों, जिनका मूल्यांकन 
आद्शों पद्धतियों और ज्ञानशास्त्र के संदर्भ में किया 
गया था, पर आत्मालोचनात्मक एवं आत्मकथात्मक 
विचारों पर आधारित थी। अधिकांश आत्मकथात्मक 


योगदान इस परम्परा से जुड़े हुए थे। दूसरी दिशा 
में ऐसे अध्ययनों के समूह शामिल थे जिन्होंने 
आरम्भ में विचार के ढांचे में स्माजशास्त्रियों के 
ज्ञानात्मक और शिक्षाशास्त्रियों ने इस विषय पर 
बहस की। इन अध्ययनों में, विषग्ों का संबंध 
पद्धति संबंधी और अवधारणा संबंधी क्षेत्रों से नहीं 
था वरन्‌ वे सीधे तौर पर समाजशास्त्रीय अवधारणाओं 
एवं पद्धतियों के सामाजिक अनुकूलन पर निर्भर 
थे। अत: यह बल का विपर्यय था। महत्व का 
स्थानान्तरण उस आधारशिला, पर जिसमें विचारधारा 
पर ज्ञान का प्रभुत्व था, से हटकर ऐसी आधारशिला 
पर हुआ जिम्में ज्ञान पर विचारधारा का प्रभुत्व 
था। बाव के अध्ययनों के स्वछपों में, बहुत से 
परिवर्तन आए। एक वर्ग समाजशास्त्र की सामाजिक 
उत्पत्ति, जो प्रायः उच्च जाति अथवा वर्ग से आती 
है, को उम्तकी प्रभुता सम्बन्धी सैद्धांतिक दिशाओं 
तथा शोध में उसकी वास्तविक रुचि में संबंध स्थापित 
करने का प्रयास करता है । अत:, 'ऐसा माना जाता 
है कि समाजशास्त्रियों का संबंध के ढाँचों का दृष्टिकोण, 
ग्राम अथवा समुदाय में जाति और वर्ग प्रणाली में 
साधनों से वंचित रहने अथवा शोषण की सीमा, 
समस्याओं के सैद्धान्तिक निर्माण अथवा पहचान का 
समन्वय उसकी अपनी सामाजिक उत्पत्ति के स्वभाव 
द्वारा निश्चित होते हैं। जाति और सामाजिक 
असमानता के अध्ययन में इसने आमूल परिवर्तन 
के दृष्टिकोण के स्थान पर उच्च वर्ग द्वारा निम्न 
वर्ग के लिये तुष्टि के दृष्टिकोण को जन्म विया। 
दूसरे वर्ग ने अपना ध्यान भारतीय वास्तविकता को 
जानने के लिये ब्राह्मणीय प्रतिमान पर केन्द्रित 
किया। इस सामाजिक वास्तविकता को भारत में 
अनुसूचित जाति और समुदायों के मध्य नव बौद्ध 
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धर्मावल्म्बी आन्दोलन अथवा दलित आन्दोलनों के... भारत में इस विचारधारा और सामाजिक 
प्रचारकों द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रचारित भारतीय बदलाव से जुड़े तनाव के साथ गैर ब्राह्मणीय प्रतिमान 
वास्तविकता में देखा गया। जाति समाज की यह गैर जिन्होंने दलित (शेषित) समूहों में पुनर्जागति उत्पन्न 
ब्राह्मणैय विचारधारा जो ज्योतिबा फुते और अम्बेडकर की, उनके सामाजिक आन्दोलनों और किस सीमा 
जैसे समाज सुधारकों के विचार से प्रभावित है, तक उनका सामाजिक उत्थान हुआ है जो उनकी 
जाति को वा प्रभुत्व और संस्कृति अधीनता समझाती सामाजिक चेतना की वृद्धि में सहायक है और 
है। फिर भी, सामाजिक मानवशाज़ियों के जाति से दूसरी ओर उनमें नगरे बौद्धिक वर्ग (चाहे 
विशेष संबंध होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्यों वह मार्क्सवादी हो यो गैर मार्क्सवादी) के विकास 
पर ब्राह्मण केच्धित होने का आरोप लगाया जाता के हनन को दर्शाता है जिसने गहनता से भारत में 
है। शिक्षा के स्माजशात्त्र में यह उप्त सीमा को जातियों और समुदायों के सामाजिक शोषण और 
ग्क्त करता है जिस तक भारत में पनपती सामाजिक सांस्कृतिक प्रबलता को ढूंढने का प्रयास किया 
स्थितियों समाजशाल के शिक्षाशास्त्र से टकराने की है। अत, उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक और 
बढ़ती हुई वृत्ति को अभिव्यक्त करती हैं। .. विचारधारात्मक दोनों है। 


: संदर्भ ग्रन्थ 
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आदमी का प्रतिबिम्ब : भारत के समाजशास्त्र 


में विचारधारा और सिद्धांत 


भारतीय समाजशास्त्र की सैद्धांतिक दिशाओं 
का हम इस विज्ञान में प्रारंभ से ही जो बुनियादी 
तनाव रहे हैं, उनके माध्यम से विश्लेषण कर 
सकते हैं। ये तनाव जितने सैद्धांतिक हैं उतने ही 
वैचारिक भी हैं। सैद्धांतिक रूप से समाजशास््र में 
जो महत्वपूर्ण तनाव है वह एक ओर तो सामान्य 
सिद्धांत'” और अवधारणात्मक विन्यास और दूसरी 
ओर उन अवधारणाओं और प्रस्तावों के विशिष्टीकरण 
और संदर्भ परकता सर्वव्यापीकरण के बीच के हैं। 
ऐसा दिखाई देता है कि समाजशास्त्रियों की सिद्धांतों 
के बारे में जो प्रतिबद्धता है, वह बराबर 
बढ़ती-घटती रही है। इसके लिये न केवल सिद्धांत 
निर्माण के क्षेत्र में इसकी खोजें, सफलताओं और 
असफलताओं की प्रकृति उत्तरदायी है बल्कि 
प्रमाजशास्त्र के निर्माण की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ 
भी उत्तरदायी हैं। इसके कारण समाजशास्त्र एक 
ओर विवेचनात्मक तनाव के रूबरू होता है जिसका 
संबंध ज्ञानात्मक संरचना और विचारधारा की 
भूमिका से है। दूसरी ओर अवधारणाओं के 
सर्वव्यापीकरण या विशिष्टीकरण तथा समाजशात्त्र 
की जो भी श्रेणियां बनायी जा रही है उनका 
सरोकार भी इन तनावों का आधार हैं। 
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भारत में समाजशास्त्र इन ज्ञानात्मक तनावों 
का अनुभव तब से कर रहा है जब से इसका प्रारंभ 
हुआ है। ऐसा लगता है कि 952 से 977 तक 
इन तनावों में उत्तार-चढ़ाव विशेष रूप से आया 
है। इसका कारण यह रहा है कि हमारे यहाँ 
इतिहास और ज्ञान की वास्तविकताओं की शक्तियाँ 
बराबर बदलती रही हैं। समाजशास्त्र की सैद्धांतिक 
दिशाओं और विचारों की बदलती हुई संरचना के 
विश्लेषण के लिये यह लाभदायक होगा आगर हम 
952 से 960 की अवधि का विश्लेषण करें| यह 
अवधि मुख्यतया नवाचारों और परिवर्तन के अनुकूलन 
की थी। दूसरी अवधि 960 से 965 की है। इस 
अवधि में हमारी सैद्धांतिक वरीयता में खिंसकन 
आई है और समाजशास्त्र की विचारधारा तथा 
सिद्धांत में कुछ विश्लेषणात्मक तनाव आये | आगे 
की अवधि 956 से 970 की है। इस अवधि में 
समाजशास्त्र में स्वयं की चेतना आई तथा पिद्धांत 
और वास्तविकता के योगदान के क्षेत्र में नई दिशाओं 
ने जन्म लिया। अंतिम अवधि 970 से 97 की 
है। इस अवधि में समाजशास्त्र नई परिपक्वता की 
ओर मुड़ा है और तब से यह बराबर ज्ञान के 
सैद्धांतिक और वास्तविक आयामों की खोज में है। 
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भारतीय समाजशास्त्र पर जो हमने चौरहा 
अवधिकरण 952 से 977 दिया है शायद वह हमें 
यह पहचान दे सके कि किस भांति प्रत्येक अवधि में 
प्रभावी सैद्धांतिक और विचारधारात्मक व्यवस्थाएं 
पैदा हुई हैं। लेकिन भारतीय समाजशास्त्र, सामान्य 
समाजशास्त्र की तरह इस अवधि में सिलसिले से 
किन्हीं पैराडाइम को बना सका है। जो कुछ देखने 
को मिलता है वह यह है कि कुछ प्रतिस्पर्धा पैराडाइम 
और सैद्धांतिक अभिस्थापन दोनों ही अपने सहअस्तित्व 
को बनाये रहते हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में भारतीय 
समाजशास्त्रियों ने सामान्य सिद्धांत निर्माण से कम 
सरोकार रखा है। उन्होंने तो अपना मतलब कतिपय 
अवधारणात्मक विन्यासों, सामाजिक समस्याओं के 
विश्लेषण के लिये प्रयोग में लिया है। इसके अपवाद 
राधाकमल मुखर्जी हैं। उन्होंने समाज विज्ञान के 
दर्शन (960) और भारतीय समाजशास्त्रीय कांफ्रेंस 
(958) के अध्यक्षीय भाषण के अवसर पर यह 
प्रस्ताव किया कि सामाजिक यथार्थताओं की समझ 
और विश्लेषण के लिये हमें सभी समाज विज्ञानों का 
एकीकरण करना चाहिए। तब से अब तक 
समाजविज्ञानों का कोई ऐसा एकीकरण नहीं हो 
पाया है। हमारे अधिकांश समाजशास्त्री केवल 
अवधारणात्मक विन्यासों के प्रयोग से संतुष्ट हैं। 

भारतीय समाजशास्त्र के मुख्य सैद्धांतिक 
अभिस्थापनों में पिछले वर्षों में विभिन्‍न प्रकार के 
उतार-चढ़ाव आये हैं। जिन क्षेत्रों में ये उतार-चढ़ाव 
आये हैं, वे हैं: दर्शनशास्त्र, संस्कृतिशास्त्र, 
संरचनात्मक और दवन्दात्मक-ऐतिहाप्तिक उपागम। 
सिद्धांत के निरूपण के आधारों पर इन अभिस्थापनों 
में कोई भी व्यवस्थित स्वरूप से अस्तित्व नहीं 
रखता। इनमें से अधिकांश विन्यास केवल विश्लेषण 


की एक शैली की तरह काम करते हैं और इनका 
विकास अवधारणाओं की एक आभासी व्यवस्था के 
रूप में दिखाई देता है। जो चार सैद्धांतिक अभिस्थापन 
हैं जिन्हें हमने चार अवधियों में बांटा है, वे 4952 
या उससे भी पहले भारतीय समाजशास्त्र में उपलब्ध 
थे और इन्हें विभिन्‍न स्वरूपों में लागू किया जाता . 
है। केवल दार्शनिक अभिस्थापन ऐसा है जो पिछले 
कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है और इसकी कमजोरी 
का कारण यह है कि इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन 
की वास्तविक समस्याओं के साथ कोई सावयवी 
जुड़ाव नहीं है। यहाँ हम भारतीय समाजशास्त्र की 
सैद्धांतिक संरचना में जो बदलाव इन चार अवधियों 
में आया है उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने में 
हम यह देखेंगें कि बदलाव का कारण कहाँ तक 
नवाचार और अवधारणाओं और श्रेणियों के 
सर्वव्याधीकरण से है। यह बदलाव किस सीमा तक 
विशिष्ट तनावों को देखता है और किस अवधि में 
कितना बदलाव आया है। 


दार्शनिक, सैद्धांतिक अभिस्थापन 


भारतीय समाजजशास्त्र में दार्शनिक अभिस्थापन 
लखनऊ स्कूल के समाजशास्त्र से जुड़ा है। इस 
स्कूल में राधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और ए, 
के. सरन के योगदान महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 
अधिकांश योगदानों का संबंध 952-60 की 
अवधि में है। इस अवधि के बाद तो केवल ए.के, 
सरन ही इस अभिस्थापन के प्रणेता रहे हैं। दार्शनिक 
अभिस्थापन ने भारतीय समाजशास्त्र की सैद्धांतिक 
प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो, ऐसा नहीं 
हैं। इसका कारण शायद यह है कि इन तीनों 
समाजशास्त्रियों की दार्शनिक-सैद्धांतिक क्षेत्र में जो 
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उपलब्धियां हैं, वे एकीकृत और जुड़ी हुई नहीं हैं। 
उनकी कृतियों में जो सैद्धांतिक तनाव है वे एक 
समान नहीं हैं। राधाकमल मुखर्जी ऐसा समझते हैं 
कि समाजशास्त्र में ऐसी सर्वव्यापी अवधारणाओं 
और सामान्य कोटियों की संभावना है जो न केवल 
समाजशास्त्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ सके 
लेकिन समाज विज्ञानों और प्राकृतिक विज्ञानों को 
भी सम्मिलित कर सके। इस भांति राधाकमल 
मुखर्जी सर्वव्यापी श्रेणियों के निर्माण की संभावना 
देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर डी.पी. मुखर्जी, इस 
मुदंदे पर निश्चित नहीं हैं। वे “सर्वव्यापी'” और 
“विशिष्ट '” समाजशास्त्रीय श्रेणियों के बारे में संदेहपूर्ण 
हैं। रुचिकर बात है कि वे प्रभावी रूप से मार्क्सवाद 
की तरफ झुकाव रखते हैं लेकिन जब भारतीय 
समाजशास्त्र के मॉडल की बात होती है तब वे 
विशिष्टवाद की तरफ मुड़ जाते हैं। उनका जोर 
परम्परा और इतिहास की ओर है। उनकी कृतियों 
पर डिल्थे और मार्क्स का प्रभाव है। देखा जाये तो 
इन दोनों विचारकों के अभिस्थापन परस्पर विरोधी 
हैं। इसी कारण डी.पी. मुखर्जी का द्वन्दात्मकता के 
प्रति जो बोध है और जिसे वे विश्लेषण की बहुत 
बड़ी विधि मानते हैं, के सर्वव्यापी अर्थ नहीं हैं। 
वूसरी ओर ए. के. सरन, समाजविज्ञानों और 
समाजशास्त्र की दार्शनिक और विचारधारा संबंधी 
प्रकृति पर जबरदस्त तार्किक स्थिति अपनाते हैं। वे 
भारतीय समाज के लिये एक ऐसे उपागम को 
स्वीकार करते हैं जो इस समाजशास्त्र को पूर्ण रूप 
से विशिष्ट दर्जा देता है। इस कारण हम चाहें तो 
यह भी कह सकते हैं कि इन तीनों समाजशास्त्रियों 
के दृष्टिकोण में एक नैरन्तर्य है। इसमें राधाकमल 
मुखर्जी समाजशास्त्र को अपने अंतिम छोर में सर्वव्यापी 


अभिस्थापन देते हैं। ए. के. सरन समाजशास्त्र को 
अतिविशिष्ट समाजविज्ञान का दर्जा देते हैं और 
मुखर्जी इन दोनों दृष्टिकोणों के मध्य में हैं। 
राधाकमल मुखर्जी समाजशास्त्र और अन्य 
समाजविज्ञानों (960) को बुनियादी रूप में 
दर्शनशास्त्र मानते हैं। वे यथार्थता के स्तर के 
लिये, भौतिक से अधि-भौतिक स्तर तक द्वन्दात्मक 
अन्तःक्रिया की चर्चा करते हैं और ऐसा करने में 
वास्‍्तविकता- के एक स्तर को दूसरे स्तरों के साथ 
जोड़ते हैं। वे आगे कहते हैं कि इन स्तरों के लिये 
अवधारणाओं या श्रेणियों के अलग-अलग स्तर होंगे। 
इस भांति उनका आग्रह है कि किसी भी ज्ञान की 
विधा को विभिन्‍न सांचों में नहीं ढाला जा सकता। 
इन्द्द का बोध ऐसा है जो एक बुनियादी प्रक्रिया है 
और इसका संबंध यथार्थता के एक स्तर से लेकर 
दूसरे स्तर तक पहुँचता है। मुखर्जी कहते हैं कि 
आदमी का प्रतिबिम्ब वास्तविकता के इन स्तरों में 
ही निहित है। उनका कहना है कि मनुष्य में 
केवल संघर्ष की प्रक्रियाएँ ही नहीं होती, स्वतंत्रता 
और सांमन्जस्य भी होता है। यहीं पर मुखर्जी 
मार्क्सवादियों के द्वन्द्द के बोध वे विमुख हो जाते हैं। 
वे लिखते हैं:- 
“दुन्द्वात्मम भौतिकवाद का दर्शन आज 
सर्वव्यापी बोध के सामाजिक विकास की 
धारणा देता है। इस भौतिकवाद के अनुसार 
सारी दुनिया में लड़ाईयाँ, संघर्ष, क्रांति और 
युद्ध होंगे और इसके परिणाम स्वरूप 
सामाजिक विकास होगा। इस विकास का 
आधार आर्थिक आंदोलन के द्वन्द्न के अन्तर्गत 
होगा। आधुनिक प्राकृतिक उद्‌विकास वाद, 
स्पेंसरवाद या मार्क्सवाद मनुष्य के मस्तिष्क 
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और मूल्यों को इस धरातल पर ले आते हैं 
कि वह निष्क्रिय बन जाता है और उसकी 
सभी गतिविधियाँ आन्तरिक रूप से चलती हैं 
जिस पर न तो उसका बौद्धिक नियंत्रण 
होता है और न वह उसको कोई दिशा दे 
सकता है। आज की आधुनिक विचारधारा में 
जिस भांति उद्विकास हमें दिखाई देता है, 
उप्तके कई स्तर और आयाम हैं जिनमें व्यक्ति, 
मूल्य और समाज विकप्मित होते हैं। मूल्य 
सृजनात्मक होते हैं और वे केवल पर्यावरण 
के साथ अनुकूलन के साधन मात्र नहीं 
होते। पर्यावरण भी बदलता है और इसको भी 
मनुष्य के लक्ष्य मूल्य और आदर्श प्रभावित 

करते हैं।'' 
(आर, मुखर्जी; 960, पृष्ठ 8) 
मुखर्जी अपने द्वन्द् के बोध में हीगल, वेदान्त 
और बौद्ध धर्म से बहुत कुछ लेते हैं। वे तो यहाँ 
तक कहते हैं कि “मनुष्य द्वन्द्वात्मक रूप से सोचता 
है और इसी तरह से जीवित रहता है। मनुष्य के 
सभी संबंध और व्यवहार और मूल्य जो गहराई से 
उसमें पाए जाते हैं उनमें धरुवीय सिद्धांत और 
अभिवृत्तियां होती हैं। यही नहीं मनुष्य अपने आप 
को वेदान्त के नेति नेति के इन्द्र से, बुद्ध के 
सुन्यात के द्न्द्र से समझता है, अपनी पहचान 
करता है। वे सभी प्रकार के तार्किक न्यूनीकरण के 
विरोधी हैं और यह तर्क का न्यूनीकरण जैविकीय, 
मनौविज्ञानिक, और आर्थिक सभी प्रकार के मानव 
व्यवहार पर लागू होता है। द्वन्द् का मतलब आदमी 
के लिये यह है कि वह विरोधी शक्तियों के 
उतार-चढ़ाव से ऊपर उठ कर ऊँचे और अधिक 
ऊँचे स्तर पर अपनी नैतिक और संज्ञानात्मक 


पहचान करे। इस तरह लौकिक तत्व समाज के 
माध्यम से ही संभव है। मुखर्जी कहते हैं कि "आदमी 
में जो लौकिक तत्व होता है, उप्तकी प्राप्ति समाज 
के माध्यम से होती है और इसी कारण उसमें 
आन्तरिक तनाव होता है। “वे कहते हैं: “यह 
आदमी की प्रकृति है कि वह लोकातीत बन जाये। 
यह इसलिये कि उसका स्वयं का स्व आगे बढ़ जाता 
है, पड़ोसी से वह आगे हो जाता है और सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड से वह आगे निकल जाता है।'' अब हम 
समाज की सुदृढ़ता के मॉडल की बात करते हैं तब 
मुखर्जी उदार प्रजातांत्रिक प्रतिमान और मार्क्सवादी 
मॉडल दोनों को अपर्याप्त मानते हैं। वे वैकल्पिक 
“तीसरे मार्ग'” या “मध्यम मार्ग”” का सुझाव देते 
हैं। इसके अनुसार आदमी की स्वतंत्रता का सिद्धांत 
और सामान्य आदमी की गरिमा का सिद्धांत एक 
उदार विचारधारा की तरह उभर जाता है। तब 
आदमी समाज से जुड़े हुए जितने भी ज्रोत होते हैं, 
उनमें भागीदारी करता है जैसा कि हम श्रमिक वर्ग 
में देखते हैं। ऐसा प्रतिपादन मार्क्सवाद ने भी 
किया है। 

भविष्य की सामाजिक व्यवस्थाओं के आयोजन 
के निदान के लिये मुखर्जी ने जिस मध्यम मार्ग का 
विकल्प दिया है, उसका आधार यह है कि “हम एक 
ऐसे एकीकृत समाज विज्ञान के मॉडल को बनाये 
जो मैटा-वैज्ञानिक और मैटा-मानव-शास्त्रीय स्तर 
पर संयुक्त रूप ले सके ।'” इस प्रकार का मध्यम 
मार्ग विज्ञान के दर्शन और मूल्यों के संघर्ष को 
सुलझा देगा। समाज विज्ञानों में आदमी की प्रवृति 
के बारे में जो विभिन्‍न विन्यास हैं, उन्हें एक 
व्यवस्था के रूप में एक बना देगा और मनुष्य के 
सपेक्षिकता के सामान्य सिद्वांत को बना सकेगा। 
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इस तरह का सापेक्षिकता का सिद्धांत सर्वव्यापक 
मानकों को अपने अन्दर ले लेगा और इसके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण मानव इतिहास और सभ्यता आ जावेगी।'' 
मुखर्जी का समाज विज्ञान का सिद्धांत इसी भांति 
अधिभौतिक द्वन्द्द के बोध के विश्लेषण से लिया गया 
है। यदि इसे हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत के योगदान 
के रूप में लें तो यह एक मैटा-सिद्धांत के स्तर पर 
पहुंच जाता है। इसका आधार निगनात्मक कार्यकारण 
से जुड़ा है और यह अनुमानित्त है। यदि इसे 
समाजशास्त्रीप अध्ययनों पर लागू किया जाये तो 
हमें इसके विभिन्‍न प्रकार मिलेंगे । इस सिद्धांत पर 
कोई आनुभाविक अध्ययन नहीं किया गया है यद्यपि 
मुखर्जी ने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में 
ऐसे कई अध्ययन किये हैं। दूसरे शब्दों में, अपने 
दार्शनिक मॉडल पर उन्होंने अपना कोई अध्ययन 
नहीं किया है। 

इधर, दूसरी ओर डी.पी. मुखर्जी कोई सामान्य 
व्यवस्था सिद्धांत या नैतिक दर्शनशास्त्र पर वृहत्त्‌ 
सामाजिक सिद्धांत बनाने का प्रयास नहीं करते | वे 
अपनी कृतियों में द्वन्द्न की विचारधारा को काम में 
लाते हैं और यह धारणा अपने प्रतिपादन में मार्क्सवादी 
हैं वे इसे मार्क्सवादी तक या मार्क्सोलोजीकल कहते 
हैं। यह धारणा देने के बाद भी मुखर्जी इसके प्रयोग 
और इसकी श्रेणियां बनाने का काम समाज वैज्ञानिक 
पर ही छोड़ देते है। समाज वैज्ञानिक अपनी 
सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार ये श्रणियां बना 
सकता था। उनकी पुस्तक डाईवर्सिटिज (958) 
में उनके वे लेख सम्मिलित हैं जो अधिकांशत:ः 
सैद्धांतिक हैं। इस पुस्तक में वे आग्रहपूर्वक कहते हैं 
कि सामाजिक विश्लेषण के इतिहास का प्रयोग होना 
चाहिए। मुखर्जी के अनुसार भारत के समाजशास्त्रीय 


व्यवहारों में परम्परा की धारणा का स्थान महत्वपूर्ण 
है। इसका कारण यह है कि वर्गों के निर्माण, वर्ग 
संघर्ष और संरचनात्मक तनाव में भारतीय समाज 
में ऐतिहासिक सन्दर्भो, परम्पराओं और प्रतीकों की 
बड़ी छाप है। देखा जाए तो डी. पी. मुखर्जी ने जो 
समाजशास्त्रीय मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें डिल्थे 
और मार्क्स का संश्लेषण है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
में इतिहास का बड़ा महत्व है। उत्पादन विधियाँ 
और उससे जुड़े हुए स्तामाजिक संबंध एवं ऐतिहासिक 
शक्तियाँ अनिवार्य तत्व हैं। इन शक्तियों के साथ 
परम्पराएं छेड़छाड़ करती हैं और इस कारण 
सामाजिक विश्लेषण में ये सभी प्रक्रियाएँ विशिष्ट 
संदर्भ रखती हैं। एक सीमा तक तो यह कहना 
चाहिए कि इतिहास अपने आपको दोहराता नहीं 
है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक- 
दन्द्वात्मक विधि की अपेक्षा डी.पी. मुखर्जी 
आनुभविकवादी तथा प्रत्यक्षवादी विधि को पप्तन्द 
करते हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में वे प्रामाणिकता 
को अस्वीकार करते हैं! यह इसलिये कि यह विधि 
आनुभविकता से जुड़ी हुई है। विशेषकर के मुखर्जी 
की आनुभविक विधियाँ भारतीय स्तामाजिक यथार्थ 
की संस्कृति की उपेक्षा करती हैं। इन मॉडलों में 
सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। मुखर्जी का 
कहना है कि विश्लेषण की आनुभविक विधि अपने 
मूल में पश्चिम से आई है। केवल मार्क्सवाद का 
भारतीय रूपान्तरण ही यहाँ के समाजशास्त्र के 
लिये प्रांसगिक है, पश्चिम की और विधियां नहीं। 
डी.पी. मुखर्जी इस सम्भावना को अस्वीकार नहीं 
करते की ऐतिहापिक रूप में विशिष्ट स्वरूप प्राप्त 
करने वाले समाजों को समाजविज्ञानों की वस्तुनिष्ठा 
को तुलना की दृष्टि से प्रांसगिक समझा जाए। 
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उनका तो कहना है कि हमें ऐसी समाजशास्त्रीय 
श्रेणियों की चेतना होनी चाहिए जिनका विकास 
परम्पराओं के अनुसार हुआ हो। इसका मतलब 
यह हुआ कि समाजशास्त्र में जब हम तुलना करते 
हैं तब हमें विभिन्‍न स्तरों को देखना चाहिए। ये 
स्तर संदर्भ से लेकर तुलना तक बने होते हैं, 
व्यक्ति से लेकर सार्वभौमिक होते हैं। रूचिकर बात 
गह है कि मुखर्जी ने समाजशास्त्रीय श्रेणियों को 
विभिन्‍न स्तरों के आधार पर नहीं देखा है। इस 
अभाव के होते हुए भी मुखर्जी ने इनमें कोई रूचि 
नहीं दिखाइ है। ऐसा लगता है कि समाजशास्त्रीय 
प्रतिपादनों में ये अभाव अन्तर्निहित हैं । 

ए.के. सरन, डी.पी. मुखर्जी के विद्यार्थी थे। 
बाद में चलकर वे उनके सहकर्मी भी बन गये। 
यद्यपि सरन मुखर्जी की कतियों से प्रेरित थे, फिर 
भी वे मुखर्जी ने जो कुछ समाजशास्त्र और वृहत्‌ 
सिद्धांत में प्रतिपादन किया है उससे तार्किक रूप से 
और अधिक नितान्‍्त दृष्टिकोण अपनाते हैं। एके. 
सरन अपनी कृतियों में सबसे पहले वृहत्‌ सिद्धांत 
और उसमें निहित समाजशास्त्र के आमुख की पड़ताल 
करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ इसमें है वह 
निश्चिमी संस्कृति और संज्ञान से जुड़ा हुआ है। 
ऐसी स्थिति में वृहत्‌ सिद्धांत ऐतिहासिक चुनौतियों 
का सामना नहीं कर सकता। स्वयं पश्चिमी समाज 
औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप अपनी परम्पराओं 
को खो रहा है, कमजोर हो रहा है और समाजशास्त्र 
के लिए एक सांस्कृतिक विकल्प की तरह काम 
करने में अपर्याप्त है। सरन के अनुसार स्वयं 
पश्चिमी समाज भी प्लेकट में है। यह समाज अपने 
परम्परागत पवित्र-अपवित्र के सांसारिक दृष्टिकोण 
को खो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे 


गैर-पश्चिमी राष्ट्र जब पश्चिम की संस्कृति को 
अपनाते हैं तो यह दोहरी भ्रामकता है। पहली 
भ्रामकता तो यह है कि अब भारत में अनिवार्य रूप 
से प्तमाजशास्त्र जिस वैचारिक धारणा को अपना 
रहा है, उसका उद्गम पश्चिम से है और यह 
भारतीय लोकाचार के लिए पराया है। दूसरी भ्रामकता .. 
यह है कि यह परम्परागत भारतीय विश्वदृष्टि के 
स्थान पर एक ख़राब विश्वदृष्टि का विकल्प है। 
सरन के अनुसार ऐसी समस्या का हल इसी में है... 
कि इस तरह के समाजशास्त्र को हम पूर्ण रूप से 
अस्वीकार कर दें। देखा जाए तो आज समाजशास्त्र 
की जो भी अवधारणायें हैं, चाहे वे मार्क्सवादी तर्क 
में या प्रत्यक्षवाद के तर्क में बनी हुई हो, जैसे कि 
विधि संबंधी व्यक्तिवाद या सामाजिक सावयववाद, 
सब बेमतलब हैं। यह इसलिए कि ये अवधारणायें 
झूठे प्रस्तावों को संरक्षण देती हैं। और एक प्रकार ॒., 
की प्राकृतिक उद्विकासवादी धारणा को बढ़ावा देती ' 
हैं। सरन, डी.पी. मुखर्जी की विभिन्‍नता की आलोचना 
करते हैं और ऐसा करके वे योजनाबद्ध सामाजिक ' 
व्यवस्था की धारणा का मूल्यांकन करते हैं। वे 
समझते हैं कि यह धारणा समाजशास्त्रीय ज्ञान. के .. 
सिद्धांत की नींव है। वे लिखते हैं: 


“यदि हम ग्रोजनाबद्ध सामाजिक व्यवस्था . 


की विचारधारा की ऐतिहासिक जड़ों को देखें तब , 
हमें विश्वदृष्टि के दृश्य को मनुष्य के अस्तित्व की , 
महान श्रृंखला के साथ देखना होगा। परम्परागत 
रूप से जब हम विश्वदृष्टि को तुरन्त प्राप्त होने. 
वाली स्वीकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखें तो 
हमें अनुभवातीत व्यवस्था के अन्तर्ज्ञान के साध में. 
विकल्प के छूप में एक सर्व-व्यापी व्यवस्था को 
देखना होगा। पश्चिम में जो परम्परागत सामाजिक 


आदमी का प्रतिबिम्ब : भारत के समाजशास्त्र में विचारधारा और सिद्धांत [7 





व्यवस्था है जिसका आधार एक प्रतिस्पर्धात्मक 
व्यक्तिवादी समाज है, उसे तार्किक-दार्शनिक रूप 
में रखना होगा। आज जिस योजनाबद्ध और 
सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं, 
वह अस्पष्ट रूप से आदमी की इसी आदर्श धारणा 
के साथ जुड़ी हुई है। जब हम एक प्रतिस्पर्धात्मक 
विश्वदृष्टि को अपनाते हैं तो उसमें एक ईश्वर 
प्रदत्त सामूहिक सुरक्षा भी होती है। इस तरह की 
_ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में एक तनाव होता है 
और यह तनाव स्वयं के न्याय निर्णय और योजना 
की भावना से पैदा होता है ।”' 
सरन ने पचास के दशक के प्रारंभ से ही 
इसी दिशा में अधि-समाजशास्त्रीय तर्क को प्रस्तुत 
किया है। अपने एक निबन्ध, “भारत में 
समाजशास्त्र'' में सरन राधाकमल मुखर्जी के इस 
प्रयास को अस्वीकार करते हैं कि समाजविज्ञानों का 
रुझान उदात्तीकरण की तरफ होना चाहिए। उनका 
कहना है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में 
आदमी को नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिये । वास्तव 
में सामाजिक व्यवस्था को मध्यम मार्ग का अनुकरण 
एक विकल्प के रूप में करना चाहिए। सरन 
मुखर्जी की विचारधारा को तार्किक रूप से असंगत 
मानते हैं। उन्होंने डी.पी. मुखर्जी का आलोचनात्मक 
रूप से मूल्यांकन किया है और वे कहते हैं: “अगर 
मुखर्जी ने जो कुछ कहा है उसके आशय को देखें 
तो जिम्त किसी विचारधारा को मुखर्जी ने अपनाया 
है, कि हम उससे कहीं दूर चले जायेंगे। जो कुछ 
मुखर्जी कहते हैं वह और कुछ .न होकर परम्परागत 
समाजशास्त्र होगा और ऐसा समाजशास्त्र हमें 
कुमारस्वामी और शीयोन से आगे नहीं ले जायेगा | 
देखा जाए तो ,सरन ने छठे और सातवें दशक में 


जो कुछ लिखा है उसमें उन्होंने अपने पिछले 
विचारों को ही आग बढ़ाया है। सरन के कथन की 
दो दिशाएँ हैं। पहली दिशा यह है कि उन्होंने 
भारत के समाजशास्त्र के लिये पश्चिमी विचारकों 
जैसे लुई, डयूमो और डेविड पीकोक ने जो वैकल्पिक 
संरचनाएँ दी हैं उनका विरोध करते हैं। दूसरा 
उन्होंने बड़ी तीव्रता से भारतीय समाज को पश्चिम 
के साथ में जिस तरह से जोड़ा गया है इसका 
विरोध किया है। अगर हम समाजशास्त्रीय औचित्य 
के क्षेत्र में सरन के योगदान को देखें तो ज्ञात होगा 
कि वे न केवल समाजशास्त्रीय श्रेणियों के वैश्वीकरण 
को अस्वीकार करते हैं लेकिन वे समाजशास्त्रीय 
श्रेणियों को भी अस्वीकार करते हैं। 

सरन ने डी.एन. मजूमदार और लखनऊ 
विश्वविद्यालय में काम करने वाले सहयोगियों के 
साथ इस शत्ताब्दी के छठे दशक में बड़े चेतावनी 
भरे बयान दिए हैं। ये बयान उन्होंने अखबारों 
और सरकारी अधिकारियों को उद्बोधित करते हुए 
दिये हैं। इन बयानों में इनका कहना है कि भारत 
में अमेरिका के जो प्रोजेक्ट सामाजिक स्तरीकरण 
व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के 
लिये स्वीकार किये हैं वे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 
हानिकारक हैं | सातवें दशक के मध्य में सरन ने 
एड़वर्ड शिल्स द्वारा प्रस्तावित केन्द्र!” और 
“परिधि”” के प्रबन्ध को समाजविज्ञानों के विकाप्त 
के लिये रखा था उत्तका विरोध करके कहा कि 
इसकी प्रकृति आउम्बर पूर्ण हैं। सरन की कटु 
टिप्पणियों को भारतीय समाजशास्त्र पर लिखे गये 
ड्यूमों के निबन्ध के सिलसिले में देखा जा सकता 
है। ड्यूमों नें भारतीय धर्म में संन्यास की जो प्रथा 
है उस सिलसिले में धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांतों 
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की व्याख्या की है। यहीं पर वे यानि डयूमों कर्तव्य, 
लाभ और सुख की बात करते हैं। अन्त में वे इस सब 
को वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। ड्यूमों के इस 
निबन्ध में सरन को जो आपत्ति है वह इस तरह है: 
“इयूमों ने वर्ण के संस्तरण के साथ जिस 
अनुरूपता को बताया है इसके अनुसार धर्म 
का तात्पर्य ब्राहमण या पुजारी से है, अर्थ 
क्रा मतलब राजा या क्षत्रिय से है और काम 
का मतलब आम लोगों से हैं। यही सब कुछ 
नहीं है। टालकोट पॉरसन्स के सन्दर्भ में 
देखें तो संरचनात्मक विश्लेषण में हमें और 
भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहला 
तो यह है कि काम दूसरे दो सिद्धांतों धर्म 
और अर्थ से भिन्‍न है। धर्म तो नैतिक 
वैश्वीकरण है, और अर्थ का मतलब आर्थिक 
संदर्भ में लिया जाता है जिसे राजनीति के 
साथ भी जोड़ा जा सकता है जहाँ अर्थ काम 
का विरोधी हैं वहाँ धर्म काम और अर्थ 
दोनों का विरोधी है। पारसन्स की भाषा में 
काम एक अभिव्यक्त क्रिया है, अर्थ काम को 
करने का एक साधन है और धर्म एक 
नैतिक क्रिया है। ये तीनों क्रिया के वगीकरण 
को बताते हैं और परत्पर विरोधी है''। 
डयूमों ने हिन्दुत्व के अर्थ और काम की 
जो व्याख्या पाश्चात्य संदर्भो में की है, उसका 
सरन ने विश्लेषण करके विरोध किया है। ऐसा 
उन्होंने पारसन्स के सन्दर्भ में किया है। सरन 
का आग्रह है कि ड्यूमों ने यह नहीं देखा है कि 
पश्चिम और भारत की मूल्य व्यवस्था 'और 
विश्वदृष्टि में बहुत बड़ा अन्तर है। अपने बचाव 
में ड्यूमों का कहना है कि वे इस व्याख्या को 


एक “बाहरी आदमी के दृष्टिकोण से करते हैं 
और ऐसा करना वे उचित इसलिये मानते हैं कि 
यह सामाजिक मानवशास्त्र की एक अनिवार्य 
विधि है। ड्यूमों की यह मान्यता है कि आदमी 
केवल एक शब्द मात्र नहीं है यद्यपि वह समाज 
और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा 
हुआ है। सरन ड्यूमों के इस बचाव को संशय 
की दृष्टि से देखते हैं जब वे कहते हैं: कोई भी 
सामाजिक यथार्थता “बाहरी” नहीं होती ।” “बाहरी 
तो होता है दूसरी संस्कृति के संदर्भ में इस 
यथार्थता का विश्लेषण।” सरन ने ड्यूमों की 
आलोचना में आगे कहा है: “ड्यूमों विज्ञान की 
आड़ में आधुनिकता या वस्तुनिष्ठता के नाम पर 
एक परम्परागत समाज के अध्ययन में स्थानीय 
दृष्टिकोण को अपनाते हैं।" सरन ने बराबर 
पश्चिमी समाजशास्त्र और समाजविज्ञान की 
आलोचना इसलिये की है कि यह प्रत्यक्षवादी 
भ्रम को अपनाये हुए हैं। निश्चित रूप से ड्यूमों 
प्रत्यक्षवादी अक्खड़पन में उतने हुए हैं। 

यह बहस जो भारतीय समाजशास्त्र को 
लेकर आज एक मुद्दे के रूप में उठाई जा रही 
है इसका वैचारिक और सैद्धांतिक महत्व है। 
सबसे कन्द्रीव्यूशंस में भारतीय समाजशास्त्र पर 
ड्यूमों और पीकॉक ने भारत के लिये समाजशास्त्र 
के विवाद को चलाया है, यह विवाद अब भी चल 
रहा है। इस तरह के विवाद के कई आशय निकलते 
हैं और इनका सम्बन्ध भारतीय समाजशास्त्र 
के सैद्धांतिक अभिस्थापन से जुड़ा हुआ है। जब 
हम समाजशास्त्र के विभिन्‍न सैद्धांतिक 
अभिस्थापनों की व्याख्या कर लेंगे तब इस चर्चा पर 
पुनः लौटेंगें। 
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सांस्कृत्तिक अभिस्थापन 


जिसे हम सांस्कृतिक अभिस्थापन कहते हैं इसकी 
शुरूआत श्रीनिवास की कृति “रिलिजन एल्ड 
सोसायटी अमंग कूर्गज आफ साउथ इण्डिया” (952) 
से है। इस कृति में श्रीनिवास ने “ब्राहमणीकरण" 
की अवधारणा को रखा है। इससे उनका तात्पर्य 
यह है कि निम्न हिन्दू जातियाँ ब्राह्मणों की जीवन 
पद्धति और उनके कर्मकाण्ड का अनुकरण करती 
हैं। इस अवधारणा का श्रीनिवास ने प्रयोग एक 
विश्लेषणात्मक विधि के रूप में किया था और 
इसके माध्यम से उन्होंने निम्न जातियों के कर्मकाण्ड 


और जीवन पद्धति में आने वाले परिवर्तन-कोः 


गहराई और सावधानी से क्षेत्रीय अध्ययन में देखा 
है। लेकिन बाद में चलकर श्री निवास और कई 
अन्य विद्वानों का लगा कि ब्राहमणीकरण की अवधारणा 
बहुत सीमित है और इसके स्थान पर संस्कृतीकरण 
की अवधारणा अधिक व्यापक होगी। इस भांति 
उन्होंने अमूर्त स्तर पर ब्राहमणीकरण के स्थान पर 
संस्कृतीकरण की अवधारणा को रखा। 

श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण की अवधारणा 
को अधिक व्यापक बनाया और इसका पश्चिमीकरण 
के साथ अन्तर किया। इन दोनों अवधारणाओं के 
प्रयोग को उन्होंने भारत में होने वाली सामाजिक 
प्रक्रियाओं को समझने के लिग्रे व्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत किया । इस तरह की अवधारणात्मक योजना 
में संरचनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक सीमाएं हैं। ये 
सांस्कृतिक सीमाएं विशेषाधिकार और शक्ति के 
संस्तरण और असमानता से जुड़ी हुई हैं। यह सीमा 
इसलिये हैं कि इस अवधारणा का संबंध उन जातियों 
से है जो सामाजिक सौपान में निम्न यां उच्च 
हैं। यह निम्नंता और उच्चता सामाजिक और 


आर्थिक स्तर की प्रतिष्ठा से हो सकती हैं। 
संस्कृतीकरण-पाश्चात्यकरण की अवधारणाएं 
समाजशास्त्र के दायरे में एक जीवन्त बहस के रूप 
में उभर कर आई। देश के विभिन्‍न भागों में काम 
करने वाले कई क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने इनमें थोड़े 
बहुत फेर बदल भी किये हैं। यही नहीं इतिहासकारों, 
राजनीति के विद्वानों और विचारकों ने भी इन 
अवधारणाओं में जोड़ तोड़ किया। 

यद्यपि इन दो अवधारणाओं का प्रयोग 
अनुसंधान प्रणाली की एक विधि के रूप में किया 
गया है फिर भी दोनों में एक व्यवस्थित तक है। 
संस्कृतीकरण का आशय ऐसे परिवर्तन से है जो 
ब्रिटिश सामाजिक -आर्थिक और सांस्कृतिक नवाचारों 
के सम्पर्क के परिणामस्वरूप आया है। ये दोनों 
प्रक्रियाएँ समूह जातियों और ऐसी ही श्रेणियों में ..। 
शक्ति है, उसकी भारतीय परम्पराओं से संबंधित 
कड़ी को बनाते हैं। निम्न जातियाँ उच्च जातियों 
यानी द्विंज जातियों के कर्म-काण्ड पद्धति और 
रीति-रिवाजों को अपनाती हैं और इस प्रकार अपना 
संस्कृतीकरण करती हैं। इधर उच्च जातियाँ ब्रिटिश 
या दूसरी पश्चिमी परम्पराओं की सांस्कृतिक जीवन 
शैली और संस्थाओं का अनुसरण करती है। इसका 
परिणाम पश्विमीकरण है। श्रीनिवास ने अपनी 
पुस्तक “सोशल चेन्‍्ज इन माडर्न इण्डिया” (]966) 
में इन दोनों अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है। 
यहाँ उन्होंने संस्कृतिकरण को इस भांति परिभाषित 
किया है: “यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक 
“निम्न” जाति या जनजाति का समूह उच्च और 
विशेषकर के “द्विज” जाति के कर्म-काण्ड ; विश्वीस, 
विचारधारा और जीवन पद्धति को अपनाता है। 
किसी समूह के संस्कृतीकरण का सामान्य अर्थ 
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यह है कि वह समूह स्थानीय जाति की सौपानिक 
व्यवस्था में सुधार करना चाहता है। ऐसी अपेक्षा 
की जाती है कि ऐसा करने से इस जाति या समूह 
की आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में सुधार आयेगा। 
या इस समूह में उच्च समूह की आत्म चेतना 
आयेगी और ऐसा इसलिये होगा कि वह हिन्दू धर्म 
की महान परम्परा के सम्पर्क में आयेगा। यह 
महान परम्परा हिन्दुओं के तीर्थ स्थान, मठ, विहार 
आदि हैं जहाँ धर्म बदला जाता है।” 

संस्कृतीकरण और पाश्चात्यकरण की 
अवधारणाओं के साथ-साथ श्रीनिवास ने 
धर्मनिरिपेक्षीकरण की अवधारणा को भी काम में 
लिया है। इसके अनुसार वे उन संस्थागत प्रक्रियाओं 
को काम में लते हैं जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
धार्मिक समूहों और अल्प संख्यक समूहों का भारत 
में आगमन हुआ है। धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसका आदर्श स्वरूप संविधान में मिलता 
है और जिसे विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक विधानों 
में संहिताबद्ध किया गया है। ऐसा करने का प्रयास 
इसलिये किया गया है कि लोगों में 
धार्मिक सहिष्णुता और विचार धारा का सह अस्तित्व 
स्थायी बनाया जा सके। इस तरह की धर्मनिरपेक्षीकरण 
. को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राष्ट्रीय विचारधारा 
के रूप में रखा गया। 

जिस तरह की अवृधारणात्मक योजना की 
संरचना श्रीनिवास ने की है- उसका भाश्तीय 
समाजशास्त्र पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन 


समाजशास्त्र में जो उततार-चढ़ाव आये हैं उन्हें 
समझने में भी इन अवधारणाओं ने सहयोग दिया 
है। इस अवधारणात्मक योजना में इतिहासकारों 
और प्राच्यविदों को प्रेरित किया कि वे अपने बोध 
का पुन: मूल्यांकन करें। वे अपने आधार वाक्य 
को यानि भारत में चलने वाली प्रक्रियाओं की 
पड़ताल इन अवधारणाओं से होने वाले लाभ की 
दृष्टि से देखें। इस अवधारणात्मक योजना ने कतिपय 
समाजशास्त्रीय योजनाओं के प्रच्छन्‍न लाभों को 
भारतीय समश्म में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन 
के विश्लेषण में सहायक माना। कुछ अन्य 
समाजशास्त्रियों को यह अवसर दिया कि वे अमेरिका . 
के समाजशास्त्र के संदर्भ समूह सिद्धांत की व्याख्या 
इस अवधारणात्मक गोजना के संदर्भ में करे। 
श्रीनिवास की “प्रभुत्व जाति” की अवधारणा ने भी 
एक बहस को पैदा किया। यह अवधारणा जाति 
व्यवस्था में जो निम्न जातियाँ हैं उन्हें प्रभुत्व 
जातियों से सीखने का अवसर देती है। दूसरे शब्दों 
में, निम्न जातियाँ प्रभुत्व जातियों के रीति-रिवाज 
को, जिसे संस्कृतीकरण कहते हैं, सीखती है उसे 
समझा जा सकता है। 

किसी अन्य अवधारणात्मक योजना की तुलना 
में संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण के अवधारणात्मक 
और सैद्धांतिक अभिस्थापनों ने भारतीय समाजशास्त्र 
को गहराई से उद्वेलित नहीं किया है। “यह एक 
ऐसी अवधारणा है जो समान रूप से प्राच्यविदों, 


32 मकर संस्कृति के | और -समाजशास्त्रियों 
के विश्लेषण में बहुत बड़ा असर पड़ा है।-952-लै- ]जिक मानवशास्त्रियों को प्रभावित करती 


968 तक भारत में जो ग्रामीण अध्ययन हुए हैं 
उनके विश्लेषण में इन अध्ययनों ने एक रूप-रेखा 
* का काम किया है। और बाद में ख़ल कर भारतीये 


है। इसने उन सब विद्वानों को भी संतुष्ट किया है 
जो भारतीय अवधारणाओं को राष्ट्रीय सामाजिक 
सांस्कृतिक प्रघटनाओं के विश्लेषण के लिये विकसित 
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करने में रुचि रखते थे।” भारतीय समाजशास्त्र में 
इन अवधारणाओं की क्षमता और इसी तरह सीमाओं 
पर जो समाज में होने वाले परिवर्तन का निर्वचन 
कर सकें, उस पर बहस हुई है। बहस का एक 
मुद्दा यह भी रहा है कि संदर्भ समूह तथा सामाजिक 
गतिशीलता जैसी सर्व व्यापक अवधारणाओं के साथ 
में इसे जोड़ने की क्या संभावना है। 
एक और प्रयास भारत में परिवर्तन की 
सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण का हुआ है। 
मिल्टन सिंगर तथा मेकिम मेरियट ने रैड़फील्ड 
द्वारा दी गई परम्पराओं और सभ्यताओं के सामाजिक 
संगठन का मॉडल बनाया है। यह मॉडल लघु त्तथा 
महान परम्पराओं के द्विभागीकरण पर आधारित 
है। वृहद परम्परा वह है जो अभिजात वर्ग की है, 
जिसका केन्द्र नगर है और (जिसका एक औपचारिक 
चरित्र है। दूसरी ओर लघु परम्परा वह है जिसका 
सरोकार गांवों में रहने वाले और अनपढ़ सामान्य 
लोगों से है | प्रत्येक परम्परा का अपना एक सामाजिक 
संगठन है। इसमें ऐसा होता है कि विभिन्‍न विषय, 
विचार या प्रतीक एक परम्परा से दूसरी परम्परा 
की ओर प्रवाहित होते हैं। कहीं पर परम्परा के 
तत्वों का सर्व व्यापीकरण होता है और कहीं पर 
देहातीकरण या स्थानीकरण । यह प्रक्रिया आन्तरिक 
और बाहय दोनों कारकों द्वारा पैदा होती है। इस 
प्रक्रिया में संस्कृतिकरणं और पाश्चात्यकरण या 
आधुनिकीकरण को जोड़ा जा सकता है।- सिंगर, 
मैरियट और उनके अन्य सहयोगियों ने इस मॉडल 
पर कुछ गांवों और शहरों में क्षेत्रीय अध्ययन किये 
लेकिन जो प्रभाव भारतीय समाजशास्त्र पर श्रीनिवास 
की संस्कृतीकरण और पाश्चात्यकरण की अवधारणाओं 


का है, वह (सिंगर तथा मैरियट क्रा यह मॉडल). 


हमें कोई बात विश्लेषणात्मक लाभ नहीं देता। 
इससे और आगे संस्कृतिकरण तथा पाइचात्यकरण 
हमें ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक विश्लेषण की 
अन्तर्दृष्टि देते हैं। दूसरी ओर सिंगर तथा रैडफील्ड 
द्वारा दी गई अवधारणाओं में यह संभावना नहीं है 
कि आधुनिकीकरण तथा परम्पराओं से जुड़ी हुई 
सामाजिक प्रक्रियाओं में जो संरचनात्मक संकट 
आते हैं, उनका हम विश्लेषण कर सकें । 

जब हम सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में 
संस्कृतीकरण-पाश्चात्यकरण पर जोर देते हैं तो 
ऐसा करने में हम यह देखते हैं कि परम्पराओं के 
विभिन्‍न स्तरों पर सांस्कृतिक शैली, रीति-रिवाज, 
और कर्म-काण्ड के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते 
हैं। यह कहना चाहिए कि जब हम संस्कृतीकरण . 
और पाश्चात्यकरण की अवधारणाओं को देखते हैं 
तो इसमें हमारी कूछ पूर्व मान्यताएँ होती हैं। इन 
सबसे हमारा आशय यह है कि इन अवधारणाओं के 
परिणाम स्वरूप कौन से संरचनात्मक परिवर्तन 
आये .हैं। संरचनात्मक परिवर्तन से हमारा मतलब 
आर्थिक स्थिति में सुधार होना है, संस्कृतिकरण के 
परिणाम स्वरूप निम्न जाति का संस्तरण में स्थान. 
क्या है, उसकी उच्चता कैसी है और संस्कृतिकरण 
करने वाली जाति कहाँ तक संस्तरण की व्यवस्था में 
अपने स्थान को ऊँचा समझती है। इप्त तरह की 
पूर्व मान्यताओं की पड़ताल करने का प्रयास श्रीनिवास 
और पिंगर दोनों, के मॉडल करते हैं। 

श्रीनिवास की अवधारणाओं में दो अन्तर्निहित 
समानताएँ हैं। दूसरी ओर सिंगर ने जो कुछ 
प्रतिपाद किया है, उसके अनुसार परिवर्तन के दो 


, स्रोत हैं। एक ग्लोत वह है जिसे हम विजातीयता या 


विषमता कहते हैं और दूसरा स्लोत रूढ़िवादी है। ये 
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दोनों स्रोत ही सामाजिक संरचना की लघु और 
महान परम्पराओं को बनाते हैं। लघु परम्परा का 
आधार छोटी संरचना है और वृहद परम्परा का 
बड़ी संरवना। यदि सिंगर की इन अवधारणाओं 
को विश्लेषण के लिये लागू करें तो इनके जो 
संक्षिप्त स्नोत बनते हैं उनमें संस्कृतीकरण और 
प्रण्बिमीकरण की अवधारणाओं को रसा जा सकता 
है। ये सभी अवधारणाएँ परिवर्तन की संरचनात्मक 
अयधारणाएँ हैं और इनके माध्यम से भूमिका 
विभिन्‍नता, संरचना के नये स्वरूप और अधिकारतंत्र 
तथा अभिजन लोगों का अध्ययन किया जा सकता 
है। ये ऐसी सामाजिक रिथितियाँ हैं जिनके विश्लेषण 
के लिये विजातीयता या विषमता के ग्लोतों को काम 
में लिया जा सकता है। यदि सामाजिक परिवर्तन के 
रूढ़िगत स्रोतों को देखें तो इसका अध्ययन अनवरत 
--आवृ्तिं, स्थानान्तरण, आंतरिक सामाजिक आन्दोलन 
अभिजन के फैलाव तथा शहरी केन्द्रों के उत्थान-पतन 
तथा वंशों के उतार-चढ़ाव के रूपों में किया जा 
सकता है। आधुनिकीकरण और परम्परा की 
अवधारणाओं के विश्लेषण के लिये इन प्रक्रियाओं 
को काम में लिया जाता है। ये प्रक्रियाएँ समाजशास्त्रीय 
ऐतिहासिक तथ्यों को समझने के लिये उपयोगी हैं। 


सैद्धांतिक संरचनात्मक अभिस्थापन 


ऊपर हमने जिस संस्कृति परक अभिस्थापन की 
भारतीय समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विश्लेषण में 
योगदान की चर्चा की है, यह अभिस्थापन ग्रामीण 
समुदायों, जाति संरचना और इससे संस्थागत रूप 
से जुड़े हुए जाति, नातेदारी और धार्मिक विचारों के 
विश्लेषण में भी सहयोगी है। ऐसे ग्रामीण अध्ययन 
जो सामाजिक मानवश्ञास्त्रीय और अवलोकन विधि 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





द्वारा किये जाते हैं अपनी प्रकृति में सम्पूर्णात्मक 
होते हैं। ग्रामीण स्तर पर जिस सामाजिक संरचना 
का अध्ययन किया गया था, वह अध्ययन विवरणात्मक 
अधिक था। और इसमें सैद्धांतिक विश्लेषणात्मकता 
का अभाव था। देखा जाये तो संरचनात्मक 
अभिरथापन, सांस्कृतिक अभिस्थापन से भिन्‍न होता 
है। वास्तव में हमें अपने आप को लोगों द्वारा दी 
गई कच्ची सामग्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए | 
हमारा केवल यही उद्देश्य नहीं है कि हम लोगों के 
कथन में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले परस्पर 
विरोधी विचार होते हैं, उन्हीं को रखें। हमें तो एक 
संस्कृतिपरक अध्ययन करना चाहिए और लोगों के 
कथन में जिन तत्वों का बराबर आग्रह होता है, 
उन्हें बाहर निकालना चाहिए। प्रमाणीकृत बात तो 
यह होगी कि हम समाजशास्त्रीय समझ के लिये जो 
समस्याएँ हमें दी गई हैं, उनका तुरत-फुरत 
अमूर्तीकरण करें और इसे अपनी अवधारणाओं में 
उतारें। सरंचनात्मक अध्ययनों की एक विशेषता 
यह है कि वे अवधारणाओं या मॉडल को सबसे 
ऊँचा मानते हैं। संरचनात्मक अध्ययनों की अन्य 
विशेषताएँ यह हैं कि वे संरचनात्मक दूटन और 
समाजों में पायी जाने वाली विभिन्‍नताओं का 
अध्ययन करते हैं। संरचनात्मक अध्ययन कई 
समस्याओं से जूझते हैं। इन समस्याओं में समानता 
और असमानता, शक्ति संरचना, सामाजिक 
स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, शहरीकरण- 
औद्योगीकरण, जनांकिकी परिवर्तन तथा परिवार 
संरचना सम्मिलित हैं। ऐसे अध्ययन वृहतत, 
संरचनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ वाले होते हैं। 

संरचनात्मक अध्ययन की एक और महत्वपूर्ण 
दिशा है। ये अध्ययन तुलनात्मक संबंधों की श्रेणियों 
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जैसे कि भारत में जाति और वर्ग के संबंध पर 
केन्द्रित होते हैं। अध्ययन की यह दिशा छठे दशक 
के बाद से चली है। ऐसे अध्ययनों में सामाजिक 
संरचना का विश्लेषण दो या अधिक अवधारणात्मक 
श्रेणियों द्वारा किया जाता है। इस तरह के उपागम 
से दो बातें स्पष्ट होती हैं-एक तो तुलना और 
दूसरा सामान्यीकरण। उदाहरण के लिये बैली ने 
भारत के संरचनात्मक परिवर्तन की व्याख्या 
तुलनात्मक श्रेणियों से की है जैसे कि “जनजाति” 
“जाति” और “राष्ट्‌ "| संरचनात्मक अध्ययनों में 
दूसरा उदाहरण बितई का है। बितई ने एक गाँव 
की संरचना का विश्लेषण “जाति”, “वर्ग” और 
“शक्ति” की विश्लेषणात्मक श्रेणियों द्वारा किया 
है। इस तरह के प्रयास का परिणाम यह होता है कि 
सामाजिक प्रधटनाएँ इन अध्ययनों में न केवल 
तुलनात्मक बन जाती हैं बल्कि उनकी सामान्यीकरण 
की शक्ति भी बढ़ जाती है। पांचवे व छठे दशक में 
ग्रामीण और नगरीय सामाजिक संरचनाओं के जो 
अध्ययन हुए थे, उनकी यह विशेषता नहीं थी। 
सातवे दशक में अर्थात्‌ 957 से 969 में 
जो शहरी सर्वेक्षण हुए हैं उनमें भी समाजशास्त्रीय 
संरचनात्मक अभिस्थापन देखने को मिलता है। ये 
शहरी सर्वेक्षण मुख्य रूप से योजना आयोग की 
अनुसंधान कमेटी द्वारा प्रतिभूत थे । बलसारा (964) 
ने नौ शहरों के अध्ययन को जोड़ा है। इन सर्वेक्षणों 
में जनसंख्या, भाषा, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, 
आन्तरिक स्थानान्तरण, आय, रोजगार, आवास और 
सामाजिक जीवन की दशाएँ जो शहरों में मिलती हैं, 
उन्हें सम्मिलित किया है। इन सर्वेक्षणों में सांख्यकीय 
मॉडल को अध्ययन के लिये काम में लिया गया है 
और आंकड़ों को एक चुने हुए निर्देशन से अनुसूची 


और प्रश्नावली द्वारा एकत्र किया गया है। ये सर्वेक्षण 
मुख्य रूप से बुनियावी आंकड़े देते हैं जो आयोजकों 
के लिए उपयोगी हैं। और कहीं-कहीं विधि के क्षेत्र 
में भी नवीनता लाई गई है। यह नवीनता अनुसंधान 
की विधियों के मानकीकरण में देखने को मिलती 
है। ये सर्वेक्षण अनुसंधानकर्त्ताओं की एक पीढ़ी को 
सर्वेक्षण विधि जैसे अध्ययनों में प्रशिक्षित करती है 
आज सामाजिक अनुसंधान में चाहे सरकार हो या 
निजी उद्योग दोनों में ही इसे महत्व देते हैं। शहरों 
का उध्ययन सांस्कृतिक मॉडल द्वारा भी किया गया 
है। इस मॉडल में “विशुद्ध काम्पलेक्स" या 
“सांस्कृतिक समरूपण” के विचारों को रखा गया 
है। इन शहरी अध्ययनों के अवधारणात्मक मूल्यांकन 
में तार्किक उपयुक्तता और सत्यापन तथा 
मानकीकरण के सिद्धांतों को भी काम में लिया गया 
है। कई समाजशास्त्रियों ने शहरी अभिजात उद्यमियों 
और अन्य विशिष्ट संरचनाओं का अध्ययन भी 
इन्हीं श्रेणियों द्वारा किया है। स्तामाजशास्त्रियों ने 
शहरों की गन्दी बस्तियों को भी नैदानिक और इसी 
तरह सैद्धांतिक संदर्श में समझा है| इनमें से अधिकांश 
अध्ययनों ने संरचनात्मक परिवर्तन के स्तरों और 
इससे जुड़े हुए इन्द्र की प्रक्रियाओं को शहरों के 
संवर्धन में देखा है। 

जब हम संरचनात्मक सैद्धांतिक अभिस्थापन 
को काम में लाते हैं तो इससे तुलनात्मक अध्ययन 
में न केवल अवधारणाओं में वृद्धि होती है लेकिन 
अवधारणाओं का सामाजिक यथार्थ के साथ जो 
संबंध होता है, उसमें नया सूत्रीकरण आता है। इस 
तरह के नये सूत्रीकरण को ग्रामीण अध्ययनों में 
देखा जा सकता है। ये ग्रामीण अध्ययन छठे दशक 
में बहुतायत में हुए और सातवें तथा आठवें दशक में 





थ्व 


ग्रामीण संरचना और किसान वर्ग आदि प्रभावशाली 
हो गये। अब समाजशास्त्र के क्षेत्र में वहत्‌ विश्लेणण 
आ गया और अनुसंधानकर्ता गाँव की अपेक्षा कृषि 
संरचना के अध्ययन पर अपने आप को केन्द्रित 
करने लगे। परिणाम यह हुआ कि अब समाजशास्त्रीय 
सिद्धांत में रूबरू हो गये तथा इस बात की पड़ताल 
शुरू हो गयी कि कित्त अवधारणा में कितनी अधिक 
सैद्धांतिक क्षमता है। इसी अभिस्थापन के परिणाम 
स्वरूप परिवर्तन के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया 
जाने लगा और यह जोर सामाजिक आन्दोलन और 
क्रांति के समाजशास्त्र के माध्यम से था। 
अवधारणाओं और सप्िद्धांत में जो नवाचार आया 
उम्षके परिणामस्वरूप अब समाजशास्त्र में नई 
विधियों के प्रति जागृति आई। अब समाजशास्त्री 
ऐतिहासिक विधि और प्रलेखन विधि के माध्यम से 
अपने प्रस्ताव रखने लगे। परिणाम यह हुआ कि 
इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे के अधिक 
निकट आ गये और ऐसी संभावना है कि ये दोनों 
एक दूसरे को ताकतवर बनायेंगे। 
कृषक समाजशास्त्र में जो रुचि आज दिखाई 
दे रही है इसका कारण आजादी के बाद जो भूमि 
सुधार आये हैं उससे ग्रामीण सामाजिक संर॑चना में 
आए बुनियादी परिवर्तित अध्ययन के कारण है। 
कृषक अध्ययनों में नये वर्गों सामाजिक गतिशीलता 
और इनके परिणाम स्वरूप जो द्वन्द् आते हैं उन्हें 
अन्तक्षेत्रीय और तुलनात्मक संदर्भ से देखा जाता 
है। कृछ क्षेत्रों में “हरित क्रांति" और कृषि समृद्धि 
के परिणामस्वरूप कृषि संबंधों में जो बदलाव आया 
है, उसका अध्ययन भी किया गया है। ऐसे कई 
अध्ययन जो सामाजिक आन्दोलन से जुड़े हैं, ये. 
आन्दोलन कृषक वर्ग के हैं। इन आन्दोलनों को 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


ऐतिहासिक और समकालीन पृष्ठ भूमि में देखा गया 
है। कृषि की सामाजिक संरचना में जो द्वन्द्न हैं 
उनका विश्लेषण भी किया गया है। समाजशास्त्रियों 
ने जिन सामाजिक आन्दोलनों का अध्ययन किया है 
या तो उनकी उत्पत्ति आदिवासी कृषक समस्याओं 
से हैं या ये वे आन्दोलन हैं जिनका सरोकार समाज 
सुधार से है, जैसे कि सर्वोदिय आन्दोलन, नक्सली 
आन्दोलन और आदिवासी आन्दोलन । कतिपय क्षेत्रीय 
आन्दोलनों का अध्ययन भी समाजशास्त्रियों ने किया 
है। इन आन्दोलनों में शिवसेना या नवीन बुद्धवाद 
आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक आन्दोलनों के अध्ययन 
ने न केवल नये विधि अभिस्थापन बल्कि सामाजिक 
परिवर्तन के नये सन्दर्भो और श्रेणियों तथा 
अवधारणाओं को 'जन्म दिया है। ये सब अध्ययन 
परम्परागत अनुकूली परिवर्तन से हट कर हैं और 
परिवर्तन की उने प्रक्रियाओं पर अपने आप को 
केन्द्रित करते हैं जो समाज में होने वाले संरचनात्मक 
रूपान्तरण को समझने में सहायक हैं। 

सातवे दशक में सिद्धांत के क्षेत्र में जो 
संरचनात्मक अभिस्थापन आया उसके परिणाम स्वरूप 
नातेदारी अध्ययनों, परिवार के समाजशास्त्र का 
केन्द्र भी बदल गया। जहाँ पहले परिवार की संरचना . 
में ऐतिहासिक प्रक्रिया पर जोर दिया जाता था, जहाँ 
संयुक्त परिवार से एंकाकी परिवार की बात कही 
जाती थी, वहाँ अब परिवार को एक वृहत्‌ समूह , 
समझा जाता है (देसाई, आई.पी.: 964)। पहले ' 
परिवारों की संरचना के एतिहासिक अध्ययन किए . 
जाते थे और इसके स्वरूप के अन्तर को देखा जाता 
था। अब जो अध्ययन हो रहे हैं वे परिवारों में होने 
वाले विवादों को गहराई से देखते हैं और ऐसा 
करने में सामाजिक-मानवशास्त्रीय अध्ययन को 
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काम में लेते हैं। कोहेन ने भारतीय सभ्यता के 
वृहत्‌ विश्लेषण के लिये इस संरचनात्मक अभिस्थापन 
को प्रयुक्त किया है (कॉहेन बी: 97) | सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन में जो फूट डालने वाले 
और संघर्ष पैदा करने वाले तत्व है उनका अध्ययन 
भी भारतीय ग्रामीण और शहरी समाज में किया 
गया है। इस प्रकार के अध्ययन के परिणाम स्वरूप 
नवीन अभिजन के उत्थान, संगठन तथा सामाजिक 
पृष्ठभूमि का अध्ययन ऐतिहासिक विधि से होने 
लगा है। कुछ इसी तरह जाति और वर्ग की संरचना 
में जो सामाजिक मतिशीलता और परिवर्तन आए हैं 
उनके समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक संदर्भ पर 
विशेष जोर दिया गया है। 

एक ओर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अन्तर्दष्टि जो 
आज समाजशास्त्रीय अभिस्थापन में प्रभावी रूप से 
काम कर रही है, वह नैरन्तर्य की अपेक्षा स्तर के 
प्रयोग की वरीयता है। अब हम समाजविज्ञानों और 
समाजशास्त्र नैरन्तर्य की अपेक्षा स्तर पर आधारित 
श्रेणियों को काम में लाने लगे हैं। पिछले दिनों में 
हम संरचना में होने वाले परिवर्तन को अवधारणात्मक 
द्विभाज़न के माध्यम से देखते थे। अब यह हमें 
ऐतिहासिक संदर्श में दिखता है कि इस तरह का 
द्विभागीकरण स्थिर और अपर्याप्त है। इस भांति का 
द्विभाजन हम गांव और शहर, जाति और वर्ग, 


एकाकी और संयुक्त परिवार के रूप में देखते आये ' 


हैं। इसी तरह के द्विभागीकरण को हम सांस्कृतिक 
अवधारणाओं 'जैसे कि “लघु समुदाय” और “वृहद 


समुदाय”, “परम्परा” और “आधुनिकीकरण” की ' 


प्रक्रियाओं में देखते रहे हैं। कोठारी लिखते हैं: 


“आज परम्परा और आधुनिकता के बीच में जो 


द्विभाजन है उसने बड़ी असाधारण ज्ञानात्मक रिक्ति 


पैदा कर दी है। यह ज्ञानात्मक दूरी या रिक्‍्तता 
हमारे समाज विज्ञान के सैद्धांतिकीकरण और समाज 
तथा राज्य के संबंधों में देखने को मिलती है। ऐसा 
लगता है कि हम एक ओर परम्परा को देखते हैं 
और दूसरी ओर आधुनिकता और विकास को देखा 
जाए तो आधुनिकीकरण के ग्रधार्थ को समझने में 
इस प्रकार की दूरी या रिक्ति झूठी है (कोठारी 
रजनी: 970) 

संरचनात्मक और सैद्धांतिक अभिस्थापन ने 
भारतीय समाज की बुनियादी प्रक्रियाओं को समझने 
में' न केवल हमें गहरी अन्तर्दृष्टि प्रदान की है, 
लेकिन इसने इतिहासकारों, राजनीतिक-वैज्ञानिकों 
और अर्थ शास्त्रियों को समाजशास्त्र के निकट ला 
दिया है। परिणामस्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययनों 
का दायरा विस्तृत हुआ है और एक नई शक्तिशाली 
व्यवस्था की तरह समाजशास्त्र उभर कर आया है। 


इन्द्वात्मक ऐतिहासिक अभिस्थापन 


देखा जाये तो द्वन्द्वात्मक सैद्धांतिक अभिस्थापन का 
संबंध प्राथमिक रूप से मार्क्सवादी विधियों से है। 
मार्क्सवादी इसे सामाजिक यथार्थ के विश्लेषण में 
काम में लाते हैं। यहाँ हमने द्वन्द्वात्मक अभिस्थापन 
की बात कही है, मार्क्सवाद की नहीं। यह इसलिये 
कि भारतीय समाजशास्त्र में मार्क्सवादी उपागम के 
क़ई स्वरूप देखने को मिलते हैं। यहाँ शास्त्रीय 
मार्क्सवादी रूपरेखा में कई हेर-फेर हुए हैं। एक 
और बात है, भारतीय समाजशास्त्रियों में यह 
विचारधारा' बराबर बढ़ती जा रही है कि हमें 
भारतीय समाज की वास्तविकताओं के लिये बराबर 
नई श्रेणियाँ बनानी पड़ेंगी। आंगे चलकर ये श्रेणियां 
सर्वव्यापक हो जायेंगी। सारी दुनिया पर इनको 
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लागू किया जा सकेगा। जब हम इस संदर्भ से 
न्द्वात्मक-ऐतिहासिक अभिस्थापन के सिद्धांत को 
देखते हैं तो ज्ञात होता है कि भारतीय समाजशास्त्र 
के सिद्धांत में तुलनात्मक रूप से अभी ये अभिस्थापन 
कमजोर है। वास्तव में पांचवें और छठे दशक में 
भारत में मार्क्सवाद पर बुनियादी चिन्तन किया 
गया था और यह चिन्तन समाजशास्त्रियों का नहीं, 
गैर-समाजशास्त्रियों का था। प्रारंभ के समाजशास्त्री 
जिन्होंने द्न्द्वात्मक मॉडल के महत्व पर जोर दिया 
उनमें डी.पी. मुखर्जी और रामकृष्ण मुखर्जी प्रमुख 
थे। 

पी मुखर्जी जिनके समाजशास्त्रीय योगदान 
फा हमने प्रारंभ में उल्लेख किया है उन्होंने बराबर 
पंरचना की इन श्रेणियों का उल्लेख किया है; 
संरधना की श्रेणियाँ, वर्ग संघर्ण और समाजवादी 
समाज का मॉडल, यह सब उन्होंने भारत की 
ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में 
किया है। मुखर्जी का आग्रह है कि समाजशास्त्रीय 
चिन्तन में ऐतिहासिक रूपरेखा और द्वन्द्वात्मक 
अभिस्थापन दोनों का होना अनिवार्य है। लेकिन 
उन्होंने स्वयं इस तरह की विधारधारा या रूपरेखा 
को लेकर कोई आनुभाविक अध्ययन नहीं किए। 
रामकृष्ण मुखर्जी ने द्वन्द्वात्मक मॉडल को लेकर 
ऐतिहासिक और इसी तरह के आनुभाविक अध्ययन 
किए हैं। अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद के माध्यम से 
जिस आर्थिक नीति को अपना कर स्थिरता पाई थी 
मुखर्जी ने भी उसे अपना कर स्थिरता पाई थी 
उसका मुखर्जी ने अपनी पुस्तक “द राइज एन्ड 
फॉल आफ दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी" (958) में 
उल्लेख किया है। यह पुस्तक आर्थिक और सामाजिक 
इतिहास को एक बहुत बड़ी देन है। इसमें उन्होंने 


सामन्तवाद के विधघटन और अभिजात वर्ग की 
मनमानी और नवीन मध्यम वर्ग के विकास पर 
बहुत कुछ लिखा है। मुखर्जी की दूसरी पुस्तक है : 
द डाइनेमिक्स ऑफ ए रूरल सोसायटी (957)। 
इस पुस्तक में उन्होंने कुछ गाँवों में होने वाले 
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को वर्गों की 
संरचना में देखा है। पुस्तक में उनका आग्रह है कि 
भारतीय समाज में काम करने वाली सामाजिक 
प्रक्रियाओं को समझने के लिये हमें समाज के 
व्यवस्थापरक और सावयवी तत्वों की पकड़ रखनी 
चाहिए। अपनी बाद की कृतियों में रामकृष्ण मुखर्जी 
की विचारधारा में बदलाव आया और वे द्वन्द्वात्मक 
ऐतिहासिकता से हट कर सम्भवत: मींमांसा की 
ओर झुके | वे अपने इस उपागम को “अनुमानात्मक” 
“अनुमान सिद्ध" नाम देते हैं। इस उपागम की 
विशेषता यह है कि यह तटस्थ है तथा मार्क्सवादी 
या गैर-मार्क्सवादी किसी भी विचारधारा को अपने 
सत्यापन के लिये ले सकती है। वे कहते हैं कि जब 
हम अनुसंधान के प्रस्तावों को बनाते हैं तब उनकी 
संरचना में इतिहास तथा द्वन्द्वात्मकता अपने आप 
दरकिनार हो जाते हैं। इस तरह की ऐतिहासिक 
और द्वन्द्वात्मक विचारधारा का महत्व सामाजिक 
संकेतों और श्रेणियों के निर्माण में सहायक हो 
सकता है लेकिन इससे आगे सत्यापन आदि के 
तार्किक सिद्धांतों में इसका महत्व नहीं हैं। 
भारतीय समाजशास्त्रियों में मात्र अक्षय देसाई 
एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने द्वन्द्वात्यक- 
ऐतिहासिक मॉडल की बराबर वकालत की है और 
इसे अपने अध्ययनों में प्रयुक्त किया है। उन्होंने 
भारतीय राष्ट्रीयता का अध्ययन किया है। इस 
अध्ययन में ग्रामीण सामाजिक संरचना की व्याख्या 
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के विश्लेषण में, भारत में परिवर्तन की जो आर्थिक 
और सामाजिक नीतियाँ हैं उनमें तथा राज्य और 
समाज की संरचना में जो विरोधाभास और विसंगतियां 
हैं उनकी उजागर किया है। इस तरह की विरोधाभासी 
नीतियों के परिणाम स्वरूप जिन पूंजीवादी, अधिकारी 
तंत्र के लोगों के हितों की सांठगांठ की है उसका 
विश्लेषण है | वर्गों के बीच में जो धुद्रीकरण है वही 
आधुनिक भारत की नींव है। इस भांति अक्षय 
देसाई ने वर्गों के बीच में विरोधाभास और द्वन्द्व के 
तर्क को प्रस्तुत किया है। अपने इस उपागम को 
देसाई ने अपनी अनेक कृतियों में रखा है । दन्द्वात्मक 
सैद्धांतिक अभिस्थापन जिसे अक्षय देसाई ने चलाया 
उसका प्रयोग राजनीतिक संरंचना, कृषक वर्ग तथा 
सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में काम में लिया 
जाता है| बेटलहैम ने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक 
और सामाजिक संरचना के अध्ययन और विकास 
कार्यक्रमों में जो विरोधाभास है उसे उजागर किया 
है। बेटलहैम यह स्वीकार करते हैं कि भारत के 
मामले में विरोधाभास बहुत ज्यादा है फिर भी 
भारतीय अधिकारी तंत्र के लोग इस विरोधाभास को 
कम करने का प्रयास अवश्य करते हैं। भारत के 
कई और मार्क्सवादियों का भी यही निष्कर्ष है कि 
यहाँ समाज में विरोधाभास अधिक है। विचारों की 
इस समानता के होते हुए भी एक बात में बहुत 
बड़ी असहमति यह है कि ये विचारक विरोधाभासों 
की तीव्रता के क्षेत्र में हैं। यदि विरोधाभास अति 
तीव्र है तो वे कभी भी क्रांतिकारी आंदोलन चला 
सकते हैं। जिन मार्क्सवादियों ने कृषि अध्ययन 
. किये हैं उन्होंने सामाजिक संरचना के विश्लेषण में 
: जिन अवधारणाओं को प्रयुक्त किया है उनमें हैं; 
.. सामंतवाद”, “पूँजीवाद” तथा “उत्पादन की 





विधियाँ” | क्योंकि इन मार्क्सवादियों ने सामन्तवाद 
पूर्व-पूँजीवादी संरचना और पूँजीवादी संरचना तथा 
इससे जुड़ी हुई उत्पादन विधियों और सामाजिक 
संबंधों का अध्ययन किया है, ये आनु भाविक अध्ययन 
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसे 
अध्ययनों के दो मुख्य लाभ हैं; प्रथम, कृषक समाज 
में जो संरचनात्मक तनाव और विषमता है उनके 
बारे में हमारी समाजशास्त्रीय समझ अधिक गहरी 
हो जाती है और ऐसे अध्ययन कृषक समाज को 
वृहत्‌ समाज के साथ जोड़ देते हैं। द्वितीय, इन 
अध्ययनों का परिणाम हम मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय 
श्रेणियों के नवाचारों में भी देखने को पाते हैं। यह 
इसलिये कि हम समाजशास्त्रीय श्रेणियों की विभिन्‍न 
सामाजिक-सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संदर्भों में 
पड़ताल करते हैं। पिद्धांत की जो सर्वव्यापी या 
विशिष्ट प्रक्रियाओं की श्रेणियाँ हैं उन्हें समझने में 
भी द्न्द्रात्मक-ऐतिहासिक तथा सैद्धांतिक अभिस्थापन 
उपयोगी सिद्ध होता है। यह मुद्दा विचार-धारा 
और तिद्धांत दोनों का है। जब से सन्‌ 957 में 
ड्यूमों और पीकोक ने भारत में समाजशास्त्र के 
मुद्दे की बहस चलाई है, इन विचारों तथा बैली के 
कथन पर बराबर विचार विनिमय हुआ है। भारतीय 
समाज के अध्ययन में ड्यूमों ने एक बाहय दृष्टिकोण 
के संदर्भ में बुनियादी वैचारिक श्रेणियों पर जोर 
दिया है। उन्होंने अपने समाजशास्त्र को उन म्ोतों 
की भाषा में बांधा है जिनमें लोग अपने ही संवेगों 
और विचारों में रचे-पचे होते हैं। इस तरह के 
उपागम को बैली दोषपूर्ण मानते हैं। यह इसलिये 
कि ड्यूमों “संबंधों” के अध्ययन की उपेक्षा करते 
हैं और ये संबंध ही समाजशास्त्रीय श्रेणियों में 
महत्वपूर्ण हैं। ड्यूमों की दृष्टि से देखें तो बैली 
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के हित्ताब से समाजशास्त्र केवल एक संस्कृति का 
शास्त्र बन.जाता है। “भारत में समाजशास्त्र के 
लिये” निबन्ध में ड्यूमों ने एक स्पष्टीकरण दिया 
है। उन्होंने कहा है कि भारत में एक विशिष्ट 
समाजशास्त्र विकत्तित करने की संभावना नहीं है 
यद्यपि वे चाहते हैं कि भारतीय यथार्थ को समाजशास्त्री 
समझें और यह समझ संबंधों में नहीं वरन्‌ विचारों 
और सवेगों में निहित है। इस भाँति जिस तरह 
बैली ने संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है वहाँ 
भारत में ड्यूमो केवल एक सामान्य समाजशास्त्र 
के निर्माण की संभावना को एक मात्र रास्ता 
बताते हैं। । 
इस मुद्दे पर बहस अभी समाप्त नहीं हुई 
है। इसे भारतीय समाज की उपनिवेशवादी स्थिति 
और सृजनात्मक श्रेणियों के साथ जोड़ कर एक 
नई धारा दी गई है। जे.पी. सिंह ओबेरॉय, अपने 
निबन्ध “विज्ञान व स्वराज्य” में इस संबंध में 
उपप्तहारात्मक दृष्टि से लिखते हैं: प्रत्येक वह व्यक्ति 
जे स्वराज्यवादी हैं उसे जानना चाहिए कि गरीब, अभीर, 
अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, गोरा, काला आदि की 'जो 
संरचनात्मक असमानता है, उसकी आवश्यकता आज 
के पर्यावरण में एक सर्वव्यापक विज्ञान को विकसित 
करने के लिये आवश्यक है। जब तक हम अपना 
ध्यान इस तथ्य पर केद्रित नहीं करते कि उपनिवेशवाद 
. को समाप्त किया जाये, हमारी समस्याओं को राष्ट्रीय 
जामा नहीं पहनाते, हमारी गरीबी को गंभीरता से 
नहीं लेते, तब तक हम उपनिवेशवादी और अमौलिक 
बने रहेंगे (ओबेरॉय, पृष्ठ 723)।” ओबेरॉय के 
* इस कथन की गज कई क्षेत्रों में देखने को मिलती 
है। जैसा कि हमने कहा है, ओबेरॉय के इस कथन 
के बहुत सृबृढ़ प्रतिपादक सरन थे।. कई अन्य 


समाजशास्त्री हैं जो थोड़े बहुत अन्तर के साथ इस 
विचारधारा के समर्थक हैं। उनका मानना है कि सामान्य 
समाजशास्त्र और सांस्कृतिक समाजशास्त्र की जो 
श्रेणियां हैं उसमें और समाजशास्त्रीय विधियों में 
कोई विरोधाभास नहीं है। वास्तव में यह समस्या 
विचाराधारा की है। यह विचारधारा समाजशास्त्रीय 
सोच के सभी स्तरों पर व्याप्त है जहाँ कहीं हम 
आदर्शात्मक प्रश्नों पर चिन्तन करते हैं। और 
इसमें अनुसंधान की केवल तकनीकी बारीकियाँ ही 
नहीं हैं। 


समाजशास्त्र और अन्य समाजविज्ञान 


भारतीय समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के 
साथ निकट संबंध है। बम्बई विश्वविद्यालय में 
राजनीतिशास्त्र को जिस भाँति पढ़ाया जाता है, , 
समाजशास्त्र को इससे भिन्‍न पढ़ाया जाता है। इसी 
तरह का अन्तर लखनऊ विश्वविद्यालय में जहाँ 
अर्थशास्त्र का अध्यापन होता है, देखने क्रो मिलता ' 
है। अध्यापन के ये दो केन्द्र ऐसे हैं, जिन्होंने भारत 
में समाजशास्त्र के व्यवसाय को प्रभावित किया है। 
दूसरे समाजविज्ञानों में जब कोई खोज होती है तब. 
इसका प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ता है और 
समाजशास्त्रीय खोजों का प्रभाव अन्य समाजविज्ञानों 
के अभिस्थापन पर संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण 
के बोध पर इतिहासकारों की गहरी छाप है और 
इस छाप को हम मध्यम वर्गों और सामाजिक-आर्थिक 
निरूणणों में देख सकते हैं। इन इंतिहासकारों ने 
मार्क्सवादी तथा द्वन्द्वात्मक सैद्धांतिक अभिस्थाप्रनों 
को जो म्रमाजशास्त्र में प्रचलित हैं या तो सत्यापित 
किया है या उन्हें नकारा है। राजनीतिक वैज्ञानिकों 
ने शक्ति संरचना और राजनीतिक संचार तप्रा 
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विचारधारा से जुड़े हुए अध्ययन किए है और ऐसे 
ही अध्ययन समान रूप से समाजशास्त्र में किये गये 
हैं। रजनी कोठारी का भारत में राजनीतिक 
समाजीकरण के प्िद्धांत में जो योगदान है उसने 
व्यक्तित्व मिर्माण में ज्ञानात्मक और मूल व्यवस्थाओं 
से जुड़े हुए जो निरूपण हैं उन्हें महत्वपूर्ण बनाया 
है। इसी तरह राजनीतिक भागीदारी, एवं राजनीति 
की संस्कृति पर जो व्यवस्थित अध्ययन हुए हैं 
उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले 
समाजशास्त्रियों को नई अन्तर्दष्टि दी है। (कोठारी: 
रजनी: 970) समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण और 
ग़हरी समाजों में नेतृत्व पर जो अध्ययन किये हैं वे 
राजनीतिक वैज्ञानिकों के नेतृत्व अध्ययन से बहुत 
महत्वपूर्ण बने हैं। 

भारत में समाजश्ास्त्र तथा सामाजिक 
मानवशास्त्र पर इतिहास और राजनीति विज्ञान का 
बहुत बड़ा प्रभाव है। इतिहास ने न केवल समाजशास्त्र 
को प्रभावित किया है। लेकिन यह स्वयं भी 
समाजशास्त्र से प्रभावित है। खास करके समाजशास्त्र 
के प्रभाव को जो इतिहास पर पड़ा है उसे संरचनाओं 
के निरूपण, उत्पादन की विधियों और समाज 
की बुनियादी संरचनाओं में देखा जा सकता है। 
खास करके जब वह विवरणात्मक इतिहास को 
सँमस्या परक इतिहास बनाता है। यह प्रभाव इतिहास 


_के आर्थिक विश्लेषण से जुड़े-हुए अध्ययनों में देखने 


को मिलता है और इसे सामाजिक आन्दोलनों तथा 
कृषक संरचनाओं में भी देखा जा, सकता है। 


जिस तरह इतिहास और समाजशात्त्र में 
अन्तःसंबंध है, और राजनीति शास्त्र और प्तमाजशास्त्र 
में पारस्परिक आदान-प्रदान है, दोनों एक दूसरे के 
लिये लाभदायक सिद्ध हुए हैं, उसी तरह के संबंध 
समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में लगभग डेढ़ दशक से 
स्थापित नहीं हुए हैं। पहले समाजशास्त्रियों और 
अर्थशास्त्रियों में बड़ी अर्थपूर्ण अन्तःक्रिया होती थी 
और दोनों ही अपने वास्तविक अध्ययनों से एक दूसरे 
की श्रेणियों को काम में लाते थे। ऐसा अभी इसलिये 


, नहीं हो पा रहा है, कि पिछले एक-डेढ़ दशकों से 


अर्थशास्त्र बहुत अधिक गणीतीय हो गया है। एक 


. और कारण यह भी है कि अर्थशास्त्र अपने अनुसंधानों 


को तकनीकी रुप से उच्च मानता है। इधर यह 
विज्ञान समाजशास्त्रियों के विमुख इसलिये भी है कि 
समाजशास्त्री जो गणीतीय तर्क में प्राय: प्रशिक्षित नहीं 
होते और वे अर्थशास्त्रियों के कार्य से चका-चौंध हो 
जाते हैं। इसके विपरीत समाजज्ञास्त्री प्रायः ऐसा 
विचार करते हैं कि अर्थशास्त्रियों की जो तकनीकी 
कुशलता है वह बेमतलब और अरपर्याप्त है क्योंकि 
सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का आर्थिक व्यवहार से 
भारत में जो सरोकार है उसे वे आर्थिक श्रेणियों से 
नहीं समझ सकते | यह आशा की जाती है कि जिस 
प्रकार अर्थशास्त्री सामाजिक संरचनाओं जैसे कि कृषक 
तथा औद्योगिक सामाजिक निरूपणों का अपने विषय 
के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और इससे वे परिपक्व 


हो जाते हैं वैसे ही समाजशास्त्री भी गणीतीय ज्ञान को 


छोड़ कर यदि आर्थिक अर्न्तदृष्टि पैद्दा कर सके तो 
यह उनके लिये बहुत मूल्यवान होगा। 


भारत में समकालीन सामाजिक 
“संकट” और इसके आयाम 





क्या वस्‍्तव में आज भारत में कोई सामाजिक 
संकट है? अधिकांश लोग सकारात्मक उत्तर देंगे। 
समकालीन भारतीय समाज में जो संकट है उसे 
सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों द्वारा परिभाषित 
किया जाता है। उदाहरण के लिये, लोगों की यह 
एक सामान्य समझ है कि देश में स्तामाजिक और 
सांस्कृतिक नियमहीनता है। बौद्धिकों और आम 
जनता में इस प्रकार की स्थिति का होना भ्रान्ति 
है। देश में राष्ट्रीय विकास के जो भी मुद्दे हैं 
उनके कारण अंवांछित उत्तार-चढ़ाव और असन्तुलन 
देखने की मिलता है। इन सभी के प्रति कछ लोगों 
में संदेह है और कुछ तो इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार 
करते हैं। देखा जाए तो स्रमाज के निर्माण का 
हमने जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिकल्प 
अपनाया है, उसी में टूटन आ गई है। 

वास्तव में देखा जाए तो कहना चाहिये कि 
यह जो कुछ संकट है, वह या तो सम्पूर्ण समाज में 
या समाज के केवल कुछ खण्डों में देखने की 
मिलता है। यह टूटन थोड़ी अवधि के लिये हो 
सकती है या लम्बी अवधि के लियें। जो कुछ 
खण्डात्मक और थोड़ी अवधि का सामाजिक संकट 
है, इसका समाधान समाज में किस्ती बहुत बड़े 


सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन के बिना भी 
किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि हम 
समाज के आन्तरिक स्रोत की मदद से इस संकट 
का हल निकालें। ले;न यह निश्चित है कि वह 
सामाजिक संकट जो सम्पूर्ण समाज को अपनी 
गिरफ्त में लाता है, उसके लिये किसी बढ़े 
पंरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसा 
करने के तिग्रे हमें आन्तरिक तथा बाहय ज्रोतों को 
गतिशील बनाना पड़ैगा। एक जटिल मुद्दा यह है 
कि समकालीन भारत में जो भी सामाजिक और 
सांस्कृतिक संकट हैं, वह जहाँ खण्डात्मक और 
छोटी अवधि के आकार का है, वहीं वह लम्बी 
अवधि का भी है और संपूर्ण समाज को अपनी 


-प्रकड़ में ले लेता है। 


यूरोप के विचारकों « कार्ल मेन्हाइम से 
लेकर हेबर मास तक, ने अपने समाज के सामाजिक 
और सांस्कृतिक संकट के मूल को जानने का 
प्रयास किया है। इस तरह के ऐतिहातिक सबक या. 
कुछ समानान्तर उदाहरण, सीखने की सामग्री दें 
सकते हैं। लेकिन भारत की ऐसी ऐतिहासिक स्थिति 
हमें आगाह करती है कि हम अपने संकट के लिये 
कुछ मुद्दों को सोच समझकर बनायें। यूरोप की 
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स्थिति अलग रही है। उदाहरण के लिये वहाँ के 
समाज में औद्योगिक क्रान्ति के माध्यम से सामन्तवाद 
पूंजीवाद में बदला है । वहाँ पुनर्जागरणवादी तर्कवाद 
और काल्विनवादी धर्म सुधार की सांस्कृतिक 
निरन्तरता रही है। इसी तरह वहाँ उदारवादी 
अधिनायकवाद के साँचे से प्रभावित मध्यम वर्गों का 
उदय हुआ है, और दूसरी ओर वहीं प्रजातान्त्रिक 
और उदार परम्परा का प्रादुर्भाव भी हुआ है। इस 
तरह यूरोप की कुछ ऐसी ऐतिहासिक प्रवृतियां हैं जो 
सतही तौर पर समकालीन भारत की सामाजिक 
प्थिति से मेल खाती है। यह सब देखते हुए कहा जा 
सकता है कि दोनों देशों में सामाजिक परिवर्तन की 
जो प्रक्रियाएँ ऐं, वे समान हैं। यह समानता हमें वर्ग 
चरित्र और कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराओं 
के विकास में देखने को मिलती है। 

देखा जाए तो हमें भारतीय सामाजिक संकट 
के विश्लेषण के लिये भारतीय स्थिति की ऐतिहाम्िकता 
को देखना होगा। इसके माध्यम से हम सार्वभौमिक 
तुलनात्मक विश्लेषण के लिये कुछ विशिष्ट कारणों 
की खोज कर सकेंगे। यह स्पष्ट है कि हमारे 
समाज में जो आसन्‍न संकट है, उसका कोई एक 
निश्चित प्रतिमान नहीं है। इसकी उत्पत्ति तो लोगों 
की इस धारणा में निहित है कि समाज में संस्थागत 
सड़न आ गई है और लोग तीव्रता से राष्ट्रीयता की 
भावना तथा विकास की राष्ट्रीय विचारधारा से 
निराश हो गये हैं। बौद्धिक और अभिजात लोग इस 
मुद्दे पर अपने आपको हाशिये पर पाते हैं। इस 
ऊहापोह में विभिन्‍न प्रतियोगी विचारधाराओं का 
विकास तथा राजनैतिक संस्कृति का उदय हुआ है। 
रझचिकर तथ्य यह है कि ये सब विचारधाराएँ 
अस्पष्ट हैं | ह 
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भारत में राष्ट्रीयागा और विकास की 
विचारधारा ने देश के विभाजन के परिणामस्वरूप, 
एक ऐतिहासिक टूटन अनुभव की है। और इसका 
कारण यह है कि देश का बंटवारा साम्प्रदायिकता 
के आधार पर हुआ है। इस ऐतिहासिक अभिघात के 
होते हुए भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी ही 
बहादुरी और दूरदृष्टि से काम लिया है। और 
उसने राष्ट्रीयता के उस मार्ग को अपनाया है जो 
कि धर्मनिरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक समाजवादी विकास 
का निर्माण करता है। भारत का संविधान हमारे 
नेतृत्व की इस दुढ़ता को सिद्धांत रूप में अंकित 
करता है। यही नहीं राष्ट्रीय विकास में भी इस 
कार्यक्रम को अपनाया गया है। मौटे रूप में, 
संविधान के ये सिद्धांत भारत के लोगों की सर्वश्षम्मति 
की भावना को भी बताते हैं। असहमती की कुछ 
आवाजों के होते हुए भी, सर्वसम्मति की भावना 
आज भी निरन्तर रूप से देखने को मिलती है। 
यही नहीं असहमति की यह आवाज अतीत में भी 
थी। लेकिन आज इस आवाज ने धमकाने का रूप 
ले लिया है और कुछ कर गुजरने की रणनीति 
चुनौती पूर्ण रूप से रखी जा रही है। उदाहरण के 
लिये, इन लक्ष्यों को पाने के लिये बराबर हिंसा का 
प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी सांस्कृतिक पहचानों 
को मांगने के लिये खुले आम संविधान की वैधता 
को चुनौती देने लगे हैं। राजनीतिक दल खुले आम 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयत्ता के आधार 
पर गतिशील हो रहे हैं। देखा जाए तो देश के मुख्य 
राजनैतिक दल इस माने में एक हास्यास्पद ऊँचाई 
पर पहुंच गये हैं। लोग राजनैतिक नेतृत्व के इस 
तरह के व्यवहार की विडम्बना को समझतें हैं और 
कुछ समय से वे ऐसे व्यवहार की मखौल करना 
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भी उड़ाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वे जाति, क्षेत्र, 
धर्म और भाषा आदि के विचारों से बिदक जाते 
हैं। आख़िर, ऐसा क्‍यों होता है ? ऐसे कौन से 
दबाव हैं जो लोगों को इस तरह का व्यवहार करने 
के लिये प्रेरित करते हैं ? ऐसा तो नहीं है कि कहीं 
लोगों की विचारधारा और व्यवहांर में संवाद नहीं 
है। या कहीं यह तो नहीं है कि यह भारतीय 
संस्कृति की गहरी अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से 
यह समाज के विरोधों के बीच में भी अपने आपको 
बनाये रखने की रणनीति बनाती रही है ? 


यह कोई संपूर्ण नया पूर्वानुमान नहीं है 


समकालीन भारत में जो भी संकट हैं, उनसे जुड़े 
हुए कुछ मुद्दों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। 
शायद इन मुद्दों को हम थोड़ा बहुत समझ जाएं यदि 
पिछले चार, साढ़े-चार दशकों में सामाजिक परिवर्तन 
की जो दिशा रही है उसकी पड़ताल कर पझकें। 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो संकट की यह आसन्‍्न 
स्थिति या व्यवस्था का खराब हो जाना कोई समूचा 
नया पूर्वानुमान नहीं है। देखा जाये तो रोनाल्‍्ड 
सेगल, सेलिग हेरिसन, गुन्नार मिर्डल, ईमानुयल 
वेलस्टन आदि ने न केवल भारत के इस संकट की 
चर्चा की है, वे बराबर एक निराशाजनक भविष्य 
की बात भी करते रहे हैं। इस तरह की चर्चा सन्‌ 
950 के मध्य से लेकर सन्‌ 970 के दशक के 
अन्त तक होती रही है। इधर सन्‌ 980 के दशक 
के बाद हमें ऐसे विश्लेषणात्मक और आनुभविक 
लेखन मिले हैं जो भारत के विकास के पक्ष में 
सकारात्मक टिणणी जड़ते हैं। विद्यासागर नेयपाल 
ने परिवर्तन के इस बोध को प्रतीकात्मक रूप से 
रखां है। जिस नेयपाल ने सन्‌ 950 के दशक में 





समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


झारत को अपनी पुस्तकों, एरिया आफ डाकनित्त 
या वुन्डेड सिविलाइजेशन में एक घायल देश, के 
रूप में चित्रित किया था, वे अब अपनी पुस्तक 
मिलियन मुटिनिज़ में बताते हैं कि अब गह देश 
इतना जागृत हो गया है कि यह लाखों विप्लव 
करने के लिये उद्यत है। इस तरह का लेखन जहाँ .. 
भारत की हताशा को बताता है, वहीं आशा को भी . 
प्रदर्शित करता है। रूडोल्फ तथा रूडोल्फ की ' 
पुस्तक इन परस्यूट ऑफ लेक्ष्मी' में माँगों की : 
राजनीति पर लिखा गया है। लेकिन इस लेखंक 
द्वारा जहाँ भौतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया . 
गया है, वहीं ये भारत के लोगों की बढ़ती हुई 
महत्वाकांक्षाओं की भी चर्चा करते हैं। यह सही है - 
कि भारतीय समाज में संकट है लेकिन इस संकट 
की एक नई विशेषता है, इसके नये आयाम हैं। 

सन्‌ 950 से लेकर 960 के दशक में, 
भारत ने सामाजिक संकट के जिस विस्तार का 
मुकाबला किया वह कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में देखने 
को मिलता है। इन विशिष्ट क्षेत्रों में खाद्याननों की 
प्रचण्ड कमी, कृषि में निष्क्रियता, और देश के 
विभिन्‍न भागों में क्षेत्रीय और भाषायी तनाव और 
जनसंख्या वृद्धि का निरन्तर दबाव सम्मिलित हैं। 
इन कारकों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक 
तथा मानवीय स्रोतों को बोझिल कर दिया। इनके 
परिणामस्वरूप उद्योग का स्तर भी बहुत निम्न हो 
गया। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन के 
साथ जो निरन्तर संघर्ष रहा उसने भी इस संकट 
को अधिक गहरा दिया। देश को निष्क्रियता से 
ऊपर उठाने के लिये तथा इसे एक आधुनिक 
प्रजातान्त्रक समाज बनाने के लिये योजनाबद्ध 
विकास की रणनीति को अपनाया गया | 
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इस रणनीति को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन 
ने प्रेरित किया। यद्यपि सोवियत रूस के अनुभव ने 
मह स्थापित कर दिया था कि योजनाओं द्वारा 
विकास हो सकता है, भारत ने अपने सामाजिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
अपने इतिहास या राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा, 
तथा जवाहर लाल नेहरू से बहुत कुछ सीखा। 
जवाहर लाल नेहरू न केवल यूरोप की औद्योगिक 
क्रान्ति और उसकी विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में 
दौड़ जिसने उसे विश्व की एक बड़ी शक्ति बना 
दिया था, से प्रभावित थे, वे उदार समाजवादी 
मानववाद से भी अभिभूत थे। उनकी सोच थी कि 
भारत के विकास के लिये निर्दयी औद्योगिक पूँजीवाद 
और उसका शोषण करने वाला चरित्र ठीक नहीं 
है। इन सबसे आगे बढ़कर नेहरू जी पर महात्मा 
गाँधी का गहरा प्रभाव था। गाँधी जी ने नेहरू जी 
के मस्तिष्क को हिला दिया और भारतीय समाज 
और उसकी परम्पराओं के प्रति दृष्टिकोण को 
बदल दिया। 

नेहरू जी ने भारत में आयोजन के बुनियादी 
लक्ष्यों को निर्धारित किया। इसमें उन्होंने तय किया 
कि इस देश में सामन्‍्तवादी कृषि व्यवस्था का 
उन्मूलन होगा, औद्योगिक और वैज्ञानिक पुनर्जागरण 
को प्रस्तावित किया जायेगा, एक समाजवादी 
कल्पमाणकारी समाज की स्थापना होगी और 
धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से प्रेरित उदार प्रजातन्त्र 
को प्रतिष्ठित किया जायेगा। गाँधी दर्शन में लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिये साधन महत्वपूर्ण होते हैं| इसका 
अर्थ यह हुआ कि हमारे साधन सर्वसम्मत होने 
चाहिए, विधि सम्मत होने चाहिये और अपने परिवेश 
में प्रजातान्त्रिक होने चाहिये इनमें से कुछ लक्ष्यों 


की प्राप्ति में हमने सफलता पाई है लेकिन अब भी 
बहुत से लक्ष्य अधूरे हैं। 


परिवर्तन के अनैच्छिक परिणाम 


आज हमारे सामने जो भी संकट है, उसने 
जोखिम भरे दो बिन्दुओं को प्रस्तुत किया है: 

पहला जोखिम का कारण हमारे योजनाबद्ध 
परिवर्तन के कारण जो सामाजिक और आर्थिक 
उपलब्धियाँ हुई हैं, वे हैं: 

दूसरा कुछ जोखिम इसलिये भी है कि हमने 
आर्थिक तथा सामाजिक, संस्कृतिक जीवन में कुछ 
निर्णायक क्षेत्रों में कोई उपलब्धि नहीं की है। 
इससे आगे कुछ जोखिम सामाजिक परिवर्तन के 
अनैच्छिक रूप से आने वाले परिणामों से भी हैं। 
इस तरह के परिणाम आन्तरिक व बाहय कारकों 
के कारण होते हैं और ऐसा हर समाज में सामाजिक 
परिवर्तन के कारण होता है और इसके साथ समाज 
को समझौता करना ही पड़ता है। 

सवाल है : आजादी के बाद भारत की क्या 
उपलब्धि है? इस प्रश्न के उत्तर में बहुत कुछ 
गिनाया जा सकता है। जमींदारी, जागीरदारी और 
देशी रियासतों की सामन्तवादी व्यवस्थाओं के उन्मूलन 
से समाज की सामाजिक संरचना और प्राधिकार 
व्यवस्था में बड़े-बड़े परिवर्तन आये हैं। इस परिवर्तन 
के कारण हमारे ग्रामीण समाज के सामाजिक और 
आर्थिक आधार में क्रान्तिकारी बदलाव आये हैं। ये 
बदलाव देश के गाँवों में सभी जगह देखे जा सकते 
हैं। सामन्तवादी जुए से मुक्त काश्तकार अब एक 
शक्तिशाली ग्रामीण मध्यम वर्ग के रूप में उभर कर 
आये हैं। इस वर्ग का राजनीति में बड़ा प्रभाव है। 
देश में जो हरित क्रान्ति आई है वह इसी ग्रामीण 
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मध्यम वर्ग की देन है। इस वार में कठोर श्रम 
करने की क्षमता है, इस वर्ग में सामाजिक और 
सांस्कृतिक लचीलापन है, यह वर्ग ब्राहमणों की 
परम्परा के प्रति सहनशक्ति रखता है, ईसकी 
सांस्कृतिक तथा कृषक आन्दोलनों में निरन्तर 
भागीदारी रही है, और यह वर्ग उपयोगिता की 
भावना से परिपूर्ण है। आज देश के सामाजिक और 
आर्थिक विकास में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका 
है | देखा जाए तो जाति व्यवस्था की सर्वोच्च परम्परा 
में यह वर्ग मध्यम स्थान पर है और इसे पिछड़े हुए 
वर्गों के आन्दोलन में अग्रणी कहा जा सकता है। 

पिछले पैंतालीस वर्षो में इस देश ने अच्छी 
औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना में, तकनीकी- वैज्ञानिक 
और प्रबन्धन विकास में विश्वसनीय उपलब्धि प्राप्त 
की है। इसके परिणामस्वरूप देश ने वास्तविक 
तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति का निर्माण 
किया है। एक नये मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। 
यहे मध्यम वर्ग 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक मध्यम 
वर्ग से अपने चरित्र में एकदम भिन्‍न है। इस नये 
वर्ग का बहुत विशाल सामाजिक आधार है। इसका 
कारण यह है कि इस वगे का समाज के मध्यम और 
निम्न मध्यम जातियों के स्तरीकरण से उद्विकास 
हुआ है। यह नये उद्यमियों और व्यवस्ताइयों का वर्ग 
जो शहरी क्षेत्रों में उभरा है तथा जो गाँवों में 
धनवान काश्तकारों का समूह है। इस मध्यम वर्ग 
का देश की जनसंख्या में अनुमान से एक चौथाई 
भांग है। देश के सकल घरेलू उत्पाद के सेवा क्षेत्र 
में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह इस बात को 
बताता है कि किस सीमा तक आर्थिक संरचना और 
समाज की बनावट में अन्तर आया है। उपनिवेशवाद 
ने हमारे औद्योगिक आधार को पूर्णरूप से कमजोर 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
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कर दिया था। लेकिन आजादी के बाद के वर्षों में 
हमारे देश का औद्योगिक विकास में 3वां स्थान 
रहा है। वैज्ञानिक प्रबन्धन और तकनीकी गिक्षा 
में भारत ने अच्छी वरिष्ठता प्राप्त की है। हमारी 
ये सब उपलब्धियाँ भारतीय समाज के बुनियादी 
क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के परिणामस्वरूप 
आयी हैं। 


उदार प्रजातन्त्र के लिये प्रतिबद्धता 


एक और क्षेत्र है जिसमें भारत के लोगों ने सफलता * 
प्राप्त की है और वह है उदार प्रजातान्त्रिक राज 
व्यवस्था | थोड़े समय के लिये आपातकाल की अवधि . 
देश में अवश्य रही, लेकिन फिर भी हमारे देश में ' 
एक शक्तिशाली सहभागी प्रजातान्त्रिक संस्कृति बराबर 
बनी रही है। पाश्चात्य देशों की प्रजातान्त्रिक संस्कृति , 
और राज व्यवस्था की तुलना में जो पूर्वावश्यकताएँ : 
हैं उनमें फिर भी हमारा देश निम्न स्थान रखता 
है। इस अभाव को देखते हुए भी यदि हम पीछे 
मुड़कर देखें तो हमारी भारतीय सभ्यता की जो 
कुछ ऐतिहासिक गहराई है, उसने भारत के लोगों 
को चेतन और अचेतन रूप. से प्रजातान्त्रिक 
परम्पराओं को बनाये रखने में सहायता दी है। 
और आज यह एक ऐसी स्थिति में है जबकि देश में 
35 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। इसका एक कारण 
यह भी है कि हमारे देश में प्राचीनकाल से जो 
परम्परागत “पंचायत” व्यवस्था रही है और यह 
व्यवस्था जाति तथा गाँव दोनों जगह पायी जाती है, 
उसने लोगों में प्रजातान्त्रिक अन्त: क्रिया और 
भागीदारी की देशी भावना को मन में बैठाया है। 
भारतीय प्रजातन्त्र में कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। 
ये समस्याएँ कुछ तौर तरीकों को वैधता देने की 
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हैं। इन तौर तरीकों में मत प्राप्त करने में जाति, 
धर्म, क्षेत्र या धन और मारपीट करने की शक्ति 
को काम में लेना हो सकता है। इन अभावों के 
होते हुए भी इस बात को लेकर शायद ही कोई 
विवाद हो कि यहाँ प्रजातन्त्र ने एक संस्थागत्त रूप 
ले लिया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक कुछ 
वर्षों में यहाँ दुर्बल स्थिति रही है फिर भी भारतीय 
समाज के सामाजिक विकास का एक बहुत बड़ा 
उदाहरण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है। 

विकाश्त के कई अन्य संकेतक भी है। इन 
संकेतकों में लोगों की प्रत्याशित आयु में उत्तरोत्तर 
वृद्धि, साक्षरता दर में बढ़ावा, बाल मृत्यु की घटनाओं 
में कमी और लोगों की संचार साधनों के प्रति 
बढ़ती हुई अभिव्यक्ति सम्मिलित है। यह भी सही है 
कि इन संकेतकों में प्रत्येक में एक ही समय 
अवधि में दूसरे विकासशील देशों ने भारत की 
तुलना में अधिक सफलता पायी है। यह भी सही है 
कि कई क्षेत्रों में, तुलना से ज्ञात होता है, न केवल 
पैसिफिक देशों जैसे कि कोरिया, ताईवान, इण्डोनेशिया 
और मलेशिया, लेकिन हमारे निकट पड़ोसी देशों 
जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान के सामने आर्थिक 
उपलब्धियों में भारत का स्थान निम्न है। भारत 
में जो कुछ समकालीन संकट है, इसकी जड़ इसकी 
उपलब्धियों की प्रकृति में है। इसका मूल इसमें भी 
है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निर्णायक 
वृद्धि का अभाव है। 

हमने ऊपर कहा है कि आजादी के बाद देश 
में कुछ सकारात्मक विकाप्त हुए हैं | इसके होते हुए 
भी आज जनसंख्या में. लगभग 40 प्रतिशत लोग 
गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और आज भी इसका 
बहुत बड़ा भाग अभावग्रस्त है। गरीबों में बहुत से 


लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं 
और ये गाँवों में केन्द्रित हैं। शिक्षा, सरकारी 
कार्यालयों और राजनैतिक प्रतिनिधित्व की नीति 
के कारण इन समूहों में आरक्षण आया है, और 
इसके कारण इन लोगों में कुछ भाग मध्यम वर्ग 
की आर्थिक स्थिति में पहुँच गये हैं फिर भी ये लोग 
सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार हैं | 
देखा जाये तो विकास की गति ने गाँवों के जातीय 
समूहों और अन्य जातियों में मनोवैज्ञानिक और 
सामाजिक दूरी पैदा कर दी है। मतलब हुआ 
विकास ने जातियों के बीच में निकटता लाने की 
अपेक्षा खाई पैदा कर दी है। सारा दृश्य बदल गया 
है। पिछले दिनों में परम्परा से इन वंचित या 
दलित जातियों तथा उच्च और मध्यम जातियों में 
जो परम्परागत संबंध था, वह शोषण का था 
और यह शोषण संरक्षण के माध्यम से था। लेकिन 
आजादी के बाद ये पद दलित लोग उच्च स्तर के 
राजनीतिकरण के कारण संचार साधनों की 
अभिव्यक्ति और प्तामाजिक चेतना से न केवल इस 
संरक्षण को ठुकराते हैं वरन क्षोभ भी व्यक्त करते 
हैं। और अब उच्च तथा मध्यम जातियों के प्रति वे 
विरोधी प्रतियोगी संबंध रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 
दलितों तथा उच्च मध्यम जातियों में संघर्ष बढ़ 
गया है। कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, आन्ध्र 
प्रदेश, मध्य प्रदेश और इत्यादि राज्यों और देश के . 
कुछ अन्य भागों के विभिन्‍न हिस्सों में जिनमें इन 
संघर्षपूर्ण संबंधों ने हिंसात्मक आन्दोलनों का स्वरूप 
ले लिया है | ऐसे आन्दोलनों में नक्सलवाद, पीपुल्स 
वार ग्रुप” आदि सम्मिलित हैं। 

संघर्षात्मक स्थिति आदिवासी जन॑ंसख्या में 
भी पाई जाती है। वे भी पर्याप्त क्षेत्रीय स्वायत्तता 
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के लिये पृथकता की माँग को लेकर तनाव पैदा 
करती हैं। इनकी कुछ माँगों को पहले हो स्वीकार 
कर लिया गया है। उत्तर-पूर्व में नगाओं और 
मीजों और इसी तरह पश्चिमी बंगाल में गौरखालैण्ड 
क्षेत्रीय स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया गया है। 
छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिये एक पृथक 
झारखण्ड राज्य की स्थापना हो गई है, आज वह 
एक पृथक राज्य की श्रेणी में आ गया है। असम की 
बोड़ों जनजाति भी अपने लिये स्वायत्तता की मांग 
कर रही है। इस तरह की माँगें कहना चाहिये, 
केवल आदिवासी समूहों तक ही सीमिति नहीं हैं। 
पंजाब में पृथक खालिस्तान की मांग के लिये एक 
हिंसात्मक आन्दोलन पिछले कई वर्षों तक चला है। 
इसी तरह के आन्दोलन ने असम में भी हिंसात्मक 
रूप ले लिया है। 

देश में आजादी के बाद सामाजिक और 
आर्थिक परिवर्तन आये हैं और उनके कारण बहुत 
बड़ी मात्रा में (कुछ अपवादों को छोड़कर) प्रथकता 
था स्वायत्ता के लिये जातियों और वर्गों में संघर्ष 
. भी हुआ है। ये सब समाज में होने वाले संरचनात्मक 
परिवर्तन हैं। अपनी ओर से इन माँगों का संबंध 
सामाजिक विकास के चरित्र से जुड़ा हुआ है जिसमें 
आयोजन के माध्यम से राज्य की भूमिका रही है। 
जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनमें कुछ की दिशा का 
हमें पूर्वानुमान था लेकिन अधिकांश परिवर्तन का 
हमें पहले से कोई भान नहीं था। 


उदीयमान ग्रामीण मध्यम वर्ग 


ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के योजनाबद्ध परिणामों के 
कारण हरित क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। यह 
क्रान्ति परम्परागत काश्तकार जातियों के कारण 


सारे देश में आई है | कुछ अवधि हो जाने के बाद 
इन काशतकारों के हाथ में राजनैतिक और आर्थिक 
शक्ति आ गई। जब ये काश्तकार अपनी तुलना 
आजादी के पहले के जमींदारी के समय से करते हैं 
तब इन्हें लगता है कि वे अभी भी सांस्कृतिक व 
शैक्षणिक दृष्टि से वंचित या उपेक्षित है। इसी 
कारण सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ये 
वर्ग केन्द्रीय सेवाओं के लिये आरक्षण का आन्दोलन 
चला रहे हैं। यह कहना चाहिये कि पहले से ही अधि 
कांश राज्य सरकारों में और इसी तरह से 
जैक्षणिक संस्थाओं में इन वर्गों को नौकरी के लिये 
संरक्षण मिला हुआ है। देखा जाए तो यह उदीयमान 
ग्रामीण मध्यम वर्ग आज उच्च जातियों के साथ 
प्रतिस्पर्धात्मक संबंध रखते हैं। दलितों के साथ 
इनका संबंध भेदभाव पूर्ण प्रभुत्व का है। ग्रामीण 
मध्यम वर्ग और दलितों के बीच में, जहाँ दलितों में 
जागृति आ गई है, देश के कई भागों में हिंसात्मक 
घटनाओं की वृद्धि हुई है। ग्रामीण समाज के दलित 
और अन्य गरीब तबकों में अब असुरक्षा की 
भावना अधिक आई है और इसी कारण वे रोजगार 
की खोज में शहरों की ओर पलायन करते हैं। एक 
ओर इसका परिणाम हमें असंतुलित शहरीकरण में 
देखने को मिलता है, जहाँ शहरों में और खा 
करके महानगरों में बढ़ती हुई कच्ची बस्तियों तथा 
झोपड़ पट्टी में ये. लोग रहते है, वहीं दूसरी ओर 
इसके कारण गाँवों में जातियों और वर्गों में संघर्ष 
देखने को मिलता है। इस संघर्ष का परिणाम 
हमें 'शहरों में गाँवों के गरीबों के लौटने के रूप में 
देखने को मिलता है। मतलब हुआ गाँव की गरीबी 
शहर की गरीबी में बदल गई है। आज शहरी 
स्थानान्तरण का प्रतिमान कुछ ऐसा हो गया कि 


भारत में समकालीन सामाजिक संकट” और इसके आयाम 
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प्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था वाले अप्रवासी 
लोग गाँवों के अपने लगाव को छोड़ नहीं पाये हैं। 
लेटिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ तो 
गाँव का आदमी शहर में आकर गाँव को भूल 
जाता है। भारत में शहरी मलिन बस्तियों में जो 
अप्रवासी रहते हैं उनमें जाति तथा नातेदारी के 
संबंध छूट नहीं पाते। शहरों में आकर ये ग्रामीण 
लोग न केवल बढ़िया विहाड़ी लेते हैं बल्कि ये 
शहरी जीवन की राजनैतिक शिक्षा, शहरी किस्म 
के उपभोगतावाद, अवकाश और जीवन में आगे 
बढ़ने की महत्वाकांक्षा से परिचित हो जाते है। यह 
कोई सामान्य बात नहीं है कि शहरों में रहने वाले 
कई लोग अपनी पर्याप्त बचत को संचित करके 
अपनी सम्पत्ति को बढ़ा देते हैं और गाँवों में नये 
भवन बनाते हैं और भूमि को खरीदते हैं। इधर 
दूसरी ओर खास करके उत्तरी भारत में ऊँची 
जातियों के कई परिवार दिवालियेपन की स्थिति पर 
पहुँच गये हैं और वे नये आर्थिक तथा सामाजिक 
परिवर्तनों के साथ अपना अनुकूलन करने में 
असमर्थ हैं। शहरों के प्रवासी यह भी प्रयास करते हैं 
कि उमका संबंध गाँवों के साथ तोड़ दें। 

इस तरह के विश्लेषण में हम जिस तथ्य को 
विशिष्ट कहना चाहते हैं वह यह है कि अब ग्रामीण 
भारत में जातियों और वर्गों में संबंधों के नये 
सन्दर्भ पैदा हो गये हैं। पिछले दिनों में सामन्तवादी 
पद्धति के जो परम्परागत संरक्षण और भेदभाव के 
संबंध थे उनका स्थान अब संघर्ष और प्रतियोगिता 
के संबंधों ने ले लिया है। आज संकट यह है कि 
गाँवों में नया संस्थागत ढाँचा विकसित नहीं हुआ है 
जो इन बदलते हुए संबंधों का एकीकरण कर 
सके। वास्तविकता यह है कि आज भारतीय गाँव 


जैसा कि वे पहले थे, सामाजिक समुदाय नहीं रहे, 
उनका तो अब राजनीतिक समुदायों में रूपान्तरण 
हो गया है। यह तो हो गया है लेकिन कोई 
संस्थागत आधार खड़ा नहीं किया जा सका है जिसे 
सभी समूह मान्यता दे सकें। 

सरकार के तत्वावधान में जिन संस्थाओं 
का निर्माण गाँवों में हुआ है उनके प्रति लोगों में 
स्वीकारोक्ति की व्यापक और गहरी भावना है। 
इसके कारण गाँवों के लोग राज्य को पराया समझ 
कर चलते हैं। उनमें अलगाव की भावना है। इस 
तरह की स्थिति जो संरचनात्मक परिवर्तन के 
कारण आई है, गहरे संकट की ओर संकेत करती 
है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह 


'पृथक्‍्करण, आंतकवाद और हिंसा की विचारधारा 


है| इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज के कुछ 
भाग न केवल संस्थागत ढाँचों से अपने स्वयं को 
अलग-थलग पाते हैं, वे समाज के विकास की और 
राष्ट्र की जो विचारधारा है उससे भी निराश हो 
गये हैं। ऐसा क्‍यों हैं? ऐसी कौनसी परिवर्तन की 
प्रक्रियाएँ हैं जिनके कारण यह सब हुआ है? इसका 
एक कारण तो लोगों का राज्य के बारे में बोध है 
और दूसरा समाज में जो नई संरचनाएं और 
वैचारिक परिवर्तन आये हैं, शायद उन्होंने ही ये 
परस्पर विरोधी विचार पैदा किये हैं। संविधान तथा 
राज्य के आयोजन की जो विचारधारा है उसने 
सामाजिक न्याय, समता या समाजवादी समाज के 
प्रतिमान पर जोर दिया है। संविधान के “राज्य के 
नीति निर्देशक तत्वों” ने प्राथमिक शिक्षा के 
सार्वभौमीकरण तथा निरक्षरता के उन्मूलन पर 
बड़ा जोर दिया है। इस दिशा में होने वाले परिवर्तनों 
पर रुकते हुए और आधे मन से प्रयास हुए हैं। 
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आज भी लगभग आधी जनसंख्या अनपढ़ है, कुछ 
राज्यों में स्त्रियों की निरक्षरता का दर लाभग 60 
प्रतिशत तक है। केवल केरल और कुछ राज्यों के 
कतिपय जिलों और संघ द्वारा शासित प्रदेशों में 
सम्पूर्ण सारक्षरता का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह देखा 
गया है कि यदि देश के विभिन्‍न समूहों में शिक्षा है 
तो इन समूहों को राज्य की समतावादी नीतियों का 
लाभ मिला है। केरल में तो यह देखने को मिलता 
है कि यदि लड़कियों ने सातवें दर्जे तक शिक्षा पायी 
है तो उन्होंने छोटे परिवार के मानक को अत्यधिक 
प्रभावी ढंग से स्वीकार किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा हाईजिन में सुधार लाती है, स्कूलों में, स्कूल 
के बच्चों में और खाप्त करके गरीबों में जो स्कूल 


छोड़ने की प्रवृति है उसमें भी कमी आई है और' 


इसके कारण राज्य के ज़्रोतों से जो लाभ मिलते हैं 
उनको प्रभावी ढंग से काम में लिया जाता है। इसी 
शिक्षा के कारण सम्पूर्ण परिवार की उद्यमिकता की 
योग्यता में बढ़ावा होता है। 

निरक्षरता के उन्मूलन का क्षेत्र ऐसा विशाल 
है, जहाँ हम बहुत बड़ी असफलता देखते हैं। 
निरक्षरता उन्मूलन तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण 
के अभाव में तथा जनसंख्या और स्वास्थ्य नीतियों 
में एक प्रकार का सावयवी संबंध है। हमारी 
अधिकांश समस्याएँ जिन्होंने भारत की संकट की 
अवस्था में पहुँचाया है, उनकी कुंजी जनसंख्या के 
नियन्त्रण में है। न्याय के संरचनात्मक मुददे, 
बेरोजगारी और बुनियादी साधनों के लिये दबाव, 
तथा विकास के लक्ष्यों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएँ 
जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं। 

सन्‌ 200। की जनसंख्या के जो आँकड़े हैं 
वे इस बिन्दु पर कोई आशा नहीं बंधाते | यह देखा 


गया है कि जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊँचा 
है। तथा स्वैछिक संस्थाएँ संगठित रूप से राज्य के 
कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक बढ़ाती हैं वहाँ जनसंख्या 
वृद्धि न्यून है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि का दर ऐसे 
राज्यों में ऊँचा है, जहाँ शिक्षा का स्तर नीचा है। 
इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और बिहार सम्मिलित हैं। इन सभी राज्यों में 
जनसंख्या वृद्धि ऊँची है। यह रुचिकर बात है कि 
ये वे राज्य हैं जो विकास के अधिकांश संकेतकों में 
निम्न स्थान पर हैं। ऐसे राज्यों में जहाँ शिक्षा का 
अभाव है, गरीबी का प्रतिशत ऊँचा है, कृषि में 
न्यून उत्पादन है, निरक्षरता का दर ऊँचा है, 
विकास के लिये काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं 
में गतिशीलता का अभाव है और सामाजिक असंतोष 
तथा हिंसा की जातीय समस्याएँ अधिक हैं। इस 
प्रतिमान को जिसे गुल्नार मिर्डल “संचयी” कार्य 
कारण संबंध कहते हैं, निम्नतर विकास की एक 
प्रक्रिग है और इसका पुन; अभिस्थापन कुछ 
संवेदनशील क्षेत्रों में योजनाबद्ध निवेश द्वारा होना 
चाहिये। ये क्षेत्र हैं; आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा और 
बुनियादी संरचनाएँ। 

जनसंख्या दर की वृद्धि के अगणित परिणाम 
हैं जिनका हमारे समाज के संकट से सरोकार है । 
इसके अतिरिक्त हमारे समाज और उसकी 
अर्थव्यवस्था का निकट संबंध जातियों और वर्गों के 
बीच के अन्तर्कलह से भी है। मध्यम वर्गीय काश्तकार 
जातियों का गाँवों में प्रभुत्व बढ़ने के कारण दलितों 
और उनके बीच में एक और संघर्ष बढ़ा है और 
दूसरी और दलित और अन्य उच्च जातियों व वर्गों 
के बीच में यह कलह बढ़ाया गया है। इस तरह 
की कलह उन राज्यों में जैसे कि बिहार, उत्तर 


भारत में समकालीन सामाजिक 'संकट” और इसके आयाम 


प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन भागों में बढ़ी है जहाँ 
गरीबी ज्यादा है और जनसंख्या वृद्धि की दर भी 
ऊँची है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति देश के अन्य 
भागों में भी देखने को मिलती है जहाँ ऐसी ही 
संरचनात्मक दशाऐं हैं। इन संरचनात्मक दशाओं 
के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग शहर की ओर 
खिंचे हुए गये हैं, उन्होंने शहरी संकट को और 
अधिक बढ़ा दिया है। 

हमारे देश में शहरों का जो विकास हुआ है, 
उसने भी एक विचित्र प्रतिमान प्राप्त कर लिया है। 
यह प्रतिमान महानगरों में बहुत ऊँचा है और इसी 
परिमाण में जब हम मुख्य कस्बों, व छोटे शहरों 
और गाँवों में जाते हैं तो कम हो जाता है। इसका 
यह अर्थ निकलता है कि महानगरों और शहरी 
क्षेत्रों, मुख्य शहरों और अन्य निम्न शहरों में 
अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की 
गतिविधियां सबसे अधिक हैं। इस तरह की स्थिति 
गाँव और शहरों के बीच के अन्तर को बढ़ा देती 
है। इसका कारण यह है कि इन शहरों में मलिन 
बस्तियों और झोपड़ पटिटयों की संख्या में वृद्धि हुई 
है। इसी कारण शहरों में असन्तोष, हिंसा और 
अपराध में बढ़ोतरी हुई है। मलिन बस्तियों में 
रहने वाले लोगों का राजनैतिक दबाव प्रत्यक्ष रूप 
से शहरी मध्यम वर्ग के हितों के साथ संघर्ष में 
आता है। और इससे शहरी जीवन की बुनियादी 
व्यवस्था पर असहनीय दबाव पड़ता है। भारत में 
रुचिकर बात यह है कि शहरी अप्रवासी गाँवों के 
साथ अपना संबंध बनाये रखते हैं और इस कारण 
शहरी जीवन का अन्यायपूर्ण बोध और असन्तोष 
ग्रामीण जीवन में भी पहुँच जाता है। और वहाँ भी 
संघर्ष और हिंसा की शुरूआत हो जाती है। 
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बहुत लम्बे समय से भारत ही क्यों, 


दुनिया के कई भागों में ग्रामीण और शहरी, 
सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में मेलजोल 


'बना रहा है। लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या के 


दबाव ने संबंधों के सन्तुलन को तोड़ दिया है| यदि 
संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो संबंधों की इस 
टूटन के कारण संघर्ष का जन्म हुआ है। और 
विचारधारा की दृष्टि से गाँव और शहर दोनों में 
राज्य के प्रति अलगाव की भावना पैदा हो गई है। 
गाँव के गरीब लोगों का शहर के प्रति मोह भंग 
हो गया है। इनका आरोप है कि राज्य की विकास 
नीतियाँ अमीरों के हित में है। मध्यम वर्ग 
भी राज्य की नीतियों के प्रति सहानुभूति नहीं 
रखता। यह बड़ी रुचिकर स्थिति है। ग्रामीण 
मध्यम वर्ग राज्य की नीति को उद्योग बढ़ाने वाली 
और पूंजीपतियों की सहायक समझता है, और 
शहरी मध्यम वर्ग राज्य की कल्पाणकारी नीतियों 
जैसे कि आरक्षण को उनके अस्तित्व के लिये 
खतरा मानता है। 


जातियों के परम्परागत व्यवसाय 


यह सही है कि ग्रामीण तथा शहरी मध्यम वर्गों के 
सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में निरन्तरता 
है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों में एक बढ़ता 
हुआ असन्तोष है | शहरी औद्योगिक या व्यावसायिक 
वर्गों में पिछले दिनों जातियों के परम्परागत धंधे 
होने के कारण एक़ पृथक अस्तित्व था। उदाहरण 
के लिये जैन जाति के लोगों का व्यवसाय में प्रभुत्व 
था और यह जाति खेती बाड़ी से कटी हुई थी। 
इसमें संदेह नहीं है कि आजादी के बाद हमारे 
राजनैतिक अभिजनों का एक बहुत बड़ा भाग 
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म्रामीण उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग की जातियों से 
था। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी लोग मुख्य रूप 
से ग्रामीण उच्च जातियों के थे। यह भी सही है 
कि ग्रामीण मध्यम जातियों ने राजनैतिक शक्ति को 
प्राप्त किया है लेकिन वे ऊँची जातियों की तुलना 
में तकनीकी तथा व्यवस्तामिक धन्धों या प्रशासनिक 
और प्रबन्धन सेवाओं में पीछे हैं। इंस्ती कारण 
पिछड़े वर्ग इन धन्धों में अपने आरक्षण की माँग 
करते हैं। व्यापार, धनधे और उद्योग दोनों में गाँव 
की ऊँची और मध्य जातियाँ और वर्ग पिछड़ गये 
हैं। इसका कारण यह है कि ये जातियाँ और वर्ग 
अपने परम्परागत व्यवसायों में ही लगे हुए थे। 
उद्योग धंधे और व्यापार इनके लिये नये हैं। 
काइतकार परिवारों के दबाव का एक बहुत 
बड़ा कारण यह भी है कि ये परिवार परम्परा से 
खेती पर निर्भर थे और इनके लिये आज मध्यम 
वर्गीय जीवन पद्धति को अपनाना बहुत कठिन हो 
गया है। यह मध्यम वर्गीय जीवन पद्धति सामाजिक 
और सांस्कृतिक गुणात्मक परिवर्तन के कारण 
बराबर बदलती रहती है। एक या दो पीढ़ी में 
जाकर राज्य द्वारा निर्धारित 5 से 8 एकड़ 
सिंचित भूमि के, भूमि सिलिंग से ये परिवार भी 
टूटने लगते हैं। इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हो 
जाती है। इन टूटे हुए परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्र 
में जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और 
किसानों की नई पीढ़ी अधोगामी सामाजिक 
गतिशीलता या यहाँ तक कि दिवालियेपन की ओर 
जाने के लिये मजबूर हो जाती है। हमारे देश में 
किसान अपनी संचित पूंजी और बचत का व्यवप्ताय 
या उद्योग में विनिमय करें यह अपवाद रूप में 
देखने को मिलता है। ऐसी घटनाएँ पंजाब में भी 
नहीं हुई जहाँ भारत में सबसे पहले हरित क्रान्ति 


आई। महाराष्ट्र और गुजरात में यह आंशिक रूप 
में ही देखने को मिलता है। किसान की संचित . 
पूंजी तथा बचत का विनियोग यानी कृषि से 
व्यवसाय या उद्योग की ओर जाने के कुछ प्रमाण ' 
आन्ध्र प्रदेश में मिल सकते हैं। ह 

विशेषकर कामा और रेड्डी जो कृष्णा 
गोदावरी घाटी में रहते हैं, उन्होंने धीरे-धीरे 
नकद फप्नल लेने के कारण औद्योगिक उत्पादन की 
ओर मुंह मोड़ा है। इससे उनके जमीन जायदाद 
और वाणिज्य में अन्तर आयी है। इस तरह की 
गतिशीलता, कहना चाहिये, अपवाद ही है। हालांकि 
हरित क्रान्ति ने बहुत कुछ दिया है, परन्तु आज 
आवश्यकता इस बात की है कि कृषि से बाहर 
रोजगार के अवसर ढूँढे जाएं। समाज और कृषि 
अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य सुधार के लिये यह बहुत 
जरूरी है कि रोजगार के अवसर कृषि उद्योग, 
नौकरी और औद्योगिक उत्पादन और धन्धों आदि 
में खोजे जाने चाहिये। अब हमारे गाँवों और 
विशेष कर युवाओं में ग्रामीण जीवन के प्रति पूर्ण 
मोह भंग हो गया है। ग्रामीण जीवन जाति और 
वर्ग के तनाव के कारण अत्यधिक राजनैतिक हो 
गया है और इससे सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन दूट 
गया है। यह दूटन विशाल जनसंख्या और 
संरचनात्मक अनिश्चितता के कारण, बोझिल हो 
गई है। इस समस्या के हल के लिये ग्रामीण-शहरी 
और कृषि औद्योगिक विकास को एक एकीकृत 
योजना की आवश्यकता है। इसके अभाव में 
हमारी हरित क्रांति भी जिसकी चमक पूंजी व 
तकनीकी पिछड़ेपन के कारण धुंधली हो गई है, 
हमें थोड़े प्रमय के लिये सामाजिक संरचनात्मक 
संकट से जो सामने दिख रहा हैं, राहत दे 
सकती है। 
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विशाल शहरी संकट मुंह बांये खड़ा है 


ग्रामीण समाज में जो खाई हमें वर्ग जाति समूहों में 
दिखाई देती है, उसका समानान्तर वह शहरी 
औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। हमने 
पहले इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि गाँवों से 
शहरों की ओर होने वाले स्थानान्तरण के बड़े 
गंभीर परिणाम हमारे सामने हैं। शहरीकरण के 
राष्ट्रीय अनुमान जो हमें प्राप्त हैं, बड़ी बेचैनी पैदा 
करने वाले हैं। 2! वीं शताब्दी के दूसरे भाग में 
पहुँच कर भारत की जनसंख्या | अरब के आँकड़े 
को पार कर जाग्ेगी। इसका मतलब हुआ, हमारी 
जनसंख्या चीन से भी ज्यादा होगी। तब शहरी 
क्षेत्रों और खास करके महानगरों पर जो दबाव 
पड़ेगा उसे सहन करना मुश्किल हो जागेगा। ऐसा 
लगता है कि शहरी संकट के विशाल होने के साथ 
हमारा ग्रामीण संकट और अधिक जटिल हो जायेगा। 

अब तक हमने संरचनात्मक गतिशीलता 
और परिवर्तन की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप संकट 
के जो नये आयाम उभरे हैं, उनका विवेचन किया 
है। इस परिवर्तन के कारण जो सांस्कृतिक परिणाम 
सामने हैं वे भी हमारी व्यवस्था में एकीकरण नहीं 
लाते | यह अवश्य है कि नवीन ग्रामीण मध्यम वर्ग 
और शहरी व्यावसायिकों तथा उद्यमियों के समूह ने 
नवीनीकरण तथा किसी चीज को प्रारम्भ करने की 
पहल की क्षमता अवश्य बताई है। इस तरह की 
क्षमता के साथ ही व्यक्तिगत त्याग, सामाजिक 
कल्याण की भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व 
का दमन हुआ है। और व्यक्तिगत तपस्या उन 
मूल्यों में से है जिसने गांधी जी द्वारा चलाये गये 
आजादी के आन्दोलन को प्रेरित किया था, का 


अभाव है। यूरोप में जिन औद्योगिक और व्यावसायिक 
वर्गों में गैर दकियानूसी आचारों की प्रधानता है, 
वह हमारे यहाँ इन समूहों में नहीं है, या जापान 
में जिस प्रकार का राष्ट्रीय उपभोक्तावाद है, वैसा 
हमारे यहाँ नहीं है। 

हमारे यहाँ भारतीय उद्यमियों ने अपने व्यापार 
और धन्धों में जो सफलता पाई है उसकी केन्द्रीयता 
परिवार और नतेदारी, क्षेत्रवाद और भाषा राजनैतिक 
नेता, और अधिकारी तन्‍्त्र आदि के साथ निहित 
संबंधों में है। दूसरे शब्दों में, भारतीय उद्यमियों की 
सफलता नातेदारी आदि संबंधों से जुड़ी हुई है। 
संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो यह प्राय: पाया गया 
है कि स्थापित व्यवसायों में नये उद्यमियों और 
व्यापारियों का प्रवेश वर्जित है। समाज के 
आधुनिकीकरण में परम्पराओं की निरन्तरता बराबर 
बनी हुई है। इसका बड़ा दूषित परिणाम यह हुआ 
है कि इन लोगों ने “राजनीतिक” संबंधों का 
दुरूपयोग किया है। और नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्था 
में औद्योगिक घरानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है 
लेकिन इसके साथ-साथ आचार संहिता का बहुत 
बड़ा पतन भी हुआ है। आर्थिक विकास के अवस्तर 
राज्य के तत्वावधान में बहुत विकसित हुए हैं और 
राज्य ने विकाप्त के नये सांस्कृतिक मुहावरें भी 
बनाये हैं। लेकिन इन मुहावरों ने जहाँ एक ओर 
राज्य और जनता के संबंधों में अलगाव पैदा किया- 
है, वहीं दूसरी ओर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि 
जनता की राज्य पर निर्भरता बढ़ गई है। यह 
प्रक्रिया सांस्कृतिक अभिमुखता की है जिसने व्यवसाय, 
धन्धे, राजनीति, शिक्षा आदि में असैद्धांतिक 
उपयोगितावाद को जन्म दिया है। अब राज्य नये 
ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्गों की उन्हीं की मूल्य 


42. 


समाजश्ास्त्र की सहभागी पुस्तक 





व्यवस्था पर प्रशासन करता है। इसका परिणाम 
हमें सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार में देखने को 
मिलता है और इसी कारण हमारी वैचारिकता में 
भी कटुता आ गई है। ये सब अभिमुखता के 
ताकिक परिणाम हैं। 

इस सबने हमारे काम करने के व्यवहार 
को गड़बड़ा दिया है। कैसी विडम्बना है कि राज्य 
इसलिये स्थापित किया गया था कि वह आर्थिक 
और सामाजिक हस्तक्षेप में सक्रिय पहल करेगा, वह 
अब ऐसी संस्था समझी जाने लगी है जो चालबाजों 
को लाभान्वित करती है तथा उन लोगों को जो 
भ्रष्ट तरीकों से सार्वजनिक स्रोतों से और धन का 
उपयोग करते हैं, तथा इसे शीघ्र बढ़ाने के. लिगे 
आतुर हैं, उन्हें पर्याप्त अवसर देती है। राज्य ने 
नौकरी देने की भावना को सशक्त कर दिया है। 
वह काम करने के आचार को बढ़ावा नहीं देता। 
यह इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि लोग “काम 
करने के अवसर” के बजाय सरकारी नौकरियों 
की माँग करते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि 
से समाज के वंचित लोगों को नौकरी के लिये 
आरक्षण देने की नीति सही इरादे से बनाथी गई 
थी। इस नीति का उद्देश्य सदियों से पिछड़े हुए 
लोगों को आरक्षण द्वारा खामियाजा देना था। 
लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है या ऐसी होने की 
संभावना है कि आरक्षण के ये सब अधिकार 
वंशानुगत विशेषाधिकार में बदल जायेंगे। 


वंचन पर फलती - फूलती साम्प्रदायिकता 


ऊपर हमने समकालीन भारत में जिस तरह के 
संकट का उल्लेख किया है, उसके कारण एक 
वैचारिक अराजकता आ गई है और यह अराजकता 


वैचारिकी के अवसान के बिना आई है। वैचारिकी 
तो जीवित है और यही नहीं अपने प्रभुत्व के लिये 
प्रत्येक वैचारिकी प्रतियोगिता में है। यहाँ पर हम दो 
संकटकालीन विचारधाराओं का उल्लेख करेंगे जिनका 
भारत आज मुकाबला कर रहा है। ये विचारधाराएँ 
हैं; राष्ट्रीय और साम्प्रदायिकता। इन दोनों का 
हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक लम्बा इतिहास 
है। राष्ट्रीयता की विचारधारा को देश के तिभाजन 
के समय एक धक्का लगा, लेकिन यह बच गई। 
साम्प्रदायिकता आज राष्ट्रीयता की विचारधारा के 
लिये बहुत बड़ी धमकी है। साम्प्रदायिकता का अर्थ 
संकुचित शब्दों में धार्मिक समूहों और विशेष करके 
हिन्दुओं और मुसलमानों में संघर्ष तथा असहनशीलता 
की भावना को पैदा करता है। यह भावना उन 
सामाजिक शक्तियों और समूहों-ग्रामीण और शहरी 
मध्यम वर्गों में पैदा होती है जिनका हमने ऊपर 
उल्लेख किया है। साम्प्रदायिक संघर्ष बार-बार उन 
लोगों में जो आचार की दृष्टि से जड़हीन आर्थिकवाद 
या राजनैतिक अवसरवादिता का गुणगान करते हैं, 
देखा जाता है। यह स्थिति राजनैतिक मूल्यों की 
प्रतिबद्धता में नहीं है जिसने भारत में एकाधिक 
परम्परा और सहिष्णुता को युगों-युगों तक बनाये 
रखा है और जो आज भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं 
हुई है।. देखा जाये तो साम्प्रदायिकता, वंचितता 
जनित चिन्ता के शोषण पर फलती-फूलती है। 
ऐसी अवस्था को समतावादी तथा समाज कल्याण 
की न्यायिक प्रशासनात्मक नीतियों द्वारा रोका जा 
सकता है। इन नीतियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों 
के वंचित समूहों पर लागू करना चाहिये। 
साम्प्रदायिकता भारत में एक और अर्थ में खतरनाक 
हो जाती है जब यह राष्ट्रीयता का विरोध करती 


भारत में समकालीन सामाजिक संकट” और इसके आयाम 
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है। भारत एक ऐसा समाज है जो जाति, धर्म, 
भाषा, संस्कृति और क्षेत्र आदि पर आधारित है। 
भारत की एकता हमेशा कुछ ऐसे मूल्यों पर बनी 
रही है जो विस्तृत तथा लचीले हैं और जिनमें 
लोगों की एक निश्चित सामान्य भागीदारी रही है। 
ये विस्तृत और लचीले मूल्य जिनमें सबकी भागीदारी 
होती है, व्यावतायिक कुशलता, तकनीकी, शिल्प-कला 
और बाजार से जुड़े हुए संबंधों में देखे जा सकते 
हैं। यह भागीदारी तब भी थी जबकि हमारे यहाँ 
धर्म, भाषा या क्षेत्र में अन्तर था। इस तरह की 
स्थिति को हम भारत की “सभ्यता" की एकता की 
तरह देख सकते हैं। यह एकता राष्ट्र और राज्य 
से भिन्‍न है। यह इसी कारण है कि हजारों वर्षो 
से भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें धार्मिक, 
सांस्कृतिक और भाषायी भिन्‍नता के लोग समन्वय 
के साथ रहे हैं। भारत के शासक जो विभिन्‍न 
धार्मिक पृष्ठभूमि से आये हैं उन्होंने इस परम्परा 
को आदर के साथ देखा है, और अपनाया है। 
इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता को पर्याप्त महत्व दिया है 
और इसमें कई प्रकार का केन्द्रीय नियत्रंण रहा 
है| हमारे पास कुछ ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय 
प्रमाण हैं जो बताते हैं कि मुगल शासन आने के 
बाद यहाँ केन्द्रीयकरण बढ़ गया । और यह ब्रिटिश 
राज तक बराबर बढ़ता ही रहा। ब्रिटिश 
उपनिवेशवादी शासन और उसके संस्थागत 
नवीनीकरण ने राष्ट्रीय राज्य की विचारधारा को 
बढ़ाया है और ऐसा करने में पश्चिमी देशों से 
पर्याप्त प्रेरणा मिली है। इस सबके होते हुए भी 
भारतीय संविधान एक अनोखा दस्तावेज है जो 
केन्द्रीकरण की ओर अभिमुख है यद्यपि इसमें 
शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की पर्याप्त गुंजाइश है। 


राष्ट्रीयवा की जो मानक संरचना है, वह 
संविधान में देखी जा सकती है। इसमें राज्य को 
एक धार्मिक, समाजवादी और प्रजातान्त्रिक राष्ट्र 
की तरह प्रस्तुत किया गया है। यह संविधान 
मनुष्य के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है 
और ऐसा करने में जन्म, धर्म और लिंग के 
भेदभाव पर विचार नहीं करता। आजादी के बाद 
से लेकर आज तक हमारे सामाजिक और आर्थिक 
विकास का जो चरित्र रहा है, वह ऐसा है जिसे 
अमल में लाने की रणनीति पर जो सर्वसम्मति थी, 
वह दिन-ब-दिन गिर रही है। देखा जाये तो 
सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रियाओं ने इस संघर्ष 
को तो अधिक ताकतवर कर दिया है लेकिन लोगों 
में आज जो खाईयां हैं वे वर्ग के आधार पर नहीं 
सखिंच पाई हैं। ये खाईयाँ जाति वर्ग और धर्म के 
कारण टूट-फूट जाती हैं। 
अनेकता की परम्परा को चुनौती 


इस वातावरण में हिन्दू और मुसलमान दोनों 
समुदायों के मध्यम वर्गों के विकास ने साम्प्रदायिक 
विचारधारा को तैयार करने के लिये एक सुस्पष्ट 
प्रचार को आधार दिया है। आज के इस तरह के 
वैचारिक विकास में राजनैतिक दलों और चौगुटे 
को ऐसा अवस्तर मिला है कि वे साम्प्रदायिकतावाद 
की वैधता को खुले आम आगे बढ़ा सकें। कांग्रेस 
पार्टी के प्रभाव का पतन, मुस्लिम देशों में इस्लामी 
कट्टखाद की बढ़ती हुई लहर की इस अवस्था में 
हिन्दू और मुस्लिम दोनों सम्प्रवायवादियों ने राह से 
हटकर इस स्थिति का निर्वचन किया है। इन सब 
ने साम्प्रदायिक पूर्वधारणाओं को मजबूत किया है। 
देखा जाए तो, संरचनात्मक दृष्टि से, साम्प्रदायिकता 
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का यह चेहरा अधिक भयावह दिखाई देता है इसका 
आधार एकदम पैदा होने वाला आवेश नहीं है जिसे 
हम साम्प्रदायिक हिंसा में देखते हैं और जिसके 
निहित स्वार्थ होते हैं। इस तरह के आवेश के 
परिणाम गहरे और विस्तृत होते हैं। यह आवेश तो 
सभ्यता की वह विचारधारा है जिसे हम हजारों 
वर्षों से भारत की परम्परा के साथ जोड़ते रहे हैं 
और जो आज एक चुनौती है। भारतीय सभ्यता 
की परम्परा अनेकता और विविधता में है जिसका 
मतलब यह है कि सभी धार्मिक पंथों और जीवन 
पद्धति के लिये सहिष्णुता रहे। आंशिक रूप से 
धार्मिक कट्टरवाद में पश्चिमी प्रकार की 
आधुनिकीकरण के लिये निराशा दिखाई देती है। 

इस प्रकार की धार्मिक अभिमुखता का जब 
राजनीतिकरण किया जाता है और जब राष्ट्रीयता 
तथा आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये नियम 
बनाये जाते हैं, तब यह साम्प्रदायिक स्वरूप ले लेता 
है। जब इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया 
जाता है कि किस भाँति यह विचारधारा आधुनिक 
धर्मनिरपेक्षता, प्रजातान्त्रिक राज्य के मुद्दों के 
साथ में तालमेल रखेगी, तब हमारा उत्तर कमजोर 
हो जाता है। भारत जो अब भी राष्ट्र राज्य बनने 
की प्रक्रिया में है, साम्प्रदायिकता का यह स्वरूप 
अधिक चुनौती देने वाला है। जैसे कोई भवन बन 
जाता है, उसका निर्माण पूरा हो जाता है, उसी 
तरह से कोई राष्ट्र बनकर तैयार नहीं होता। 
राष्ट्र बनने की तो एक प्रक्रिया होती है जो बराबर 
गतिमान रहती है। धार्मिक कट्टरता का जो 
स्वरूप साम्प्रदायिकता में दिखाई देता है, वह 
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य की निर्माण की प्रक्रिया में 
विघटनकारी है। 


यह कहा जा सकता है कि देश में आज जो . 
भी संकेट है, इसका कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद हमने जिस रास्ते को अपनाया है, वह है। हमें 
लगता है कि इस तरह की विचारधारा आग 
भ्रामक नहीं है तो, दोषपूर्ण अवश्य है। विकाप्त 
कोई एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यह तो प्रतिक्रियात्मक 
प्रक्रिया है। हमारी प्रक्रिया सामाजिक संरचना और 
उसकी ऐतिहासिकता में जो भी विकल्प और. 
सीमाएँ उपलब्ध हैं उन पर विचार करते हुए हमने 
राज्य की पहल पर जो आयोजन का प्रारुप' 
अपनाया है, वह बहुत बढ़िया है। इस प्रारूप को 
बनाये रखने का जो भी मुद्दा है, उसका उद्गम. 


. ऐतिहासिक है और पश्चिमी देशों में भी ऐसा ही 


कुछ है, ऐसी अवस्था में हमें इसको इतिहास के 
संदर्भ में देखना चाहिए। आयोजन के इतिहास परे. 
कुछ सबक हमें अपने आप स्पष्ट दिखाई देते हैं 
जैसे कि विकेन्द्रीयकरण की प्रासंगिता, लोगों की 
भागीदारी और विकास की प्रक्रिया, स्वैच्छिक समूहें 
की भूमिका, शिक्षा के विकास में और विशेष करके 
स्त्री शिक्षा तथा निरक्षरता के उन्मूलन में निर्णायक 
भूमिका, समन्वित ग्रामीण शहरी आयोजन की 
आवश्यकता, बुनियादी समस्याओं में सुधार और 
पर्यावरण में सहायक औद्योगीकरण। अब, विस्तृत! 
रूप से, सब यह भी मानते हैं कि गाँवों और छोटे 
कस्बों में रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिये 
और शीघ्रता से लोगों की जीवन पद्धति में सुधार 
लाना चाहिए। इस प्रकार की नई बातें जिस तरह, 
के आयोजन की प्रक्रिया को अपनाया है, उसमें 
निहित हैं। जिस बुनियादी दिशा और दर्शन को 
हमने स्वीकार किया है, उसके सामने नई चुनौतियो। 
भी आई हैं। ये चुनौतियाँ इस कारण आई हैं कि| 
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हाल में हमने बाजार पर आधारित नीति में 
बदलाव संबंधी उपागम को अपनाया है। 


राज्यतन्त्र की बदनामी 


(दि इकोनोमिस्ट' ने अपने 4 मई, 99] के अंक 
में प्रकाशित एक सर्वेक्षण में यह कहा है कि 
भारतीय राज्यों द्वारा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था और 
इसके आत्मनिर्भरता का लक्ष्य विकास के प्रयास में 
मुख्य रूकावट है। कई आर्थिक संकेतकों में भारतीय 
अर्थव्यवस्था लगभग एशिया के सभी देशों में पीछे 
है। इन संकेतकों में है : कृषि में वास्तविक 
पैदावार, औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक 
वृद्धि, गरीबी में औसत वार्षिक कमी, और पाँच 
वर्ष से कम के बच्चों में मृत्युदर में कमी और 
यहाँ तक कि आयात-निर्यात के आत्म निर्भरता के 
लक्ष्यों में कमी, इत्यादि। इस सर्वेक्षण के अनुसार 
राज्य की नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 
में जो शक्ति है उप्तका पूरी तरह से विकास नहीं 
हुआ है। भारत किसी पिंजड़े में बन्द एक शेर की 
तरह है। इसे दि इकोनोमिस्ट”, ने अपने 6 
नवम्बर, 99] के अंक में एक और सर्वेक्षण का 
उल्लेख किया है। इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि 
एशिया के पूर्व और दक्षिण पूर्व के देशों में आर्थिक 
विकास की दर बहुत तेज गति से बढ़ी है और 
इसका कारण बाजार जनित उनकी खुली 
अर्धव्यवस्थाएं हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी 
सबक पर उपसंहारात्मक टिप्पणी करते हुए यह 
सर्वेक्षण लिखता है : “राज्य की गतिविधियों में 
आर्थिक विकास पहली पसन्द होनी चाहिये। इसका 
यह मतलब नहीं है कि सरकार कमजोरू वर्गों पर 
कल्याणकारी खर्च बढ़ाये लेकिन इसकी वरीयता 
तो उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिये। बाजार 
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और व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति प्रतिबद्धता के 
अभाव में उत्पादन में वृद्धि होना, अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतियोगिता और तीव्र गति से विकास होना, सम्भव 
नहीं है। बाजार का पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होना 
आवश्यक नहीं है। होना चाहिए कि जो कुछ आय 
होती है, सापेक्षिक रूप से उसका बराबर बंटवारा 
होना चाहिये और कामगारों को उत्प्रेरित करने के 
लिये थोड़े कर होने चाहिये।” 

इस तरह का जो विश्लेषणात्मक कारण 
दिया गया है, यह विश्वस्तरीय स्थिति में जो परिवर्तन 
आये हैं उसके साथ मेल खाता है। इन परिवर्तनों 
से ज्ञात होता है कि अब दुनिया में जैसा कभी सोचा 
नहीं जा सकता उस तरह का सहयोग एक खुले हुए 
पूंजीवादी तथा बाजार के साथ सहानुभूति रखने 
वाली आर्थिक नीति के कारण है। यह आर्थिक 
नीति सारी दुनिया में प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के 
साथ मेल खाती है। इस दिशा में हाल में भारत ने 
अपनी आर्थिक नीतियों की दिशा में एक सावधानी 
पूर्वक बदलाव किया है। अब यह सही तरह से अनुभव 
किया जाने लगा है कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य की 
भूमिका का विस्तार एक सीमा से अधिक होने पर 
दक्षता में कमी आती है, और भ्रष्टाचार पनपता है। 
इसे हम व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में देख सकते हैं। 
राज्य जिन क्षेत्रों में उत्पादन करता है, उनमें प्रतियोगिता 
नहीं होती और लोगों की कीमत पर एक सुरक्षित 
पूंजीवाद फलता-फूलता है। इसी कारण आर्थिक 
उदारीकरण और इसके विश्वव्यापीकरण की सक्षम 
कड़ी का होना आवश्यक है। इस तरह की कड़ी न 
केवल अधिक दक्षता के लिये लेकिन तकनीकी विकाम्त 
जिसके कारण अधिक तादाद में उत्पादन हो सके और 
यह उत्पादन गुणवत्ता का हो, आवश्यक है। ऐसे 


46 





सहयोग में पिछड़ जाने के कारण अब हमारी हरित 
क्रान्ति में भी स्थिरता आ गई है। लेकिन इस तरह 
की नीति की भी सीमाएँ हैं। 

भारत जैसे विकासशील देशों को अपने देश 
की ऐतिहासिकता को देखना चाहिए। कुछ मुद्दों 
में यह ऐतिहासिकता हमें बताती है कि इनका 
. निर्माण सामाजिक संरचना द्वारा निर्धारित होता 
है। हमारी नीतियों पर, मूल्य और राजनीतिक 
व्यवस्था का दबाव होता है। पीरे बोर्दियों, यूरोप के 
एक अग्रणी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने आज प्रचलित 
बाजार अर्थव्यवस्था की तार्किकता के प्रभुत्व पर 
और फ्रांस के व्यक्तिवाद पर टिप्पणी करते हुए 
कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रेरित 
न्यून दृष्टिकोण वाले आर्थिक सिद्धांत से कुछ देशों 
की आँखें चौंधिया गई हैं। यह सिद्धांत उत्तर और 
दक्षिण के संबंधों को तोड़ रहा है, और इस तरह 
का तोड़ना तब तक चलता रहेगा जब तक ये 
अध कचरे अर्थशास्त्री इस बात को भूल नहीं जाते 
हैं कि छोटी और सबसे ऊपर लम्बी अवधि में किस 
प्रकार की नैतिक त्रासदी और आर्थिक मूल्यों को 
चुकाना पड़ता है। इस तरह के सिद्धांत की आर्थिक 
वैधता वास्तविक राजतन्त्र में यही परिणाम देती 
है। इस अवस्था में बाल अपराध, अपराध, मद्यपान, 
सड़क दुर्घटना आदि बढ़ते रहते है। बोर्दियों ने यह 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक । 





विचार गार्डियन विकली” में अनूदित ले मुण्डे में. 
छपे एक साक्षात्कार में रखे थे। 

बोर्दियों ने जो कुछ कहा है, उसका संदर्भ 
यूरोप है। हमारे संदर्भ में हमें आर्थिक उदारीकरण 
की नीति को इस तरह बनाना है कि यह हमारी . 
सामाजिक व राजनीतिक दशाओं के साथ मेल खा. 
जाये। सुधार की प्रक्रियाओं पर स्वयं प्रजातन्त्र का . 
दबाव होता है और यह दबाव जब आवश्यक हो : 
तब देखने को मिलता है। ऐसा करने में प्रजातत्तर : 
अपने सामाजिक उत्तरदागित्व और मानव चेतना 
के साथ जुड़ जाता है। इसका अर्थ होगा कि हमें 
समाज के कमजोर वर्गों की समानता और वस्तुओं 
के न्यायिक वितरण पर जोर देना चाहिए। भारत 
में आने वाले कई वर्षों तक हमें ऐसे आर्थिक सुधार 
की नीति को बनाये रखना होगा जो समाज 
कल्याण की सुरक्षा प्रदान करे और व्यक्ति की 
पहल को उत्प्रेरित करे तथा उत्पादन की क्षमता 
को बढ़ाये। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गांधी 
जी और नेहरू जी के सामाजिक और आर्थिक 
विकाप्त के प्रारूप को जो लुप्तप्राय है लागू करें। 
लेकिन इस प्रारूप में जो नवीनीकरण की व्याख्या 
है उसे दुनिया के बदलते हुए सामाजिक व आर्थिक 
पर्यावरण पर लागू करें। इसका मतलब यह है कि 
गांधी और नेहरू के प्रारूप में आज के नये संदर्भ 
के लिये जो प्रासंगिकता है, उसकी खोज करके उसे 
लागू करें । 
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भारतीय समाज का परिचय : अनेकता में एकता 


और एकता में अनेकता 


सिद्धांत और व्यवहार दोनों रूपों में भारत 
विविधताओं का देश है। अनेकता में एकता और 
एकता में अनेकता अपने आप में इसकी सटीक 
विशेषता हैं। विभिन्‍न जातियों और समुदायों से 
जुड़े, लोगों की संस्कृतियां, धर्मों एवं भाषाओं का 
यह वहत्‌ संश्लेषण है, जो अतीत में विदेशी आक्रमण 
और मुगल एवं ब्रिटिश शासन के बावजूद अपनी 
एकता और संबंद्धता को संवर्धित करता है। यह 
ऐसा संश्लेषण है जो भारत की संस्कृतियों को एक 
अद्वितीय पच्चीकारी का रूप देता है। भारत ने 
ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक संगठित सत्ता के रूप 
में लड़ाई लड़ी। दरअसल, भारत अन्य महाद्वीपों में 
बिना किसी के समतुल्य अपने तरह की एक अलग 
दृश्यावली है। विदेशी हमलों, विश्व के अन्य भागों 
से आप्रवास और विभिन्‍न भाषाओं, संस्कृतियों 
और धर्मों के अस्तित्व ने एक तरफ इस्त की 
संस्कृति को सहिष्णु बनाया, तो दूसरी ओर इसी 
विशिष्टता और ऐतिहासिकता ने इसे एक अद्वितीय 
नैरंतर्थ और जीवन संस्कृति प्रदान की। यह एक 
बदलता हुआ समाज है, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। 
स्थायित्व के साथ-साथ इसमें परस्पर विरोधी 
_अभिरुचियों और विश्वदृष्टियों का व्यापक प्रसार 
है। आप्रवास़् और आक्रमणों एवं सांस्कृतिक, भाषायी 


और क्षेत्रीय मतभेदों के कारण जो अलगाव दिखाई 
देते हैं, उनसे कभी-कभी तनाव और अशांति की 
स्थिति पैदा हो जाती है। अनगिनत जातियाँ, वर्गों 
और जातीय समूहों के कारण जो धनी और गरीब 
अभिजात एवं जनसामान्य, पूजा पद्धति एवं सम्प्रदाय 
में बंटे हुए हैं एवं कुछ मिली जुली श्रेणियों एवं 
संस्कृतियों में, शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों, सामाजिक 
अंत:क्रिया के भिन्‍न प्रकारों और लचीलापन एवं 
हन्द्द ये कुछ अपरिहार्य सामाजिक परिणाम हैं। 


विविधताओं की विशेषता 


हिन्दू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिक्‍्ल और ईसाई 
हमरे प्रमुख धर्म हैं। कई सौ बोलियों के अलावा 
यहाँ पन्द्रह राष्ट्रीय भाषाएं हैं। यहाँ विविधता का 
संबंध न केवल जातीय संरचना, धार्मिक और 
भाषागत विशिष्टता से है बल्कि रहन-सहन के 
प्रतिरुषों, जीवन शैली, कृषि व्यवस्था, पेशा, विराप्रत 
और उत्तराधिकार कानूनों और जन्म, विवाह, 
मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों और अनुष्ठानों 
आदि से भी है। स्वातंत्रयोत्तर भारत अनेक 
विषमताओं और बाधाओं के विरूद्ध एक संगठित 
राष्ट्र है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर, 
पंजाब और जम्मू-कप्मीर में साम्प्रदायिक कम्पन 
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अनुभव किए गए थे। दो सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक 
शासन से नव स्वाधीन राष्ट्र का एकीकरण काफी 
मुश्किल काम था। भारत की एकता का विचार 
इसके सभी ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक 
तथ्यों, यहाँ तक कि इसकी सांस्कृतिक विरासत में 
अन्तर्निहित है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। 
आज, इसके पास विभिनन क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों 
एवं भाषाओं से संबंध रखने वाले लोगों को 
 आएवासन देने वाला संविधान है। यह सभी 
सामाजिक-आर्थिक स्तरों से जुड़े लोगों को सुरक्षा 
प्रदान करता है। पंचवर्षीय योजनाएँ और कुछ 
अन्य विकास योजनाएं समाज के गरीब एवं कमजोर 
वर्गों के उन्नयन में सहायक सिद्ध हुई हैं। हिन्दू 
मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई और अन्य आस्थाओं के 
लोग अपने पूजा स्थलों के साथ समूचे देश में फैले 
हुए हैं और वे साथ-साथ रहते हैं तथा एक-दूसरे 
के पर्व त्यौहारों आदि का सम्मान करते हैं। वे 
राजनैतिक गतिविधियों में साथ-साथ हिस्सा लेते 
हैं। भारत की राजनैतिक एकता समान प्रशासनिक 
और संवैधानिक व्यवस्था एवं भूमि कानून के द्वारा 
बनाए रखी गई है। छ: प्रमुख धार्मिक समूहों के 
अलावा जरधुस्तों और यहूदियों के छोटे समूह भी 
हैं। संख्या की दृष्टि से बहुतायत वाले हिन्दू, जो 
संपूर्ण जनसंख्या का 82.7 प्रतिशत हैं, जैव, वैष्णव, 
शाक्त और स्मार्त जैसे अनेक सम्प्रदायों में विभाजित 
हैं। कबीर पंथ, सतनामी और लिंगायत जैसे 
सम्प्रदायों की उत्पत्ति हिन्दुत्व के उद्धत स्वभाव के 
कारण हुई। यद्यपि ब्रहम समाज और आर्य समाज 
जैसे संगठनों और राधास्वामी प्रणामी एवं 
स्वामीनारायणी पंथवादी समूहों का उद्देश्य सामाजिक 
सांस्कृतिक सुझ्वार है, हिन्दुत्व विशेष की तुलना में 
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अपने अनुयागियों को आस्था और विश्वास के 
वैकल्पिक तरीके प्रदान करने की वे उद्घोषणा 
करते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के उन्‍नयन को 
अपनी नीति के पालन में भारतीय राज्य ने शिक्षा, 
रोजगार और राजनीतिक संस्थाओं, प्रतिनिधित्व के ; 
क्षेत्रों में विशेष लाभ पहुँचाने के लिये अनुसूचित : 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों के रूप में कुछ समूहों को सूचीबद्ध किया है। 
यहाँ तक कि इन समूहों के लोग अपनी सांस्कृतिक ; 
और धार्मिक निष्ठा एवं अस्मिता के आधार पर 
अनेक उप समूहों में बंटे हुए हैं। 

मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी 
आदि नाम वाले गैर-हिन्दू समूह भी अपने धार्मिक 
विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर : 
अलग-अलग दिखाई देते हैं। व्यापक रूप में, ; 
मुसलमान सुन्‍नी और शिया के रूप में जाने जाते | 
हैं, जो क्रमश: हनीफ विचार सम्प्रदाय और शफी ' 
सम्प्रदाय का अनुसरण करते हैं। ईसाई सामान्यतया ' 
रोमन कैथौलिक और प्ेटेस्टेंट धार्मिक रूपों के : 
अनुयायी हैं और इसलिये उनके अपने-अपने 
साम्प्रदायिक चर्च हैं। सिक्ख॒ मजहबी और सरदार 
के रूप में जाने जाते हैं और दोनों गुरुद्वारा पूजा में 
विश्वास रखते हैं। लंगर, संगत और पंगत में 
उनकी समानता और भाईचारे की आस्था झलकती 
है। बौद्धों में महायान और हीनयान सम्प्रदायों एवं 
जैनियों में दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के 
लोग समूचे भारत में जाने जाते हैं। सिक्‍खों, बौद्धों 
और जैनियों के बीच जातियों का एक प्रकार और 
जाति से मिलते-जुलते समूह पाए जाते हैं लेकिन वे 
अस्पृश्यता का वैसा व्यवहार नहीं करते जैसाकि 
हिन्दुओं के मामले में पाया जाता है। पारसी यद्यपि 
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एक छोटा समुदाय हैं, उनमें भी वर्ग के अनुरूप 
सामाजिक-सांस्कृतिक विभाजन हैं। महत्वपूर्ण कस्बे 
और शहर, नदियों, समुद्र तटों एवं व्यापार और 
तीर्थ मार्गों के किनारे पाए जाते हैं। यह पटना, 
कोलकाता, वाराणसी, हरिद्वार, मुम्बई, चेन्नई, सूरत, 
भड़ोच, इलाहाबाद, पांडिचेरी, गोवा और अन्य बहुत 
में शहरों के बारे में सच है। कोलकाता, बम्बई 
(मुम्बई) और मद्रास (चेन्नई) शहरों के विकास में 
व्यापार और राजनीतिक कारकों, विशेष रूप से 
सोलहवीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रवेश के 
कारण ने योगदान दिया। 


सांस्कृतिक पच्चीकारी 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा अद्वितीय है। धर्म का 
भाव (नियामक व्यवस्था), कर्म (व्यक्तिगत नैतिक 
प्रतिबद्धता) और जाति (जाति) सामाजिक स्तरीकरण 
के श्रेणीबद्ध सिद्धांतों के रूप में भारतीय संस्कृति 
का मूलाधार है। इन तत्वों के संखूपण का एक 
निश्चित आधार और वैचारिक सर्वानुमति का परिणाम 
है, भारतीय समाज में स्थायित्व, और संतुलन है 
इसलिये इसकी संस्कृति में कोई भारी खराबी नहीं 
आई। कहा गया है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में 
परिवर्तन होता हैं, व्यवस्था का नहीं। दूसरे शब्दों 
में, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों और आदर्शो 
का आधार कुछ बदलावों के साथ अभी बना हुआ 
है। धर्म, कर्म और जातियों के मूल्य बड़े पैमाने पर 
सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को दिशा-निर्देश 
' देते रहते हैं । इसलिये, परिवर्तन व्यवस्था के अन्तर्गत 
होता है, व्यवस्था का नहीं। जबकि सवाल यह है 
कि क्‍या बिना व्यवस्था को बदले, व्यवस्था के 
अन्दर परिवर्तन लाया जा सकता है। 
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अनेकता में एकता के स्रोत क्या थे? उप 
महाद्वीप में विगत आंदोलन, सांस्कृतिक और सामाजिक 
गतिशीलता में बाधाओं का अभाव, युद्ध और विजय, 
साम्राज्यों और शासकों का बदलाव, हिन्दुत्व का 
अखिल भारतीय स्वरूप, रामायण और महाभारत 
जैसे महाकाव्यों की भूमिका ने भारत के लोगों के 
सांस्कृतिक सम्मिश्रण में सार्थक भूमिका का निर्वाह 
किया। भरतनाद्यम, कृचीपुड़ी, मोहिनी अट्टम, 
कथकली, ओडिसी और मणिपुरी जैसे नृत्य रूपों ने 
सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से लोगों को एक 
साथ लाकर भारत की एकता में सहयोग प्रदान 
किया। संत्त-कवियों, जिन्होंने भारत की रग-रा में 
भक्ति के उपदेश द्वारा समर्पण का संदेश फैलाया। 
रहीम, रसखान, मीरा, कबीर, नानक, चैतन्य और 
नरसी मेहता ने भजन, कीर्तन, जागरण, पद, 
साखी और रा्गों के रूप में भक्ति के विभिन्‍न 
प्रकारों को न केवल लोकप्रिय बनाया, बल्कि 
असहमति, विरोध और सुधार की प्रभावशाली नई 
परम्परा का भी सूत्रपात किया। 

धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्‍नता और विरोध 
एवं सुधार की धारा के बावजूद भारत का पवित्र 
भूगोल संगठित रूप में बना रहा। हिमालय एकता 
के महान प्रतीक के रूप में समादुत है। ब्रदीनाथ, 
पुरी, द्वारका और रामेश्वरम्‌ के नाम से चारों हिन्दू 
धर्म के केन्द्र भारतीय अवयववाद के चार स्तंभों की 
तरह हैं। गंगा, गमुना, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी 
जैसी नदियों ने समान रूप में महान्‌ भारतीय 
सभ्यता की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सामर्थ्य में 
योगदान दिया। अतः हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, 
गया, अमरनाथ आदि जैसे शहरों और जाने माने 
कस्बों की कहानी है। वैष्णोदेवी, पुष्कर, उज्जैन, 
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ओंकारेश्वर और नासिक का महत्व भारतीय 
समाज की एकता में कोई कम नहीं है। अनेक 
बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों, गुफाओं, मस्जिदों, गुद्द्वारों, 
रागें, त्यौहारों, मेलों, आश्रमों, पुरूषार्थों और यहां 
तक कि कर्म के सिद्धांतों (सुकर्म) ने सभ्यता और 
सांस्कृतिक अस्तित्व के रूप में भारतीय जनता को 
संगठित किया। 

भारतीय संस्कृति की ऐसी अद्वितीयता का 
इसके गोपनीय स्वभाव के कारण आसानी से नहीं 
पता चलता। इसके लिये इसके इतिहास के संदर्भ में 
भारत की रांस्कृति का गहन अध्यन करने की 
जरूरत है। समावेशन और आत्मसातकरण 
सामाजिक और सांस्कृतिक सामीष्य में रहते हैं। 
बाद में ईसाई भी उनसे जुड़ गए। आज हिन्दू, 
जैन, सिक्‍ख, मुसलमान, ईसाई और अन्य आस्थाओं 
के लोग सरकार, उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक 
जीवन के अन्य क्षेत्रों में साथ-साथ हिस्सा लेते हैं। 
इस प्रकार, घोर वैविध्य के बावजूद एकता लगातार 
बनी हुई है। विविधता तो हजारों जाति समूहों में 
प्रतिबिम्बित होती है, जिनमें प्रत्येक के अपने 
रीति-रिवाज, नियम और जीवन पद्धति हैं। जैसा 
कि पहले कहा गया है, भाषाई, धार्मिक और अन्य 
जातीय विभिन्‍नताओं के संदर्भ में भी इसे देखा जा 
सकता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जीवन पद्धति 
और यहाँ तक कि एक ही गाँव में विभिन्‍न जातियों 
और धार्मिक समूहों में भिन्‍नता होती है। 

अकबर सर्वाधिक शक्तिशाली मुगल सम्राट 
ने दीन-ए-इलाही के नाम से राज्य धर्म की 
अवधारणा को प्रायोजित किया, जो हिन्दू धर्म और 
इस्लाम का संश्लेषण था। गाँवों में मुसलमानों के 
अधिकांश ने पहचान के परे अपने सामाजिक 


जीवन को बदल डाला। विवाह जैसे अपवादों को 
छोड़कर उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहिचक 
हिन्दुओं के साथ मेल-जोल कर लिया। हिन्दू राजा 
और मुसलमाल बादशाह व्यक्ति के रूप में दोनों 
समुदायों से साहित्यिक एवं कलात्मक योग्यताओं के 
कारण समादृत थे। कबीर और नानक इस्लाम 
की शिक्षाओं से बेहद प्रभावित थे। इस्लाम में 
धर्मातरण और बाद में ईसाई धर्म में और आज 
बौद्ध धर्म में, सामूहिक संस्कृति का परिणाम हैं। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन भर राष्ट्रीय 
एकता और अखण्डता को साम्प्रदायिक सौहार्द्र के 
माध्यम से, गरीबों एवं दलितों के उत्थान और 
न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने के 
लिये काम किया। । 


आधुनिक भारत में एकता और अनेकता 


औपनिवेशिक भारत के दो इतिहास हैं। पहला, 
उपनिवेशवाद, जो उपनिवेशवादियों के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया, और दूसरा भारत की संस्कृति और 
सभ्यता का उसकी बौद्धिक और दार्शनिक गर्मजोशी | 
के माध्यम से बनाया गया। भारत का इतिहास 
इसकी वास्तु निधि, इसका साहित्य, दर्शन, संगीत, 
नाटक, नृत्य और इसकी अन्य ललित कलाएं, 
सबने भारत के सामाजिक जीवन में योगदान 
किया है, और ब्रिटिश शासन द्वारा भी इन्हें नष्ट 
नहीं किया जा सका। यह इसका इतिहास है जो 
अंग्रेजी राज के दौरान नजरअंदाज और उपेक्षित 
किया जाता रहा। 

महात्मा गांधी क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे 
फिर भी, वे इन परिवर्तनों को भारत की परम्परा 
और सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ना चाहते 
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थे। आधुनिक भारत के वास्तुशिल्पी, जवाहरलाल 
नेहरू ने आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से 
भारत के अतीत को आदर और गर्वानुभूति के साथ 
कायम रखा। नेहरू लिखते हैं, “अभी तक अतीत 
हमारे साथ है और हम जो कुछ हैं वह हमें अतीत 
से मिला है। हम इसकी रचना हैं और हम इसमें 
डूबे हुए हैं। जो इसे समझता और अनुभव नहीं 
करता है कि हमारे अंदर कुछ जीवंतता है, वह 
वर्तमान को नहीं समझ पाता। इसे वर्तमान के 
साथ जोड़कर और भविष्य की ओर बढ़ाकर वहाँ से 
तोड़ना जहाँ यह जुड़ा हुआ नहीं है, और यह सब 
विचार और कार्य को संपादित करे, वही 
जीवन है।” 

एक अन्य परिच्छेद में नेहरू ने भारत की 
सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला है : “उभरता 
हुआ मध्यवर्ग कुछ सांस्कृतिक जड़ों के साथ लगा 
रहना चाहता था जो उन्हें उनके निजी मूल्यों में 
विश्वास देता था, जो कुंढा और अपमान की अनुभूति 
को कम करता था जिसे प्राचीन भारत में विदेशी 
विजेता और शासन ने पैदा किया था, इसकी 
सांस्कृतिक विविधता और महानत्ा सभी भारतीय 
लोगों की साझी विरासत थी, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, 
ईसाई एवं अन्य धर्म शामिल थे और उनके पूर्वजों 
ने इसे बनाने में मदद की थी।” लेकिन नेहरू 
कंभी नहीं चाहते थे कि अत्तीत का भूत वर्तमान पर 
छा जाए। वास्तव में, वे लोकतांत्रिक मनोवृत्ति 
और आधुनिक दृष्टिसम्पत्न व्यक्ति थे। 

स्वाधीन भारत के संविधान ने संपूर्ण भारत 
में कानून का राज स्थापित किया। सभी नागरिक 
समान और एक ही शासन के अधीन हैं। जन्म 
आधारित विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। 


धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय विशेषाधिकार 
और सुविधा पाने का आधार नहीं रह गए। समाज 
के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उनके और 
ऊँची जातियों एवं वर्गों के बीच की खाई को पाटने 
के लिये विशेष रिआयतें प्रदान की गई। आज, कोई 
जाति अथवा सामाजिक समूह किसी प्रकार की 
अयोग्यता का सामना नहीं कर रहा है। महिलाओं 
को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त 


: हैं। “फूट डालो और राज करो” की नीति, जिसे 


इस देश में अंग्रेजी राज द्वारा स्वीकार किया गया 
था, व्यवहार में अब नहीं दिखाई देती। विकास की 
प्रक्रियाओं और समतावादी विचारधारा ने 
उपनिवेशवादी शोषण को बेदखल कर दिया। 

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समतावादी नीतियों 
और कार्यक्रमों तथा कानून का शासन होने के 
बावजूद स्वातंत्रयोत्तर भारत में संकीर्ण वफादारी 
सीमित संबंध और आदिम अभिरुचियाँ बढ़ती ही 
गई। आज हमें भारत के अनेक हिस्सों में अलगाववादी 
ताकतों की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं । भारत भूमि 
पर तीत्र अंतर्विरोध है। एक ओर बहुत सम्पन्न 
ऊँची जाति और वर्गों के लोग हैं तो दूसरी ओर 
बेहद गरीब निचली जाति और वर्ग के लोग। 
विभिन्‍न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और भाषायी समूहों 
के लोग सम्पूर्ण भारत में फैले हुए हैं। 

धर्म, भाषा, क्षेत्र, रीतिरिवाज और परम्परा 
जैसी भिन्‍नता पर आधारित अल्पसंख्यक समूह 
सभी जगहों पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ तक कि. 
तथा कथित बहुसंख्यक समूह - हिन्दू, अनेक सम्प्रवायों, 
जातियों, गोत्रों और भाषायी समूहों में विभाजित 
हैं। इन समूहों में अपने सदस्यों के लिये बेहतर 
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शिक्षा, रोजगार एवं एक विशेष जीवन स्तर की 
लालसा पाई जाती है। विभिन्‍न जातियों और 
समूहों से जुड़े सभी सदस्यों को समान अवसर 
और उपागम की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिये वे 
अनुपाति न्याय से वंचित रह जाते हैं। जीवन में 
असमान अवसरों की ऐसी स्थिति जो स्वयं सामाजिक 
व्यवस्था की असमानता में निहित है, तनाव, 
आपस्ती अविश्वास और कुंठा को बढ़ावा देती है। 

एकता की चेतना और भारतीयता की 
अनुभूति इस को अनेक स्थितियों के कारण गंभीर 
रूप से बाधित होती है। आज, आदर्श ढाँचे और 
सामाजिक ढाँचे की अपनी वास्तविक स्थिति के 
बीच समतुल्यन के अभाव के कारण भारत भयंकर 
समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि 
सुव्यवस्थित नीतियों और कार्यक्रमों ने जिनका 
उद्देश्य समतावादी समाज का बोध कराना है, 
कुछ नई असमानताओं और अस्तंतुलनों को 
पैदा किया। 

भाग्तीय संविधान यह घोषणा करता है कि 
भारत एव धर्म निरपेक्ष राज्य है जिसमें जांति, 
पंथ, क्षेत्र, भाषा, धर्म आदि के आधार पर विशिष्टता 
और भेदभाव की अनुमति नहीं है। जनता को 
मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार 
आदिम अथवा आरोपित विचार आधुनिक भारत में 
किसी भी स्थान पर नहीं मिलते हैं। संविधान 
कहता है कि “भावनात्मक एकता” सही मायने में 
भारत की अनेकता में एकता का परिणाम है। एक 
अवधारणा और सच्चाई के रूप में अखण्ड भारत 
ने राष्ट्‌ राज्य के रूप में उसी भारतीय विचार के 
बारे में विवाद के कारण एवं एक ही सामाजिक 
सांस्कृतिक विचार प्रक्रिया में व्यावहारिक चुनौतियों 


के आरोपण के कारण अपनी विश्वसनीयता को 
खो दिया है। एक अस्मिता के रूप में भारत की 
अवधारणा लम्बे विवाद के बावजूद अपने उस्ती 
विचार और व्यावहारिकता के साथ बनी हुई है। 
भारतीय संविधान में समानता, भ्रातृत्व और राष्ट्रवाद 
से संबंधित प्रशंसनीय प्रावधानों के बावजूद सामाजिक 
जीवन की खुरदरी और अन्तर्विरोधी बनावट 
इसकी गवाही दे रही है। ज्याँ ड्रेजे और अमर्त्य 
सेन ने नये उदारीकरण और उनमुकत बाजार के 
परे जनता की बेहतरी के लिये सामाजिक अवसरों 
के विस्तार के लिये तर्क प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्र 
राज्य के रूप में भारत बना रह सकता है, अगर 
प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि 
सुधार और सामाजिक परिवर्तन के प्रोत्साहन जैसे : 
कुछ क्षेत्रों में यह काम करें। भारत में स्थानीय : 
वंचन का तीव्र अलगाव इसके राष्ट्र्‌ राज्य के रूप ' 
में बने रहने का प्रमुख समाधान है। 

भारत जैसे बहुल अथवा बहुजातीय समाज 
में जातीय, जाति अथवा वर्ग समूहों की अतिव्या्ति 
है। सामाजिक श्रेणी एवं तादात्मीकरंण के तीन 
आधारों के रूप में जातीयता, जाति और वर्ग के 
बीच अंतर करना इन समूहों के संदर्भ में 
महत्वपूर्ण है। 


बहुसंस्कृतिकवाद और सामाजिक सम्बद्धता 


भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता 
इच्छित जीवन पद्धति के रूप में और मनुष्य और 
समाज के बीच सामाजिक अस्तित्व एवं मध्यस्थ 
रचनातंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में बहुसंस्कृतिकवाद 
को व्यक्त करती है। बहुसंस्कृतिकवाद का प्रतिदिन 
के जीवन-परिवार, पड़ोस, समुदाय, गाँवों, कस्बों 
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और वस्तुतत: संपूर्ण विश्व के रूप में देखा जा सकता 
है। इस प्रकार का बहुसंस्कृतिकवाद मनुष्य और 
समाज एवं अतीत और वर्तमान के बीच संबंध 
कायम करने में सामाजिक जीवन की अनिवार्य 
रणनीति बन जाता है। बहुसंस्कृतिक समाज में 
मर्यादा की रक्षा के साथ दोहरी संभावना एक 
वास्तविक सामाजिक संबंध का चित्रण करती है। 

आज, सांस्कृतिक प्रथक्‍करण अधिजैविक 
परिघटना के रूप में संस्कृति के लिहाज से और 
जनता एवं उसके सामाजिक जीवन के अपनत्तव के 
हथियार के रूप में संस्कृति के उपयोग से उत्पन्न 
हुआ है। संस्कृति एक आर्थिक गुण के रूप में बदल 
रही है और यह मन की राजनीति (सामूहिक 
मन) के रूप में भी उपयोग की जाती है। लेकिन 
बहुसंस्कृतिकवाद मानव जीवन की विभिन्‍न प्रस्तुतियों 
एवं श्रेणियों के लिये सापेक्षिक दूरी को सार्थक 
बनाता है। स्वीकृति के तंत्र और सापेक्षिक 
बहुसंस्कृतिकवाद श्रेणीबद्ध विरोधी है और यह 
सम्मान, स्तर और सत्ता के समुचित वितरण की 
एक प्रविधि है। यह दूसरों को उनके मूल्यांकित 
सामाजिक सांस्कृतिक स्वामित्व से पदावनत नहीं 
करता है। इस प्रकार, राष्ट्‌ राज्य एक संयोगी 
बहुसंस्कृतिकवादी विचार है जिसके अंतर्गत मूल्य 
और अर्थ विभिन्‍न स्तरों पर अलग-अलग परिभाषित 
किए गए हैं और सामाजिक रूप से वित्तरित किए 
गए हैं। सामाजिक अवस्थितियों के अर्थ और 
मूल्यांकन में बदलाव राष्टू्‌ राज्य और समाज के 
नए दृष्टिकोण को सूचित करता है जो सौहार्द्र पैदा 
कर सकता है, यहाँ तक कि नए अभीष्ट अर्थों पर 
आधारित द्वन्द्र शब्दों के द्वारा लोगों के संप्तार को 
और नया आकार दे सकता है। 


आजादी के बाद औपनिवेशिक ढाँचे और 
सामाजिक यथार्थ को बेदखल कर एक नया दृष्टिकोण 
प्रस्तावित और कार्यान्वित किया गया। जैसे भारतीय 
राज्य और इसकी जनता इस जोखिम में सफल 
रही, यह अभी पहल है। सन्‌ 960 में जाति, 
सामंतवाद, संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए ढाँचों के 
प्रति प्रतिक्रियाएँ हुई और बहुत जोरदार ढंग से हुईं, 
लेकिन इनमें से कुछ विशेष रूप से उत्तर 
आधुनिकता से मोह के कारण उद्योगवाद से विमोह 
की प्रशाखा के रूप में कम से कम उद्भावना के 
स्तर पर पुनः तैरती रहीं । 


समकालीन प्रवृत्तियाँ और अनेकता में एकता 


स्वातंत्रयोत्तर काल में भारतीय समाज में कौन 
सी घटनाएं हुई? सामान्य रूप से, सामाजिक 
परिवर्तन की कोई समान पद्धति और दिशा अस्तित्व 
में नहीं आई और अभी तक असमानता के नए 
रूपों के माध्यम से दिशा प्रदर्शित होती है । परिपूरक 
संरचनात्मक परिवर्तन ही घटित हुए, सामाजिक 
और आर्थिक स्तर पर हानि और लाभ के संबंध में 
आनुपातिक समत्तामूलक संबंध नहीं बने । यद्यपि 
प्राप्ति के दृढ़ीकरण और हानि के मुआवजे की 
प्रक्रिया में नए घटिया असंतुलित मानदंड दृष्टिगोचर 
होते हैं। आर्थिक सम्पदा के रूप में सामाजिक 
सम्पदा का स्थान्तरण और बाद में राजनीतिक 
सम्पदा पाने वालों में बहुत प्रत्यक्ष प्रवृत्ति परिलक्षित 
होती है। यद्यपि अपने कल्याण के प्रति राज्य को 
उदासीन प्रवृत्ति के कारण खोने वाले धीरे-धीरे 
कुछ-कुछ खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन; प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं। 


ञ्व 


: समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





सामान्यत्तया अर्जित करने वाले मध्यवर्ती 
किसान जातियों के बीच से होते हैं जिन्होंने अपने 
लाभ को दृढ़ किया और उसे चुनावी संख्या और 
राजनीतिक ताकत में बदल दिया, लाभ पाने वालों 
के बीच सत्ता का संघर्ष अपरिहार्य जंग बन जाता 
है। ॥967 में आधे से अधिक राज्यों में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद राजनीतिक दलों 
में टूट, गुटबंदी और गठजोड़ प्रभावी हो गया। 
केन्द्र-राज्य पम्बन्धों में कड़वाहट, जयप्रकाश 
नारायण के नेतृत्व में चलाए गए नव निर्माण 
आंदोलन, मंडल विरोधी आंदोलन, ओ.बी.सी. का 
पुनरूत्थान, नए “माँग समूह”, नागरिक स्वातंत्रय 
की धारणा से प्रेरित सक्रियता, एन.जी.ओ, के 
प्रचुरोदभव, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, 
महिलाओं और कमजोर वर्गों को अधिकार सम्पन्नता 
और शासन पर बहस पिछले तीन दशकों के बहुत 
महत्वपूर्ण परिणाम हैं। इन नए मुद्दों के आलोक 
में जाति (विचारधारा के रूप में), सांस्कृतिक 
गतिशीलता, बिरादरी और अंतर्जातीय संबंधों से 
जुड़े परम्परागत पैमानों का सामान्य जीवन में 
निर्णायक उपादान नहीं रह गया है। व्यापक स्तर 
पर एक नया सांस्थानिक समूह सत्ता की राजनीतिक 
(ठजोड़, दूट और गुटबंदी) विस्थापन, शिक्षा, 
विद्युतीकरण, आधुनिक पेशे, एवं रोजगार, आर्थिक 
स्थिति, सामाजिक स्तर और भारतीय गाँव की 
तीन विशेषताओं के बीच गठजोड़ को संस्थापित 
कर रहा है। नई मनोवृत्ति जाति और समूह की 
संरचनात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र, निर्माण और 
जमीनी सच्चाई और परिकल्पित एवं ठोस संसार 
के बीच अंतर की अनिश्चितता के द्वारा बाधित 
नहीं होती है। इसलिये, “अनेकता में एकता” और 


एकता में अनेकता जैसे उक्तियां नए प्रतिमानों, 
पैमानों और सामाजिक परिवर्तन की दिशा के 
आलोक में फिर से लिखे जाने की माँग करती है। 


धर्म, भाषा और अखण्डता 


सांस्कृतिक पहचान सम्प्रदाय धर्म और भाषायी 
संबंधों और अंत:क्रेयाओं से बनती है। उल्लिखित 
समूह के लोगों का बहिष्कार और समावेश इन 
संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्‍न जाति 
समूहों में विवाह सजातीय जाति नियम, गोत्र, की 
विजातीयता और पिता एवं माता पक्ष के संबंधों में 
परिहार के अनुसार होता है। जाति समूहों के 
अलावा, मुस्लिम, ईसाई, सिक्स, पारसी, जैन और 
अन्य आदिवासी समूहों जैसे अन्य समुदाय भी हैं, 
जो अपने अपने पैमानों के अंतर्गत अपने समूह में 
विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं को सीमित 
रखते. हैं। जबकि, जातीय समूह और जातियाँ 
अपने असली अथवा परिकल्पित हितों को टकराहट 
के कारण अस्मिताओं को व्यासीय रूप में विरोध 
करती दिखाई देती है। हितों की ऐसी टकराहट 
साम्प्रदायिकता में भी बदल सकती है। कुछ समूह 
अपनी भारी संख्या अथवा श्रेष्ठ सामाजिक उत्पत्ति 
से राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा घेर कर 
अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं | कम संख्या वाले 
अन्य समूह वंचित अनुभव कर सकते हैं जिसके _ 
विषय में अनुभव करते हैं कि वह उनकी उचित 
मांगें हैं। पारस्परिक अविश्वास, संबंधहीनता और 
दूरी की स्थिति विभिन्‍न समूहों के बीच पैदा हो 
सकती है। जातीय समूहों को “आदिम सामूहिकता" 
कहा जाता है। एक परिप्रेक्ष्य यह है कि सापेक्षिक 
वंचन सभी जातीय संघर्षो का मूल कारण है। 
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न्यायपूर्ण वितरण का अभाव संसाधनों की विभेदक 
सुगमता और सांस्कृतिक भिन्‍नताएँ जातीय समस्याओं 
के मुख्य कारणों के रूप में विचारणीय है। 
कभी-कभी “बाहरी” और “भीत्तरी” 
भिन्‍नता के कारण जातीय द्वन्द्द होते हैं। वे 
(बाहरी) के विरूद्ध हम (भीतरी) की मनोवृत्ति 
अधिकांश समाजों में है। आप्रवासियों के साथ 
विदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसी 
समस्या तब उठ खड़ी होती है जब असमी, बंगाली, 
गुजराती, उड़िया, हिन्दी, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, 
मराठी और सिंधी बोलने वाले लोग राष्ट्रीय 
परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को भिन्‍न समझते हैं। एक 
राज्य से संबंधित लोग बहुधा दूसरे राज्य के लोगों 
को बाहरी समझते हैं। वे अपने राज्य में उनको 
रोजगार देना पसंद नहीं करते । उप क्षेत्रों, शहरों, 
कस्बों और यहाँ तक कि गाँवों में बहुधा भीतरी 
और बाहरी के बीच रेखा खींच दी जाती है। 
भारत एक बहुजातीय समाज है जहाँ जाति, भाषा, 
धर्म और क्षेत्र के स्तर पर भिन्‍नता मौजूद है। 
धर्म ने भारतीय समाज में शुरू से ही एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्‍न समूहों से 
: जुड़े हुए लोगों के संबंध में इसके अनेक रूपों और 
नामावलियों की परिकल्पना की गई है। इस 
प्रकार, भारत एक बहुधार्मिक समाज भी है। 
बौद्धिक आबोहवा और सामाजिक संरचना के 
बदलाव की तुलना में समय-समय पर विभिन्‍न 
धर्मों के रूपांतरण और परिवर्तन पाए गए हैं। 
भारत में धर्म कभी स्थिर नहीं रहा है। आज यह 
राजनीति के अखाड़े और आर्थिक जीवन में 
अतिक्रमण करता है। 
धार्मिक आंदोलन भारत के सामाजिक 
सांस्कृतिक जीवन में एक चिरस्थायी विशेषता 
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रखते हैं। पूर्व वैदिक और वैदिक धर्म, बुद्ध और 
महावीर द्वारा प्रशस्त रूढ़िहीन धार्मिक धारा और 
ईश्वरवादी धर्म जिनमें भक्ति तत्व शामिल हैं, 
समय-समय पर अस्तित्व में आए। वैष्णववाद, 
शैववाद और रुूढ़िवादी ब्राह्मणवाद जैसे धार्मिक 
सम्प्रदाय की एकत्ता में अनेकता के प्रतीकात्मक 
प्रतिनिधि बने रहे। धर्म की इन प्रशाखाओं के 
अलावा भारत के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्‍न 
लोगों द्वारा अनेक लौकिक सम्प्रदाय और धार्मिक 
पद्धतियों का विकास हुआ था। 

93] की जनगणना के अनुसार भारत में 
दस धार्मिक समूह मौजूद थे। ये थे- हिन्दू, जैन, 
बौद्ध, जोरास्टर, मुस्लिम, सिक्स, ईसाई, यहूदी 
और अन्य जन जातीय एवं गैर जनजातीय धार्मिक 
समूह । 96 की जनगणना में केवल सात धार्मिक 
वर्गों का उल्लेख है-हिन्दू, जैन, बुद्ध, मुस्लिम, 
ईसाई, सिक्‍्खे और अन्य धर्म एवं सम्प्रदाय । भारत 
में धर्म वास्तव में एक जटिल तथ्य है। उदाहरण 
के लिये सांस्कृतिक और जनजातीय धर्म के तत्व 
विभिन्‍न स्तरों पर मिलेजुले रूप में पाए जाते हैं। 
इस तरह यह महान्‌ और “लघु” परम्पराओं के 
बीच एक अंतःक्रिया है। सांस्कृतिक हिन्दू धर्म और 
जनजातीय धर्म के बीच भी एकता पाई जाती है। 
उदाहरण के लिये संथाल अनेक उच्च जातियों के 
त्यौहार मनाते हैं। निम्न और अस्पृश्य जातियों में 
भी ऐसे मामले मिलते हैं। कुछ जनजातियाँ शिव 
की पूजा करती हैं। ह 

ईसाइयत और इस्लाम में रूपांतरण विगत 
दो दशकों से अधिक समय से विवाद का मुद्दा बना. 
हुआ है। यह कहा जाता है कि विशेष रूप से [920 
के दशक में और आजादी के बाद भीं भारत: के 
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विभिन्‍न हिस्सों में दलित एवं जनजातीय वर्गों के 
लोगों ने ईसाइयत, इस्लाम एवं सिक्‍्ख धर्म स्वीकार 
कर लिया। जनजातियों ने अच्छी-खासी संख्या में 
बिहार, बंगाल, असम और अन्य क्षेत्रों में हिन्दू 
रीति रिवाजों एवं धार्मिक पद्धतियों को स्वीकार 
किया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हजारों 
हरिजनों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। 
बहला-फुसला कर अथवा जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन 
निश्चित रूप से भारतीय संविधान और भूमि 
कानून के खिलाफ है। धर्म परिवर्तन के लिए 
अनेक कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, लेकिन यह 
तो तय है कि बहुत से लोग धार्मिक रूढ़ियों से स्वयं 
को मुक्त करने के लिये धर्म परिवर्तन करते हैं। 

रिपोर्टों में ऐप्ता कहा गया है कि बहुसंख्यक 
धार्मिक समुदायों की अपेक्षा अल्पसंख्यक धार्मिक 
समूहों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक दिखाई देता 
है। पारती, जैन, यहूदी और ईसाई ऐसा ही 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ईसाई समुदायों को 
छोड़कर ये समुदाय भी हिन्दू और मुसलमानों की 
अपेक्षा पहले से ही व्यापार और वाणिज्य में लगे 
हुए हैं। हिन्दू और मुसलमानों के पास तरह-तरह: 
की पेशागत बानगियाँ मिलती हैं क्योंकि वे संख्या में 
अधिक हैं और वे पूरे देश में फैले हुए हैं। 
अल्पसंख्यक समूह विशेष क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और 
शहरों में पाए जाते हैं और इसलिये! वे अपने को 
लाभकारी स्थिति में पाते हैं। सीरियन ईसाई, 
मोपला, पारसी और कुछ अन्य समूह केरल और 
महाराष्ट्र में अपनी सुनियोजित स्थिति के कारण 
भी लाभान्वित होते हैं। 

बहुधार्मिक गाँव भारत में बहुजातीय गाँवों 
के रूप में एक परिघटना के रूप में बहुत स्पष्ट 
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नहीं दिखाई देते। जबकि, उत्तर प्रदेश में हिन्दू 
काइतकार और मुस्लिम जमींदार और इसके विपरीत 
भी देखे जा सकते हैं। कर्नाटक में कुछ बड़े हिन्दू 
भूस्वामियों के यहाँ मुस्लिम काश्तकार और नौकर 
हैं, जबकि मुस्लिम भूस्वामियों के यहाँ हिन्दू नौकर 
थे। मुसलमान विभिन्‍न आर्थिक कार्यकलापों में 
संलग्न थे क्योंकि उनके पास अधिक जमीन नहीं 
थी। हिन्दुओं के पास आम के बागान होते थे 
लेकिन मुसलमान आम का व्यापार करते थे। 
हिन्दू और मुसलमान त्यौहारों और शादी ब्याह के 
अलावा विभिन्‍न अवसरों पर एक दूसरे से मिलते 
थे। जब एक विशेष धार्मिक समुदाय किसी आर्थिक 
क्षेत्र में निपुणता हासिल कर लेता था तो इसके 
ग्राहक अन्य भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों से जुड़े हुए 
होते थे। 

शहरों में, हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे 
को उनके त्यौहार के अवसर पर बधाइयाँ देते हैं। 
दंगों और संकट कीं स्थिति में, वे एक दूसरे के 
बचाव में आ खड़े होते हैं। नवम्बर 984 के 
दिल्‍ली और अन्य स्थानों पर हुए दंगों में हिन्दुओं 
ने बड़ी संख्या में सिकखों को आश्रय और सुरक्षा 
प्रदान की थी। सिक्‍्ख और हिन्दू सदियों से पंजाब 
में भाईचारे के साथ रहते आए हैं सिर्फ उस स्थिति 
को छोड़कर जो इंदिरा गांधी की हत्या और भारत 
सरकार द्वारा आपरेशन ब्लू स्टार से पैदा हुई थी, 
जिसमें आतंकवादी सिक्‍खों को स्वर्ण मंदिर से 
भगाया गया था। । 

विभिन्‍न धार्मिक समुदायों और विशेष : 

आर्थिक प्रकार्यों में सामंजस्य, जिसे वे सम्पादित 
करते हैं, बहुधा देखा गया है। उदाहरण के लिये : 
पारसी शराब के व्यापार में, मोपला केरल, मैसूर, 
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चेन्नई, मुम्बई में व्यापारी हैं। जैन व्यापारी 
मुम्बई, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और बंगाल 
में पाए जाते हैं। इस तरह का सामंजस्य ग्राम स्तर 
पर भी पाया जाता है। गुजराती बनिया, तेलगू 
कोमती, तमिल चेतियार और राजस्थानी बनिया 
के रूप में हिन्दुओं ने आर्थिक गतिविधियों में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि, अनेक दूसरी 
जातियों ने भी वाणिज्य और व्यापार में प्रवेश कर 
लिया है। जातिगत बाधाएं कमजोर और स्थानिक 
गतिशीलता बहुत बढ़ी है। समूचे देश में विभिन्‍न 
समुदायों के फैलाव और उनकी आर्थिक गतिविधियों 
में विविधता से सामाजिक एकता की प्रक्रिया मजबूत 
हुई है। 

हिन्दुत्व स्थिर धर्म नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान, 
तकनीकी विकास, संचार के विकसित माध्यमों 
और धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया के प्रसार के कारण 
धीरे-धीरे इसमें बदलाव आया है। हिन्दुत्व एक 
जटिल स्थिति है। परा-भारतीय स्तर पर शिक्षा, 
जन संचार, प्रेस और विस्थापन ने धर्मनिरपेक्ष 
मूल्यों को बढ़ावा दिया है। जबकि, स्थानीय स्तर 
पर धार्मिक पद्धतियाँ बहुत हद तक अप्रभावित रह 
गई हैं। 

भारत को नियत विकसित .अथवा प्राथमिक 
सभ्यता के रूप में चित्रित किया गया है। क्योंकि 
देश के भीतर शासकों के बीच लड़ाइयाँ और 
विदेशी आक्रमणों के बावजूद इसकी निरंतरता 
और अबाधित इतिहास है। भारतीय सभ्यता की 
” शक्ति का प्रमुख स्रोत इसकी परम्परा के विभिन्‍न 
अंशों भें पारस्परिक क्रिया है। परम्पराओं को जो 
लिपिबद्ध हैं, हिन्दू अथवा इस्लामी साहित्य, धार्मिक 
ग्रंथों और लिपियों में स्थान मिला है। इन्हें “वृहद 
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परम्पराएं” कहा जाता है। वे परम्पराएं, जो 
अलिखित और मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी में संचारित की गई हैं, “लघु परम्पराएं” 
कहलाती हैं। परम्परा के दोनों प्रकार एक दूसरे से 
निरंतर पारस्परिक क्रिया करते हैं। वृहद परम्परा 
के तत्व जब लोगों को प्रभावित करते हैं तो इसे 
“सार्वभौमीकरण” की प्रक्रिया कहते हैं। वास्तव में 
परम्परा को वृहद अथवा लघु कहना जनता को 
“वृह्द” अथवा लघु की पदवी देता है क्योंकि यहीं 
लोग हैं जो साक्षर और निरक्षर हैं। परम्पराएँ 
व्यवहार और अन्तर्वैथक्तिक संबंधों के प्रतिमानों 
का संकेत करती हैं। वे स्वभाव में प्रतीकात्मक 
होती हैं लेकिन उनकी श्रेणीबद्धता मानव प्राणी को 
श्रेणीबद्धता का संकेत करती है। निरक्षर लोगों को 
लघु और साक्षर लोगों को वृह कहना, यहाँ तक 
कि संकेत द्वारा मूल्य निर्धारण करना है। इस 
प्रकार, धर्म एक बहुत जटिल स्थिति है। उन 
पैमाने के स्पष्टीकरण द्वारा इसे आसान बनाना 
जरूरी है जो आस्थावान लोगों को बिना किसी 
भेदभाव के एक ही तंरग दिए रखता है, जो 
निस्सदिह जाति, क्षेत्र, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक 
स्थिति, शैक्षिक स्तर आदि पर आधारित होता है। 

यद्यपि धर्म एक जोड़ने वाला तंत्र है, इसका 
उपयोग संकीर्ण सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये किया जाता है। बहुत से संगठन 
और समूह विशेष धार्मिक समूह से संबंद्ध लोगों से 
समर्थन अथवा पक्ष पाने के लिये धार्मिक नियम 
और चेतना को उत्पन्न करने की दृष्टि से धर्म के 
नाम पर बनाए जाते हैं। हिन्दू महासभा और 
मुस्लिम लीग इस पद्धति के स्पष्ट उदाहरण हैं। 
यहाँ तक कि शैक्षिक संस्थाएँ हिन्दू, जैन, मुस्लिम, 
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ईसाई और सिक्‍खों के नाम पर बनी हैं। धार्मिक 
समूहों की तरह कुछ जातियाँ भी राजनीति में 
अपने सदस्यों को प्रेरित करती हैं । 

भाषा संस्कृति का एक पहलू और सीखने 
का एक औजार है। यह अच्छी जीवन पद्धति और 
इसकी निरंतरता एवं परिवर्तन को सुनिश्चित 
करती है। ज्ञान का क्षेत्र निर्मित करना बिना 
भाषा के संभव नहीं है। भाषा विभिन्‍न सामाजिक 
स्तरों के साथ अपने विशिष्ट संगठनों के संबंध में 
एक़ सामाजिक प्रघटना भी है। कुछ लोग प्रदत्त 
भाषा के लिखित और मौखिक दोनों पक्षों पर 
अधिकार रखते हैं, जबकि दूसरे साधारण आदमी 
के केवल मौखिक पक्ष तक पहुँच है। सांस्कृतिक 
भाषा अथवा कोई दूसरी भाषा कुछ लोगों के लिये 
स्रोत बन सकती है, जबकि उनके ज्ञान की कमी 
सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में रूकावट 
सिद्ध हो सकती है। भाषायी समूह अथवा सामूहिकता 
एक समय सशक्त आदिम पहचान बनती है और 
कुछ ऐसे अन्य समूहों के विरोध में जातीय अथवा 
साम्प्रदायिक रूप में बदल सकती है। 

भाषा जीवंत शक्ति है, यह स्थिर प्रघटना 
नहीं है। यह सामाजिक निर्माण में बदलाव, शासक 
वंश और विशिष्ट ऐतिहासिक स्थितियों की माँग' की 
प्रतिक्रिया में परिवर्तित होती है। प्राचीन भारत में 
पाली और प्राकृत मुख्य भाषाएं थीं। संस्कृत को 
समूचे भारत में हिन्दू संस्कृति के वाहक का दर्जा 
मिला हुआ था। उसके बाद असमीं, बंगाली, गुजराती, 
हिन्दी, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी 
और उर्दू आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 
आई। द्रविड़, परिवार (मराठी को छोड़कर) की 
भाषाएं प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। इनमें 
तमिल, तेलगू, मलयालम और कनन्‍नड़ शामिल हैं। 


दोनों समूहों की ये प्रत्येक भाषाएं अपने में कुछ 
बोलियों को समाहित किए हुए हैं जो विभिन्‍न भाषाई 
क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती हैं। 

भारतीय आर्य भाषाएं साहित्यिक भाषाओं 
में तेजी से विकसित हुई। इन भाषाओं की उत्पत्ति 
से सांस्कृतिक परिवर्तन हुए जिससे ऊँची जातियों में 
संस्कृत भाषा के प्रभुत्व और श्रेष्ठता में कमी आई 
जिसके तुरंत बाद लोकप्रिय मुहावरों और जनसामान्य 
की भाषा के प्रयोग से धार्मिक और सामाजिक 
सुधारों की धारा चल पड़ी। हिन्दू और मुस्लिम 
संस्कृति के आमने सामने होने से विशेष रूप से 
उत्तर भारत में रोचक परिणाम और मिश्रित 
संस्कृति आई। 

ग्रियर्सन के अनुसार, भारत में 79 भाषाएं 
और 544 बोलियां हैं। जबकि, इस अनुमान को 
प्रामाणिक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता 
जब तक बोली को भाषा के अन्दर शामिल नहीं 
किया जाता। भारतीय संविधान ने अपनी आठ्वीं 
अनुसूची में पन्द्रह भाषाओं को मान्यता दी है। ये 
हैं-असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्‍नड़, 
कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, 
सिंधी, तमिल, तेलगू और उर्दू। हिन्दी को अंग्रेजी 
के साथ भारत की कामकाजी भाषा का दर्जा दिया 
गया है। वे लोग, जो राजस्थानी, मैथिली, मणीपुरी 
और नेपाली बोलते हैं, चाहते हैं कि उनकी भाषा 
को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 
संधाली, मुंडारी ही बहुत अधिक संख्या में लोगों 
द्वारा बोली जाती है। अखण्ड भारत में 73 प्रतिशत 
से ऊपर लोग भारतीय आर्य भाषाएं, 20 प्रतिशत 
लोग द्रविड़ भाषाएं, .3 प्रतिशत लोग आस्ट्िक 
भाषाएं और केवल 0.85 प्रतिशत लोग चीनी 
तिब्बती भाषा बोलते थे। तीन मुख्य भाषा 
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' परिवार में अंत:क्रिया ने भारतीय समाज के 
| सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान दिया है। 


भारत की वर्तमान संरचना भारत के 


। भाषायी पैमाने का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व 


| करती है। राज्य पुनर्सगठन आयोग ने (एस्तआर 
: सी.) भाषायी समानता और निरंतरता के आधार 


पर राज्यों का गठन किया। जबकि, बिहार, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश 
और पंजाब जैसे छः हिन्दी भाणी राज्यों में 
असंगतियाँ हैं। इन राज्यों में बोली जाने वाली 
भाषाएं हिन्दी की विशालता में शामिल हो गई हैं। 
बाकी राज्यों, उदाहरण के लिये, असम, बंगाल, 
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 
तमिलनाडु और केरल में क्रमश: असमी, बंगाली, 
उड़िया, तेलगू, गुजराती, मराठी, कननड़, तमिल 
और मलयालम बोलने वालों की संख्या अधिक है। 

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और 
राजस्थान निश्चय ही बड़े राज्य हैं। इन राज्यों की 
जनता द्वारा समय-समय पर छोटे राज्यों की मांग 
उठती रही है। छोटा नागपुर, बिहार के संधाल 
परगना और उससे सटे बंगाल, उड़ीसा और मध्य 
प्रदेश के क्षेत्रों के आदिवासी अपनी पृथक भाषा, 
संस्कृति, प्रशासनिक व्यवहार्यता और भौगोलिक 
सामीप्य के आधार पर अलग झारखण्ड राज्य 
बनाने की मांग करते रहे हैं। टिक्कसों द्वारा 
अपने शोषण के कारण भी वे झारखण्ड राज्य 
बनाने की मांग करते हैं 'र आदिवासी जैसे 
जमींदार, साहूकार और अन्य अधिवासी)। इन्हीं 
माँगों के कारण झ्ञारखंड एक अलग राज्य की 
स्थिति प्राप्त कर चुका है। ठीक वैसी ही मांग 
उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल और मध्य प्रदेश में 


छत्तीक्षाढ़ राज्य के निर्माण को लेकर उठाई जाती 
रही हैं। उसी तरह आज उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ 
अलग राज्य की स्थिति में है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान भाषा 
समस्या का मौलिक कारण भारत में ब्रिटिश द्वारा 
अंग्रेजी को धोपना है। अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान 
करने की यह नीति अंग्रेजी राज के लिये लाभकारी 
सिद्ध हुई लेकिन भारतीय जनता के लिये नहीं। 
विश्वविद्यालय और कालेज अधीनस्थ पदों के वैयक्तिक 
प्रशिक्षण के उद्देश्य को पूरा करने के लिये स्थापित 
किए गए। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस नीति को 
ब्रिटिश द्वारा बाबू वर्ग पैदा करने की एक मुक्ति के 
रूप में देखा। नेहरू लिखते हैं, “ब्रिटिश ने भारत 
में एक नई जाति अथवा वर्ग पैदा किया है, अंग्रेजी 
शिक्षित वर्ग, जो अपनी निजी दुनिया में रहता है, 
जनसाधारण से कटे हुए और यहाँ तक कि विरोध 
के समय भी अपने शासकों को हमेशा देखते रहे ।" 
इस प्रकार देशी अभिजात उन्‍नीसवीं शताब्दी के 
पूर्वार्द्ध में मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति के 
फलस्वरूप बाबू वर्ग में तब्दील हो गया । 

भारत हमेशा से विशेष अभिजात भाषाओं 
के साथ बहुभाषी सभ्यता वाला देश रहा है और 
स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय भाषाओं में 
निरंतर अंतःक्रिया होती रही है। विभिन्‍न 
अन्तःक्रियात्मक स्तरों पर एकता और सम्मिश्रण 
भारतीय उपमहाद्वीप की विशेष पहचान है। व्यापक 
विविधताओं के बीच एकल भाषा का सिद्धांत, जो 
राष्ट्रीय अस्मिता, सौहाद और एकता के लिये 
आवश्यक है, को प्राय: चुनौती मिली है। लगभग 
90 प्रतिशत लोग पन्द्रह राष्ट्रीय भाषाओं को 
अपनी मातृभाषा के रूप में दावा करते हैं। जबकि, 
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कामकाजी (राष्ट्रीय) भाषाएं भारतीय संविधान 
की आठवीं अनुसूची के अनुसार हिन्दी और 
अंग्रेजी हैं। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय भाषाएं 
व्याप्ति में क्षेत्रीय हैं | यहां तक कि आज अंग्रेजी को 
लाभप्रद और प्रतिष्ठित नौकरियाँ पाने के लिये 
अनिवार्य प्रमाण पत्र समझा जाता है। इस प्रकार 
अंग्रेजी, ने अभिजात और जनसाधारण के बीच 
खाई पैदा कर दी है। क्षेत्रीय और स्थानीय नेताओं 
ने समय-समय पर हिन्दी अथवा कुछ अन्य “राष्ट्रीय” 
क्षेत्रीय) भाषाओं द्वारा अंग्रेजी को बेदखल करने 
की दृष्टि से “भाषायी स्वायत्ता” की मांग उठाई 
है। ऐसी मांग केवल हिन्दी के प्रयोग की. माँग को 
रोकने के लिये खोजी गई और हिन्दी/अंग्रेजी के 
स्थान पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को 
प्रोत्साहित करने के लिये भी की गई। त्रिभाषी सूत्र 
की खोज राष्ट्रीय एकता के लिये की गई थी जिम्में 
हिन्दी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा सीखना 
शामिल किया गया। 
समूचे देश के लिये कामकाजी भाषा के रूप 
में हिन्दी की वकालत से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 
केरल, कर्नाटक, बंगाल और असम जैसे गैर हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों में तीखा. विरोध पैदा हुआ। दूसरी 
ओर, देशी भाषाओं ने अपने संरक्षण और समृद्धि 
के लिये अपेक्षित ध्यान खींचा। एक दृष्टिकोण यह 
है कि देशी भाषाओं का बढ़ता हुआ प्रयोग भावनात्मक 
एकता और राष्ट्रोय दृढ़ीकरण पैदा कर सकता है 
क्योंकि यह लघु उच्च वर्ग पर सीधा प्रहार करेगा 
जो प्रशासन, नियम-प्रवर्तन पेशों, व्यवसाय और 
उद्योग में अंग्रेजी के प्रयोग के बल पर संस्थापित हैं, 
जो संचार का प्रमुख साधन है। 


समाजशास्त्र की सहभागी पुरतक- 
जाति क्षेत्र और भाषा । 
जाति संरचना व्यापक रूप से क्षेत्रीय होती है और 
भाषा की सीमा के साथ-साथ चलती है। उदाहरण 
के लिये, आंध्र प्रदेश में उपजातियां निश्चित संख्या 
में पाई जाती हैं। वे आंध्र-प्रदेश से बाहर कौ 
समान जाति से अन्तर्विवाह नहीं करती हैं। उनके 
द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी भिन्‍न हैं। झ 
प्रकार, जाति, क्षेत्र और भाषा का साथ-साथ 
अस्तित्व रहता है और उनमें निश्चित मात्रा में 
एकरूपता पाई जाती है। जबकि, भारत में एक 
लिपि के अभाव से भी भाषायी विक्षोभ को 
समय-समय पर बल मिला | 

हम इस कथन से समाहार कर सकते हैं कि ' 
जातीयता और क्षेत्र के रूप में भाषा सामूहिकता : 
का आदिम आधार है और इसलिये यह सामाजिक 
पदवी, आर्थिक विकास, शिक्षा और राजनीति जैपे 
सामाजिक जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में उसी तरह 
की भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक प्रघटना होने 
के कारण भाषा अनेक अवसरों पर बहुत संवेदनशील 
मुद्दा बन जाती है। भाषा संबंधी विवादों और 
दंगों से कई बार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता 
को खतरा पैदा हो जाता है। त्रिभाषा सूत्र का' 
प्रयोग ऐसी समस्याओं को कम करने की युक्‍्ति के 
रूप में और राष्ट्रीय एकत्रा और अखण्डता की 
शक्तियों को मजबूत करने के लिये हुआ था। 
भाषा संचार का माध्यम और ज्ञान का संवर्धन है 
जो कुछ हाथों में सत्ता का माध्यम होने का 
कारण बनती है। 
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उपसंहार 

भारत को एक ऐसे समाज के रूप में चित्रित किया 
जा सकता है जिसमें अनेकता में एकता और एकता 
में अनेकता पाई जाती है। क्योंकि ये लेलन और 
व्यवहार दोनों में बहुलतावादीं समाज है। असंख्य 
विसंगतियों के बावजूद भारत ने प्राचीन, मध्यकालीन 
और आधुनिक काल में अपनी एकता बनाए 
रखी। हम इसके सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
पहलू में एकता देखते हैं। भारत आज एक धर्मनिरोक्ष 
राज्य है। यहां विभिन्‍न क्षेत्रों, भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषा-भाषियों और अलग-अलग धर्मों एवं आस्थाओं 
में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिये एक ही 
संविधान और समान नियम कानून हैं। आज 
हिन्दू, जैन, मुस्लिम, सिक्‍्ख, ईसाई और अन्य 
आस्थाओं वाले लोग प्रशासन, राजनीति और 
सार्वजनिक जीवन में साथ-साथ हाथ बंटाते हैं। 
जातीय, भाषायी और धार्मिक विविधता सामूहिक 


राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक नहीं होती। 
भारत की सांस्कृतिक विरासत विभिन्‍न संस्कृतियों 
के संश्लेषण का जीवंत उदाहरण है। 

भारतीय संविधान के अलावा, पंच वर्षीय 
योजनाएं, समाजवादी मूल्यों का फैलाव, केन्द्रीय सरकार 
और नागरिक एवं अपराध कानूनों की सामूहिक 
संस्था भारत की एकता और बहुलतावादी चरित्र को 
मजबूत करते हैं। जाति, प्रजाति एवं मत पर आधारित 
भेदभाव विशेषाधिकारों और सुविधाओं का बहुत समय 
तक आधार नहीं होते हैं। समाज के कमजोर वर्गों, 
जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 
अन्य पिछड़ी जातियां शामिल हैं, को विशेष सुविधाएं 
और अवसर प्रदान किए गए हैं जिसमें वे अपने 
पददलित स्तर और स्थिति को ऊपर उठा सकें। स्त्रियों 
को भी सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार 
मिले हुए हैं। 
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भारत में जाति ६ । 
एवं वर्ग । 


ः 





प्रस्तुत निबंध में उन बहुत सी कठिनाइयों 
को हल करने का प्रयास किया गया है, जो जाति 
के विश्लेषण में उभरकर आती हैं। वास्तव में 
इससे संबंद्ध साहित्य से इसे सही रूप में बहुत 
अधिक भिन्‍न करना कठिन है, हालांकि विभिन्‍न 
परिप्रेक्ष्यों के आधार पर इस पहलू का विश्लेषण 
किया गया है | इस विषय में अनुमानात्मक सिद्धांतों 
की भी कमी नहीं है, विशेष रूप से औपनिवेशिक 
मानवजाति वेत्ताओं के कार्यों में, जिन्हें हम आज 
भी प्रामाणिक सबूत की तरह प्रयुक्त करते हैं। 

वर्तमान में पाए जाने वाली गतिशील 
अवस्थाओं की उपेक्षा करके बहुत से विश्लेषकों ने 
भारतीय समाज को “जाति समाज” की तरह प्रचारित 
किया है। इन्होंने जाति को व्यक्तिवादिता एवं विशेष 
रूप से पाश्चात्य वर्ग व्यवस्था के विपरीत महसूस 
किया है। 


जाति प्रारूप की व्याख्या 
ऐन्द्रे बितई ने भारतीय व्यवस्था में जाति प्रतिंमान 
के महत्व एवं योजना का विश्लेषण करते हुए इसके 


मौलिक लक्षणों को प्रतिपादित किया ह। जाति प्रतिमान 
के लक्षण हैं ; 


वन 


. यह अवलोकित व्यवहारों पर नहीं बल्कि उन 
विचारों पर आधारित है जो कि कुछ भाग के 
लोगों द्वारा व्यक्त किए गए, हालांकि उम्र 
द्वितीयक अनुभाविक सामग्री को भी प्रयुक्त 
किया गया। 

2. भारत में जाति एक प्रकार की प्राथमिक एवं 
सार्वभौमिक सार्थकता के साथ जुड़ी हुई है 
जैसी कि शास्त्रीय पुस्तकों में कल्पना की गईं 
है। 

. इस पूरी व्यवस्था को कमोवेश स्पष्टत: सूत्रबद् 
“जीवन या जीवन के नियम” से नियंत्रित 
रूप में देखा जाता है। 

4. विभिन्‍न जातियाँ जो कि व्यवस्था की मूलभूत 
इकाइयाँ हैं, जिन्हें हम अनुपूरक प्रकार्यों की 
पूर्ति करने वाला समझते हैं, और उनके आपस्ती 
संबंधों का अस्तित्व गैर-विरोधात्मक होता है। 

ऐन्द्रें बिंतई इस प्रारूप के दो खतरों की 
तरफ इशॉरा करते हैं। पहला कि यह तिद्धांत 
इतना अधिक सामान्य या आम है कि इसे किसी भी 
समाज पर लांगू किया जा सकता है, और दूसरा यह 
आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन सें सम्बद्ध पहलुओं 
को स्पष्ट करने में असंफल रहता है। बितई ने 


भारत में जाति एवं वर्ग 


देखा कि प्राथमिक रूप से यह लुइ ड्यूमों के कार्यों 
से सम्बद्ध है, उन्होंने इसे हिन्दुत्व के विश्वासों को 
समझने में महत्वपूर्ण माना। उनके विचारों में 
“हितों का अध्ययन राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं 
को समझने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, और 
उनका तंजौर के अध्ययन में किया गया जाति का 
विश्लेषण इसका अच्छा उदाहरण है। 

येगेन्द्र सिंह के कार्यों में जाति में आए 
परिवर्तनों को समझने का प्रयत्न किया गया है, 
जहाँ पर कि वर्ग के कारकों को जाति की श्रेणियों 
के ढांचे में, एक नई पहचान के साथ संचालित 
किया गया है। इस तरह की घटनाओं में, जातियों 
का उल्लंघन भी हो जाता है, यह उन विरोधाभासों 
को इंगित करते हैं, जो पहले नजर नहीं आते थे। 

एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की 
अवधारणा जाति में परिवर्तन की सशक्त प्रक्रिया को 
दर्शाती है। संस्कृतिकरण को उस विशिष्ट संदर्भ में 
देखा जाना चाहिये जिसमें यह घटित होता है और 
दूसरा इसे सम्पूर्ण रूप में जाति व्यवस्था में परिवर्तन 
की ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिये। 

सांस्कृतिक परिवर्तन की दूसरी प्रक्रिया का 
वर्णन श्रीनिवास ने किया है। इसे वे “पाश्चात्मीकरण” 
कहते हैं। यह लोगों के मूल्यों, मानदण्डों और 
उनकी सांस्कृतिक मौलिकता में पूरी तरह परिवर्तन 
ताते हैं। योगेन्द्र सिंह इसका आशय विशेष रूप से 
जाति से और सामान्य रूप से भारततीय समाज के 
“संरचनात्मक परिवर्तन” से लेते हैं और सार रूंप 
में इसे पदानुक्रम के विरूद्ध विंद्रेह या आधुनिंकीकरण 
की प्रक्रिया में देखते हैं। 

ये संरचनात्मक परिवर्तन भूमि सुधार, शिक्षों 
का प्रसार, सामाजिक विधान, प्रजांतंत्रीकरण, 
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औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के रूप में परिलक्षित 
होते हैं। जाति व्यवस्था पर इनके प्रभाव यह हैं कि 
ये बहुधा अनुकूली तकनीक के रूप में परिलक्षित 
होते हैं। जैसे जातीय संघ एवं सामाजिक गतिशीलता। 
ये संघ अपने सदस्यों की भौतिक एवं सांसारिक 
लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रयास करते हैं और उन्हें 
अपनी वंचनाओं एवं संरचनात्मक रूकावटों के 
लिये और जागरूक करते हैं। ये संघ कभी-कभी 
गैर-जातीय प्रकार्यों से भी सम्बद्ध होते हैं, परन्तु वे 
वर्ग नहीं होते हैं। क्योंकि ये बहुत से वर्गों की 
स्थितियों से आते हैं। अन्त: जातीय विरोधाभाततों को 
वहाँ ऊपर नहीं आने दिया जाता और यह साझी 
वंचना वर्ग चेतना की भावना भी उत्पन्न कर 
सकती है। 

जाति व्यवस्था को आर्थिक संबंधों की व्यवस्था 
के रूप में भी समझा जा सकता है। इस विषय में 
जोन मेन्चर लिखते हैं कि जाति व्यवस्था नीचे 
तबके के लोगों के लिये शोषण एवं दमन के एक 
व्यवस्थित उपकरण की तरह काम करती है। इस 
व्यवस्था का एक कार्य यह भी है कि यह इनके 
सामूहिक हितों या उद्देश्यों में समानता वाले वर्गों 
को बनने से रोकती है। मेन्चर ने “वर्ग” का 
प्रयोग मार्क्स के अर्थों में किया है और जातीय 
संबंधों को समझाने के लिये मार्क्सवादी प्रारूप को 
अपनाया है। इस तरह जाति शोषण की व्यवस्था 
है। जबकि उसे अन्योन्याश्रिता और पारस्परिकता 
की व्यवस्था होना चाहिए। जाति संस्तरण सर्वहारा 
चेतना एवं “वर्ग संघर्ष” विकास का निवारण करता 
है। यहं इसलिये हो रहा है क्योंकि जाति अपनी 
वैधता अँत्यंधिक सामाजिक आर्थिक विभिन्‍नता रूपी 
आंशिक मुखौटे से उत्पन्न करती है। 
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समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
8 8 न 8-2 3 3 न न लक नि कम 





यहाँ एक संगीन मुद्दा यह है कि “वर्गों” 
को हम संस्तरण की एक व्यवस्था के रूप में 
भारतीय समाज में उस तरह से संस्थापित नहीं पाते 
जैसे कि जाति को पाते हैं। आगे हम यह भी देखते 
हैं कि अधिकतर जाति में होने वाली समस्याएँ अभी 
वर्ग की प्रकृति की हैं और ये आर्थिक प्रभुत्व और 
आधीनता, विशेषाधिकार और अधिकारों से वंचित, 
अत्याधिकता एवं न्यूनता के संबंधों से संबंद्ध होते 
हैं। मूलभूत रूप में यह समस्याएं विशेषाधिकार 
वालों और बिना अधिकार वालों के बीच की है 
और इन्हें स्पष्ट समूहों में हम ठोस रूप से 
मार्क्सवादियों की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ 
वर्ग विरोधाभास, वा चेतना एवं वर्ग एकता की 
स्थिति से बहुत भिन्‍न है क्योंकि इसमें वर्ग की 
प्रकृति की समस्याएं होती हैं लेकिन समाज विभाजन 
के रूप में हम वर्गों को सामाजिक-आर्थिक इकाई के 
रूप में नहीं पाते हैं। 

ऐन्द्रे बितई कहते हैं कि अधिकार सत्ता एक 
संप्रभु जाति से दूसरी संप्रभु जाति में स्थानान्तरित 
होती है, और ये स्वयं जाति संरचना में स्थानान्तरित 
होती है और दूसरी भिन्‍न संरचनाओं जैसे पंचायत 
एवं राजनीतिक दलों में स्थानान्तरित होती है। इस 
परिवर्तन के परिणामों पर बितई कोई विचार प्रकट 
नहीं करते हैं। क्या हम जाति संरचना में परिवर्तन 
के परिणामों का अध्ययन समानता और असमानता 
की जांच किए बगैर कर सकते हैं? जब तक कि 
हम एक असमतावादी व्यवस्था के अन्तर्निहित प्रारूप 
के लचीलेपन का विश्लेषण ना कर लें तब तक यह 
बहुत मुश्किल होगा कि औपचारिक संस्थाओं का 
उदय जैसे क्रिसी जाति संरचना का जाति विहीन 
संस्था में परिवर्तन कैसे होता है। अपने समग्र रूप 


में भी एक जाति संप्रभु या प्रभावी नहीं होती और 
“प्रभावी समूह” में बहुत सी जातियों का समावेश 
होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि धीरे- 
धीरे असमानता की महत्ता कम हो जाती है। 


जाति एवं वर्ग के अन्तर्सबंध 


मेरा ऐसा मानना है कि परिवर्तन एक तरह की 
संरचना है और असमानता दूसरी तरह की। शुरू 
में भी हम जाति को परिभाषित करते हुए दूसरी 
जाति से उसके कार्यों के विभेद को देखते थे और 
साथ ही अपनी ही जाति में भी विभेदों को देखते 
थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भिन्‍नताएं 
आवश्यक रूप से जातिगत अतमानताओं से सम्बद्ध 
नहीं है। कार्यों की भिन्‍नता कुछ नई असमानताएं 
ला सकती हैं, जो कि पहले से ही विद्यमान 
असमानताओं को और भी मजबूत कर सकती है, 
और इस स्थिति में ये विभिन्‍नताएं सबसे निम्न 
जाति के लिये दुधारी तलवार की तरह हो जती हैं 
और साथ ही किसी दूसरी व्यवस्था में भी यह वैसे 
ही हो जाती हैं। हमारे पास एक तरफ “सर्वहारा 
जमींदार” या भूस्वामी हैं दूसरी तरफ कुछ नए 
अमीर, नए-प्रभावशाली समूह और नए जमींदार 
हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण समुदायों में एक नई 
सर॑ंचना का उदय देखने को मिलता है। 
जाति पर होने वाले अध्ययन परम्परागत 
क्षेत्रीय कार्यों के लिये एक रास्ता देते हैं, जिनसे कि 
समसामयिक विश्लेषण ($,शण्रा०770 ॥॥8५85) की 
उत्पत्ति हुई। यह जाति को एक संतुलित, सुसंगत 
एवं सहवेदी व्यवस्था के रूप में दिखाने पर बल देते 
थे। परिवर्तन बहुधा संबंधों के सावयवी से खंडात्मक, 
बंद से खुले और सुसंगत से असंगत रूप में आ 
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जाने को दर्शाते थे। तो भी अनुभवश्रित प्रमाणों 
से ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन 
उद्विकात्तीय-अनुकूलन के रूप में होता है। एक 
असमानता की संरचनात्मक और पदानुक्रम से 
दूसरे अप्तमानता की संरचना में आने को जाति 
व्यवस्था में परिवर्तन के रूप में विश्लेषित किया जा 
सकता है। जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन 
की इस समस्या को समझने के लिये हमें एक 
समाज के लोगों की “मिश्र प्रस्थिति” का विश्लेषण 
करना होगा। हम विश्लेषण की ईकाई के रूप में 
“परिवार” या व्यक्ति या दोनों को ले सकते हैं। 
इस उपागम में हम जाति को एक गतिशील प्रक्रिया 
के रूप में देखते हुए ध्यान में रखते हैं। अतः 
रूपान्तरण की प्रक्रिया को समझने के लिये हमें 
किसी प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब इस 
संदर्भ में जाति वर्ग अन्तर्सबंध की विवेचना करूँगा। 

जाति एवं वर्ग दोनों पर संकीर्ण दृष्टिकोण 
रखने का विवाद हुआ है। “जाति प्रारूप” के 
परिप्रेक्ष्य के अनुसार जाति को एक अतिमेहराबी 
(0५€॥+ क्षाए॥9) वैचारिक व्यवस्था के रूप में देखा 
जाता है। यह सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को 
सम्मिलित करती है, विशेष रूप से हिन्दुओं को एवं 
प्तामान्य रूप से अन्य समुदायों को। इसका एक 
अर्थ यह है कि जाति मूल रूप से भारतीय समाज 
की निम्न प्तरचना का एक भाग है। इस प्रकार 
व्यवत्ताय, श्रम विभाजन, विवाह के नियम, अवैयक्तिक 
संबंध ये सभी अधिसंरचना के तत्व हैं। ये जाति 
की वैचारिकता के पुनरूत्पादन को व्यक्त करते 
हैं। इसके परिणामस्वरूप ये प्रश्न उठता है :- किस 
: रूप में जाति नियमों की एक व्यवस्था है? यों जाति 
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को अन्य क्षेत्रों की तुलना में, वैचारिक स्वीकृति 
बहुत मुश्किल से दी जाती है, जातीय समूह और 
उसके सदस्य जो क्रिया कलाप करते हैं, वे जो कि 
जाति व्यवस्था के परम्परात्मक स्वीकृतियों से हट 
कर होते हैं और कहीं वे उनसे जुड़े हैं ऐसा क्यों 
है? यह ध्यान में रखने की बात है कि एक जाति 
के सदस्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, परन्तु वे 
एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं? वर्ग पर 
आधारित भिन्‍नताएं जाति के अन्दर घोषित रूप में 
पाई जाती हैं। एक जाति के सदस्य एक गाँव में 
कभी-कभी भारतीय वर्ग भेदों के प्रतिनिधि होते 
जब हम विवाह के प्रासंगिक नियमों को 
देखते हैं, तो वे वास्तव में वर्ग दशा की धुरी को 
प्रासंगिक बातचीत के रूप में परिभाणित कर 
सकते हैं। 

जाति असमानता को सैद्धांतिक एवं 
व्यावहारिक दोनों >ूपों में देखती है। ड्यूमों अपनी 
प्रतिष्ठित पुस्तक........... “होमो हाइरारकस' में 
मानते हैं कि जाति व्यवस्था पर आधारित असमानता 
एक विशेष प्रकार की असमानता होती है। उनके 
अनुसार जाति को समझने के लिये शुद्धता और 
अशुद्धता का विचार बहुत मूल विचार है। यह 
भारत में जाति संस्तरण का बहुत मौलिक ढांचा 
है। उनके विश्लेषण के अनुसतार जाति व्यवस्था का 
“आदर्श प्रारूप” मानवजात्तीय एवं सैद्धांतिक व्याख्या 
पर आधारित है। टी.एन. मदन डयूमों के संस्तरण 
की सार्वभौमिक आवश्यकता मानने के विचार का 
समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय समाज 
अधिकांशत: स्थिर समाज रहा है; समाज में परिवर्तन 
हुआ है, लेकिन इसका आमूल रूपान्तरण नहीं 
हुआ है। 
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विशिष्ट ग्रामीण-नगरीय संदर्भ में जाति 
समूहों को “जाति" के रूप में देखना, जाति 
व्यवस्था पर आनुभाविक यथार्थ के रूप में समझने 
का आधार है। यह इसकी स्थापना का एक श्रोत 
है और समाज में परिचय या पहचान है। बाद के 
स्तर में, पहचान होना आज के अनौपचारिक 
रोजमर्रा के.संबंधों के लिये प्रकार्यात्मक आवश्यकता 
नहीं है। उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश के कान्यकुब्ज 
ब्राहमण और तमिल ब्राह्मण के बीच विवाह के 
लिये जाति साधारणत: कोई आधार नहीं है। तो 
भी वे जो कुछ समान होता है उसके आधार पर 
संबंध महसूस कर सकते हैं, बल्कि किसी मुसीबत 
था आपत्ति में सहयोग भी कर सकते हैं। अतः 
कोई पूछ सकता है: क्या जाति एक हित समूह है? 
क्या सामान्य हित भिन्‍न जाति और भिन्न क्षेत्र के 
लोगों को ज्यादा सहजता से निकट लाते हैं, समान 
जाति की अपेक्षा? जाति निश्चित' रूप से एक श्रोत 
है, परन्तु इस श्रोत की प्रकृति जाति से जाति में, 
और उस क्षेत्र में जाति: की प्रस्थिति के आधार पर 
भिन्‍न होती है। जाति परिचय, जाति सदस्यता 
. उच्च एवं मध्य जाति के सदस्यों के लिये भार हो 
जाता है, क्योंकि उस व्यवसाय में, संसद और 
विधानसभा में, और उच्च सर्सस्‍्थाओं में प्रवेश के 
लिये अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का कुछ 
प्रतिशत आरक्षण होता है। 
यह सोचना कि जाति और वर्ग वैचारिक 
रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, यह सही दृष्टिकोण 
नहीं है। यह अनुमान लगाना कि जाति के टूटने 
से वा का उदय होगा, जाति और वर्ग के विषय में 
यह त्रुटिपूर्ण अवधारणा है। ये दोनों भारतीय 


सामाजिक गठन के अविछिन्न भाग हैं। इसलिये - 
इनके अन्‍्तर्सबंध का अध्ययन निरन्तरता और 
परिवर्तन को देखते हुए होता है। ह 

जाति एक बहुत जटिल व्यवस्था है कह ' 
सामान्य रूप से एक सत्ता शक्ति संबंधों अथवा , 
नाममात्र के आर्थिक क्रियाकलापों की व्यवस्था नहीं 
है। अगर यह एक पक्ष में कमजोर होती है तो 
दूसरे में सुदृढ़ हो जाती है। निःसन्देह कुछ रद्दोबदल, 
संकलन और परिवर्धन इसमें होते रहते हैं। हमें 
संजीदगी से इस व्यवस्था की गतिशीलता का विश्लेषण 
करने की आवश्यकता है। आखिर जाति रीति-रिवाजों, 
शुद्धता, अशुद्धता एवं सामाजिक जीवन के अन्य 
अभौतिक पक्षों के आधार पर चलती है। उदाहरण 
के लिये जाट सभा केवल एक जाति संगठन नहीं 
है, यह किसानों का एक प्रभावशाली संगठन. है। 
इसी तरह किसान सभा किसानों का एक संगठन 
नहीं है, यह ऐसी जातियों का संगठन है जो कि 
कृषि कार्य करते हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत के 
जाट, एवं अन्य राज्यों में उनके ही प्रतिरूप। आगे 
यह मानना कि जाति केवल एक ग्रामीण प्रघटना 
है, और वर्ग एक ऐसी वास्तविकता जो- कि शहरों 
एवं कस्बों से जुड़ी हुई है, यह एक कोरी कल्पना 
है। हम उदाहरण के लिये जयपुर के एक जाति 
चुनाव को देखते हैं। 

करीब पन्द्रह वर्ष पूर्व स्टेशन रोड पर 
बिल्कुल शहर के मध्य खंडेलवाल वैश्य महासभा का 
वार्षिक चुनाव हुआ था। कई सौ कारें, जीपें 
आटोरिक्शा एवं दुपहिए वाहन चुनाव के लिये 
इस्तेमाल किए गए थे। चुनाव होने के स्थान पर 
सड़क के दोनों ओर करीब 60 पंडाल लंगाए गए 
थे। यातायात को मोड़ा गया था और स्थिति को 
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नियंत्रण में रखने के लिये पुलिस टुकड़ी तैनात की 
गई थी। यह केवल एक जातिवादी प्रदर्शन ही नहीं 
था, बल्कि अपनी-जाति में ही होने वाली गुटबंदी 
भी थी। इसमें निर्वाचित लोगों को अपने हजारों 
उपये इस चुनाव में लगाकर आखिर क्या मिलेगा? 
हम इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये जाति और 
वर्ग की अन्तःक्रिया को समझने के लिये एक संजीदा 
आनुभविक विश्लेषण कर सकते हैं। 
पूरे भारतवर्ष में आपको जाति संरचना में 
कोई वास्तविक एकरूपता नहीं दिखाई देगी। भारत 
में हजारों जातियाँ हैं, विभिन्‍न नाम एवं नामावलियों 
के साथ, लेकिन पूरे देश में केवल पाँच या छह 
वर्गों का अस्तित्व ही मिलता है। यह याद रखना 
आवश्यक है कि भारतीय समाज के सामाजिक विभाग 
के आधार वास्तव में एक दूसरे से बहुत अधिक 
भिन्‍न नजर आते हैं, लेकिन हैं नहीं। यहाँ एक 
बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग है जो कि उत्पादन की 
प्रणाली से सीधे-सीधे सम्बद्ध नहीं है और ये 
आधुनिक भारतीय राज्य तंत्र की एक पृथक शाखा 
की त्तरह हैं। 
भारत में वर्ग-संघर्ष का परिणाम जाति संघर्ष 
है और जाति संघर्ष का परिणाम वर्ग संघर्ष है। इन 
दोनों को अलग करके देखना फिजूल और अरुचिकर 
है। एक विधि-विज्ञानीय तर्क या दलील के रूप में 
हम कह सकते हैं कि ये दोनों अलग हैं क्योंकि ये 
पृथक सामाजिक एवं आर्थिक वास्तविकताओं को 
प़ानते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा 
योंकि इस बात के पर्याप्त प्रमाण एवं पर्याप्त समर्थक 
हीं हैं कि ये अलग-अलग अस्तित्व है | यह परिप्रेक्ष्य 
कि जाति वर्ग अन्तर्सबंध को भारतीय सामाजिक 
न में अध्ययन कर रहा है, यह संरचना के 


विश्लेषण, संस्कृति, इतिहास, द्वन्द्वात्मक्ता को समाज 
के उच्च एवं निम्न समुदायों में समझने के लिये 
इन्हें फोकस करता है। अन्‍्तर्सबंध को हम जाति 
एवं वर्ग के बीच अनुकूलता या संतुलन पर लागू 
नहीं कर सकते हैं। अन्योन्याश्रिता, अन्तर्विरोध, 
संतुलन एवं सामाजिक संबंधों के नेतृत्व, ये सब 
अन्तर्सबंध के अविभाज्य लक्षण हैं। ऐन्द्रे बितई 
कहते हैं कि गाँवों में जाति, वर्ग एवं सत्ता का 
पंस्तरण कुछ हद तक एक दूसरे को आच्छादित 
किए रहता है, लेकिन इनके कुछ मुदृदे समान भी 
हैं। एन्द्रे बितई यह भी कहते हैं कि अब सामाजिक 
जीवन में बहुत से क्षेत्र कुछ हद तक “जाति रहित” 
भी हो रहे हैं। इसके अलावा परम्परात्मक ब्राह्मण, 
वीर राजपूत की अवधारणा, भारतीय कारीगरों की 
परम्परा, भारतीय व्यापारी वर्ग एवं अनेक सांस्कृतिक 
परम्पराएं भी भारतीय समाज में साथ-साथ 
रहती हैं। 

हम मानते हैं कि जाति व्यवस्था की 
बहु-आयामिता एवं जदिलता की वजह से, जाति की 
कोई सुनिश्चित परिभाषा देने में बहुत सी कठिनाइयां 
आती हैं। जाति के संरचनात्मक पक्ष की हम 
संस्तरण के सिद्धान्त के आधार पर वर्णित कर 
सकते हैं। जाति को एक सांस्कृतिक व्यवस्था के 
रूप में कुछ विशिष्ठ विचारों जैसे अशुद्धता एवं 
शुद्धता, ऊँच नीच की धारणा, प्रथक्‍्करण एवं 
सामूहिकता के आधार पर समझा जा सकता है। 

एफ.जी. बेली जाति को एक बंद संस्तरण 
की व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जबकि बितई जाति 
व्यवस्था को “बंद” और “खुले” दोनों पक्षों के रूप 
में मानते हैं। हमने देखा है कि बेली जाति की 
खंडात्मकता को बढ़ते हुए पाते हैं। भारतीय संरचना 
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में बढ़ती हुई विभिन्‍नता के कारण ऐसा होता है। 
विश्लेषण में पाई जाने वाली ये विविधताएँ जाति की 
सामान्य परिभाणा देने में बाधक है। 
(963:07-24) 

हालांकि वास्तव में जाति बहुत लचीली व्यवस्था 
नहीं है, तो भी यह अपने सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में 
जाने के लिये अनुमति देती है। एक जाति अन्तर्जातीय 
संबंधों के बारे में उसके जो प्रतिमान हैं उनसे स्वयं 
को निर्देशित करती है। फिर भी, कोई भी जाति 
अपनी प्रथाओं, रीतियों एवं अधिकारों के संबंध 
दूसरी जाति से रखने के संबंध में स्वायत्ता 
रखती हैं। 

श्रीनिवास उल्लेख करते हैं कि आज भी 
कृषि के उत्पादन में बहुत सी जातियों के सहयोग 
की आवश्यकता होती है। जाति प्रणाली का यह 
इस्तेमाल काफी फैला हुआ है। (966, 979 
237-42) मार्क्स ने भारत में जाति की स्थिरता 
को “एशिएटिक मोड आफ प्रोडक्शन” के साथ 
जोड़ कर देखा है। (95], 965) बितई डयूमों 
पर भारतीय समाज में “जाति-पर्यावलोकन ' 
(0४४(८-शं८७/) को बढ़ावा देने का आरोप लगाते 
हैं बितई के अनुसार इस प्रकार के “जाति प्रारूप' 
विचारों और मूल्यों के अध्ययन को भौतिक हितों 
के विश्लेषण की सुविधा मुहैया नहीं करवाते। 
इन दोनों के बीच एक द्वन्द्वात्मक संबंध है। और 
ड्यूमों और पिकोक के “दोहरे विरोध” (छाए 
०77०भ४०ा) की धारणा मार्क्स के द्वन्द्रात्मक 
धारणा से बहुत दूर है। बितई यह सुझाव भी देते 
हैं कि आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष अपने 
अन्दर कुछ डिग्री तक स्वायत्ता लिए हुए हैं, 
इसलिये वे जाति और धार्मिक विश्वास और 
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विचारों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते 
हैं। (996:7-3) जाति प्रारूप इस तरह की | 
समझ को स्वीकृति नहीं देता है। एडंमंड तीब 
समझते हैं कि सहयोग जाति को इंगित करता है| 
और प्रतिस्पर्धा वर्ग को, यह एक सहज और 
अविश्वसनीय धारणा है। प्रभुत्व जाति के परिवार! 
ना केवल आपस में प्रतिस्पर्धा रखते बल्कि अपने| 
प्रभुत्त को बनाए रखने के लिये छोटी जातिय॑| 
बड़ी जाति का आश्रय पाने के लिये आपस में| 
प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह प्रतिस्पर्धा नई बात नह 

है बल्कि पुश्तैनी दुश्मन भी जमीन पर अपने छल 

के लिये संघर्ष करते रहते थे। प्राचीन और #. 
य भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सत्ता औ/ 
जमीन पाने के लिये लड़ना बहुत सामान्य था। 
लीच के अनुसार जाति केवल “जाति थी औः 

उसमें वर्ग जैसी स्थिति तब उत्पन्न होती थी | 
संरक्षक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना हे! 
कर देते थे (960--0) लीच इस तथ्य # 

अवहेलना करते हैं कि निम्न जातियां उच्च ' 
जातियों के बीच एक दूसरे के विरूद्ध अन्तर्जातीः । 
संघर्ष एवं विद्रोह होते ही रहते हैं, यह ए| 
ऐतिहासिक तथ्य है। 


वर्ग की व्याख्या 


| 
॥ 


मार्क्स की वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा भाएं 
के कृषि एवं नगरीय-औद्योगिक संरचनाओं ॥ 
अध्ययन के लिये एक “प्रमाण” बन गई है। मार 
(95) ने स्वयं जाति की विवेचना की है औ 
अपने भारत पर लिखे दो लेखों में ग्रामीण समुह 
की: परम्परागत धारणा भी दर्शाई है। शुरू' 
मार्क्स ने “एशिएटिक मोड आफ प्रोडक्शन” * 


भारत में जाति एवं वर्ग 
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विशेषताएं बताई कि इसमें भूमि के रूप में निजी 
स्वामित्व का अभाव है और अर्थ नीति स्थिर होती 
है क्योंकि जाति, कृषि एवं ग्रामीण कारीगरों में एक 
प्रकार का प्रतिबंध होता है। फिर भी सी.टी. 
कुरियन कहते हैं कि एशिएटिक मोड़ का विश्लेषण 
वर्ग अन्तर्विरोध एवं वर्ग संरचना की भूमिका को 
नहीं नकारता है। पूँजीवाद से पहले भारत का 
आर्थिक गठन ना तो वर्गविहीन था ना ही स्थिर। 
सामाजिक संबंध और शोषण दोनों ही जाति एवं 
वर्ग के साथ ही साथ आधारित आधार थे। 
(980:96-06) 

वर्ग की विवेचना के लिये दो प्रशन प्रासंगिक 
हैं; () भारतीय समाज की वर्ग संरचना के 
विश्लेषण के लिये हम कौन सी पद्धति इस्तेमाल 
करते हैं? और (2) वर्ग-जाति अन्तर्सबंध क्या हैं, 
और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी शाखाएं एवं इनके 
अन्तर संबंध कैसे हैं? यहाँ इन प्रश्नों की 
व्याख्या मार्सस की अवधारणा को स्वीकार या 
अस्वीकार करने के लिये नहीं है, बल्कि यह देखना 
है कि यह हमें कितनी महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि देते 
हैं। 

अशोक रूद्ठ, भारतीय कृषि जनसंख्या में वर्ग 
प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि 
भारतीय कृषि में केवल दो वर्ग हैं-बड़े जमींदार या 
भूल्वामी और कृषि मजदूर। ये दोनों वर्ग एक दूसरे 
से विरोधात्मक संबंध रखते हैं और इसके 
परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण जीवन में 
अन्तर्विरोध या असंगति आती है (978:86-23) 
रुद्र जैसे ही विचार ए. आर. देसाई के भी हैं। 
. (975) रूद्र जोरदार रूप से यह बहस करते हैं कि 
! भारतीय कृषि में पूँजीवादी संबंध और पूँजीवादी 


विकास पाया जाता है। हालांकि यहाँ दो वर्ग हैं- 
साधन सम्पन्न और साधनहीन। भारत के राज्य 
पूँजीवादी समाज के प्रतिमानों को अपने विकास की 
गोजना की धुरी के रूप में ग्रहण करते हैं। इस 
सूत्र का एक और निहितार्थ यह है कि इसका ढाँचा 
जो कि सारे विश्व पर लागू हो जाता है, वह 
भारतीय समाज पर भी भली-भाँति लागू हो जाता 
है। इसका दूसरा निष्कर्ष यह है कि भारतीय 
समाज के विश्लेषण के लिये जो महत्वपूर्ण चर हैं 
वह सभी स्थितियों और संदर्भो में आर्थिक ही हैं। 

बी.एम. डांडेकर (978:02-24) के 
अनुसार भारत में वेतन भोगी लोगों की हड़ताल 
बहुत आम बात है और इनमें शामिल लोगों का 
वेतन दो सौ से कई हजारों तक में होता है। अतः 
वेतनभोगियों को एक विजातीय श्रेणी के रूप में 
देखा जाना चाहिए। मार्क्सवादी मानदंडों के अनुसार 
पूरी कार्यशक्ति में से तीन चौथाई कामगार इससे 
छूटे हुए हैं। भारत में एक “कल्याणकारी राज्य” 
के रूप में सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी है। 
क्या भारतीय राज्य एक उद्योगपति अथवा वेतनभोगी 
नियोक्‍्ता की तरह एक पूँजीवादी दमनकारी और 
शोषणकारी संस्था है? करीबन एक करोड़ कामगार 
लघु स्तरीय उद्योगों या अपने परिवार द्वारा चलाए 
गए कारोबारों में लगे हुए हैं और इन कामगारों में 
सामान्यत: वर्ग अन्तर विरोध या हड़ताल नहीं होती 
है। सम्पूर्ण श्रमिकों में से केवल एक बटा नौ ही 
संगठित श्रमिक हैं। क्‍या हम मार्क्सवादी अवधारणा 
को स्वीकार कर सकते हैं? भारतीय वर्ग संरचना 
के गंभीर विश्लेषण के लिये वर्गों का आच्छादन, 
जाति एवं व्यवसाय, अभिजात संघर्ष, दवाब समूह, 
गुटबंदियाँ, मध्य वर्ग का प्रभाव एवं मिश्रित समूहों 
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का अस्तित्व एवं कुलीन किसान ये सब महत्वपूर्ण 
भाग हैं। जजमानी व्यवस्था को भी वर्ग संबंध एवं 
साधन के संबंध के रूप में विश्लेषित किया जा 
सकता है। अब हम जाति पदानुक्रम और व्यवसाय 
को देखते हैं। 


जाति पदानुक्रम एवं वर्ग संघर्ष 


दलितों पर आक्रमण होते हैं, उनकी हत्या की जाती 
है, उनकी महिलाओं से बलात्कार किया जाता है 
और भी कई तरह से उन्हें अपमानित किया जाता 
है। अरूण सिन्हा (978:675-76) के अनुसार यह 
हरिजनों के खिलाफ एक “वर्ग युद्ध” है ना कि 
इत्तिफाक से होने वाली नृशंसताएं। "“इकोनोमिक 
एंड पोलिटिकल वीकली के एक अंक में सिन्हा 
कहते हैं कि बिहार के गाँवों में ऐसे अमीर किक्तान 
वर्ग का उदय हो रहा है जो सभी जातियों जैसे 
चमार, दुसाद, कुर्मी, यादव भूमिहार आदि जातियों 
के लोगों से कृषि श्रमिक का काम लेते हैं और ये 
अपने जाति संगठन को छोड़कर अपने झाड़ों के 
लिगे ट्रेड यूनियन की तरह लड़ते हैं। यह लड़ाई 
जाति की ना होकर वर्गों की हो जाती है। परन्तु 
यह तथ्य है कि ये हरिजन या चमार कृषि मजदूर 
अपने ब्राहमण या भूमिहार प्रतिपक्ष से बराबरी 
नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वर्ग संरचना में 
समान स्थान रखते हैं। 

स्वतंत्रता के बाद की वास्तविक स्थिति यह 
है कि पिछड़ी जातियों के अमीर किसानों का वर्ग, 
वर्ग पदानुक्रम में सबसे ऊपर की स्थिति में है। यह 
वर्ग ऊँची जातियों की सामाजिक एवं राजनैतिक 
प्रभुता के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिहार में जनता 
पार्टी की सत्ता के दौरान इन पिछड़ी जातियों को 


ऊँची जातियों से संघर्ष को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित 
किया गया। ये पिछड़े हुए वर्ग जाति पदानुक्रम में 
“माध्यमिक स्तर” पर हैं और वर्ग संरचना में भी 
इनकी यही स्थिति है। जनता दल के समय में 
बिहार में प्रभुता की संरचना में परिवर्तन आया, 
इससे राज्य में राजनीतिक अर्थव्यवस्था में. परिवर्तन 
आया। ब्राहमणों ने बहुत हद तक अपनी राजनैतिक 
प्रभुता खो दी। 

अन्य जगहों के साथ, बेलची, आगरा, 
पंतनगर, मराठ्वाड़ा एवं बाजितपुर में सामूहिक 
हत्याकांड, लूटपाट एवं अनूसूचित जाति की स्त्रियों 
के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। यह जाति 
व्यवस्था की तुलना में वर्ग संघर्ष एवं वर्ग संगठन 
को दर्शाती है जैसा कि अत्याचार विरोधिनी समिति 
ने अपने प्रतिवेदन में कहा। (979:45-52) समिति 
ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों पर होने वाले 
दमन की प्रकृति एवं सीमा के बारे में अनुसंधान 
किया। अनुसूचित जातियों के लोग गरीब किसान 
भी हैं एवं कृषि श्रमिक भी हैं। समिति की रिपोर्ट 
में गांव की गरीब महिलाओं एवं विशेष रूप से 
दलित भहिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक दमन 
एवं शोषण के बारे में विशेष रूप से बल दिया गया 
है। समिति की जाति के बारे में निकाले गए 
परिणाम एवं अवलोकन बहुत अर्थपूर्ण हैं, क्योंकि 
जाति उत्पादन के संबंधों की व्यवस्था के रूप में 
होती है। बिहार में रनवीर सेना एवं चरम 
वामपंथियों के बीच जो निरन्तर संघर्ष होते रहते 
हैं इसमें नीची जाति के गरीब लोगों एवं ऊँची 
जाति के विशेषकर भूमिहारों के बीच हत्या और 
प्रतिहत्या (घात-प्रतिघात) होती रहती है। 


भारत में जाति एवं वर्ग . 


निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए:- 


न 


प्रभावशाली पद्धति के रूप में कार्य करती है। 
संप्रभु वर्ग भी राजनैतिक सत्ता एवं सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जो कि जाति पदानुक्रम 
को आगे बढ़ाती है और सुदृढ़ करती है, भूमि 
पर स्वामित्व को प्रदर्शित करती है और 
आर्थिक पदानुक्रम सामाजिक पदानुक्रम में 
निकट्तम संबंध है। 

. जाति निश्चित रूप से उत्पादन के साधनों एवं 
भरणपोषण से संबंध निर्धारित करती है, 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में । जातिगत दंगे 
वर्ग हितों के संघर्ष को प्रतिबिम्बित करते हैं। 

, जाति उत्पादन के साधनों का भी उल्लेख 
करती है, क्योंकि यह उत्पादन की दशाओं एवं 
साधनों में लोगों एवं समूहों के शामिल होने 
को नियंत्रित करती है और यह राजनैतिक- 
विधि-विधानों के क्रियाकलापों के लिये सामाजिक 
संरचना का प्रबंध करती है। 

. बीआर. अंबेडकर ने सही कहा था कि जाति 
व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि 
यह श्रमिकों का विभाजन भी है। हालांकि 
जाति श्रमिकों को अपने लिये वर्ग बनाने से 
रोकती है। अतः जाति एक “झूठी चेतना” की 
विचारधारा में देखी जाती है। मैंने देखा कि 


>> 
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ने 


जाति एवं वर्ग दोनों ने दलितों की पहचान एवं 


आंदोलन को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। (997:35-53) 

5. जाति एंवं धर्म निरंतर रूप से एक विशेष वर्ग 
संरचना को चलाने में सहयोगं करते हैं। 


- जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण की बहुत अधिक 


है । 


6. जाति अभी भी सामन्‍्ती विचारधारा का भाग 
बनी हुई है। आगे समिति कहती है कि “जांति 
भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष 
है। यह उत्पादन के संबंधों के स्तर पर दमन 
की विशिष्ट विधि का प्रतिनिधित्व करती है |” 
यह कहना पूरी तरह अतंगत है कि वहाँ पर 
केवल वर्ग के मुदृदे हैं और ऐसे प्रश्न जाति से 
संबद्ध नहीं है। क्योंकि जाति का विभाजन 
विशुद्ध आर्थिकता से परे है पर वर्गों में यह 
अभी भी दृढ़ रूप में है। इस तरह विशिष्ट 
जातियों से सम्बद्ध प्रश्नों को सभी प्रगतिवादियों 
और वामपंथियों, दलित, अदलित संगठनों द्वारा 
उठाया जाना चाहिए। आज की वास्तविकता 
में वर्ग हित जाति एवं वर्ग शोषण के साथ चल 
रहे हैं। 

जाति के सरंचनात्मक पक्ष जैसे आर्थिक एवं 
राजनैतिक आयामों का महत्व कम आंका जाता 
रहा है। इसलिये सामाजिक स्तरीकरण के सांस्कृतिक 
पक्षों का विश्लेषण भारत के सामाजिक गठन की 
गहन समझ करवात़ा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे 
से अविभाजित हैं। जैप्ता कि हमने देखा वर्गों का 
प्रकार्य जाति के संदर्भ में हीं होता है, इसी तरह 
जाति संघर्ष भी वर्ग और भूमि संबंधी संघर्ष होते 
हैं। उच्च और निम्न जातियों के बीच की दरारें 
ही बहुत हद तक भूस्वामी, साझेदार और कृषि 
श्रमिकों के बीच में संघर्षों को बढ़ावा देती है। 

चार मूल बिन्दू हैं जो कि जाति एवं वर्ग के 
संबंधों एवं उनके रूपान्तरण को समझोते हैं । ये हैं: 

() इन्द्वात्मकता (2) इतिहास (3) संस्कृति और . 

(4) संरचना। 


प2 


दन्द्वात्मकता का अभिप्राय केवल मात्र समाज 
के ज्ञानात्मक ढाँचे के द्विआयामी खंडन से ही नहीं 
है। इसका अभिप्राय उन प्रभावकारी धारणाओं से 
है जिनके द्वारा असमान समूहों और पुरुषों एवं 
स्त्रियों के बीच विरोधाभासों को उजागर किया 
जाता है और संबंधों पर प्रकाश डाला जाता है। 
इतिहास काल्पनिक नहीं है क्योंकि यह पौराणिक 
ज्ञान, धर्म ग्रन्थों और आदर्श रचनाओं पर 
आधारित नहीं है, बल्कि इतिहास द्वारा वर्तमान 
कार्य अवस्थाओं और संबंधों के बारे में सार्थक 
विवरण प्राप्त होता है। संस्कृति केवल सांस्कृतिक 
क्रियाओं, संस्कारों, धार्मिक कृत्यों इत्यादि को ही 
सम्मिलित नहीं करती बल्कि संस्कृति में जीवन के 
नियम विशिष्ट सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों के 
बीच संबंध और विरोध के तरीकों का समावेश भी 
पाया जाता है। परन्तु संरचना प्रादुर्भाव के बाद 
एक संगठन का रूप धारण करती है और तत्पश्चात 
इतिहास की धारा को एक ढंग से निर्धारित करने 
की शक्ति बन जाती है। इस प्रकार संरचना किसी 
एक समय पर सामाजिक घटकों के बीच संबंधों 
को दर्शाती है, लेकिन एक ऐतिहासिक उपज और 
वास्तविकता के रूप में इन तत्वों को संरचनात्मक 
ऐतिहासिक उपागम का सार मानते हुए जाति और 
वर्ग संरचना में परिवर्तन को रूपान्तरणकारी 
प्रक्रियाओं की संज्ञा दी जा सकती है। 

संरचनात्मक परिवर्तनों की निम्नलिखित 
प्रक्रिया, जो उपरोक्त निदर्शनात्मक व्याख्या से 
उभरकर आती है, वह इस प्रकार है :- 
]. अधोगामी गतिशीलत्ता और सर्वहाराकरण। 
2. उर्धगामी गतिशीलता एवं बुर्जुआकरण | 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


3. ग्रामीण लोगों के लिये नगरीय आय और गांवों 
में गतिशीलता | 
4. गाँवों की गैरकृषकीय आय और गतिशीलता। 
अगर आज हम भारत में जांति और वर्ग के 
बारे में अधिक और पूर्ण समझ प्राप्त करना चाहते 
हैं तो हमें इन मूल विषयों की तरफ अधिक ध्यान 
देने की आवश्यकता है। 


संदर्भ एवं टिप्पणियाँ 


. 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द् के दौरान जाति पर 
किए गए कार्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित 
करते हैं : एच.एच. रिजले, 909 
दा पीपल ऑफ इंडिया' ई, सेनार्ट, 930, 
कास्ट इन इन्डिया : 
दा फैक्स एण्ड दा सिस्टम”, जे.एस. फरनीवाल, 
939 
'नीदरलैण्ड, इण्डिया : ए स्टडी ऑफ प्लूरल 
इकोनमी', जै.एस. हट्टन, 946, कास्ट इन 
इण्डिया इत्यादि। 

2. उदाहरण के लिये जी.एत.के. घूरिए, ई सेनार्ट, 
एम.एन. श्रीनिवास और लुइस डयूमों इन 
सभी के कार्यों में जोर दिया गया है प्रतिमानों 
एवं मूल्यों की भूमिका पर जिन की वजह से, 
जाति व्यवस्था में प्रस्थिति को मजबूती मिली 
है। यहां तक कि जाति व्यवस्था में होने वाले 
सबसे कम परिवर्तन ने भी अपनी तरफ थोड़ 
ध्यान आकर्षित किया है। 

3, जाति के अध्ययनों पर भारतीय एवं विदेशी 
विद्वानों द्वारा बहुत अधिक बल दिया गया। इसका 
तात्पर्य यह है कि जाति सामाजिक संबंधों में बहुत 





भारत में जाति एवं वर्ग 


ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एन्द्रे बितई ने 
“जाति प्रारूप” - (969:7-3) की रूपरेखा 


को सामाजिक संबंधों में “विचारों” की भूमिका के . 


परिप्रेक्ष्य में देखा, यह अपनी जाति के अन्दर और 
विभिन्‍न जातियों के बीच सहयोग को सुनिश्चित 
करता है, फिर भी, बितई ने देखा कि इस तरह 
संदर्भ के ढांचें में यह लोगों के वास्तविक व्यवहार 
को जानने में अपर्याप्त हैं। 

, एन्द्रे बितई ने अपने तंजौर गांव (965) के 
अध्ययन में पाया कि जाति संस्तरण में आर्थिक 
हितों और राजनैतिक अधिकारों कौ भूमिका 
सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोगों को जाति वर्ग 
एवं सत्ता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता 
है, लेकिन विभिन्‍न क्रमों द्वारा बहुत अधिक 
मात्रा में सामंजस्ण या उपयुक्तता दिखाई 
देती है। 

. जाति और वर्ग में निरन्तरता और परिवर्तन 
का तक देते हुए योगेन्द्र सिंह ((968) ने देखा 
कि ये दोनों भारतीय सामाजिक वास्तविकता के 
दो संपूर्ण अभिन्‍न अंग है। एक में परिवर्तन 
दूसरे से संबंधित होता है। अत: भारतीय समाज 
का “जाति प्रारूप” एक मूल्य सहित प्रतिपादन 
है। 

. आगे योगेन्द्र सिंह (973) ने संस्कृतिकरण के 
संदर्भ में दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही हैं: 
() एक समूह के लोगों का विशेष समय में 
विशेषत: सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में 
संबंध रखता है और (2) संस्कृतिकरण की 
सांस्कृतिक गतिशीलता की ऐतिहासिक प्रक्रिया 
के रूप में भारत में विभिन्‍न प्रारूपों में पाया 
' जाता है। एम.एन. श्रीनिवास (952) ने इस 
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तरह की प्रक्रिया का एक रेखांकन किया 
जिसके अनुसार निम्न स्तर के लोगों का समूह 
मुख्य रूप से अपने सांस्कृतिक मान्यताओं के 
परिवर्तन के द्वारा या निम्न जाति द्वारा ब्राहमणों 
के रहन-सहन की नकल करता है। 


. जोन-मेन्चर के अनुसार (974) “जाति 


प्रारूप” प्रतिपक्ष “वर्ग प्रारूप” होता है। जाति, 
सत्ता एवं धर्म को अच्छी तरह समझाने के 
लिये “वर्ग उपागम” को प्रयोग किया जाना 
चाहिये। समान आर्थिक हितों को रखने वाले 
लोग ना केवल एक़ वर्ग के रूप में संगठित होते 
हैं, बल्कि उनके हितों एवं कल्याण में रूकावट 5: 
बनने वालों के खिलाफ वर्ग को प्रेरित भी 
करते हैं। ह 


. मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार सार रूप में 


जाति एक आर्थिक संगठन है। यह ऊँची जाति 
के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों का शोषण 
एवं दमन की व्यवस्था है, जोकि भूस्वामी, 
मालिक और अमीर होते हैं। इस तरह जाति 
सर्वहारा चेतना एवं वर्ग संघर्ष को दबा देती 
है। यह गरीब लोगों को धर्म (कर्तव्य) और 
कर्म (भाग्य) की नीतियों के आधार पर निरन्तर 
“झूठी दिलासा” को सुदृढ़ करती रहती हैं। 


9, ऐन्द्रे बितई ([965) ने स्पष्ट रूप से इंगित 


किया है कि ग्रामीण समुदाय में जाति ही एकमात्र 
निर्णायक कारक नहीं रह गई है। आर्थिक एवं 
राजनीतिक हित जाति संरचना के बाहर ही 
साकार होते हैं। वैधानिक जाति पंचायत एवं 
राजनीतिक दल ना केवल ग्रामीण समुदायों में 
संस्थापित हो गए हैं बल्कि उन्होंने परम्परागत 
ग्रामीण पंचायत एवं जाति व्यवस्था के प्रकार्यों 


॥4 
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को भी गांवों से छीन लिया है। ऐमन्द्रे बितई ने 
इन्हें जाति विहीन क्षेत्रों के रूप में उल्लेखित 
किया है। 


]0. लुई ड्यूमों (970) बहुत जोरदार रूप में 


कहते हैं कि जाति पदानुक्रम की एक अनोखी 
सांस्कृतिक व्यवस्था है। समस्त जातीय समूहों 
को उच्च और निम्न में श्रेणीबद्ध करती है। 
उनसे संबद्ध नियम होता है उनकी शुद्धता 
और अशुद्धता और अधिक शुद्ध या कम 
शुद्ध और कम अशुद्ध या ज्यादा अशुद्ध 
इस तरह की सामाजिक संरचना डयूमों ने 
मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के पूर्व और 


बा 


उनके समय के संस्कृत ग्रंथ एवं भारतीय 
साहित्य के प्रमाण से पुष्ट की है। भारत 
की स्वाधीनता के बाद जो महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए हैं वे बड़ी मात्रा में अभी भी 
ड्यूमों द्वारा जाति व्यवस्था को समझने में 
अछूते रह गए हैं। 


, साधारणतः डूयूमों की जाती संबंधी टिप्पणियाँ 


अस्वाभाविक एवं एक तरफा (भेदपूर्ण) विचारों 
पर आधारित हैं। इन्होंने उन विचारों और 
मूल्यों पर जोर दिया है जो कि वास्तविक 
व्यवहारिक पक्षों को नकारते हैं और जाति के 
लचीलेपन और गतिशीलता को नकार देते हैं। 
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जाति और राजनीति 
संख्या की परिकल्पना 


जातीय गणित की सीमाएँ 


जातीय राजनीति के विश्लेणण में संख्या 
की परिकल्पना को मान लेना एक मामूली बात 
है। इस प्रकार प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि 
राजनीतिक परिणाम निर्वाचन क्षेत्रों की जातीय 
संरचना द्वारा निर्धारित हो सकते हैं। यह समूची 
परिकल्पना नितांत मिथ्या प्रतीत होती है कि हिन्दू 
प्राय: जातीय निष्ठा से बंधे होते हैं, तो राजनीति 
से कुछ अलग क्यों होना चाहिए? यह एक ऐसा 
समय है जब जाति द्वारा राजनीतिक आधिपत्य 
प्राप्त करना बहुत घित्ती पिटी बात हो गई है (जैसा 
कि 996 के चुनावों में हमने देखा), लेकिन तब 
भी ऐसे समय में जाति अपनी वह प्रभावशाली 
भूमिका अदा करती प्रतीत नहीं होती। फिर भी 
जाति और राजनीति के विषय पर बहुत से 
महत्वपूर्ण कार्यों में ऐसा माना गया है राजनीतिक 
भविष्य मुख्यत: वैयक्तिक निर्वाचन क्षेत्रों की जातीय 
बनावट पर निर्भर करता है| 

इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य के वस्तुत: कुछ 
समस्याएं हैं। चुनाव परिणामों की छानबीन से 
यह बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है कि 


राजनीतिक पार्टियाँ अगले चुनावों में अपनी सीट 


४ 


बचाने में बिरले ही समर्थ होती हैं। आज जहाँ 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पकड़ मजबूत 
है, आने वाले चुनाव में उस पर कांग्रेस अथवा 
समाजवादी पार्टी (एस पी) का कब्जा हो सकता 
है। इन पार्टियों के बारे में यह सच्चाई भी मान्य 
है कि वे प्रत्यक्ष रूप से जातीय निष्ठा पर आधारित 
हैं। समाजवादी पार्टी को नई उभरती हुई किस्तान 
जातियों, जैसे अहीर अथवा यादव, की वाहक कहा 
जाता है, फिर भी इसके चुनावी भविष्य का 
अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। अगर जाति 
और राजनीतिक अभिरूचिं इतने करीब से जुड़े 
होते, त्तो ऐसा न होता। उदाहरण के लिये, जनता 
दल (जिससे राष्ट्रीय जनता दल या राजद का 
जन्म हुआ) ने 99 में बिहार के कोडरमा, 
छपरा और बेतिया चुनाव क्षेत्रों में जीत हाप्िल 
की, उनमें से 996 और 998 के चुनावों में 
भाजपा से दो सीटें हार गया॥ इसी तरह, 99 
में भाजपा उत्तर प्रदेश (यू पी) के जौनपुर, सैदपुर 
हाटमपुर और गाजीपुर चुनाव क्षेत्रों में जीती थी 
लेकिन 998 में जनता दल से हार गई। 

इसी तरह से महाराष्ट्‌ में शिवसेना ने 
99 में अमरावती सीट जीती थी, 996 में यह 


76 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर पी 
आई) से हार गई। 998 में वही सीट कंग्रेस ने 
जीत ली। महाराष्ट्‌ के भीड़ में भाजपा 99] में 
जीती लेकिन 998 में कांग्रेस से हार गई। ये 
उदाहरण यह प्रमाणित करते हैं कि भारत में 
चुनावी परिणाम पूर्व निर्धारित नहीं हो सकते, 
और इसलिये राजनीति में जाति की भूमिका को 
सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। 

इस आलेख में विस्तृत आकलन के क्रम में 
महाराष्टू, बिहार और उत्तर प्रदेश से उदाहरण 
दिए जायेंगे जिसमें जाति ने पिछले तीन चुनावों में 
चुनावी परिणाम को प्रभावित किया पिछले पांच 
दशकों में जिस तरह भारतीय राजनीतिक स्थितियों 
में बदलाव आया है, अत: हाल के चुनावों पर 
प्रकाश डालना अधिक प्रासंगिक होगा। इस वजह 
से 99, 996 और 998 के चुनावों पर ध्यान 
दिया गया है। इन वर्षों में मंडल आयोग की 
सिफारिशों ने तथाकथित पिछड़ी जातियों की 
राजनीति को मजबूत करने में मदद की है। 
बहुजन पार्टी (बी एस पी) और मुलायम सिंह 
यादव एवं लालू प्रसाद यादव के जातीय समर्थन पर 
भी इस दौरान बहुत लिखा गया। प्रारम्भ से ही 
यह मान लेना जरूरी है कि जाति और चुनाव 
परिणामों से जनसंख्या का मेल बैठाना मुश्किल है। 
इसके दो कारण हैं। पहला यह कि पिछली जनगणना 
काफी पहले 93। में प्रकाशित हुई थी, दूसरे जाति 
गणना की सूची जिलावार दी गई थी और वे जिले 
संसदीय चुनाव क्षेत्रों के बिल्कुल अनुरूप नहीं थे.। 
फिर भी श्री सिंह के श्रमसाध्य प्रयास की सहायता 
से (93) एक दूसरे से तुलना करने का प्रयास 
किया गया है। निस्संदेह, परिणाम सन्निकट, बल्कि 


गहरी सन्निकटता है (देखें भारत की जनगणना 
93, भाग दो सारणी, बम्बई के लिये, संयुक्त 
प्रांत आगरा और अवध के लिये, बिहार व उड़ीसा 
के लिये)। छोटे राज्यों के विधान सभा क्षेत्रों पर 
जनगणना को अध्यारोपित करने का प्रयास स्पष्ट 
कारणों से बहुत बड़ी गलती का शिकार हुआ, 
जबकि संसदीय क्षेत्रों के स्तर पर गह खतरा 
उठाया जा सकता है। यह अच्छा मौका है कि 
जनगणना की सूचना संसदीय क्षेत्रों की जातीय 
रूपरेखा का विश्वसनीय संकेत हो सकती है| जाति 
संख्या और चुनावी परिणाम के संबंध की परीक्षा 
न केवल जाति और राजनीति की हमारी समझ में 
एक दूसरा आयाम जोड़ने में मदद करती है बल्कि 
जाति व्यवस्था पर वैचारिक बहस के पुनरीक्षण का 
उपयोगी ढाँचा भी हो सकती है। अब हम उन 
मामलों की ओर नजर दौड़ाएँ, जिसे हमने अपने 
अध्ययन के लिये चुना है। 

महाराष्ट्र - महाराष्ट्र में स्थिति जाति 
आधारित अवधारणा को आगे बढ़ाने में बिल्कुल 
सहायक नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि 
मराठा इस प्रांत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा 
हैं जिससे कम संख्या वाली अन्य जातियाँ अल्पसंख्यक 
की स्थिति में आ गई हैं। सिर्फ मराठा ही समूची 
जनसंख्या का 3 प्रतिशत हैं। महाराष्ट्र के कोंकण 
क्षेत्र में उनकी जनसंख्या 40 प्रतिशत के आसपास 
है। इसके बाद भारी गिरावट है। महाराष्ट्र में 
महार संख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जाति हैं, जो 
जनसंख्या का 4.7 प्रतिशत हैं। इसके बाद ब्राह्मण 
आते हैं जिनकी जनसंख्या केवल 3.9 प्रतिशत है। 
अन्य जातियाँ सामान्यतया | प्रतिशत से भी कम हैं 
(990:7-8) | पिछले तीन चुनावों के दौरान 


जाति और राजनीति: संख्या की परिकल्पना 


पा 





इस राज्य में राजनीतिक लड़ाई वस्तुत: कांग्रेस 
और भाजपा-शिवसेना गठबंधन के बीच रही है। 
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कभी-कभी बिना 
किसी संगति के दिखाई देती है। दरअसल कुछ 
निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र के परिदृश्य 
पर विरला ही कोई सामंजस्य दिखाई देता है। 
उत्तर मध्य मुम्बई में 996 में शिव सेना जीती 
थी, जिस पर 998 में आर पी आई और 99] 
में कांग्रेस विजयी रही। हाल में आर पी आई की 
जीत, जो संभावित थी, कांग्रेस के साथ इसके 
गठजोड़ का परिणाम है। इस पर ध्यान देना 
दिलचस्प है कि आर पी आई ने केवल 998 में 
अकोला और अमरावती के साथ-साथ चिमूर में 
विजय प्राप्त की, जब इसने कांग्रेस के साथ चुनावी 
समझौता किया था। 

महाराष्ट्र वस्तुत: दो दलीय राज्य है। पिछले 
तीन चुनावों में कांग्रेस अथवा भाजपा शिव सेना 
ने आगे-पीछे की लड़ाई में जीत हासिल की। 
सामान्यतया मराठों की भारी उपस्थिति कुछ-कुछ 
कांग्रेस के साथ जुड़ती दिखाई देती है। ऐसा 
खासतौर से दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट््‌ के खेड़, 
बारामती, कराड़, सांगली, लुहालकरंजी और 
कोल्हापुर जैसे क्षेत्रों के लिये सच है। इन सभी 
क्षेत्रों में कांग्रेस (099। से 998 के बीच लगातार 
जीतती रही है। कोपड़गाँव और शोलापुर, जो 
उसी क्षेत्र और उसी जाति परिदृश्य से जुड़ा हुआ 
है, कांग्रेस समय-समय पर भाजपा से हार गई। 
रामतक और भंडारा कुछ अलग कहानी कहते हैं। 
यद्यपि ये चुनाव क्षेत्र कुछ असामान्य हैं: जैसाकि 
यहाँ मराठों की आबादी 30 प्रतिशत से कम है, 
उन्होंने पिछले तीन चुनावों में कांग्रेस को वोट 


दिया था। मराठा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका है। 
सारणी-] 
उच्च मराठा उपस्थिति (30 प्रतिशत से ऊपर) 
और चुनावी परिणाम 










चुनाव क्षेत्र चुनाव 


मुम्बई दक्षिण 


मुम्बई दक्षिण मध्य | शिव सेना | शिव सेना 
अहमदनगर शिव सेना | कांग्रेस 
कोपड़ गाँव भाजपा 






कांग्रेस 
शिव सेना 
कांग्रेस 


आ्रोत - एच.डी सिंह, 996, 543, फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली, न्यूमैन प्रकाशन, 
अप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणाम, 998 और भारत की जनसंख्या, ।93। 
मुम्बई (भाग दो सारणी) मुम्बई गवर्नमेंटल सेंट्रल प्रेस । 


इसी तरह मराठों और कांग्रेत्त के बीच 
तांदात्म्य को हमेशा समझ पाना मुश्किल है। जिस 
तरह दूसरी जातियां इसको सत्ता में लाने के लिये 
जानी जाती हैं वैसे ही कांग्रेस को अस्वीकार करने 
के लिये मराठों को जाना जाता है। 

भाजपा-शिवसेना गठबंधन के साथ भी 
ऐसी ही स्थिति है। यह गठबंधन विशेष रूप से 
मुम्बई के शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करता है । 
दक्षिण मध्य मुम्बई, उत्तर पश्चिम मुम्बई और 
उत्तर मुम्बई पर 99] के चुनाव से अब तक 
भाजपा-शिव सेना की पकड़ बनी हुई है। इन 
चुनाव क्षेत्रों में उत्तर मध्य मुम्बई और उत्तर पूर्व 
मुम्बई की तरह लगभग वही जाति परिदृश्य शामिल 
है, लेकिन यहां कांग्रेस ने इस दौरान अच्छा 
प्रदर्शन किया। सामान्यतया भाजपा-शिवसेना और 
कांग्रेस मुम्बई और उसके आसपास की चुनावी 
छीना-झपटी में शामिल हैं। ठीक ऐसे ही जाति 
परिदृश्य वाले क्षेत्रों में राजनीतिक निष्ठाएं भी 


य8 


बदली हैं। और ऐसे ही समय में विभिन्‍न जाति 
संगठनों ने प्राय: उसी तरह का राजनीतिक परिणाम 
उत्पन्न किया है। 

यदि हम मुस्लिम घटक में प्रवेश करें तो 
परिवेश किसी सार्थक दिशा में नहीं बदलता दिखता। 
उदाहरण के लिये मुम्बई को लें। दक्षिण मध्य 
मुम्बई में अपेक्षाकृत 5-20 प्रतिशत से अधिक 
मुस्लिम आबादी 99-998 के दौरान भाजपा-शिव 
सेना को सफलतापूर्वक चुनाव जीतने से नहीं रोक 
पाई। औरंगाबाद में जहां 5-20 प्रतिशत मुस्लिम 
जनसंख्या है, 7996 और 99] में शिव सेना 
प्रत्याशी विजयी हुआ। 

अनुसूचित जातियों की उपस्थिति को ध्यान में 
रखे बिना चित्र पूरा नहीं हो पाता। मराठवाड़ा के 
चारों ओर के चुनाव क्षेत्र जहां अनुसूचित जातियों 
की जनसंख्या बहुत अधिक है, भाजपा-शिवसेना 
गठबंधन की अपेक्षा कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा 
दिखाई देता है। लातूर नादेड़ और उस्मानाबाद में 
कांग्रेत कुल मिलाकर अपने विरोधियों से अच्छी 
स्थिति में रही। इन सभी चुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित 
जातियों की आबादी बहुत अधिक है, जो जनसंख्या 
का लगभग 20-25 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में सिर्फ 
अकोला दूसरी जगह है जहाँ अनुसूचित जातियों की 
इतनी अधिक आबादी है। लेकिन यह अभी दिए गए 
उदाहरण की पुष्टि नहीं करता। 99 और 996 
में भाजपा या भाजपा-शिव सेना गठबंधन ने चुनाव 
जीता। 998 में जब आर पी आई झटका देकर 
जीती, जैसाकि हमने पहले कहा था, तो यह कांग्रेस 
के समर्थन से ही संभव हो पाया था। 

यह स्पष्ट है कि जातीय निष्ठाएँ अस्थिर 
होती है जब यह चुनावी विकल्प के रूप में सामने 
आती हैं। निश्चय ही यहाँ जाति की अपेक्षा और 





समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
..#ह8ह9ह................................................-जजत>नज जज न्‍न्‍ तततत++_+++5+++++त+++++++++त+्++__-___ 


बहुत कुछ महत्व रखता है। लेकिन महाराष्ट्र 
भविष्य में एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत कर सकता 
है जबकि संख्या की दृष्टि से समूचे राज्य में अन्य 
सभी जातियों पर मराठों का आधिपत्य है। 
व्यावहारिक रूप में महाराष्ट्र के प्रत्येक अंचल 
में विशिष्ट वर्ग इसी जात्ति से आते हैं। 
(98: 56- 57) 


सारणी-2 
महराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की भारी उपस्थिति 
(20 प्रतिशत से अधिक) और चुनाव परिणाम 
















कांग्रेस 
कांग्रेस 
कांग्रेस 
आर पी आई 


प्रोत- भारत की जनगणना, 299), एच,डी.सिंह 996, 543, 

फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: न्यूमैन प्रकाप्मन, अप्रकाशित लोक सभा चुनाव 
परिणाम, 998, संजीव के. बेहरा 999 भारत में अनुसूचित जातियों की साक्षरता 
पर आधारित आँकड़ा (99] की जनगणना पर आधारित) नई दिल्‍्ती; इंडियन 
सोशल इंस्टिट्यूट । 


मराठा जाति अपनी अधिसंख्या के कारण 
आंतरिक स्तरीकरण में निर्लिप्त होने का साहस 
कर सकती है। जिस स्तर की बहुसंख्या मराठ 
जाति की है। यह संभवत: इसके आंतरिक स्तरीकरण 
के लिए जिम्मेवार हो.। कम से कम यह एक 
संभावित व्याख्या हो सकती है। जब मराछों को 
किसी अन्य जाति से खतरा नहीं है तब बाहरी 
दुनिया में मराठों को एकजुट होने और संयुक्‍त 
मोर्चा बनाने की बाध्यता बिल्कूल नहीं है। लेकिन 
बिहार और उत्तरप्रदेश में कोई एक जाति संख्या 
की दृष्टि से प्रभुत्वशाली नहीं है जैसा महाराष्ट्र में 


लातूर 
नदिड़ 

उस्मानाबाद 
अकोला 


कांग्रेस 
कांग्रेस 
शिव सेना | कांग्रेस 

शिव सेना 










जाति और राजनीति: संख्या की परिकल्पना 
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मराठा है | इसलिए यू. पी. और बिहार के तथ्यों से 
तस्वीर की थोड़ा और व्यापक रूप से समझने में 
सहायता मिलेगी। 

उत्तरप्रदेश - यूपी के बारे में जनगणना से 
जो सूचना मिलती है वह वास्तव में चौकाने वाली 
है। केवल मुट्ठी भर जिलों में ब्राह्मण, राजपूत 
अहीर अथवा कुर्मी जैसी जातियों की आबादी 
मुश्किल है 5 से 20 प्रतिशत के बीच है। कानपुर 
और गोण्डा में ब्राह्मणों की जनसंख्या 5 से 20 
प्रतिशत है: राबटर्सगंज में, (और कहीं नहीं) 
कर्मियों की जनसंख्या 5 से 20 प्रतिशत के बीच 
है, सैदपुर, आजमगढ़ और जौनपुर में अहीरों की 
जनसंख्या. 5 से 20 प्रतिशत है और अंततः 
गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल (अब 
उत्तरांचल एक अलग राज्य है|) में राजपूतों की 
जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा ।5 से 20 प्रतिशत है। 
63 जिलों में से केवल 9 में तथाकथित उच्च-जातियों 
और प्रभुत्वशाली जातियों की उपस्थिति है। 
मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा और सहारनपुर जैसे 
प्रसिद्ध जाट जिलों में जाटों की जनसंख्या मुश्किल 
से 0 प्रतिशत है । मुजफ्फरनगर में, जिसे व्यापक 
रूप से जाटों की माँद होने का दावा किया जाता 
है, जाट समुदाय की आबादी केवल 8.44 प्रतिशत 
है। बिजनौर, बुलंदशहर, आगरा और मेरठ जैसे 
जिलों में वैसी ही रुझात़ देखने को मिलती है। 
फिर भी ये जाट नेता चौधरी चरन सिंह से ख्यात 
रुप से जुड़े हुए हैं (भारत की जनसंख्या 93।, 
संयुक्त प्रांत, भाग दो सारणी)। निशस्संदेह, एक 
क्षेत्र के साथ विशेष प्रभुत्वशाली कृषक जाति की 
पहचान केवल संख्या पर आधारित नहीं होती। 


तब ऐसा विश्वास क्यों है कि विशेष चुनाव क्षेत्रों में 
जाट, अहीर अथवा कुर्मी वहाँ की राजनीति को 
नियंत्रित करते हैं) उत्तर निश्चित रूप से केवल 
संख्या पर आधारित नहीं है। 
आश्चर्यजनक छूप से, यूपी के प्रत्येक जिले में 
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वास्तव में 25 
प्रतिशत से ऊपर और कुछ मामलों में यहाँ तक कि 
30 प्रतिशत से अधिक है। फिर भी, यूपी में कोई क्षेत्र 
ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जातियों द्वारा नियंत्रित 
होने के लिए जाना जाता हो। अगर संख्या और 
जाति निष्ठा को महत्वपूर्ण मान लिया जाए तो 
निश्चित रूप से अनुसूचित जातियों का यूपी में 
नियंत्रण होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में जाटों की 
संख्या आबादी की लगभग 8.5 प्रतिशत है लेकिन वे 
अनुसूचित जातियों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं, 
जिनकी संख्या आबादी की 20 प्रतिशत से भी 
ऊपर है। 
इस पहेली का उत्तर आसानी से दिया जा 
सकता है कि प्रभुत्वशाली भूस्वामी जाट अनुसूचित 
जातियों को अधीनता स्वीकार करने के लिए 
धमकाते हैं, उनको राजनैतिक रूप से संगठित नहीं 
होने देते और शायद यहाँ तक कि उनकी वोट 
डालने की अनुमति भी नहीं देते। ऐसी व्याख्या 
एक बार बहुत अकाट्य जान पड़ती है जिसके 
विश्लेषण में जाति जनसंख्या एक कारक होती है । 
अत: केवल संख्या ही नहीं, बल्कि कुछ और है 
जो किसी जाति को दूसरी जातियों पर बढ़त 
दिलाती है। आज के समय में इसकी व्याख्या के 
लिए शक्ति के जो तर्क दिए जाते हैं वे उतने तर्क 
संगत नहीं लगते जितने कि ये पहले लगते थे। ऐसा 
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इसलिए है क्योंकि अनुसूचित जातियाँ आश्चर्यजनक 
रूप से ग्रामीण अधीनता से मुक्त होने में अब खुद 
को समर्थ पा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित 
जातियाँ रोजगार के कारण गाँव छोड़कर बाहर 
जाने लगी हैं, और अगर वे गाँव में रोजगार 
चाहती हैं, तो कृषि मजदूर के रूप में नहीं। अधिक 
संख्या के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि 
गाँवों में पर्याप्त नौकरियाँ नहीं हैं। हरित क्रांति 
और जमीन के बॉँटवारे ने बड़ी जोतों को तोड़ 
दिया, परिणामस्वरूप यह पारिवारिक खेती या 
पूँजीवादी उद्यम में बदल गई। कृषि संबंधित रोजगारों 
की अनुपलब्धता का कम से कम एक हितकारी 
प्रभाव निश्चित है क्योंकि अब अनुसूचित जातियाँ 
जाट,गूजर अहीर, राजपूत जातियों के दबाव से 
मुक्त हैं और उनके पास अधिक राजनैतिक 
समझ है | 

अनुसूचित जातियों और भूस्वामी जातियों के 
संबंधों में आए इस ढीलेपन का प्रभाव हमेशा 
अनुसूचित जातियों के शहरीकरण के रूप में ही नहीं 
आया अपितु अधिकांश मामलों में ये जातियाँ गाँव में 
रहते हुए अपने निकटवर्ती कर्बों या नगरों में काम 
करती रहीं। यद्यपि सच्चाई यह है कि इस परिवर्तन 
से, कि अब वे रोजगारों के लिए कृषि पर निर्भर 
नहीं रहे, जैस्ञाकि पहले हुआ करते थे, उनकी 
राजनीतिक समझ बढ़ी है और वे एक वैकल्पिक 
राजनैतिक व्यवस्था से जुड़ गए। यह आश्चर्यजनक 
नहीं है कि गत 0-5 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी 
की राजनीति को उत्तर प्रदेश में विश्वसनीयता प्राप्त 
हुईं। जब तक अनुसूचित जातियाँ एक कृषि मजदूर 
की तरह बिना किसी अवसर के गाँव में काम करती 
रहीं, बसपा जैसी पार्टियाँ उनके लिए सक्रिय राजनीतिक 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
७... | ॒_॒_|_|_| __॒_ि ऊन ले... 


विकल्प के रूप में सामने नहीं आ सकीं | महाराष्ट्र 
में कुछ ऐसा घटित हुआ, जिसके कारण अनुसूचित 
जातियाँ खास कर महार, राजनैतिक रूप से सक्रिय 
हो सकीं। शिक्षा और शहरीकरण की दर महाराष्ट्र 
के महार समुदाय में सबसे अधिक है। पंथनिरपेक्ष 
शिक्षा और रोजगार की इसी प्रक्रिया के कारण 
ब्रिटिश इंडियन आर्मी में महार रेजीमेंट की स्थापना 
हुई। इसी उधल-पुथल के परिणाम कें रूप में बी. 
आर. अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी का उदय 
हुआ। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों में अब 
तक महाराष्ट्र की महार जाति जैसा कोई सांस्कृतिक 
उन्नयन नहीं हो पाया है, तब भी गाँव के बाहर 
आर्थिक अवसरों की पंथनिरपेक्षता ने निश्चित तौर 
पर बसपा की राजनीति को उत्तरप्रदेश में संगठित 
करने में अहम भूमिका निभाई है। 

उत्तरप्रदेश की तमाम अनुसूचित जातियों में 
हरिजन (या चमार) सबसे अधिक विक्षित हैं 
और इसलिए संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि 
ये (चमार या हरिजन) अपने क्षेत्रों में अनुसूचित 
जातियों की राजनीति को नेतृत्व देने का काम 
करते हैं। जातिगत जनसंख्या और चुनावी परिणाम 
के आँकड़ों के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता 
चलता है कि भाजपा और कॉग्रेस तभी अच्छा 
प्रदर्शन करते हुए प्रतीत होते हैं जब ब्राह्मणों की 
जनसंख्या औसत से अधिक (अर्थात्‌ 0-5 प्रतिशत) 
हो। ऐसा गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, 
अल्मोड़ा, अमेठी और सुल्तानपुर क्षेत्रों में सच 
प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय पर 
पहुँचने से पहले हमें यह भी देखना होगा कि 
सुलतानपुर और अकबरपुर में मोटे तौरपर एक 
जैसी जातीय रूपरेखा है। फिर भी उसके चुनावी 
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परिणाम बहुत अलग हैं। इन दोनों क्षेत्रों में कम है। उदाहरण के लिए भाजप 7-०! बहुत अलग हैं। इन दोनों क्षेत्रों में कम है। उदाहरण के लिए भाजपा ख 7" 


ब्राह्मणों को जनसंख्या 0-5 प्रतिशत राजपूत शाहाबाद क्षेत्रों में विजयी रही जहाँ ७... हरदोई 
और कुर्मी 5-0 प्रतिशत और अनुसूचित जातियाँ राजपूतों की जनसंख्या 5-0 प्रतिशत अहाणों और 
25 प्रतिशत से अधिक हैं। तो भी सुलतानपुर में अनुसूचित जातियाँ 25 प्रतिशत से ' है और 
गत तीन चुनावों में भाजपा सफल रही है जबकि तीन चुनावों में भारतीय जनता पारस हैं। गत 
अकबरपुर में ।996 और 998 का चुनाव बसपा और बरेली में भी अच्छा प्रदर्शन किया ने एटा 
ने जीता। अतः जाति संख्या पर आधारित कोई भी एटा की जनसंख्या में अहीर हा | 
व्याख्या एक सीमा के बाद तर्कसंगत नहीं लगती। प्रतिशत हैं और बरेली में कर्मी लग [7 
भाजपा विभिन्‍न किस्म के जातीय संरुपों में प्रतिशत। ऐसा ही गोरखपुर के बारे में भेग ॥0 2 
सफल होती हैं या ऐसे भी क्षेत्रों में सफल होती रही सकता है। यह रुझान सैदपुर पे ऊेहा जा 
है जहाँ ताकतवर आड़ी जातियों की संख्या बहुत मजबूती के साथ सामने आता है 
सारणी-3 जनसंख्या यहाँ काफी अधिक लाभग <_ 
यूपी लोकसभा चुनावों में बसपा की प्राति के बीच है। जबकि अन्य जाहों पर पा 
और कर्मी जैसी जातियाँ 5-20 प्रतिशत अहीर 
मुलायम सिंह यादव की समाजवादी कक हैं 
प्रदर्शन करती हुई प्रतीत होती है| यह... 
जौनपुर और गाजीपुर क्षेत्रों में निश्चित कर 
सच है। यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि ये दी ल्प से 





की 





सारणी-4 
औसत से अधिक ब्राह्मण जनसंख्या और चुनाव परिणाम 
ब्राह्मण (%) 





















[998 996 


गढ़वाल 


टिहरी गढ़वाल 

नैनीताल कंग्रेस 
अल्मोड़ा ३ 
अमेठी 
सुल्तानपुर बाप 


अकबरपुर 


स्रोत: एच.डी. मिंह [996, 543 फेशेज ऑफ इंडिया नई दिल्ली न्यूपैन प्रकाशन: भारत की जनसंख्या 93। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध (भाग दो सारणी 
एमपीएस अप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणाम 998 ) इलाहाबाद 
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जद की झोली में हैं। भाजपा और यहाँ तक कि 
बसपा ने भी कुछ क्षेत्रों में उतना ही अच्छा 
प्रदर्शन किया है। जद या सपा द्वारा जीते गए क्षेत्रों 
को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्पष्ट है कि इन 
विजयों और जाति संख्या के बीच कोई रैखिक 
अंतर्सम्बन्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में यह कहना 
अधिक सभीचीन होगा कि एक जैसी जातीय 
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जैसाकि हम लोगों ने पहले भी देखा है, केवल 
संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 
अनुसूचित जातियाँ सबसे अधिक हैं औसतन ये 
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 2] 
प्रतिशत है । 

औसतन ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 
कुछ क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से अधिक हैं फिर भी 


सारणी-5 
भाजपा के गढ़ और चुनाव क्षेत्रों की जाति संरचना 











चुनाव क्षेत्र 


जातियाँ और उनका प्रतिशत 





अनुसूचित जातियाँ 


खीरी 25 से अधिक 

हरदोई वही 

शाहाबाद वही 

एटा 5-20 

बरेली वही 

गोरखपुर वही 

सैदपुर 25 से अधिक 

स्रोत: एच डी सिंह, 906, 543, फेसेज ऑफ इंडियन नई दिल्ली न्यूपैन प्रकाण, भारत की जनसंख्या 93।, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध (भाग दो सारणी) 
एलाहाग्राद एसगरीएस । 


संरचना में विभिन्‍न #्िस्म के चुनावी परिणाम 
संभव हैं। उदाहरण के ौर पर मुरादाबाद, खीरी, 
हरदोई, शाहाबाद और मिश्रि्ष को लिया जा 
सकता है। इन क्षेत्रो में अहीर, ब्राह्मण, कुर्मी और 
अनुसूचित जातियों का अनुपात मोटे तौर पर एक 
जैसा है फिर भी अलग-अला क्षेत्रों में और कभी- 
कभी एक ही क्षेत्र में विभिन्‍न चुनावों के परिणाम 
काफी अलग हैं। 

बहुजन समाज पार्टी और अनुसूचित जातियों 
की जनसंख्या के बीच का संबंध का भी बहुत है । 


बसपा सदैव उन क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं 
कर पाती है जहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या 
बहुत अधिक है। उदाहरण के तौर पर उन्नाव, 
राय बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर के बाद, बासगाँव, 
चायल जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बहुत 
अधिक है अर्थात्‌ 25 प्रतिशत से अधिक है, में भी 
बसपा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने में असफल 
रही है। यद्यपि मिश्रिख में बसपा की विजय को इस 
तक॑ से जोड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ अनुसूचित 
जातियाँ 25 प्रतिशत से अधिक हैं। लेकिन 
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मिश्रिख एक सुरक्षित क्षेत्र भी है इसलिए ऐसा दावे 
के साथ नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जाति की 
संख्या के कारण ही यह अंतर है। दूसरी तरफ 
बहराइच में अनुसूचित जातियों की संख्या औसत 
से कम है फिर भी बसपा गत चुनाव में सफल 
रही । दिलचस्प बात यह है कि बहराइच क्षेत्र से 
भाजपा 99] और 996 में दोनों बार जीती थी। 
बसपा की सफलता को अनुसूचित जातियों में 
साक्षरता से भी नहीं जोड़ा जा सकता, यद्रपि 
998 में बसपा वस्तुतः 4 ही क्षेत्रों में विजयी हुई 


सारणी-6 
अहीर जनसंख्या का प्रतिशत और जनता दल 
(जद)/समाजवादी पार्टी (एसपी) के परिणाम 


चुनाव क्षेत्र | अहीरों का 





चुनाव परिणाम 
998 ._996 
बसपा सपा 
सपा भाजपा जद 
सपा भाजपा अन्य 


स्रोत : एच.डी, सिह 996, 543, फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: न्यूमैन 
प्रकाशन: भारत की जनसंख्या, 93 संयुक्त प्रांत आगरा और अवध (भाग दो 
सारणी) इलाहाबाद :एसपीएम: अप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणाम ॥998 















आजमगढ़ 
जौनपुर 


जद 


सारणी-7 
जातीय संयोजन और चुनाव परिणाम 







अहीर ब्राह्ममण राजपूत 











मुरादाबाद | $0 5-0 5-0 
खीरी वही वही वही वही 
हरदोई वही वही वही वही 
शाहाबाद | वही वही वहीं 
मिश्रिख वही वही वहीं 





जाति संयोजन (%) 
कुर्मी अनुसूचित जातियाँ 






998 ]99] 










एसपी, एसपी 
वही भाजपा एसपी भाजपा 
25 से आधिक भाजपा एसपी भाजपा 
बसपा भाजपा भाजपा 


बसपा 


प्लोतत : एच डी. छह 996, 543, फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली; न्यूमिन प्रकाशन: भारत की जनसंख्या, 93। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध (भाग दो सारणी) 


इलाहाबाद :एसपीएस: अप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणाम 998 


थी। लेकिन यह 4 जगहों पर दूसरी सबसे बड़ी 
पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अगर हम 
इन अठारों क्षेत्रों को एक साथ रखें तो पाएँगे कि 
बसपा का यह प्रदर्शन न तो अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्यां और न ही उसकी साक्षरता से जोड़ा जा 
सकता है। 

औसत से कम अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्या और साक्षरता वाले क्षेत्रों, पीलीभीत 
और बहराइच, में बसपा जीत गई जबकि सहारनपुर 
और मथुरा, जहाँ अनुसूचित जातियों में साक्षरता 


की दर उत्तर प्रदेश में औसत से अधिक है, बसपा 
दोनों स्थानों पर दूसरे स्थान पर रही। यह 
निष्कर्ष अन्य निष्कर्षो की भांति एक मोटा अनुमान 
है। क्योंकि हमारे पास साक्षरता और जातिगत 
जनसंख्या का क्षेत्रवार कोई अनुमान नहीं है। 
मिश्रित, अकबरपुर, हाथरस और खुर्जा क्षेत्रों के 
मामले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के 
अनुपात और साक्षरता की दर के आँकड़े मुझे 
संतुष्ट नहीं कर सके। इसलिए मैं कोई अनुमान 
नहीं कर रहा। ऐसे मामलों में क्षेत्रकार्य से ही मदद 
मिल सकती है। 
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जब उस क्षेत्र का मानचित्रण करें जहाँ 
बसपा बहुत मजबूत है, यह संकेत करना दिलचस्प 
होगा कि वे चार पटिटयों का एक गुच्छा प्रतीत 
होते हैं जो भौगोलिक रूप से बिल्कूल अलग हैं। 
पहला उत्तर मध्य क्षेत्र है जिसमें पीलीभीत, शाहाबाद, 
सीतापुर और मिश्रिख शामिल हैं। 

दूसरा, यूपी की पूर्वी पट्टी है जहाँ सलेमपुर, 
घोसी, आजमगढ़, लालांज और सैदपुर अवस्थित 
हैं। बसपा के प्रभाव वाला तीसरा क्षेत्र दक्षिणपूर्व 
यूपी में है जिसमें बॉदा, फतेहपुर, बिल्हौर और 
जालौन जैसे चुनाव क्षेत्र हैं। अंततः दक्षिण 
पश्चिम यूपी में मथुरा, हाथरस और खुर्जा जैसे 
चुनाव क्षेत्रों में बसपा की उपस्थिति निश्चय ही 
महत्वपूर्ण है। जनसंख्या अथवा साक्षरता के 


सम्बन्ध में यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे 
बसपा के उत्कर्ष के इन चारों क्षेत्रों को एकताबद्ध 
करते हों। यहाँ तक कि ये तथ्य व्याख्या को 
प्रोत्साहित करते हैं कि बसपा निकटस्थ चुनाव 
क्षेत्रों के इन चार भूखण्डों में सशक्त है और यह 
कि निकटता की सहक्रिया से राजनीतिक शक्ति 
ग्रहण करती है। चुनाव क्षेत्रों के आरपार की 
सामूहिक संख्या सपा के आत्म विश्वास्त को टिकने 
में मदद करती हैं जो उन्हें बसपा का समर्थन 
करने में संगत रूप से कुछ कुछ समर्थ बनाता 
है। यह तथ्य अनुसूचित जातियों और बसपा की 
सांगठनिक क्षमता संबंधी कमजोरी का भी संकेत 
करता है। क्या वे सांगठनिक स्रोत और क्षमता 
की दृष्टि से रिक्त हैं कि वे भोगोलिक जमावड़े से 
अपना बनाव-सिंगार करते हैं। 


सारणी-8 
यूपी के कुछ चुनाव क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत, साक्षरता दर और 


बसपा का प्रदर्शन 


पीलीभीत 
सीतापुर 
बहराइच 
घोसी 
आजमगढ़ 
फतेहपुर 
जालौन 
मथुरा 


स्रोत: भारत की जनसंल्या 99], अप्रकाशित लोक सभा चुनाव परिणाम, 998, संजीव के बेहरा 999 
(१99 की जनाणना पर आधारित] नई दिल्‍ली : भारतीय सामाजिक संस्थान । 






998 के चुनाव 
में बसपा की स्थिति 


दूसरी स्थिति 
दूसरी स्थिति 
पहली स्थिति 
दूसरी स्थिति 
पहली स्थिति 
दूसरी स्थिति 
दूसरी स्थिति 
दूसरी स्थिति 


, भारत में अनुसूचित जाति की साक्षरता पर आधारित आँकड़ा 


जनसंख्या 


जाति और राजनीति: संख्या की परिकल्पना 


बिहार : बिहार में पिछले तीन लोक सभा 
चुनावों में कांग्रेल का कोई महत्वपूर्ण स्थाव नहीं 
रहा। बिहार में असली लड़ाई जनता दल अथवा 
इसके अवतार राजद और भाजपा के बीच है। 
राजद निश्चित रूप से 998 के पिछले संसदीय 
चुनाव में भाजपा से पराजित हुई। जाति और 
राजनीति के बीच का सम्बन्ध यहाँ थोड़ा स्पष्ट है, 
अपेक्षाकृत महाराष्ट्र और यूपी के। लेकिन इस 
मामले में भी कोई विकल्प नहीं है जहाँ-जहाँ यादव 
और अहीर जैसी प्रभुत्वशाली कृषक जाति बहुसंख्यक 
होने का फायदा उठाती हो। महोपुरा, छपरा, 
आरा, खगड़िया, पटना और नवादा जैसे मुट्ठी 
भर चुनाव क्षेत्रों में यादवों की जनसंख्या 5 से 
20 प्रतिशत के बीच है। बिहार में यादव 
जनसख्या में हिस्सेदारी के सम्बन्ध में कहीं भी 
कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। बिहार में जाति गणित 
की अधिक व्याज़्या नहीं की जा सकती, सामान्य 
प्रभाव के बिल्कुल प्रतिकूल भी। 

यहाँ तक कि विशेष नमूनों को धुंधले रूप 
में पहचाना जा सकता है। रॉची कौडरमा, जमशेदपुर 
और गिरीडीह में मुसलमानों, अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) का भारी 
जमावड़ा है। इन क्षेत्रों में यादवों की संख्या 
बिल्कुल कम है। गिरीडीह और कोडरमा में यादवों 
की जनसंख्या लगभग 5-20 प्रतिशत है जबकि 
रॉची में वे 5 प्रतिशत से कम हैं। इन सभी तीन 
चुनाव क्षेत्रों में भाजपा बहुत सशक्त है। रॉची में 
पिछले तीन चुनावों में वह प्रत्येक बार विजयी 
रही, जबकि कोडरमा, जमशेदपुर और गिरीडीह 
में उसने तीन में से दो पर विजय प्राप्त की। इससे 
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निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यादवों 
की संख्या बहुत नहीं है, लेकिन अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और मुस्तलमानों का अनुपात 
जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत ठहरता है, इसके 
आसार हैं कि जद अथवा लालू प्रसाद यादव के 
राजद को भाजपा से कड़ी चुनौती का सामना 
करना पडढ़ें। खूँटी, पूर्णिया, राजमहल, गोड्‌डा 
और सिंहभूम जैसे अन्य चुनाव क्षेत्रों के बारे में भी 
इस निष्कर्ष को फैलाया जा सकता है। वे सभी इस 
नमूने में सटीक प्रतीत होते हैं। जहाँ यादवों की 
आबादी कम है, मसलन समूची जनसंख्या का 0 
से ॥5 प्रतिशत के बीच, वहाँ आमतौर से भाजपा 
को बढ़त मिलती है। कुछ उदाहरणों में, ऐसे जाति 
स्वर्पों ने कांग्रेस और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा 
(झामुमो) को भी मदद पहुँचाई हैं। जैसाकि हम 
निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, किशनगंज और अररिया 
जैसे स्थानों के उदाहरणों को नजर अंदाज नहीं 
कर सकते, जो जद या राजद के गढ़ हैं, यद्यपि 
यादवों की जनसंख्या यहाँ पर 5 से 0 प्रतिशत के 
बीच ही है। जनसंख्या के आकार के संबंध में 
इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। अररिया 
में मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है 
फिर भी जद 99] और 996 में इन दो सीटों 
में ही जीत पाई। जबकि भाजपा ने 998 में यह 
सीट जद से झपट ली। दूसरी ओर, किशनगंज में 
यादवों की आबादी 5 से 0 प्रतिशत के बीच होने 
के बावजूद जद या राजद ने 99, 996 और 
998 के सभी तीनों चुनाव जीत लिए। इसमें एक और 
संकेत जोड़ दें कि यह बहुत संभव है कि जद यादवों की 
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समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





कम संख्या के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करें क्योंकि 
यह कमी मुसलमानों के अधिक अनुपात के कारण 
पूरी हो जाती है। जैसाकि यह ताकिक ढंग से मान 
लिया जाता है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं 
देते हैं, बजाय इसके, बहुत संभव है कि वें जद या 
राजद को वोट देते हों। जद या राजद ने यादवों 
की कम संख्या के बावजूद अच्छा प्रदर्शन क्यों 
किया है, इसे समझा जा सकता है। जबकि इस 


अधिक अनुपात मुसलमानों को बाहर रखने में 
सहायक होता है। कभी-कभी कांग्रेस और अन्य 
मौकों पर जद अथवा राजद इन चुनाव क्षेत्रों में 
जीतती रही है। यह बड़े विस्तार से व्याख्या करता 
है कि लालू यादव का राजद मुस्लिम अल्पसंख्यकों 
में अपनी धर्म निरपेक्ष छवि को क्‍यों प्रमाणित 
करना चाहता है? आगर कोई इन मामलों को 
धोखा समझता है जहाँ जद/राजद यादवों की ]0 


सारणी-9 
कम अहीर जनसंख्या (0 प्रतिशत से कम) और चुनाव परिणाम (सारणी में अन्य जातियों के प्रतिशत 


को भी दिखाया गया है) 


चुनावक्षेत्र मुस्लिम अजा. अ.जजा. अहीर ब्राह्मण राजपूत परिणाम 
% % % % % % ]98. 9% 9 
जमगेदपुर 5.0 0.5 2025 5-00 5-0 5 से कम भाजपा भाजपा जद 
पिया वही वही वही 5सेक्‍कम 5सेकम वहीं भाजपा भाजपा भाजपा 
पूर्णिया 20-55 520 05 5-0. वही वही भाजपा समता - 
राजमहल वही 05 2025 वही वही वही भाजपा कांग्रेस अन्य 
3 005 वही वही वही वही वही भाजपा झामुमो अन्य 
वही वही ॥5-20 वही वही वही भाजपा भाजपा अन्य 
सिंहभूम 5-0 वही 2025 5सेकम वहीं वही कांग्रेस भाजपा जद 
रॉची 00]5: वही वही वहीं वही वही भाजपा भाजपा भाजपा 


प्रोत: एच डी. सिंह, 996, 543 फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: न्यूमैन प्रकाशन: भारत की जनगणना, 93], बिहार और उड़ीसा (भाग दो सारणी), पटना; एस पी एस 


शप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणात्, 998 


गठजोड़ ने राजमहल और पूर्णिया में असर नहीं 
दिखाया, जहाँ भाजपा ने अपने प्रतियोगियों की 
अपेक्षा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 

मैं राजमहल और पूर्णिया जैसे असामान्य 


से 5 प्रतिशत जनसंख्या के साथ जीत गया है, तो 
इसकी व्याख्या करना कठिन है कि कैसे जातियाँ 
पंक्तिबद्ध हुई। वैसी ही सच्चाई उन निर्वाचन क्षेत्रों 
में है जहाँ जद/राजद का मिलाजुला परिणाम 


मामलों पर अभी विचार करना चाहता हूँ जो आगे देखने को मिला। 0-5 प्रतिशत यादव जनसंख्या 
की जाँच पड़ताल के लिए आवश्यक है। सामान्यतया, के साथ जद/राजद ने गोपालगंज, हाजीपुर, 
यादवों की कम संख्या के बावजूद मुसलमानों का मुजफ्फरपुर और झंझारपुर जैसे स्थानों में अच्छा 


जाति और राजनीति: संख्या की परिकल्पना 
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प्रदर्श किया, जबकि बलिया, मोतिहारी अथवा 
बेतिया जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जहाँ यादवों की 
जनसंख्या 0 से 5 प्रतिशत है, जद/राजद का 
मिलाजुला परिणाम देखने को मिला। ऐसे मामलों 
के ज्यादातर उदाहरणों में जाति संख्या की दृष्टि में 
चुनावी परिणामों की व्याख्या करना कठिन है। 
बिहार के परिदृश्य में मुख्य सहसंबंध 
यादवों के मध्यम आकार के प्रतिनिधित्व और जद 
या राजद की विजय के बीच है। जहानाबाद, 
सीतामढ़ी और नवादा जैसे चुनाव क्षेत्रों को छोड़कर 
जद/राजद ने उन क्षेत्रों में पिछले तीन चुनावों में 
विजय हासिल की, जहाँ यादवों की जनसंख्या 5 से 
20 प्रतिशत के बीच है। मधेपुरा, छपरा, आरा, 
मुँगेर, पटना, बाढ़ और खगड़िया के लिए भी यह 
सच है। जब 5 से 20 प्रतिशत यादवों की 
' जनसंख्या और जब//राजद की जीत के बीच का 
सह संबंध इतना प्रभावशाली है तो इसकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती कि कैसे जद या राजद जीत 
गई। यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि 
राजपूत, भूमिहार या कोइरी जातिगत बाध्यता से 
बहककर एक प्रत्यक्ष यादव पार्टी को वोट देंगे। 
विशेष रूप से बिहार के ग्रामीण इलाकों में इन 
जातियों के बीच घोर शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता है। 
इस शुद्ध जातीय गणित के रूप में, जद या राजद 
को यादवों की संख्या में बढ़ोत्तरी के लिए दूसरे 
हिस्सों से मदद की जरूरत है। वस्तुत: माना यह 
जा रहा है कि यादव जद/राजद को थोक में 
मतदान करते हैं। 
यादवों की संख्या और जद/ राजद' की 
जीत के बीच का संबंध इस प्रकार, इतना स्पष्ट 
नहीं है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, 


सारणी-0 


कुछ चुनाव क्षेत्रों में 0 से 5 प्रतिशत के बीच 
यादवों की जनसंख्या और मिश्रित चुनाव परिणाम 


चुनाव क्षेत्र चुनाव 

998.. ]996. 99] 
गोपालगंज समता जद जद 
सा र्‌ - + - 

राजद जद जद॑ 
मुजफ्फरनगर राजद जद जद 
झझारपुर राजद जद जद 
बलिया राजद भाजपा अन्य 
मोतिहारी राजद भाजपा अन्य 
बेतिया भाजपा भाजपा जद 
मधुबनी कांग्रे। भाजपा अन्य 


ग्रोत : एच.डी.सिंह, 996, 543 फेसेज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली: न्यूमैन प्रकाशन: 
भारत की जनसंख्या, 93 (भाग दो सारणी): अप्रकाशित लोक सभा चुनाव 
परिणाम, 998 


सारणी- 
!5 से 20 प्रतिशत के बीच अहीर जनसंख्या और 
जद/राजद का प्रदर्शन 


चुनाव क्षेत्र चुनाव 

998. 99% . 99] 
मधेपुरा राजद जद जद 
आरो एस एपी जद जद 
मुंगेर राजद जद अन्य 
बाढ़ समता जद जद 
खगड़िया समता जद जद 
पटना - जद - 
नवादा राजद भाजपा अन्य 
छपरा राजद भाजपा जद 
जहानाबाद राजद भाकपा अन्य 


च्रोत : एच.डी.सिंह 996, 543, फेसेज ऑफ इंडिया, 
न्यूमैन प्रकाशन: भारत की जनसंख्या, 93 बिहार और उड़ीसा: पटना: एस पी 
एस, अप्रकाशित लोकसभा चुनाव परिणाम, 998 . 
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मात्र संख्या के लिहाज से यादवों की अधिकता शुरू 
से कहीं नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनकी आबादी 
5 से 20 प्रतिशत तक है। अगर अन्य कृषक जाति 
कुर्मी को शामिल करके देखें तो कोई स्पष्ट तस्वीर 
नहीं बन पाती। कुर्मी पटना और दक्षिण बिहार 
के हजारीबाग और छोटानागपुर जैसे चुनाव क्षेत्रों 
में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पटना में जद/राजद 
अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन इस क्षेत्र में यादव 
भी हैं। हजारी बाग, राँची और सिंहभूम में, जहाँ 
कर्मियों की कुछ उपस्थिति है, जद/राजद की 
स्थिति पूरे बिहार राज्य में सबसे कमजोर है। 
जातीय गणित या जातीय रसायन 


इस आलेख में जिन मामलों का अध्ययन किया 
गया है उससे चुनावी परिणाम को निर्धारित करने 
वाले जातीय गणित का कोई स्पष्ट संकेत नहीं 
मिलता। हम इस संबंध में बात करने के अभ्यस्त 
हो गए हैं कि जाट अथवा यादवों के गढ़ों को पूरी 
तरह जाति संख्या का श्रेय नहीं दे सकते। वस्तुतः 
यादव या गूजर या जाट अथवा कुर्मी किसी चुनाव 
क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से कम होते हैं। जबकि 
तथ्य यह है कि राजनीतिज्ञ जाति के आधार पर 
गणित बैठाते हैं और उम्मीदवार भी इस आधार 
को पसंद करते हैं। इसका केवल यह अर्थ है कि 
मतदाताओं के सामने जातीय संबंध को पसंद के 
रूप में रखा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट 
हमेशा इसी तर्क के अनुसार डाले जाते हैं। समझने 
की बात यह है कि राजनीतिज्न जातीय गणित 
बैठाने का प्रयास क्यों करते हैं| उनमें से ज्यादातर 
तो यही चाहते हैं कि उनकी जाति के सदस्य उन 
पर विश्वास करें और उनकी बात को 
आगे बढ़ाएँ। 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
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जबकि.मतदाताओं के दृष्टिकोण से मामला 
बिल्कुल अलग है। मतदाता केवल उन्हीं को वोट 
देते हैं जो सचमुच चुनावी प्रतिस्पर्धा में शामित्र 
होते हैं। तब सवाल यह उठता है कि विशेष 
जातियाँ एक उम्मीदवार के रूप में अन्य जातियों से 
विशिष्ट क्यों हैं? साथ ही एक सवाल और पूछा 
जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियाँ वैसा क्‍यों नही 
कर पाती जैसा उन्हें करना चाहिए, यद्यपि 
अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में जनसंख्या का 
प्रतिनिधित्व उनके अनुकूल है। हम आसानी से 
राजनीति को जातिसंख्या से समीकृत क्‍यों करते 
हैं? इसका कारण है जातियों की सांगठनिक क्षमता 
की संभावना का होना। ज्यादा गरीब अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जन जातियों की संख्या 
अच्छी खासी है लेकिन उनके पास सांगठनिक 
क्षमता की कमी है। राजनीति केवल संख्या ही 
नहीं है, यह सम्मिलित और संगठित रीति से सत्ता 
का उपभोग करने की क्षमता भी है। यहाँ आर्थिक 
क्षमता और संबंधित वित्तीय सुरक्षा महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करती है। ऐसा भारतीय किसान 
यूनियन के जाट नेता महेन्द्र सिंह टिकैत, द्वारा 
स्वीकार किया गया है। बिहार के पिछड़े जिलों का 
दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह 
समझ सके हैं कि वहाँ गरीबी से त्रस्त किसान 
अपनी माँगों को लेकर उस तरह आंदोलन क्यों 
नहीं करते जिस तरह पश्चिमी यूपी के जाट और 
गूजर करते हैं। टिकैत को उद्धृत करें- 
हमने भोपाल में चालीस दिन आंदोलन 
करते हुए बिताए, लेकिन पलामू और उड़ीसा के 
कालाहांडी के बदनसीब किसान इतने गरीब हैं कि 
वे इस तरह के प्रतिरोध को लम्बे समय तक जारी 
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नहीं रख सकते। मैं सचमुच उनका दुख अनुभव 
करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम 
अपेक्षाकृत उनसे बेहतर हैं। (गुप्ता :997 : 94) 

दीर्घकालीन राजनीतिक रीतिरिवाज में 
भागीदारी के योग्य होने के लिए अकेले संख्या का 
महत्व नहीं है। सांगठनिक रूप से प्रभावशाली होने 
की क्षमता के लिए निश्चित मात्रा में आर्थिक 
सुरक्षा की जरूरत होती है जिसे प्राय: गरीब 
जातियाँ जुटाने में सक्षम नहीं हैं (देखें बोस 
992:379) यह तथ्य कि जाति संख्या और चुनाव 
परिणाम साथ-साथ नहीं चलते, यह उन्हें आगाह 
करता है जो जातीय गणित के लोभ का संवरण 
नहीं कर पते। हर बार चुनाव के सन्निकट आने 
पर ऐसा माना जाता है कि जाति के हितैषी आम 
आदमी और उम्मीदवार दोनों पर अपना प्रभाव 
छोडेंगे। 

ऐसी गणना में जो अच्छा काम करता है 
उस दिन वही जीतता है। तर्क की प्रजातियाँ न 
केवल इस यथार्थ को नजर अंदाज करती हैं, कि 
किसी भी जाति के पास अपने बूते चुनाव जीतने 
की यथेष्ट संख्या नहीं होती, अपितु यह जाति 
व्यवस्था को भी नहीं समझती हैं। यह न तो इसके 
गुणधर्म को, न ही इसके तर्क को समझती हैं। ऐसा 
नहीं है कि मानो तमाम कृषक जातियाँ बिना किसी 
समस्या के इसलिए स्वतःस्फूर्त ढंग से एकजुट होती 
हैं क्योंकि ब्राह्मण जातियाँ उन लोगों को एक-दूसरे 
के निकट लाती हैं। शुरूआत के लिए, जैज्ाकि हमें 
मालूम है, हिन्दू व्यवस्था में स्तरीकरण परस्पर 
विकर्षण के कारण पैदा होता है। यह ठमाम 
जातियों के लिए सच है। ऐसी जातियों के लिए भी 
सच है, जो बाहर के पर्यवेक्षक के लिए एक दिखती 


हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरप्रदेश की जाट और 
गूजर जातियाँ एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती 
हैं जबकि प्रथम दृष्टपा मालिक और किसान के 
रूप में उन्हें एक-दूसरे का स्वाभाविक मित्र होना 
चाहिए। ऐसे उदाहरण उत्तरप्रदेश के पटवारी 
और कायस्थ में, बंगाल के मेचों और हेलो में या 
मराठवाड़ा के मंग, मतंग, चमार और महार 
जातियों में सर्वत्र विद्यमान हैं। 

इसलिए अंतर्जातीय एकजुटता अपने आप 
में जाति व्यवस्था के तर्क को झुठलाती है। अगर 
कोई इस सच्चाई को अपने तर्क में शामिल कर ले 
कि कोई भी जाति अपने बूते पर निर्विवाद रूप से 
चुनाव नहीं जीत सकती तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जाति आधारित अनुमान गलत क्‍यों हो जाते 
हैं? महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहाँ मरादा संख्यात्मक 
दृष्टि से सर्वाधिक हैं, उनके वोट विभिन्‍न पार्टियों, 
जैसे कांग्रेस, भाजपा और शिवसेना, में बँटे हुए 
हैं। यह बात रेखांकित करने की आवश्यकता है 
किसी एक की निष्ठा किसी एक किस्म की जाति, 
क्षत्रिय, शूद्र या ब्राह्मण, की तरह निश्चित नहीं है। 
किसी हिन्दूजाति का अपनी जाति से लगाव सबसे 
अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण 
जातियाँ आपस में इस बात को लेकर बराबर 
लड़ती रहती हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है। जैसाकि 
सारस्वत ब्राह्मण और चितपावन ब्राह्मण के स्तर 
पर हमेशा विलगाव दिखाई पड़ जाता है। यह वही 
तर्क है जिस पर जाति व्यवस्था जीवित है। 

अजगर' और 'खाम' दो ऐसे बहु्चर्चित 
गठ्बंधन हैं जिसका गहन परीक्षण करने पर कुछ 
खास संकेत मिलते हैं। अजगर गठबंधन में अहीर, 
जाट, गूजर और राजपूत जातियाँ शामिल हैं 
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जबकि खाम में क्षत्रिय, हरिजन आदिवासी और 
मुस्लिम हैं। जाति व्यवस्था के तर्क में ऐसे मोर्चे 
मुश्किल से सामने आते हैं। जैसाकि क्षत्रिय और 
हरिजन की एकजुटता किसी भी जाति की विचार 
धारा को समझने वाले के लिए सोच से परे है। इस 
गठबंधन का मुस्लिम एक सदस्य है, यह सच्चाई 
हिन्दू समाज व्यवस्था के औचित्य पर ही प्रश्नचिहन 
लगाती है। जाति व्यवस्था और जाति की 
विचारधारा में क्षत्रिय और मुस्लिम अथवा जाट 
और गूजर के बीच का गठबंधन समझ पाना तर्क 
से परे है। पश्चिमी यूपी में जाट या गूजर के बीच 
बहुत तीखी प्रतिद्वन्द्िता है। वे एक-दूसरे पर 
कायरता, नैतिक अशुद्धता और बुराई का आरोप 
लगाते हैं। वे कई मौकों पर एक-दूसरे से भिड़ 
जाते हैं। बावजूद इसके, यह कैसे संभव है कि 
गुजरात में कृषक, कोली, बेअरा और राजपूत के 
साथ मिलकर नई उभरती कृषक पटीदार जाति 
का विरोध करें? यह कैसे हुआ, कि विश्वामपुर में 
कुर्मियों ने सामूहिक उद्देश्य के लिए अन्य जातियों 
के साथ यादवों पर हमला किया, जो उन्हीं की 
तरह किसान हैं? 

इस प्रकार जाति गठबंधन दुनियावी और 
राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होता प्रतीत होता 
है। और यह आदिम निष्ठा से होकर नहीं निकलता। 
अखिल भारतीय कुर्मी सभा अयोध्या, धानुक, 
महतो, कोइरी और कार्मियों जैसी जलग-अलग 
जातियों को मिलकार बनाई गई है। ये जातियाँ न 
केवल अंतर्जातीय विवाह ही नहीं करती हैं, बल्कि 
अधिकतर मामलों में, यहाँ तक कि उनके साथ-साथ 
खान-पान में भी समस्या उठ खड़ी होती है। 
920 के अवध किस्तान आंदोलन में कुर्मी, पासी 
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और मुसलमान भूस्वामियों के खिलाफ साथ-साथ 
खड़े हुए। लेकिन अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने 
अलग-अलग रसोई में भोजन किया। (देखें: सिद्दीकी, 
978 : !7) तब जातियों के बीच ऐसी क्षैतिज 
एकजुटता क्या लाती है। वस्तुत: यह उनके निरपेक्ष _ 
स्वार्थों की उभयनिष्ठता है जो समाज में उनकी 
संरचनात्मक अवस्थिति पर निर्भर करती है। 

कृषक जातियाँ बहुधा गैर कृषक जातियों के 
विरुद्ध साथ-साथ चलती हैं। कभी-कभी, गुजरात 
के उदाहरण से, कृषक समुदाय का एक हिस्सा 
अपनी आर्थिक इच्छाओं की दावेदारी के क्रम में 
दुश्मन के दुश्मन से गठजोड़ करता है और जैसे ही 
दुनियावी और राजनीतिक हितों में विचलन आता 
है, जाति गठबंधन महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव 
करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात में 
माधव सिंह सोलंकी खाम के समर्थन से सत्ता के 
शीर्ष पर पहुँचने के बाद क्‍यों अस्वीकार कर 
दिए गए? 

ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी 
और मुसलमान खत्म हो गए हैं | दरअसल, दुनियावी 
हितों में विचलन से यह गठबंधन ज्यादा देर तक 
नहीं चल सकता। यही वह कारण है कि जो 
विचार कुछ समय पहले इतने अच्छे थे उसकी 
प्रतिध्वनि अब दूर-दूर तक नहीं सुनाई पड़ती। 
इसी प्रकार मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ी जाति 
का अपना मजबूत आधार खो दिया, जब उनके 
अधिकांश समर्थकों ने हिंदू लहर का दामन पकड़ 
लिया, जो बावरी मस्जिद घटना के समय अपने 
चरम पर थी। यह प्रचलित धारणा स्पष्ट रूप से 
गलत है कि जाति निष्ठा, जाति गठबंधन में 
सहायक होती है जो मतदान के रुझान को 
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निर्धारित करती है। अगर कुछ है तो यह कि जाति 
गठबंधन दुनियावी हितों के संलयन का संक्षेप में 
एक संकेत हैं यहाँ जो समझने की जरूरत है कि ये 
हित वास्तव में जातियों को एक-दूसरे और संयुक्त 
मोर्चा से उनकी स्वाभाविक घृणा को जीतने के 
लिए पर्याप्त शक्तिशाली होने चाहिए। इसलिए यह 
जातीय गणित नहीं, जातीय रसायन है जिसकी 
ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अपनी संख्यात्मक 
शक्ति के बावजूद सच्चाई यह है कि अनुसूचित 
जातियों के पास आनुपातिक चुनावी ताकत नहीं है 
जो इस बात का मजबूती से संकेत करता है कि वे 
लोग अपनी कमजोर सांगठनिक क्षमता से घिरे हुए 
हैं। ग्रामीण भारत में गरीब अनुसूचित जातियों 
और जनजातियों के लिए अधिक समृद्ध जातियों के 
रोष को जगाए बिना स्वतंत्र गुट बनाना अभी 
कठिन है। इस कारण से अनुसूचित जातियों की 
राजनीतिक महत्वाकांक्षा विरले ही साकार हो पाई 
है। बसपा का जो प्रभाव यूपी की कुछ खास 
भौगोलिक पट्टी में पाया भी जाता है, इस तथ्य के 
कारण भी हो सकता है कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित 
जातियाँ अपने लिए थोड़ी पहलकदमी करने में 
कुछ-कुछ समर्थ हो गई हैं। दुर्भाग्य से, अगले 
अनुभूतिजन्य शोध के बिना यह कहना कठिन है 


कि, जमीनी सच्चाई के लिए जहाँ जनसंख्या, 
साक्षरता दर या शहरीकरण, पर्याप्त उदाहरणों के 
बिना हमें मामला मुहैया क्‍यों होना चाहिए। 

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 
और अधिक शोध की जरूरत है कि कुछ क्षेत्र क्यों 
जाट, गूजर, यादव क्षेत्र माने जाते हैं जबकि 
संख्यात्मक दृष्टि से इनमें से कोई भी जाति 
दूर-दूर तक बहुसंख्यक की श्रेणी के पास तक नहीं 
पहुँचती | कुछ मामलों में, उदाहरण स्वरूप, जाट, 
गूजर और कोइरी के अनुपात मुश्किल से ॥0 
प्रतिशत से ऊपर जाते हैं। हमें यह भी थोड़ा 
विस्तार से जानना होगा कि बिहार के कुछ खात्त 
क्षेत्रों में, जहाँ पर यादवों की संख्या 20 प्रतिशत 
के आसपास है, राजद के उम्मीदवार जीत की ओर 
अग्रतर क्यों दिखाई देते हैं? जाहिर सी बात है कि 
दूसरी जातियाँ भी उनको वोट देती हैं। अगर यह 
मान लिया जाए कि राजद और यादवों के बीच 
एक मजबूत संबंध है तो इस मुद्दे की छानबीन 
आवश्यक है कि अन्य जातियाँ उसी दिशा में अपना 
वोट क्यों देती हैं? ये तमाम प्रश्न पूछे जा सकते 
हैं। और इन सबके जवाब पजेंगे-पदि एक बार 
हम महसूस करें कि जाति के अंकगणित में संख्याएँ 
सिर्फ जुड़ती ही नहीं हैं। 
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धर्म और समाज 
एक राजनीतिक विचलन 


धर्म जब सार्ववनिक और राजनीतिक स्वरूप 
ग्रहण करता है तब यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण 
है कि धार्मिक भाषा में यह उस तरह का धर्म नहीं 
होता जैसा समाज इसे कहता है। धर्म विभिन्‍न 
सामाजिक संदर्भो में ढेर सारी चीजें कह सकता 
है। यह केवल इस तथ्य को उजागर करता है कि 
धर्म कुछ विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक रूप 
से लोगों को सम्बोधित करता है। यद्यपि धर्म इन 
स्थलों पर परम्परा स्थापित करने का प्रयास 
करता है, यह परम्परा भी अद्वितीय है जो सामाजिक 
स्थिति की विशेषता का उल्लेख करने के लिए 
बनाई गई है। धर्म भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक 
परिस्थितियों में भिन्‍्त-भिन्‍न राजनीतिक संदेशों 
और विचारधाराओं की वकालत करता है लेकिन 
प्रत्येक अवसर पर धर्म इस बात पर बल देता है 
कि यह एक प्रामाणिक परम्परा है जहाँ राजनीति 
में सांस्कृतिक पहचान के धर्म और अन्य रूप जो 
भूमिका निभाते हैं उसे बहुधा गलत समझ लिया 
जाता है। यह मान लेने में बहुत जल्दबाजी की 
जाती है कि धर्म, संस्कृति और जाति निश्चित रूप 
से राजनीतिक विकल्प और निष्ठा का निर्धारण 
करते हैं। वस्तुत: यह संबंध बहुत उलझा हुआ है। 


समान धर्म के लोग अलग-अलग राजनीतिक और 
सामाजिक स्थिति में हो सकते हैं, और ऐसा 
उदाहरण भी मिल सकता है कि एक धर्म विशेष, 
राजनीतिक और सामाजिक विकल्पों की अनेकता 
अथवा दृष्टिकोण को अपना ले। यह बहुत कुछ 
उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिप्तमें धर्म या 
संस्कृति स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। यह एक 
सामाजिक कारक है जो किसी धर्म की वैचारिक 
विशिष्टता के विभिन्‍न पक्षों को उद्घाटित करता 
है। यह भी याद रखना चाहिए कि विशुद्ध सांस्कृतिक 
रूप में धर्म लम्बे समय तक एक व्यक्तिगत प्रथा के 
संकेत द्वारा भी बचा रह सकता है। 

इस स्पष्टीकरण से यह पता चल जाता है 
कि अभी हमारे लिए विवरणात्मक दरों द्वारा यह 
प्रमाणित करना बाकी है कि धार्मिक पहचान कैसे 
बदलती है और इसके साथ-साथ जातीय एवं 
सांप्रदायिक संगठनों में कैसे उतार-चढ़ाव आते 
रहते हैं। ऐप्ता भी नहीं है कि एक बार अगर 
धार्मिक पहचान और राजनीतिक संगठन 
उत्तराधिकार के रूप में मिल जाएँ तो आगे उसमें 
बाधाएँ नहीं आएंगी। समायशास्त्रीय संदर्भ सामूहिक 
भविष्य के निर्धारण में उनकी प्राप्त॑गिकता को 
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बनाए रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिक्‍्ख 
उम्रवादियों या शिवसेना के पेशेवर जीवन में 
उतार-चढ़ाव नहीं है, न ही यह ऐसा मामला है कि 
सिक्‍्ख और हिन्दू पहचान अंडिग बनी रहती है 
अथवा उनकी सांस्कृतिक बनावट में नियमों का 
आंतरिक पालन किया जाता है। यह भी नहीं है कि 
अगर इन दलीलों को उचित सिद्ध करने की 
जरूरत हो, वे पिछले पृष्ठों में दिखाई गई हैं। 
लेकिन अब यह समय है कि हम कुछ सतह के 
विरोधाभासों को अंततः खत्म कर दें। अब हमें 
सिक्‍्ख धर्म के पंजाब की राजनीति में उप्रवाद के 
प्रभाव की पड़ताल करनी चाहिए जो 980 में 
प्रारंभ होकर लगभग एक दशक तक चला। 





“ब्लू स्टार” से “ब्लैक थंडर” तक: तीन अध्याय 


तीन महत्वपूर्ण अवलोकन हैं जिन पर यहाँ बल 
देने की जरूरत है। पहला, आपरेशन ब्लू स्टार में 
जिस बन्दूक विधि का इस्तेमाल किया गया वह पूरी 
तरह अनावश्यक था। अगर आपरेशन ब्लू स्टार 
ऑपरेशन ब्लैक थंडर की तरह संचालित किया 
गया होता तो पंजाब की कहानी कुछ और ही 
होती। इसके बहुत सारे परिच्छेद गुस्से में, 
आड़े-तिरछे छापे के रूप में न होते । इंदिरा गांधी 
अभी जीवित होतीं और 984 के नरसंहार में 
हजारों सिक्खों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना 
पड़ता | यह बहुत स्पष्ट है कि स्वर्णमंदिर दीर्घकाल 
के लिए सुरक्षित नहीं है और न ही मंदिर को 
जोड़ने वाले गुप्त रास्तों का जाल भी बाहरी लोगों 
के लिए अनजाना रह गया है। 

दूसरा, भिंडरावाले को इसलिए महत्व 
मिल गया क्योंकि वह प्रकट रूप में आँखों के 
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सामने मारा गया। वह अन्य बहुत से तीर्थ यात्रियों . 
के साथ मरा, जो गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस 
मनाने के लिए मंदिर आए थे। यह भिंडरावाले का 
पहला करिश्मा नहीं था कि सिक्‍खों ने उसे शहीद 
घोषित करने का जोरदार समर्थन किया। बहुत पे 
लोग, जो पहले बातचीत में भिंडरावाले के प्रति 
घृणा प्रदर्शित करते थे, उसकी शहादत के बाद उसे 
पूजने लगे। भिंडरावाले का सकारात्क पक्ष था, 
जिस पर बाद में बल दिया गया, उसकी संयमित 
जीवन शैली, उसकी निष्ठा और इसी तरह और 
भी बहुत कुछ मसलन प्रतिदिन उसका गुरुवाणी 
पढ़ना। बहुत से परिवर्तित प्रशंसकों में ऐसे भी लोग 
शामिल थे जो पहले मध्यमार्गी थे और भिंडरावाल्े 
जिनका मजाक उड़ाया करता था। प्रशंसकों की 
इस सूची में संत लोगोंवाल भी शामिल हैं जो, ब्लू 
स्टार के बाद 985 में दिए गए एक साक्षात्कार 
में, भिंडरावाले को संत और शहीद कहने पर जोर 
देते हैं (व्यक्तिगत साक्षात्कार) भिंडरावाले तीन 
दिनों तक अपने आदमियों के साथ अकाल तख्त में 
डटे रहने के बाद मारा गया। लेकिन इसके 
परिणामस्वरूप अकाल तख्त अपवित्र नहीं हुआ 
क्योंकि भिंडरावाले शहीद की मौत मरा। वस्तुतः, 
जैसा कि पहले कहा गया है, आपरेशन ब्लैक धंडर 
तक, अकाल तख्त का मलबा कुछ लोगों द्वारा पूजा 
जाता रहा। यदि एक समय के खूंखार खालिस्तानी 
पेंटा, अजनाला और निखरैर सिंह ऑपरेशन ब्लैक 
थंडर में मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि 
इन्होंने स्वर्ण मंदिर को दूषित किया और एक 
सडाँध में छोड़ा, (बरनाला के शब्द उधार लेते हुए 
इंडियन एक्सप्रेस 24 मई, 988) संभवत: प्रकाश 
में नहीं आ पाते। 
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तीसरा, सिक्‍खों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का 
विरोध इसलिए नहीं किया कि वे मंदिर में पुलिस या 
सेना की किसी कार्रवाई को सहन नहीं कर सकते 
थे, बल्कि इसलिए कि सेना ने अकाल तख्त को 
अनावश्यक रूप से नष्ट कर दिया और मंदिर को 
क्षति पहुँचाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत 
बाद जब पहली बार इस तरह की दलीलें सुनाई 
पड़ने लगीं तो कुछ लोगों को इस पर विश्वास 
करने में कठिनाई महसूस हुई। लेकिन यह आधार 
स्वीकृति के आलोक में प्रमाणित है कि ऑपरेशन 
ब्लैक थंडर को पंजाब और उसके बाहर के सिकखों 
से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बादल और 
उसके सहयोगियों ने, जो शुरू में आतंकवादियों के 
साथ अपनी सहानुभति प्रदर्शित करने गए थे, भ्रांति 
पूर्ण धारणा और सिक्ख भावना के कारण, ऑपरेशन 
ब्लैक धंडर से नाराज हुए और दयनीय एवं उदास 
दिखाई दिए। पंजाब के अंतिम अकाली मुख्यमंत्री 
बरनाला भी उत्तेजित हुए, यद्यपि बादल से भिन्‍न 
रूप में, और अंत में समान रूप से हास्यास्पद 
दिखे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समाप्त होने के 
तुरंत बाद उन्होंने जेल से आतंकवादियों की कड़े 
शब्दों में निंदा करते हुए इसे पूरा करने का प्रयास 
किया (वही)। शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
बिल्कूल हकका-बकका थी। इसने प्रारंभ से ही 
सरकार का विरोध किया और प्रशासन द्वारा 
लिखित रूप में दिए गए आश्वासन को खारिज कर 
दिया कि स्वर्ण मंदिर में कोई हथियार नहीं जाने 
दिया जाएगा। शिरोमणि मुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
के पदाधिकारियों का तर्क बिल्कुल ठीक है कि 
कानून और व्यवस्था से संबंधित ऐसे मामलों को 
देखना पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का कर्त्तव्य था। 


जबकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में सिकक्‍खों 
की संकारात्मक प्रतिक्रिया से वे चौंक गए। फिर 
भी, एक बार फिर सभी तरह के सिक्ख प्रतिनिधियों 
ने बहुसंख्यक सिक्ख भावना के परे कदम उठाया। 


सिक्‍खों की स्वाधीन छवि 


उपर्युक्त कथन से यह उजागर होता है कि सिक्‍्ख 
अन्य समुदायों की तरह अंध धार्मिकता से परिचालित 
नहीं होते। अन्य समुदायों की तरह सिक्स भी 
अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करते हैं। 
लेकिन अधिकतर सिक्‍खों की छवि अन्य समुदायों 
से भिन्‍न चोरी छिपे ही, उनकी सामूहिक भ्रांति के 
अनुकूल नहीं बन पाती। जैसाकि सिक्‍खों का 
विश्वास है कि उनका इतिहास उनके गुरुओं से 
शुरू होता है, वे परम्परा का निर्माण करने में 
सक्षम हैं, इस पर उन्हें बहुत गर्व है। वर्तमान 
समय में उनकी सफलताओं से यह आगे भी पुष्ट 
होता है। व्यवसाय कृषि, सेना और दरअसल, 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों ने एक 
सच्चे भारतीय के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया है जो 
दुनिया में अपनी उत्कृष्टता के कारण डटे हुए हैं। 
तथ्य यह है कि पंजाब अनाज उत्पादन के मामले 
में भारत के अन्य प्रांतों की अपेक्षा आसानी से 
बहुत आगे निकल गया है, इससे यह धारणा बनती 
है कि ये सिक्‍्ख ही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 
भूखे भारतीयों को भोजन मुहैया कराया है। 
सशस्त्र सेनाओं में सिक्खों की वीरता भी सर्वविदित 
है और वे इस बात पर गर्व करते हैं कि भारतीय 
सेवा में वीरता के लिए सर्वाधिक पुरस्कार उन्होंने 
ही अर्जित किए हैं। सिक्‍खों की लोकप्रिय अवधारणा 
में हिन्दुओं की छवि एक बनिए जैसी है। उसे 


96 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





मोटा, डरपोक, शाक सब्जी खाने वाला दिखाया 
गया है। दिल्ली. में सिक्‍्ख नरसंहार के एक 
भुक्तभोगी ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि 
उसके लिए यह समझ पाना कठिन था कि ये बनिए 
हिंदू अचानक लाल दाँत और जबड़े वाले खूँखार 
हत्यारे कैसे बन गए। (चक्रवर्ती और बक्सर 
987, 76)। स्पष्ट रूप से सिक्‍्ख दूर-दूर तक 
अपने को हिन्दू कहलाना उचित नहीं मानते। 
यद्यपि इन दो समुदायों के बीच में घनिष्ठ सांस्कृतिक 
संबंध रहे हैं। सिक्खों की अपनी छवि भी विस्तारवादी 
नहीं है। वे अपनी परंपराओं और संस्कृति के 
निर्वाह में संतुष्ट हैं। वे कभी भी हिन्दुत्व के प्रभाव 
में हिन्दू परंपरा और रीति रिवाजों से नहीं बंधे। 
बल्कि उनकी अपनी एक छवि है जो हिन्दू 
संप्रदायवादियों से अलग है। आर्य समाजी सिद्धांत 
और उसके बाद वालों के लिए इसे समझना 
मुश्किल था। इसमें यह भी जोड़ना आवश्यक है कि 
सिक्‍खों के सांस्कृतिक चिहन उन्‍नीसवीं सदी के 
अंत में उनके चेतन में पैदा एवं विकसित हुए हैं। 
उन्होंने जोर देकर आर्य समाजी विस्तारवादियों से 
कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने 
अपने तमाम रीतिरिवाजों-जन्म, मरण और विवाह 
को ऐसा बनाया, जिससे वे हिन्दू रीति-रिवाजों से 
बिल्कुल मेल न खाएँ। अधिकांशत: ये सब कुछ 
आर्यसमाजियों की असहिष्णुता और छद्‌म संस्कृति 
के खिलाफ था| लेकिन इस विलगाव को अमलीजामा 
पहनाने में अंगेजों की भूमिका को स्वीकार करना 
ही पड़ेगा। अंगेजों ने मुख्य खालसा डिवीजन जैसी 
संथाएँ, जो अपने श्रम से सिक्खों की सांस्कृतिक 
परम्परओं को बनाने का काम कर रही थीं, को 
संरक्षण ही नहीं दिया बल्कि उससे एक महत्वपूर्ण 


कदम आगे जाकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिक्स 
रेजीमेंट को जान बूझकर इस नई परम्परा से 
जोड़ा। इस प्रकार इस नए अस्तित्व को वैधता 
प्राप्त हुई। पंजाब के रजवाड़ों के परिवारों ने भरी 
सावधानीपूर्वक गढ़े गए इस सिक्‍ख अस्तित्व को 
इज्जत दी और इससे पहले भी जीवन के विभिन्‍न 
क्षेत्रों से आने वाले सिक्‍खों ने अपनी अला 
सांस्कृतिक छवि को स्वीकार किया। संभवत: सिक्तों 
के सामाजिक अतीत और वर्तमान का गौरव भी 
इसी काल से जुड़ा हुआ है। 

सिक्‍्खों की इसी स्वत: स्फूर्त नवीन जागरूकता 
ने उन्हें अपने इतिहास, अपने गुरुओं और अपने 
पूजा स्थलों से भावनात्मक स्तर पर कहीं गहरे 
जाकर जोड़ा। दूसरे शब्दों में बीसवीं सदी के पहले 
दो दशकों में सिक्‍्ख समुदाय पूरी तरह से सांस्कृतिक 
और धार्मिक नवजागरण से रूबरू हुआ। अपने 
धार्मिक नियंताओं और गुरुओं की पीड़ा, पंचप्यारा के 
असीम धैर्य और साहस, महाराजा रंजीत सिंह की 
महिमा को एक अलग किस्म के सांस्कृतिक उत्थान 
द्वारा पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित किया। इस प्रकार 
यह सांस्कृतिक विरासत गौरवपूर्ण थी जिससे सिकसों 
का नया अस्तित्व कायम हुआ। स्वर्ण मंदिर के 
पवित्र अहाते में जाते ही किसी सिक्‍ख में जो सम्पूर्ण 
परिवर्तन होता है उसकी गवाही वही दे सकता है जो 
स्वर्ण मंदिर गया हो। मंदिर के अंदर का वातावरण 
समारोहपूर्ण होता है। प्रार्थना करते समय भक्तों के 
लिए उनके गुरुओं और सांस्कृतिक नायकों की छवि 
और उनका बलिदान उनके सामने होता है। 
फलस्वरूप गुरुद्वारा का अहाता शोक संतप्त नज़र 
आता है जो धीरे-धीरे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता 
को गहरे उततारता चला जाता है। जैसा कि सेना के 
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कार्यकारी प्राधिकारी ने लिखा है जब भी हम गुछुद्वारे 
के अंदर होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते अपितु 
अभिभूत होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं 
पुन: वही हो जाते हैं। 


उमग्रवाद और शहादत 


मैं इस अद्वितीय बात पर जोर देना चाहूंगा कि 
बहुधा ऐसे समुदाय के एक रैखिक इतिहास को 
लिखते हुए जो वर्तमान में विश्वास रखता है, 
इतिहास में भी वर्तमान की प्रबलता होती है। 
अस्तित्व की इस प्रक्रिया का तर्क यह प्रतीत होता है 
कि व्याख्या के लिए तर्क संस्कृति में ही है। यह सच 
है कि आजकल अधिकांश सिक्‍्ख विश्वास करते हैं 
कि उग्रवाद ही उनकी संस्कृति और अस्तित्व का 
केन्द्रीय सिद्धांत है। लेकिन सिकक्‍्ख्र मत केवल 
उम्रवाद ही नहीं बल्कि इससे अलग और बहुत कुछ 
है। इसमें से कुछ अदम्यपूर्ण तरीके शांत स्वभाव 
के हैं। उदाहरण के लिए कान्ह सिंह नाथा, जो 
उन्‍नीसवीं सदी के सिक्‍्ख् विद्वान और प्रवक्ता हैं, 
ने गुरुसम्अद रत्नाकर महान कोश में लिखा है, 
अन्य चीजों के अलावा सिक्ख विश्वास के निम्नलिखित 
बिंदु हैं ;- 

क- वाहेगुर के साथ रहस्यपूर्ण, ध्यान एवं 
योग के द्वारा सम्मिलन । 

ख- सभी व्यक्तियों को जाति, प्रजाति से 
ऊपर उठकर भाई की तरह देखना, सबको स्नेह 
देना, फल की इच्छा किएं बिना सेवा करना। 

ग- सभी नानकपंथियों को स्नेहपूर्वक सिक्ख 
धर्म में स्वीकार करना, उनके वाहय उपकरणों को 
छोड़कर लोगों की सेवा करना और उनके प्रति 
सहानुभूति रखना (मैं क्लियाड 989, 233) क्या 


कोई यह कह सकता है कि ये सिक्‍ख धर्म के केन्द्रीय 
तत्व नहीं हैं। यह सच है कि हाल के समयों में 


-सिक्‍खों का एक बड़ा समुदाय इन उपदेशों पर 


उतना गौर न करता हो जितना कि परम्परा के 
उन तथ्यों पर जो खालसा को शस्त्र सज्जित कर 
ब्राहय आक्रमण से बचाने के लिए करते हैं। 984 
में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिक्‍्खों की चेतना 
में घालूघरों (रक्‍्तस्नानागार), जो पारंपरिक रूप 
से अहमदशाह अब्दाली के द्वारा मचाई गई लूटपाट 
से संबंधित था, पुनर्जीवित हो गया। मुझे याद आता 
है कि 984 के आसपास बहुत सारे सिक्ख घालूघर 
का अर्थ पूछ रहे थे। ऐसा नहीं है कि मानो यह 
शब्द यकायक सिक्‍खों की आत्मा में बस गया अपितु 
यह तेजी से आम सिक्‍खों की जिन्दगी में घुलमिलकर 
उनकी चेतना पर हावी हो गया। लगभग इसी 
कारण से गुरु अर्जुन देव और गुरु तेगबहादुर का 
नाम नहीं हैं, जो समकालीन गुरुओं के संदर्भ में 
आता है, बल्कि वे शहीद भी थे। यद्रपि वे सच्चे 
अर्थों में उग्रवादी नहीं थे। निस्सदेह सिक्‍्खों की 
सामाजिक परम्परा कालांतर में उनके इतिहास में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो भी किसी को 
सिक्‍्खों की अन्य परम्पराओं से ऊपर उठकर 
इसको सामरिक परम्परा से ज्यादा अहमियत नहीं 
देनी चाहिए। उदाहरण के लिए शहादत और 
सामरिक परम्परा को एक जैसा समझने की भूल 
नहीं करनी चाहिए। गुरु तेगबहादुर शहीद थे 
लेकिन उन्होंने उम्रवादी परंपरा का सूत्रपात नहीं 
किया। 

पुनः यदि कोई सिक्‍खों के इतिहास पर 
नजर दौड़ाए तो पाता है कि यह सामरिक परम्परा 
अठारहवीं सदी में तो महत्वपूर्ण थी लेकिन 5वीं 
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-6वीं सदी या !9वीं सदी से लेकर 980 तक 
इसका शायद ही कोई महत्व रहा हो । तब उग्रवाद 
को सिक्ख संस्कृति का केन्द्रीय तत्व मानने वाले 
मूलतः: शहादत और उमग्रवाद में अंतर नहीं 
कर पाते। ह 

वे एक छोटी अवधि के इतिहास को एक 
बड़ी अवधि के इतिहास पर ज्यादा अहमियत देते 
हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि बहुतेरे सिक्ल और 
विश्लेषक जो इस तथ्य में विश्वास रखते हैं, झूठ में 
जीते हैं। यह सिर्फ इस बात की ओर इशारा करता 
है कि हमें पह खोज करनी चाहिए कि हाल के वर्षों 
में इस विश्वास को इतनी प्रधानता क्‍यों मिली ? 
उनन्‍नीसवीं सदी के पहले सात दशकों की शांति के 
बाद सिक्‍खों का सांस्कृतिक जीवन एक संप्रदाय के 
रूप में |970 के सिंह सभा आंदोलन के बाद पुन: 
हिल उठा। सिंह सभा आंदोलन के एकत्रित होने में 
कुछ समय लगा लेकिन जैसे ही यह संभव हुआ, 
इसे सिर्फ मिशन स्कूल में पढ़ रहे चार सिक्‍्ख 
युवकों का ईसाइयत में धर्मातंरण चाहिए था। 
लेकिन यह धर्मातरण अपने आप में सिंह सभा 
आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए काफी नहीं हुआ 
होता। कृषि संबंधी क्रिया कलापों में व्यावसायिक 
वर्चस्व, आर्यसमाजियों की असहिष्णुता और अंग्रेजों 
के द्वारा सिक्‍ख रेजीमेंट में सिकख संस्कृति के 
संगठन का तरीका इन सबने इसमें अपनी अहम 
भूमिका अदा की। 

अंततः परिणाम यह हुआ कि सिकखों में यह 
अहसास घर करता गया कि उसे एक सम्प्रदाय के 
रूप में अपना परिसीमन करना पड़ेगा। यह 
लगभग [9वीं सदी के अंत का काल है, जिसमें हमें 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्त, 
..............................तलक न डड-:सख बअइक्‍अललडण:::ीससस नस ससससस सा 


+ 


पाँच “क””, जिसे प्रत्येक सिक्ख अवश्य मानता है 
का उल्लेख मिलता है। मजेदार बात मह है कि 
सिक्‍खों की स्वचेतना का यह निर्माण उनके धार्मिक 
कर्तव्य के रूप में सामने आया। (ओबेराय 988)] 
सिक्‍्खों का विवाहोत्सव आनंद कारज पहले के 
असली, निरंकारी विवाहोत्सवों से मेल खाता है 
लेकिन इसे सिक्‍्ख चरित्र देने के लिए खास तौर पे 
बदला गया। तथ्यत: इस बात पर पुन: जोर दिया 
गया कि खालसा केशधारी सिक्‍्ख बिना केशधारी 
सिक्‍्खों का आदर करें। सिंह सभा पूरे पंजाब में 
फैल गई। अमृतसर शाखा उदारवादी थी जबकि 
अन्य जैसे कि लाहौर शाखा अधिक आक्रामक थी। 
यद्यपि बाद की सच्चाई यह है कि सिंह सभा 
आंदोलन के पीछे जो भी आर्थिक राजनैतिक 
कारण रहे हों, यह पहले पहल अभिजात सिकक्‍्तों की 
सांस्कृतिक दावेदारी के रूप में और बाद में ज्यों-प्यों 
इसके संदेश नीचे की ओर फैलते गए आम पिक्तों 
में भी लोकप्रिय होता चला गया। मैं कल्पना भी 
नहीं कर सकता कि इन सबमें सामरिक परम्परा 
का कौन सा सार्थक योगदान है। निश्चित रूप पे 
समय-समय पर गुरु गोविंद सिंह की ओर इशारा 
है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि सिंह 
सभा मारने या मरने के लिए है। यदि ऐसा कुछ 
है भी तो महाराजा रंजीत सिंह को हिंदू संस्कृति के 
रीति-रिवाजों का सिक्‍्ख मतों के साथ तालमेल 
करने में भूमिका रही है (मैं क्लार्ड 989, 30-40, 
68) यह कोई साधारण बिडम्बना नहीं है कि हात 
के दिनों में महाराजा रंजीत सिंह को उम्रवादी 
सामरिक प्रयोक्‍ता के रूप में महिमामंडित किया 
जाता है। 


धर्म और समाज : एक राजनीतिक विचलन 
सांस्कृतिक अन्य 


सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिन्दु यह है कि 
870 से बीसवीं सदी के पहले डेढ़ दशक तक यह 
पुनहत्थानवावी सिक्ख अस्मिता जितनी हिन्दुओं के 
विपरीत खड़ी हुई उतनी मुसलमानों के खिलाफ 
नहीं, जैसाकि गुरू गोविंद सिंह के समय में था। 
कान्ह सिंह नाभा का 899 का हम हिन्दू नहीं” 
स्मरणीय है। यह ईसाइयत के खिलाफ भी नहीं 
था। इस अफवाह के बावजूद कि चार सिक्‍्ख 
बच्चों को ईसाइयत में धर्मातेरित किया गया, 
जिसने सिंह सभा को आंदोलित किया। स्वाभाविक 
रूप से हममें से अधिकांश के ध्यान देने योग्य यह 
भी है कि ऐसा क्‍यों हुआ? सिक्‍्खों के इतिहास में 
उम्रवाद का काल मुसलमानों की शत्रुता के खिलाफ 
था। लोकप्रिय सिक्ख, लोकगीतों में औरंगजेब और 
अहमदशाह अब्दाली दोनों विस्तृत रूप में राक्षत्ती 
रहे हैं। यह तर्क करना सत्याभासित है कि सिक्यों 
का प्रारंभिक करणीय और अकरणीय मुसलमानों 
को प्रतिद्वन्द्री संस्कृति का अन्य मानकर निर्मित 
. किया गया है। केश न कटाने और युद्धक लोहे 
(सास तौर से तलवार) रखने के निर्णय के 
साथ-साथ सिक्‍खों को हुक्‍्का पीने और मुसलमान 
औरतों के साथ यौन संबंध रखने से भी मना 
किया गया था। कड़ा (लोहे की चूड़ी), कंघा 
(कंघी) या कच्छा (लंगोट) का कोई जिक्र नहीं 
है। यह निश्चित रूप से सत्पाभासित है कि कंघा 
पगड़ी में छिपा हुआ होता था। यह पता करना 
इतना आसान नहीं हैं कि कोई आदमी लंगोट 
पहने है या नहीं। लेकिन यह असंभव है कि ये 
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चीजें किसी महत्व की रही होंगी जैस़ाकि पहले के 
रहितनामों में इनका उल्लेख नहीं है। 

बालों को न कटवाने पर जोर देने की 
वैधता इस बात से पैदा हुई होगी कि तिक्ख ज़ड़े हो 
सकें और उनको मुसलमानों के विरूद्ध लड़ाइयों में 
गिना जा सके और साथ ही उनकी दृश्यता संभव 
हो तथा संकट के क्षणों में उनका भागना मुश्किल 
हो। पिक्ख इतिहास के अनुसार 47वीं और 8वीं 
सदी के उत्तरार्द्ध का संकट मुस्लिम शासकों और 
आक्रमणकारियों के द्वारा प्रत्यारोपित था। मेक्लार्ड 
का मानना है कि हुक्का पीने के विरुद्ध नियम 
संभवत: मुस्लिम जीवन पद्धति के नकार की 
उत्पति थी। क्योंकि आजकल हुक्का निषेध तमाम 
किस्म के तम्बाकू पर आरोपित है। बाद के वर्षो में 
मुस्लिम जारतों के साथ यौन व्यापार पर लगाया 
गया निषेध भी परस्त्री गमन को रोकने का एक. 
सामान्य तरीका हो गया। 

अकाली आंदोलन में, जिसका सिंह सभा के 
समय में अनुसरण किया गया, हम पिक्ख आग्रह 
की निरंतरता पाते हैं कि वे एक पृथक धार्मिक 
समुदाय हैं और वे कि निश्चित रूप से हिन्दू नहीं 
हैं। यह दृष्टिकोण आगे और भी अच्छी तरह से 
स्पष्ट हो जाएगा, यद्यपि इस समय इसने गरीब 
सिक्‍्ख किसानों को प्रेरित किया है कि वे गुद्द्वारों 
को हिन्दू महंतो के नियंत्रण और उनकी मूर्ति पूजा 
पद्धति से मुक्त कराने का प्रयास करें। जब प्िक्ख 
इसे पंजाब की गलियों और खुले मैदानों में ले गए, 
तब शहीद होने की उनकी उत्सुकता के प्रचुर 
प्रमाण मिले। (उदाहरण के लिए, गुर का बाग, 
प्रतिरोध 922) | 
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लेकिन उनका आंदलोन स्पष्टतया एवं 
आग्रहपूर्वक अहिंसक और गैर शहीवी था। यह 
वास्तव में एक सुविदित तथ्य है कि गाँधी ने 920 
के अकाली आंदोलन की भारत के प्रथम अहिंसक 
आंदोलन के रूप में सराहना की थी। सिकखों के 
खाते में यह अहिंसा आसानी से नहीं आ सकी थी: 
हिंसक होने के लिए निश्चय ही बहुत बड़े प्रलोभन 
होने चाहिए। मैं आश्वस्त हूँ कि मैंने कहीं एक 
टुकड़ा पढ़ा था जिसमें इसकी व्याख्या थी कि प्रथम 
अकाली आंदोलन में सिक्‍खों ने इतने मनोयोग से 
हिंसा का परित्याग करने का चुनाव क्यों किया। 
जब इस टुकड़े को पढ़ा तो मुझे विश्वास हुआ कि 
यह हमें उसी तीव्रता के साथ बताएगा जिससे 
सिक्‍्खों की भागीदारी द्वारा उन दिनों गुरु तेगबहादुर 
की शहादत को याद किया जाता था। 

लेकिन 980-84 के वर्षों में एक सिक्स 
होने का मतलब क्या था? जब तक कोई भिंडरावाले 
समूह का कट्टर सदस्य नहीं बन जाता वास्तव में 
यह बहुत लज्जित महसूस्त करता था। यह लोगोंवाल 
और अकाली दल के लिए आवश्यक रूप से सच 
लगता है कि सामान्य सिक्‍्खों के बीच यह क्रांति 
बहुत अधिक होनी चाहिए। मैं उन वर्षों में सिक्ख 
घरों में जाने की बात याद करता हूँ और इस तथ्य 
से आक्रांत होता हूँ कि इन मध्यवर्गीय घरों में से 
बहुतों के यहाँ नए किस्म के सिक्‍्ख इतिहास की 
पुस्तकें शोभा बढ़ा रही थीं। ऐसा भी नहीं कि 
किसी एक ही लेखक की पुस्तक हों, गोपाल सिंह या 
खुशवंत सिंह या ए. एस. बनर्जी को प्राथमिकता 
मिली थी, ध्यान देने की बात यह है कि वहां 
लगभग सभी के यहाँ सभी पुस्तकें नई थीं। 
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मैंने कई बार यह पूछा कि सिक्ख मत और 
सिक्‍्ख इतिहास पर उन्हें इतनी सारी पुस्तकें 
खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी तो आमतौर से 
जवाब था, हम जानना चाहते हैं कि यह सब कुछ 
हमारे साथ क्‍यों हो रहा है। अधिकांश लोगों की 
तरह सिक्‍खों ने भी अनुभव किया कि अगर वे एक 
समुदाय के रूप में धुवीकृत होते हैं तब समस्या का 
समाधान संभवत: सिक्‍ख धर्म और संस्कृति में 
खोजना होगा। दूसरे, यह भी स्पष्ट है कि उनके 
पास बहुत सूक्ष्म विचार हैं कि दूसरे की अपेक्षा एक 
को पगड़ी बाँधना (जिसे बहुतेरे नहीं करते), या 
पंजाबी बोलना या कि वे प्रत्यक्षत: सिक्‍्ख परिवार 
में पैदा हों, अथवा कि वे ग्रंथ साहिब की पूजा करते 
हों (बिना इसके सारांश को जाने हुए) या कि वे 
दस गुरुओं का सम्मान करते हों। 

इस प्रकार लिक्ख अस्मिता ढीली-ढाली बनी 
और क्‍यों नहीं? अपनी सुस्पष्ट परिभाषित छवि 
को दिखाने का सिक्‍खों के लिए 980 को प्राथमिकता 
देने का कोई अच्छा कारण नहीं हैं। अधिकांश 
सिक्‍्खों के लिए सिंह होना या सिक्‍्ख आचरण 
करना कुछ-कुछ सुस्पष्टता और प्रथाओं का पालन 
करना था। यह आदिम अस्मिता का एक प्रकार था 
जिस पर 980 तक सिक्‍सों का स्वामित्व कायम 
रहा अथवा और स्पष्ट करें तो 984 के ऑपरेशन 
ब्लू स्टार तक। 


980 के दशक में आतंकवाद का विकास 


ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वह सब कुछ बदल 
गया, नवम्बर में राष्ट्रीय स्तर पर सिक्‍लों की 
हत्याओं के तुरंत बाद जिसका' अनुगमन किया गया 


धर्म और समाज : एक राजमीतिक विचलन 


80] 





था। सिक्‍्ख अस्मिता तीखी हुई। असंगत चेतना के 
स्तर पर वे एक जुट हुए अगर किसी अन्य गुर ने 
गुए गोविंद सिंह के बाद उल्लेख किया तो वे गुरु 
हरगोविंद थे जो अपनी धर्मपरायणता, यहाँ तक कि 
मीरी-पीरी सूत्रीकरण की भूमिका के लिए उतने 
नहीं जाने जाते। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मीरी 
और पीरी राजनीति की उग्र दिशा को दोषमुक्त 
और वैधता प्रदान करते हैं जैसाकि वे सिक्स 
सम्प्रदाय के राजनीतिकरण द्वारा कर रहे हैं। और 
फिर भी ऐसे सिक्‍खों की बड़ी संख्या को स्वीकार 
है, यह आतंकवाद था, लेकिन छरुढ़िवाद नहीं। यह 
प्रिन्नता आज सिक्‍ख अस्मिता की गैर सिक्‍्ख 
अवधारणा में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अपनी 
परम्परा की नवीनता के बावजूद सिक्‍खों ने कभी 
रूढ़िवाद का अनुपालन नहीं किया। पंजाब के 
अधिकांश हिस्सों में 992 के दौरान, हालांकि 
आतंकवादियों ने स्कूली बच्चों पर एक विशेष 
परिधान लादने का प्रयास किया जिसमें उन्हें 
सफलता भी मिली, लेकिन उनकी सफलता लोकप्रिय 
नहीं हो पाई, बल्कि यह आतंकवादी प्रतिहिंसा के 
भय का परिणाम थी। उन दिनों पंजाब में अव्यवस्था 
का वातावरण व्याप्त था, ऐसा मौका दिया ही क्‍यों 
गया? यह पर्याप्त रोचक है, यहाँ तक कि 960 के 
दर्शक में पंजाबी सूबा के लिए चल रहे आंदोलन के 
दौरान, जिसे पंजाब में मास्टर तारा सिंह और 
अकाली दल का नेतृत्व प्राप्त था, कहीं भी रूढ़िवाद 
नहीं था, अलगाव की कोई आवाज नहीं थी और 
वस्तुत: सिक्‍्ख अस्मिता के रूप में सिकख अस्मिता 
बेशक शिधिल रूप में सूत्रीकरण से गुजर रही थी। 
निश्चय ही आतंकवाद घनीभूत कारक नहीं था 


और जब दर्शन सिहं पेरूमान चंडीगढ़ की प्राप्ति के 
लिए उपवास्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए तो इसे 
आतंकवादी की मृत्यु की अपेक्षा एक शहीद के 
जीवन के त्याग के रूप में देखा गया | 

अत: अगर हम हाल के वर्षों में सिक्‍्ख 
अस्मिता को उग्र हिन्दु विरोधी धार के कुछ 
कारणों को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो 
समकालीन घटनाओं के जीवित संदर्भों में झाँकना 
आवश्यक है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ इस तथ्य को 
छिपाया नहीं जा रहा है कि उग्रवाद का हिन्दू 
विरोधी प्रभामंडल ब्लू स्टार के उपरांत सिक्स 
अस्मिता से कितना भिन्‍न था। यह विगत में क्या 
था। और 870 और 925 के बीच यह कया था। 
ऐसा नहीं है कि अगर सिक्ख मत के अन्य विशिष्ट 
रूप, उदाहरण के लिए इसका मुस्लिम-विरोध 
अदृश्य हो गया था। वे सभी मौजूद थे लेकिन वे 
सिक्‍्खों की चेतना पर जानबूझ कर लादे नहीं गए 
थे। वे, जैसाकि वे थे, कभी-कभी अदृश्य रूप में 
खड़े हुए और नियमित रूप से अवलोकित किए 
गए, या जैसे-तैसे बिना किसी भावनात्मक 
लगाव के। 

सिक्‍खों का यह हिन्दू-विरोधी उग्रवाद सिक्स 
संस्कृति का परिणाम नहीं था, न ही गुर गोविंद 
सिंह द्वारा निर्देशित था बल्कि अटल रूप में यह 
अंध एवं तार्किक भावावेश के कारण संभव हो 
सका। वास्तव में अधिकांश पेशेवर सिक्‍्ख उम्रवादी 
'इस पर बहस करना चाहते हैं कि यह एक समस्या 
थी, लेकिन मेरे विचार से यह उग्र सिक्ख अस्मिता 
का उभार हिन्दू (एक संप्रदाय के रूप में) सरकार 
और सिक्‍्ख राजनेताओं के समकालीन विशेष 
अंतर्सबंध की उपज था। 


02 


'र-ब2०-2 ७.७५» ---ारनम५७---ननकन सजा +4333५3-++3५३+ नम >कन+3० ७ नकमम५+ नमन कान क५+५+++ पान व +++3 3५ +++ न नानक नमन न नम म पक नर करन 333 ननान-ं न न मनन न नम 3+३+39333++ननन-ननआ« नम ननन-+- न नम +आामपन% न ५ ना७+++>ेमषा «पक. 





आपरेशन ब्लू स्टार के पहले आकाली दल 
के बहुत से वरिष्ठ सदस्यों, यहाँ तक कि भिंडरावालि, 
ने इंदिरागाँधी को आदरणीय शब्द बीबी द्वारा 
संबोधित किया है। बहुत बार मैंने उनमें से कुछ 
को कहते हुए सुना कि अगर केवल “बीबी” ने 
स्वर्ण मंदिर आकर समझाया होता और सिकक्‍तों से 
बात की होती तो निश्चित रूप से उनको कारण 
दिखाई पड़ता। यहाँ तक कि आपरेशन ब्लू स्टार 
के बाद ऐसे बहुत लोग थे जो सोचते थे कि इंदिरा 
गांधी को उनके सलाहकारों ने गुमराह किया और 
उनमें से बहुत से सिक्‍्ख भी थे। 

लेकिन नवम्बर 984 के बाद, भारत सरकार 
गा राजीव सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह 
गई थी बल्कि वह एक हिन्दू सरकार थी। राजीव 
गाँधी ने आतंकवादी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से 
आगे बढ़ाने में मदद की, प्रधानमंत्री चुने जाने के 
तुरंत बाद अपनी पहली सार्वजनिक सभा में उन्होंने 
घोषणा की कि जब कोई विशाल पेड़ धराशागी 
होता है तो धरती हिलने लगती है। पिक्‍्खों ने इस 
वक्तव्य का यह अर्थ ग्रहण किया कि इंदिरागाँधी की 
हत्या के बाद होने वाली हत्याएं स्वाभाविक परिणाम 
थीं और इस पर दु:ख प्रकट करने और दण्डित 
करने की आवश्यकता नहीं हैं। 

वर्तमान सिक्‍्ख अस्पमिता में उग्रवाद के 
विकास का विस्तार इसी संदर्भ में ढूँढना चाहिए। 
पहला, अल्पसंख्यक होने का उनका अहसास केवल 
संख्याओं के संबंध में ही नहीं था, बल्कि यह भी 
अहसास जुड़ा कि बहुसंख्यक हिन्दुओं द्वारा उस 
समुदाय पर यह एक सामूहिक अत्याचार था। बहुत 
से सिक्‍खों के लिए राष्ट्र-राज्य, निष्पक्ष मध्यस्थ के 
रूप में अस्थायी रूप से अपना महत्व खो बैठे, जो 
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लड़ाकू समुदाय के ऊपर बना रह सकता था। 
अत; वर्तमान सिक्‍ख अस्मिता को समझने के लिए 
मुख्य रूप से सिक्‍ख धर्मग्रंथों की ओर जाना भ्रामक 
होगा और तब एक रेखीय तर्क को ढूँढ़ने की 
कोशिश करनी होगी जो आज सिक्‍ख धर्म से 
सिक्‍्ख उमग्रवांद और विगत वर्ष के सिद्धांत को 
जोड़ता है। 

प्रथम चरण में, जैसा हमने अभी कहा हैं, 
सिक्‍्ख मत और नानक पंथियों के कट्टर हिन्दू 
और मुस्लिम जीवन पद्धति के विरोध में खड़े हुए। 
बाद में, सिक्ख मत ने नानक पंथियों को पीछे 
छोड़ दिया और गुरुगोविंद सिंह के समय से उग्र 
मुस्लिम विरोध का स्वरूप धारण किया | यह बहुत 
कुछ महाराजा रंजीत सिंह के समय तक चला। 
तब शांति का समय आया जिसे 870 के दशक में 
सिंह सभाओं ने भंग कर दिया जहाँ महत्वपूर्ण 
मुद्दा सिक्‍्खों को सांस्कृतिक रूप से हिन्दुओं से 
अलग करना था। 940 के दशक में, विभाजन 
तक सिक्‍्ख अस्मिता ने पुनः मुसलमानों के विरुद्ध 
अपनी शत्रुता को केन्द्रीयकृत किया। पाकिस्तान 
का अकाली विपक्ष इसी सांस्कृतिक स्मृति से परिचालित 
होता धा। 950 और 60 के दशक का पंजाबी 
सूबा आंदोलन उम्र सिक्‍्ख परम्परा को किसी 
सार्थक सीमा तक जीवित नहीं रख सका, लेकिन 
दूसरे क्षेत्रीय समुदायों के साथ समानता की खोज 
की। यद्यपि कम से कम एक संबंध शहादत थी, 
फिर भी तब, पेरूमान के नाम से कोई उमग्रवाद 
नहीं था जो बाद में घटित हुआ। 

980 के दशक का उग्रवाद भी धीरे-धीरे 
विकसित हुआ, आपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसने 
वह रूप धारण किया और नवम्बर 984 के 
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नरसंहार से पुष्ट हुआ। इस प्रकार सिक्ख अस्मिता, 
जो सभी कालों में सत्याभासित होती है, की खोज 
उचित नहीं होगी बल्कि इसकी बजाय यह पूछना 
कि अन्य सिक्‍्ख होना क्‍या है। इस तरह के सवाल 
साधारण व्याख्या के प्रभाव क्षेत्र से हमें दूर ले जाते 
हैं कि सभी प्रकार के जातीयतावादियों और 
सम्प्रदायवादियों के साथ पेशेवर सिक्‍्ख उम्रवादी 
समझना पसंद करते हैं। 


सांस्कृतिक श्रेष्ठता: एक समीक्षा 


हाल के आलेख में थियोडॉर शानिन हमें बताते हैं 
कि सोवियत विज्ञान अकादमी ने सोवियत संघ में 
जातीयता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में 
हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, 
जिसका मर्म था जातीयता को सांस्कृतिक रूप से 
आत्म-पुनरूत्पादक के रूप में देखना, जिसके 
व्यावहारिक प्रतिमान का ढाँचा सामूहिक स्व-अस्मिता 
से जुड़ा हो, जो उत्पाद की शक्तियों और संबंधों से 
सार्थक रूप में स्वायत्त हो शानिन (989, 43) 
सोवियत अकादमिकों ने इस प्रकार जातीय (या 
सांस्कृतिक) प्रघटना की बृहत्तर वास्तवकिता, 
सामंजस्य और स्वायत्त आकस्मिक शक्ति के अनुरूप 
देखा (वही:45) वस्तुत इस दृष्टिकोण की पाश्चात्य 
नेतत्वशास्त्र में एक लम्बी परम्परा है और यहाँ 
तक कि इसने युवा विद्वानों में भी अपनी चमक 
बनाए रखी है जो भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों में 
विशेषज्ञता रखते हैं। मिसाल के तौर पर, मिखाइल 
लाम्बेक कहते हैं कि मालागासे के मेमोटे कुरान 
द्वारा पूरी तरह आप्लावित हैं जिसका अर्थ प्रवीण 
धार्मिकों के माध्यम से उन्हें समझा दिया गया है। 
जबकि यह व्याख्या करने में उनकी मदद नहीं 


करता कि वही धार्मिक प्रवीणता अनुकूल दृष्टि से 
ग्रहण नहीं करते हैं जब एक बार वे राजनीति में 
दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। यह वस्तुत: एक 
सुस्पष्ट अंतराल है विशेष रूप से अगर कोई अपने 
निबंध का प्रारंभिक वाक्य याद करे जो साफ-स्ताफ 
कहता है- बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्हीम | इस्लामी 
जगत में सभी कुछ इसी रूप में शुरू होता है, 
पुस्तक, प्रार्थना, यात्रा, जीवन (लाम्बे 990:23) 
इस स्थिति के बिल्कुल अनुरूप लाम्बेक बाद में 
कहते हैं कि गिनती में सही पद्धति क्या है, इस 
मामले में लोकप्रिय मत यह था कि किसी को भी 
धार्मिक पंडितों का अनुसरण करना चाहिए (वही 
3]) लेकिन जब यह राजनीति में आता है तो 
इस्लामी मेमोटे के बीच यह विचार बनता है : एक 
वरिष्ठ धार्मिक पंडित को बड़े पैमाने पर सम्मान 
दिया जाना चाहिए, बल्कि यह अनुभव किया गया 
कि उसे धार्मिक मामलों में ही लगा रहना चाहिए, 
राजनीति में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए 
(वही:34) निश्चित रूप से यहाँ कुछ अस्पष्टता 
है। अगर सभी मानवीय क्रियाकलाप धार्मिक ग्रंथों 
के अनुरूप चलें (वही:23) यदि इस्लामी मेमोटे में 
यात्रा, प्रार्थना, जीवन सभी कुछ धर्म के अनुकूल 
हों, तो निश्चित रूप से राजनीति (जो जीवन का 
एक अंग है) भी इस प्रकार धर्म द्वारा नियंत्रित 
होगी और धार्मिक पंडितों द्वारा शामिल होगी। 
दूसरी तरफ डेविड लैन जिम्बाबे में गुरिल्ला 
आंदोलन पर किए गए एक अध्ययन में इतने 
सावधान हैं कि धार्मिक और अधार्मिक क्षेत्रों में 
भिन्‍नता बताते समय अपनी दृष्टि को कमजोर 
नहीं होने देते। परम्परा की भूमिका की परीक्षा 
करते हुए, इस मामले में जिम्बाबे में मध्यस्थ के 
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रूप में लेन ने स्पष्ट किया है कि भाव माध्यम 
अथवा अस्वीकृत राजनीतिक प्रभाव का व्यापक 
अंश होता है (लैन 985:38)। ये भाव माध्यम 
गुरिल्ला युद्ध को आसान और तीव्र बनाते हैं 
(वही, 65), विद्रोहियों के साथ अपना गठबंधन 
करके। वे लोग जिनका रोडेशियन सरकार के 
'साथ संबंध था अथवा यहाँ तक कि पश्चिमी कपड़े 
पहनते थे और फैक्टरी का भोजन करते थे, 
गुरिल्लाओं की नणर में संदिग्ध हो गए थे। 
(वही:।89)। इसलिए ऐसा नहीं है कि होंडोरस 
गुरिल्ला आंदोलन की धार थे। ऐसा इसलिए था 
क्योंकि वे पहली नजर में गुरिल्ला समर्थक थे कि 
वे गुरिल्ला हत्याओं को वैध ठहराने में समर्थ थे 
और विद्रोहियों के विश्वास को मोड़ने में सक्षम। 

लैन के मामले में जातीयता/संस्कृति/ धर्म 
(शानिन को दुबारा उद्धृत करते हुए) स्वायत्त 
आकस्मिक शक्ति के साथ (वही:45) सांस्कृतिक 
आत्म अनुवंचन की व्यवहारिक पद्धति के रूप में 
इसके परे नहीं आता (शातिन 989:43) लाम्बेक 
से भिन्‍न लैन अधिक सफलता के साथ सांस्कृतिक 


और धर्म निरपेक्षता के बीच संबंधित क्षेत्रों के प्रभाव * 


को अलग करने में समर्थ हैं। सांस्कृतिक विचलन को 
स्वायत्वता आकस्मिक शक्ति प्रदान किए बिना भाव 
माध्यम के इस मामले में, जैन कहते हैं कि वे किसी 
तरह गुरिल्लाओं के लिए सहायक थे और उनके 
द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की किस्मों को मिलाकर 
किस तरह उपयोग किया गया। बल्कि केवल गुरिल्ला 
विकल्प के साथ निर्णायक रूप से खड़े थे। 

अपने नए आलेख में स्टेनली तांबिया ने 
मौखिक स्तर पर जातीय राजनीति की बहुत 
महत्वपूर्ण ढंग से समीक्षा की हैं। सोवियत विद्वानों 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
४2एएएएएएएए"ल्‍स्‍शाशशशशनाशाशश/णनननााानभातात, नम 


से भिन्‍न अथवा नृतत्वशास्त्रीय परम्परा की मुख्य 
धारा से अलग, ताम्बिया बहुत स्पष्ट रूप से 
कहते हैं. 

यद्यपि अभिनेता स्वयं के बारे में कहते हैं 
कि अगर सभी समय के लिए जातीय सीमाएँ स्पष्ट 
और परिभाषित हों, और आत्म पुनरूत्पादित परिबद्ध 
समूह के रूप में जातीय सामूहिकता के बारे में 
सोचें, गतिशील एवं प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य से भी यह 
स्पष्ट है कि जिसके उदाहरण नए सदस्यों को 
जोड़ने के लिए अस्मिता परिवर्तन और सामूहिक 
अस्मिता की कसौटियों का पैमाना बदलता रहा है 
(ताम्बिया 4989:355-56 )। 

जातीय पहचान, और साम्प्रदायिक पहनावा 
भी इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से न तो 
स्वरचित है और न ही इसमें लम्बे अंतराल तक 
कोई एका होता है। ताम्बिया आगे यह भी तर्क 
करते हैं इस प्रकार का कोई भी आंदोलन सिर्फ 
सांस्कृतिक ऊर्जा मात्र से ही प्रेरित नहीं होता अपितु 
इसके कारकों में गैरसांस्कृतिक या निरपेक्ष चीजें 
भी हैं। ताम्बिया उल्लेख करते हैं वर्तमान समय के 
तमाम जातीय द्वन्द छोटे होते जा रहे आर्थिक 
क्षितिज और राजनीतिक पंक्तिबद्धता के अर्थ में वे 
एक-दूसरे से मेल खाते हैं। आर्थिक विकास के 
साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं। औद्योगिक 
पश्चिम आंतरिक अड़चन, कृषि संबंधी अर्द्ध रोजगारी 
और शहरों की ओर उत्प्रवास, आदि का विवरण 
एवं लगातार बढ़ता जा रहा अंतर, साक्षरता 
विस्फोट के कारण अपेक्षा रखने वाले भागीदारों 
के बीच बढ़ती बेरोजगारी, अकिंचित बढ़ते जा रहे 
शहरी प्रवर्ग... (ताम्बिया 989, 247) | 
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विचारधारा और व्यवहार 


जातीयता या साम्प्रदागिकता का किसी खास समय 
में उदय समाज के पहले के राजनैतिक लड़ाई के 
इतिहास को खत्म नहीं करता है जबकि अन्य 
विचारधाराएँ निरपेक्ष और साम्प्रदायकि एक-दूसरे 
के विरद्ध फल-फूल रहे हैं। बोर्दू इसको बहुत 
उपयुक्त ढंग से रखते हैं जब वे यह कहते हैं कि 
किसी भी खास समय में उठाया गया कोई भी 
राजनीतिक कदम राजनीतिक माँग और राजनीतिक 
पूर्ति के बीच के द्वन्द्र की उपज है। राजनीतिक पूर्ति 
सोददेशय राजनीतिक विचारधारा से पैदा होती है 
जो उत्पादन के क्षेत्र के पूरे इतिहास (कार्यक्रम 
पार्टी विचारधारा उद्घोषणा आदि) से जुड़ा हुआ 
होता है। राजनीतिक माँग और पूर्ति के संबंधों के 
इतिहास से जुड़ा हुआ होता है (बोर्दू ।985:738) 

आरोपित विचारधारा को समझने के लिए 
स्थिति के इतिहास और संभाव्य ठोस निरपेक्ष 
कारकों, जो खास तौर पर आरोपित विचारधारा 
को जीवनक्षम बनाते हैं के इतिहास का पुनरीक्षण 
करना महत्वपूर्ण है। 

बोर्दू के द्वारा माँग और पूर्ति जैसे शब्दों का 
प्रयोग संभवत्‌ बहुत उपयोगी है क्योंकि यह हमें यह 
सोचने के लिए बाध्य करता है कि किस प्रकार 
राजनीतिक माँग को उत्पन्न किया गया। एकाधिकारों 
का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री इस षद्यंत्र से 
काफी सजग रहते हैं जो एकाधिकारवादी झुकाव के 
हैं। राजनीति कुछ हद तक अर्थशास्त्र के 
एकाधिकारवादी व्यवहार से मिलती-जुलती है। 
राजनैतिक विचारधारा अन्य तमाम विचारधाराओं 
की अलग-धलग कर देती है। इसमें एक केन्द्र होता 
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है, सत्ता की कुर्सी। कोई भी राजनीतिक माँग 
मुश्किल से ही अपने ढोस अनुभवजन्य रूप के 
आने से पहले समझ में आती है । उदाहरण के लिए 
बिहिप या कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लोक माँग नहीं 
है। एक बार ये संगठन अपने रूप में आते ही एक 
खास किस्म की राजनीतिक विचारधारा और 
इसके विकल्प की पूर्ति शुरू कर देते हैं। ओछेपन 
में गए बगैर यही वह तरीका है जिससे जनरल 
मोटर्स या फोर्ड या वोल्वों अपनी नई कारों की 
पंक्तियाँ खड़ी कर पूर्ति करते हैं जिससे बाद में माँग 
उत्पन्न होती है। पूर्ति गलत बाजार योजना पर 
आधारित हो तो उत्पाद नहीं बिकेंगे। ऐसा ही प्राय: 
धार्मिक और धर्म निरपेक्ष विचारधाराओं के साथ 
घटित हुआ है। यद्यपि जोर देने की बात यह है कि 
जमीनी सच्चाई नहीं हैं जो एकाधिकार में उत्पादों 
को निर्धारित करता है अपितु, ये एकाधिकारवादी 
हैं जो सावधानीपूर्वक एक खास किस्म की माँग 
एक खास किस्म की पूर्ति के द्वारा उत्पन्न करते 
हैं। कई अर्थों में राजनीतिक विचारधारा भी 
इसी रास्ते से गुजरती है। जैसाकि यूगेन बेवर ने 
लिखा है, सत्ता का संघर्ष... कुछ लोगों या कुछ 
प्रवृत्तियों के बीच मूक लोगों के ऊपर अपनी 
धाक जमाने के अधिकार के लिए संघर्ष है”' 
विबर 968,58) 

यह अहसास करना हम लोगों के लिए 
आवश्यक है कि एक विचारधारा, जो शुद्ध अनुभव 
और निय्पेक्ष व्यवहारों से पैदा होती है में सीमित 
आकर्षण शक्ति होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
आधुनिक समाज में निरपेक्ष व्यवहार विखंडित हैं । 
ट्रेड यूनियन की चेतना बहुत हद तक निरपेक्ष 
व्यवहारों पर निर्भर करती है। इसलिए कभी-कभार 
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ही बमुश्किल ये वृहत राजनैतिक विकल्प दे पाते 
हैं। राजनैतिक विकल्प के रूप में किसी विचारधारा 
को पनपने के लिए इसमें समाज के विभिन्‍न वर्गों 
के बीच उपस्थित निरपेक्ष व्यवहारों को समाहित 
करने की क्षमता, होनी चाहिए जिससे यह सांकेतिक 
स्तर पर प्रभाव उत्पन्न कर सके और व्यावसायिक 
क्रमिकता और राजनीतिक भाईचारे का संयोग 
हो। स्पष्टता बाहर से चेतना का जुड़ना भी 
आवश्यक है) 

ऐसी स्थिति में किसी का तर्क हो सकता है 
कि प्रभी विचारधाराएँ एक योजना के तहत तैयार 
की गई होती हैं न कि आरोपित । यद्यपि प्राय; ऐसा 
माना जाता है कि आरोपित विचारधाराएँ अपने 
उद्गम में स्वतःस्फूत होती हैं और सूक्ष्म द्रष्टा 
प्रबुद्ध राजनेताओं के द्वारा व्यवहार में आती हैं। 
जैसाकि हमने पहले लिखा है सांस्कृतिक संविधान 
मात्र से राजनैतिक स्तर पर प्रत्यावर्तन के कारण 
ही जातीय विचारधारा नहीं बनती जैसाकि लोक 
जीवन के स्तर पर होता है। राजनैतिक रूप से 
प्रासंगिक होने के लिए इस सांस्कृतिक चेतना में 
निश्चित रूप से निर्णायक परिवर्तन करने होंगे 
तभी इसकी एक छवि उभरेगी। 

यद्यपि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक 
विचारधारा में एक आश्चर्यजनक अंतर है। जातीय 
और साम्प्रदायिक विचारधारा अंतत्तोगत्वा अनुमानित 
“प्राकृतिक भिन्‍नता'” पर आधारित है जबकि 
धर्म-निरपेक्ष विचारधाराएँ “सामाजिक भिन्‍नता”' 
पर आधारित हैं। लेकिन यदि ये आरोपित 
विचारधाराएँ निरपेक्ष क्षेत्र से सम्मिलित हो जाएँ 
और सामाजिक और निरपेक्ष भिन्‍नताएँ तीव्र हो 
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जाएँ तो जान बूझ्कर सुविचारित राजनीतिक 


हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है। यह स्वत: स्फूर्त 
नहीं हो सकता और ऊपर से या बाहर से 
राजनीतिक हस्तक्षेप निश्चय ही बंद होना चाहिए 
जिससे आरोपित विचारधाराएँ चलन में आ सकें, 
उदाहरण के लिए कोई जातीय भी, जो अनुभव 
और व्यवहार के निरपेक्ष संसार में प्रथक क्षेत्रों को 
जोड़ने में पर्याप्त बहुसंयोजी हैं। इसलिए जातीय 
विचारधाराएँ अपनी उत्पत्ति में कभी स्वतः स्फू्त 
नहीं होती, वे कैसे प्राकृतिक हैं उसका महत्व नहीं, 
एक बार वे प्रकट हो जाएं तो उनका निश्चित रूप 
बन जाता है। . ह 


अयात्मक बनाम यंत्रक 


तब यह हमें यंत्रीय बनाम आदिमता की बहस में 
कहाँ तक आगे ले जाएगा? अगर संस्कृति अथवा 
आदिम तत्व, को प्रमुखता नहीं दी जाती है, तो हमें 
यंत्रक दृष्टिकोण का चुनाव आवश्यक रूप से क्‍यों 
नहीं करना चाहिए इस तरह कि वह ब्रॉस से 
संयोजित हो (974,979) यदि हमारा विवाद ऐसे 
ही चलता रहा कि राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न 
और तैयार की गई हैं तब निश्चित रूप से हमें 
यंत्रक स्थिति के लिए चुनाव करना चाहिए। 
त्रयात्मक ढाँचा क्या इसके विरुद्ध हो सकता है? 

लेकिन वास्तव में पर्याप्त कारण मौजूद है 
कि त्रयात्मक अभिगम आदिवादियों यहाँ तक कि 
यंत्रकों दोनों से स्वतंत्र और आलोचनात्मक 
आदिवादियों और संस्कृतिशास्त्रियों के विरुद्ध हम 
पहले ही पर्याप्त कह चुके हैं, अब हम त्रयात्मक 
प्रसंगाधीन अभिगम और यंत्रकों के बीच अंतर पर 
एक सरसरी नजर डालें | 
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यंत्रकों की स्थिति निस्सदेह आदिवादियों की 
दृष्टि से बेहतर है। आदिवादियों से भिन्‍न संस्कृति 
के वाहकों के रूप में कम से कम जघन्य अपराधों 
के कर्त्ता की दृष्टि से हमें दूर रखते हैं। बहुत से 
हिसाबों और षड्यंत्रों के प्रति थे हमें आगाह करते 
हैं जिसमें सभी प्रकार के राजनीतिक संगठन रस 
लेते हैं। दिए गए लोकप्रिय विकल्प कि आरोपित 
आंदोलन सांस्कृतिक आवेगों के द्वारा स्वत:स्फूर्त 
रूप में परिचालित नहीं होते हैं, आश्चर्यजनक नहीं 
हैं कि यंत्रक अभिगम इस प्रकार की लामबंदी 
निर्देश के साथ जबर्दस्ती बनाए जाते हैं। 

यद्यपि ऐसी स्थिति आकर्षक है, राजनीतिक 
नेताओं की प्रस्तुत षड्यंत्रकारी छवि पर वैचारिक 
रूप से ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि उनकी 
अनुयायी जनता हमेशा भोली-भाली होती है। इस 
संस्करण में, यह वस्तुत: आधुनिक भद्रजनोचित 
सिद्धांत हैं, भद्रजन हमेशा नियंत्रण में कहाँ रहते 
हैं। यह संक्षेप में हमें बत्ताता हैं कि निश्चित 
राजनीतिक क्रिया कलाप कैसे श्रेष्ठ बन जाते हैं। 
उनके राजनीतिक उत्थान के पहले, न तो संत 
जरनैल सिंह भिंडरावाले, ना ही बाल ठाकरे इस 
संबंध में किसी सार्थक अर्थ में अभिजन नहीं थे। 
इस संदर्भ में पहले कही गई बात जैसे कि सभी 


विचारधाराओं और कार्यक्रमों की जड़ें नहीं होती ' 


थी, व्युयुक्त है। ऐसा नहीं है कि मानों आरोपित 
राजनैतिक कार्यक्रमों की सफलता के ज्यादा अवस्तर 
हैं। क्योंकि ये अपने सांस्कृतिक संविधानों में ज्यादा 
डूबे हुए होते हैं। अत: योजनाबद्ध तरीके से काम 
करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दो तरह से प्रहार 
होते हैं। प्रथमतः वे कुछ-कुछ अपरिवर्तित 
अभिजातवर्गीय सिद्धांतों का समर्थन करते हैं और 
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दूसरा वे क्रमिक रूप से इनकी विशेषताओं पर 
जोर देते हैं कि ये अभिजात्त नेता लोगों को 
विचारधारा के नाम पर उल्लू बनाते हैं और 
अपने भोले-भाले अनुयायियों को भी। इसलिए 
अभिजात वर्ग सांस्कृतिक चिहनों का द्वेषपूर्ण तरीके 
से प्रयोग करते हैं लेकिन निरीह जनता इन चीजों 
से सम्मोहित हो जाती है। यदि यह तर्क पेरॉट की 
अभिजात वर्ग की समझ के करीब है तो ऐसा 
अपेक्षित ही है। इस संदर्भ में त्रिस्तरीय उपागम इन 
कमियों को दूर कर सकता है। यद्यपि यह स्वीकार्य 
है कि राजनेता माँग उत्पन्न करते हैं लेकिन इन 
माँगों और सहयोगी विचारधाराओं के भविष्य पूर्व 
निर्धारित नहीं होते हैं। अधिकांश मामलों में 
खासकर विशिष्ट जातीय या साम्प्रदायिक क्षणों में 
सफल नेता भावविहवल हो जाते हैं। उदाहरण के 
तौर पर ठाकरे अक्टूबर 966 के शिव सेना के 
उद्घाटन समारोह के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से 
अभिभूत थे। जैसाकि ठाकरे ने कहा, मेरे लिए सब 
कुछ इतनी तीव्रता से घटित हो रहा था इसलिए 
मैंने खुद को लहरों में समाहित कर लिया (प्रुप्ता 
982,73)। इसी प्रकार पंजाब के संदर्भ में भी 
हुआ। यद्यपि भिंडरावाले अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही महान हो सका तो भी केन्द्र के द्वारा नरमपंथियों 
का लगातार सफाया उसे अपने जीवन काल में ही 
एक महत्वपूर्ण नेता बना गया। जवाब में 
जातीयकरण की इस प्रक्रिया ने सिर्फ भिंडरावाले 
को ही सफल नहीं बनाया अपितु बहुत लम्बे समय 
तक अकाली दल (संयुक्त आकाली दल) को अप्लावित 
रखा | इसलिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से अकालियों 
को 980 का चुनाव जीतने की यथेष्ट ऊर्जा नहीं 
मिली। बावजूद इसके आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने 
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एक बड़े सिक्स समुदाय को 982 और खासकर 
ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एकत्रित करने का 
आह्वान किया। इसके अलावा ज्यों-ज्यों त्रिस्तरीय 
उपागम द्विस्तरीय गठजोड़ से बाहर आता है, यह 
स्वयं को बाद के दिनों के अभिजातवर्गीय तिद्धांतकारों 
और आदिम सिद्धांतकारों से खुद को अलग करने 
में सक्षम हो पाता है। ठेठ द्विस्तरीय प्रारूम में 
प्रत्येक मामले की सांस्कृतिक रूप से निश्चित 
शत्रुओं के बीच की प्रतिद्वन्द्िता के संदर्भ में विश्लेषित 
होते हैं। इस प्रकार पिक्ख उग्रवाद को हिंदू और 
सिक्‍्खों की सांस्कृतिक शत्रुता के रूप में व्याख्यायित 
किया जा सकता है। बम्बई में भी मराठियों और 
दक्षिण भारतीयों के बीच के द्वन्द्न को सांस्कृतिक 
समूहों के द्वारा पैदा की गई, प्रतिद्वन्द्िता के रूप में 
समझा जा सकता है। मराठा संस्कृति और वक्षिण 
भारतीय संस्कृति के बीच के संबंध की निकटता 
को सिर्फ आदिमपंथी ही जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक 
रूप से पूर्व निर्धारित शत्रुओं पर द्विस्तरीय विधि का 
आश्रित होना भी आदिमपंथियों का कारनामा है 
और इस बिंदु को और अधिक खगालने की जरूरत 
नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि द्विस्तरीय चश्मे 
योजनाबद्ध तरीकों से काम करने वालों को भी 
मदद पहुँचाते हैं क्योंकि यह अभिजात वर्ग को 
शोषण करने के सांस्कृतिक़ नुस्खे देता है। नेता 
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संस्कृति का द्वेषपूर्ण शोषण कर सकते है लेकिन 
आम जनता सदैव इसे सहज खेल के रूप में 
लेती है। 

इन अर्थों में संस्कृतिवादियों, आदिमपंधियों, 
और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वालों के 
बीच उत्तनी अधिक वैचारिक दूरी नहीं है जितना 
प्राय: समझा जाता है। प्रारूपीय स्तर पर अपनी 
अभिग्रहितीय समझ के हिसाब से एक-दूसरे के 
करीब हैं और यह भी संभव है कि सिद्धांततः इन 
दोनों को एक ही माना जाए। दूसरी तरफ 
ब्रिस्तरीय उपागम एक द्वन्द्वात्मक आंदोलन है जो 
इस मामले में मानवीय क्रिया और संस्कृति में एक 
गतिशील पवित्र रूपाकार को प्रासंगिक बनाने में योग 
देता है। 

अंत में, हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना 
चाहिए कि जातीय या साम्प्रदायिक विकल्प अनेक 
में से एक है, दूसरे राजनीतिक विकल्पों की तरह, 
और इसमें उतार-चढ़ाव है। विश्वास करना कि 
अब हम अटल रूप से जातीय युग में हैं, जीवनी 
के साथ इतिहास को जोड़ना है। इसमें घनघोर 
अहमन्यता और ऐसी अवस्था को धारण करने में 
आत्म गौरव का भाव है। जैसाकि हंगरी के कवि 
दार्शनिक पेट्टोफी ने एक बार गहन अनुभव 
के साथ सूक्ष्म अवलोकन किया था: निराशा... 
अहमन्यता है। 


विवरण 


]. यह वाक्यांश सरदार ख़ान सिंह बाबा से सैंबंधित है जिन्होंने 899 में उसी नाम से बहुत लोकप्रिय परचा लिखा 
था। यह ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, कनाडा के हरजीत पिंह ओबेराय द्वारा पहली बार मेरे ध्यान में 


लाया गया । 


धर्म और समाज : एक राजनीतिक विचलन गा 
नस अबइअअइडसउफ6फफससऊकससफसससससससमइौ--5फ  ब ्डलछसकसकसफफफफऊफ८मसपउसइस-्ाननन- 
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राज्यपाल मुखर्जी के अनुसार पुलिस भी उनसे परेशान थी जब वे पंजाब पुलिस नियमावली को लागू करना 
चाहते थे, जो, दूसरी इस प्रकार की नियमावलियों की तरह, नागरिक प्रशासन द्वारा पुलिस कार्रवाई के निरीक्षण 
का निर्देश करती थी (व्यक्तिगत साक्षात्कार)। मानवाधिकार समूह के द्वारा पंजाब के राज्यपाल मुखर्जी की 
प्रशंसा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर कोई भी मानवाधिकार समूह शासन में किसी व्यक्ति को 
प्रजातांत्रिक मानने में हिचकिचाते हैं। 

यूगेन वेबर इस शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में फ्रेंच राष्ट्रवादियों के अस्थिर राजनीतिक भाग्य के बारे में लिखते 
हैं; 889 में बुलंगवाद, 899 में राष्ट्रवाद, पुन: 909 में राष्ट्रवाद ।... गणतंत्र अपने दशवार्षिक संकट में 
डूब रहा है (वेबर 968 :68)। 905 में न तो राष्ट्रवाद का अंत हुआ जब कुछ लोग स्वयं को राष्ट्रवादी 
बता.रहे थे, पुनर्मतदान को निरापद बनाने में असफल रहे (वही :42)। 

टोरंटों विश्वविद्यालय के एर्नी लाइटमैन कदाचित इस अंश में अपना कुछ प्रभाव पा सकते हैं। 


अर्थव्यवस्था और समाज : ग्रामीण-नगरीय, 
कृषीय-औद्योगिक_ 


सामाजिक क्षेत्र के कई पक्ष हैं: आर्थिक 
राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, शैक्षणिक आदि। 
ये सभी पक्ष एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। 
इनमें से प्रत्येक के अध्ययन के लिये सामाजिक 
विज्ञान की अलग-अलग शाखायें हैं। अर्थशास्त्र 
और राजनीतिशास्त्र क्रमश: आर्थिक एवं राजनीतिक 
विषयों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की 
कई शासायें हैं जो विभिन्‍न सामाजिक पहलुओं का 
अध्ययन करती हैं। जैसे धर्म का समाजशास्त्र, 
शिक्षा का समाजशास्त्र आदि | अर्थव्यवस्था सामाजिक 
जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिये 
समाजशास्त्र के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण 
विषयवस्तु है। समाजशास्त्र की वह शाल्रा जो 
सामाजिक जीवन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन 
करती है उसे आर्थिक समाजशास्त्र के नाम से 
जाना जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्‍न शीर्षक 
आते हैं जैसे कार्य का समाजशास्त्र, अवकाश का 
समाजशास्त्र, व्यवसाय का समाजशास्त्र और विकास _ 
का समाजशास्त्र ह 


0 


' और सामाजिक जीवन के गैर-आर्थिक पक्ष में 
सम्मिलित हैं-- सामाजिक संरचना (अन्त: वैयक्तिक 
अन्तःक्रियाएं और संबंध), राजनीतिक व्यवस्था, 
स्तरीकरण व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था (साम्राणिक 
मूल्य और वैचारिकी)। सामाजिक जीवन के ये 
दोनों पहलू अन्त: संबंधित हैं और एक-दूसरे को 
प्रभावित करते हैं। आर्थिक कार्यगैली का जो रूप 
अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है उसी से साभाजिक 
अन्तः/क्रैया की प्रकृति का निर्धारण होता है। 
आधुनिक व्यवसायों और नौकरियों से पति-पत्नी 
और पिता-पुत्र के परम्परागत संबंधों में व्यापक 
परिवर्तन आया है। परिवारों का आकार छोटा 
हुआ है। संबंधों का स्वरूप जो पहले सत्तावादी 
था धीरे-धीरे परिवर्तित होकर प्रजातांत्रिक हो रहा 
है। आर्थिक एवं सामाजिक मसलों के निर्णय में 
स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है। काम में समय का 
महत्व बढ़ने से परिवार के सामूहिक क्रिया कलाप 
जैसे एक साथ भोजन, मनोरंजन और सोना आदि 
भी प्रभावित हुआ है। भारत वर्ष की कृषीय 
अर्धव्यवस्था में आये परिवर्तन के कारण परम्परागत 
अन्तरजातीय संबंधों, कृषक संबंधों और सामुदायिक 
स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन आया है। कार्ल 


अर्धव्यवस्था और समाज : ग्रामीण-नगरीय, कृषीय-औद्योगिक 


मार्कटस का विचार है कि समाज की अधिसंरचना 
सामाजिक संबंध वैचारिकी दर्शन, मूल्य, नैतिकता) 
का निर्धारण अवसंरचना (उत्पादन प्रणाली, 
उत्पादन संबंध) से होता है। 

यही नहीं कि आर्थिक दशायें ही सामाजिक- 
सांस्कृतिक व्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करती हैं, 
वरन्‌ सामाजिक-सांस्कृतिक दशायें भी अर्थव्यवस्था 
की प्रकृति निर्धारित करती हैं| मैक्स वैबर का मत 
है कि प्रोटेस्टैंट धर्म ने आधुनिक पूँजीवाद के 
विकास में मदद की जबकि हिन्दू धर्म भारत वर्ष के 
आर्थिक विकास में सहायक नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि 
यह धर्म परित्याग, अध्यात्म, मोक्ष और धन संचय 
न करने के मूल्यों पर बल देता है। सामाजिक 
संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। 
यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि योजनाबद्ध 
प्रयासों के बावृजद भारतीय जाति व्यवस्था ने देश 
की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषक संरचना में 
कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने दिया। इस 
प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समाज के आर्थिक 
और गैर-आर्थिक पक्षों में परस्पर निर्भरता है। 
आर्थिक समाजशास्त्र इसी अन्त: संबंध का अध्ययन 
करता है। प्रस्तुत निबंध में इसी प्रकार के अन्त: 
संबंधों का विश्लेषण भारतीय समाज के संदर्भ में 
किया गया है। 

आरम्भिक अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास की 
व्याख्या विशुद्ध रूप से आर्थिक चरों जैसे भूमि, 
श्रम, पूंजणी, उपभोग और बचत के आधार पर की 
गयी है। एडम स्मिथ श्रम पर बल देते हैं और श्रम 
को ही धन एवं मूल्य का स्रोत अथवा कारण 
मानते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स ने अपनी 
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उपभोग, बचत और निवेश की संकल्पनाओं के 
आधार पर यह मत व्यक्त किया कि अठारहवीं 
शताब्दी के आरम्भ तक की लम्बी अवधि में औसत 
व्यक्ति के जीवन स्तर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं 
हुआ और इस प्रगति शून्यता के दो प्रमुख कारण 
थे-महत्वूपर्ण तकनीकी सुधार का न होना और 
पूँजी संचय का अभाव। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की 
दृष्टि में आर्थिक विकास वह स्थिति है जिसमें बचत 
(संचय) की दर में वृद्धि होती है जिसका निर्धारण 
पूँजी और श्रम तथा भूमि के अनुपात से होता है। 
अर्थात्‌ वह राज्य अविकसित है जिसमें पूँजी का 
अनुपात भूमि एवं श्रम से कम है। 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थशास्त्र के 
परिप्रेक्ष में क्रांतिकारी मोड़ आया। विशेष रूप से 
तब जब अर्थशास्त्रियों का ध्यान विकासशील देशों 
की विकास की समस्याओं की ओर केन्द्रित हुआ। 
उन्हें एहसास हुआ कि आर्थिक विकास की समस्याओं 
को सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था से अलग स्वतंत्र 
रूप से आर्थिक आधार पर नहीं समझा जा सकता 
है क्योंकि आर्थिक विकास की अधिकांश समस्याएं 
गैर-आर्थिक हैं जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक 
और मनोवैज्ञानिक| यदि भारतीय समाज का 
संदर्भ लें तो पायेंगे कि जाति एवं व्यवसाय में 
सहसंबंध रहा है और भूस्वामित्त और कृषक 
संबंधों पर जाति-व्यवस्था का सीधा प्रभाव रहा 
है। आज व्यापक सामाजिक परिवर्तन के बाद भी 
इस परम्परागत अन्त: संबंध में पर्याप्त निरन्तरता 
दिखाई पड़ती है। हम इस तथ्य से भलीभॉति 
परिचित हैं कि देश की आर्थिक विकाप्त की दर 
में सापेक्ष कमी आई है। धीमी विकास प्रक्रिया का 
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कारण जितना प्रतिकूल सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिस्थितियां हैं उतना भौतिक संसाधनों की 
अपर्याप्तता नहीं है। इस बिन्दु पर आगे विस्तार 
से प्रकाश डाला जायगा। 


ब्रितानियाँ शासन के पूर्व की अर्थव्यवस्था एवं 
समाज 


अंग्रेजी शासन से पूर्व तक भारतीय गाँव आर्थिक 
दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर थे और एक मूल 
आर्थिक इकाई के रूप में काम करते थे। मैटकाफ 
ने भारतीय गाँव को लघु गणतंत्र कहा है। गाँव में 
अधिकांश लोग कृषक थे। उनके बीच भूमि का 
वितरण गाँव समिति करती धी। कृषक परिवार 
सामूहिक श्रम द्वारा खेती करता था और जमीन 
पर उसका परम्परागत अनुवांशिक अधिकार होता 
था। राजा अथवा बिचौलिये ग्रामीण समुदाय को 
गाँव की जमीन से बेदखल नहीं करते थे। 
कभी-कभी राजाओं के बीच आपस में संघर्ष होते 
थे यह स्र्ष कृषक से लगान या किसी तरह का 
भुगतान प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त करने के 
लिये होता था। कृषि उत्पादन गाँव की आवश्यकताओं 
की पूर्ति मात्र के लिये होता था। आवश्यक रूप से 
उत्पाद का एक अंश सम्प्रति मालिक को देना पड़ता 
था। 

कृषक परिवारों के अतिरिक्त गाँव में 
औद्योगिक कार्य करने वाले भी होते थे, जैसे 
लुहार, कुम्हार, बढ़ई, धोबी, तेली, नाई, मोची 
आदि। ये शिल्पी जातियाँ थीं जो अपना पेशा मात्र 
गाँव के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
ही करती थीं। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों का 
विनिमय गाँव तक ही सीमित था और गाँव की ही 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


जनसंख्या लगभग समस्त उत्पाद का उपभोग करती 
थी। गाँव के शिल्पी को गाँव से ही कच्चा माल 
उपलब्ध हो जाता था और इस दृष्टि से भी गाँव 
आत्म निर्भर थे। कृषि एवं उद्योग के उपयोग में 
आने वाले उपकरण सरल एवं निम्न श्रेणी के होते 
थे और हस्तचालित थे। | 

भारतीय समाज-व्यवस्था ऐसी थी जिसमें 
व्यक्ति पूर्णतया जाति परिवार तथा गाँव पंचायत के 
आधीन था और उनके द्वारा निर्धारित नियमों एवं 
निर्देशों का अनुपालन करता था। गाँव की 
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में इन्ही संस्थाओं के प्रति 
उसके दायित्व थे। व्यापारियों तथा व्यवसायियों के 
दायित्व व्यापार संघों के प्रति भी थे। जमींदारी 
अधिकार घनिष्ठ रूप से जाति अथवा गोत्र-प्रमुख 
से संबद्ध था। एक स्थान के जमींदार बहुधा एक 
ही जाति के हुआ करते थे। जमींदारों की शक्ति 
आर्थिक ही नहीं सैनिक भी थी। इसलिये उनकी , 
राजनीतिक शक्ति को नजरअन्दाज नहीं किया जा 
सकता था। जमींदारी अधिकार स्वयं एक सम्पत्ति 
के रूप में था जिसका क्रय-विक्रय भी हो सकता 
था। जमींदारी को खरीदने वाले अधिकांशत: 
अधिकारीगण थे। व्यापारियों द्वारा जमींदारी क्रय 
करने के उदाहरण कम मिलते थे। जाति आर्थिक 
संगठन की प्रमुख निर्धारक संस्था थी। यातायात 
और संचार के आधुनिक साधनों के अभाव में गाँव 
के लोगों का बाहरी दुनिया से सम्पर्क बहुत कम 
था। प्राकृतिक आपदा से ग्रामीण जीवन को खतरा 
बना रहता था। ग्रामीण सामाजिक संगठन जातिगत 
संस्तरण पर ही आधारित था। इसलिये व्यक्ति की 
सामाजिक हैसियत और उसके कार्य प्रदत्त प्राकृतिक 
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होते थे, अर्थात्‌ जन्म से निर्धारित होते थे। वह 
सामाजिक प्रतिबंधों और सोस्कृतिक निषेधों का 
पूर्णया सम्मान करता था। परिवार का आकार 
बड़ा होता था जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक ही 
आवास में निवास करते थे। उनके संबंधों का 
स्वरूप सत्तावादी था। सर्वोच्च सत्ता ज्येष्ठतम 
पुरुष सदस्य में निहित थी। परिवार के सम्मुख 
व्यक्ति का स्थान गौण था। व्यक्ति की सामाजिक 
हैसियत एवं प्रतिष्ठा निर्धारित होती थी उसके 
. परिवार की हैसियत एवं प्रतिष्ठा से | गाँव सदियों से 
अंधविश्वासों, धार्मिक रहस्यों और संकीर्ण रूढ़िगत 
धारणाओं में जकड़ा हुआ था। ऐसा था मध्यकालीन 
भारत का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक 
जीवन | इस तरह की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था 
में ऐसे व्यक्तित्व के उभरने की सम्भावना बहुत 
कम थी जिसमें विवेकशीलता हो, जोखिम उठाने 
की प्रवृत्ति हो, विकास के नये मार्ग चुनने की 
मनोवृत्ति हो और नेतृत्व प्रदान करने की प्रतिभा 
हो। 

पूर्व उपनिवेशीय भारत वर्ष में ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था, जिसका विवेचन हमने ऊपर किया, 
के समानान्तर शहरी अर्थव्यवस्था भी थी। परन्तु 
नगर बहुत कम थे और जो थे उनके आकार 
छोटे थे। सामान्यतया तीन प्रकार के नगर थे; 
राजनीतिक, धार्मिक-सांस्कृतिक और व्यापारिक। 
राजनीतिक नगर वे थे जहां साम्राज्यों की 
राजधानियाँ होती थीं। इस नगर में प्रमुख रूप से 
शासन से संबंधित अधिकारीगण, सैनिक तथा 
विशेष प्रतिभा वाले लोग जैसे शिल्पकार, वास्तुकार, 
चित्रकार, गायक कवि आदि रहते थे। बनारस, 
मधुरा, पुरी जैसे अन्य नगर थे जिनका धार्मिक 
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महत्व था। इन नगरों में उनका स्थायी निवास 
था जो आने वाले तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते थे। तीसरी श्रेणी में व्यापारिक 
महत्व वाले नगर थे जो व्यापार की सुविधा के 
लिये स्थापित हुये। औद्योगिक उत्पाद का परिवहन 
प्रमुखत: जलमार्ग ते ही होता था। इसलिए बहुत से 
नगरों का प्रादुर्भाव एवं विकास नदियों और समुद्र 
के किनारे हुआ। ये नगर व्यापार के केन्द्र थे। 
हस्तशिल्प इन नगरों का एक प्रमुख उद्योग था। 
विभिन्‍न प्रकार के सिल्क और सूती वस्त्र, धातु के 
कार्य, पत्थर तराशने के कार्य, रंगाई और छपाई 
के कार्य चीनी और कागज के उद्योग जैसे औद्योगिक 
क्रियाकलाप इन नशरों में होते थे। अंग्रेजी शासन 
से पहले इन उद्योगों का अपनी कला और गुणवत्ता 
के लिये विश्व में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। और 
समस्त विश्व में इनके उत्पादों की माँग थी। वैसे 
शहरी उद्योगों का बाज़ार सीमित था क्योंकि इनमें 
आम जनता के दैनिक उपभोग की वस्तुओं का 
उत्पादन नहीं होता था। इनके कुछ उत्पाद ऐसे थे 
जो केवल उच्च वर्ग और राजघरानों के लोग 
खरीदने में सक्षम थे, जैसे कालीन और कलाकृतियाँ 
तथा कुछ अन्य उत्पाद संस्थाओं की विशिष्ट 
आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
के आत्मनिर्भर होने के कारण नगरीय उद्योगों का 
व्यापारिक विस्तार गाँव तक नहीं हो सका था। 


ब्रितानिया शासन और आर्थिक सामाजिक संरचना 
का नया युग 

भारत में अंगेजी शासन की स्थापना से एक नये 
युग का आरम्भ हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ 
मध्यकालीन गाँव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का 
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अंत। नगरीय हस्तशिल्प उद्योगों का स्थान कारखाना 
व्यवस्था ने लेना शुरू कर दिया। परम्परागत वर्गों 
जैसे राजा, पुरोहित, साहूकार, शिल्पकार और 
कृषक मजदूर के स्थान पर नये वर्गों जैसे जमींदार, 
आसामी, कृषक मजदूर, पूँजीपति, औद्योगिक मजदूर 
एवं प्रशासकीय अधिकारी का उदय हुआ। मुगल 
काल तक भूमि पर कृषकों का वैयक्तिक स्वामित्व 
नहीं था। उन्हें भूमि के उपयोग का प्रथागत 
अधिकार मात्र था और उत्पादन का एक अंश 
राजस्व के रूप में उन्हें राजा को देना पड़ता था। 
यद्यपि इस समय तक राजस्व का मुद्रा में भुगतान 
होने लगा था परन्तु भूमि उपयोग का जो रिवाजी 
अधिकार था वह नहीं बदला था। 

अंग्रेजी शासन ने कृषि अर्थव्यवस्था में 
क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक नयी राजस्व 
व्यवस्था लागू हुई। स्थायी भूमि बंदोबस्त करके 
पहले से राजस्व एकत्रित करने वालों को ही 
भूस्वामियों में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार 
ग्रामीण वर्ग संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ 
और शोषण करने वालों के नये कृषक-हित समूहों 
का उदय हुआ ।(देखें स्ट्रोक 970, जोशी 969,) 
अंग्रेजों की आरम्भिक आर्थिक और राजनीतिक 
नीतियों के परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर पुराने 
वर्ग समाप्त हुये वहीं नयी सामन्‍्ती कृषक संरचना 
का उदय हुआ। 


कृषीय वर्ग संरचनां 
अंग्रेजी शासन ने अलग-अलग क्षेत्रों में तीन प्रकार 
की कृषि व्यवस्था लागू की। जमींदारी, रैयतबाड़ी 


और महालवाड़ी। तीनों ही व्यवस्थाओं में लगभग 
एक ही प्रकार की वर्ग संरचना गाँवों में थी। 


जमींदारी व्यवस्था में मुख्य रूप से जमींदार, 
आसामी और कृषक मजदूर वर्ग थे। रैयतबाड़ी 
व्यवस्था में किसानों के दो वर्ग थे: रैयत भूस्वामी 
और रैयत किसान। जमींदार जमीन का मालिक 
होता था परन्तु स्वयं खेती नहीं करता था। वह 
केवल कर वसूल करता था। आसामी खेती करता 
था और कर देता था। वह जमीन का मालिक 
नहीं होता था। कृषक मजदूर वंशानुगत रूप से 
भूस्वामी से संबद्ध रहता था। उसकी हैसियत 
बहुत कुछ बंधुआ मजदूर की होती थी। इस कृषक 
वर्ग संरचना की प्रकृति सम्पूर्ण भारत में सामन्ती 
थी और जाति-संरचना से सीधे संबंधित थी। 
सामान्यतया जमींदार उच्च जाति के, आसामी 
मध्यवर्ती जातियों के और मजदूर निम्न जातियों के 
थे। 

रैयतबाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक कृषि 
क्षेत्र रैयत के नाम से रहता था। कभी-कभी रैयत 
को पट्टेदार भी कहा जाता था। रैयत कर का 
भुगतान सीधे सरकार को करता था। कृषि क्षेत्र 
का सर्वेक्षण करके उसकी उपज का मूल्यांकन 
किया जाता था और लगान का भुगतान उसी के 
अनुपात में करना होता था। महालवाड़ी व्यवस्था 
जमींदारी व्यवस्था से केवल इस माने में भिन्‍न थी 
कि महालवाड़ी व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व का 
आंकलन सम्पूर्ण गाँव की भूमि को एक इकाई मान 
कर किया जाता था। 


स्वतंत्र भारत की आर्थिक सामाजिक संरचना 


राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही सामन्‍्ती वर्ग संरचना 
का भी विरोध शुरु हो गया और देश के विभिन्‍न 
भागों में कृषकों के शोषण के विरुद्ध किसान 
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आन्दोलन होने लगे। इनमें 875 का दक्‍्खन 
कृषक आन्दोलन प्रमुख हैं। इन आन्दोलनों को 
राष्ट्रीय नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। 
परिणामस्वरूप देश के आजाद होते ही सन्‌ 950 
में जमींदारी प्रथा सामाप्त हो गई। शोषण को 
समाप्त करने और समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित 
करने के उद्देश्य से भूमि सुधार योजना लागू की 
गयी। परन्तु इसका क्रियान्वयन प्रभावशाली ढंग से 
नहीं हुआ। भूमि सुधार नीति का प्रभावशाली 
क्रियान्वयन न होने का एक बड़ा कारण यह था 
कि इसके लिये जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी 
उच्च कृषक वर्ग से ही संबंधित थे। इसलिये उन्हें 
नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में 
हिचकिचाहट रही। फिर भी भूमि सुधार का कुछ 
प्रभाव हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि 
ग्रामीण जगत में कृषकों का एक नया उच्च मध्यम 
वर्ग उत्पन्न हुआ तथा उच्च और निम्न कृषक 
वर्गों के बीच का अन्तराल और बढ़ गया जिसके 
कारण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में तनाव और 
संघर्ष बढ़ गये। भूमि सुधार योजना का सबसे 
अधिक लाभ मध्यवर्ती किसानों को हुआ और इस 
कारण जो आर्थिक राजनीतिक शक्ति पहले जमींदारों 
के पास थी वह इस वर्ग के पास हस्तान्तरित हो 
गयी। परम्परागत रूप से आर्थिक राजनीतिक 
शक्ति सामान्यता राजपूत, बाह्मण और भूमिहार 
जातियों के पास थी। अब यह शक्ति यादव और 
कर्मी जैसी मध्यवर्ती कृषक जातियों के हाथ में 
आती जा रही है। अध्ययनों के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि गाँव में परम्परागत सामन्ती 
भूस्वामियों के स्थान पर नये भूस्वामियों का उदय 
हुआ है। ये नये भूस्वामी खेती व्यापार के रूप में 
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करते हैं। या तो स्वयं अपनी जमीन पर खेती 
करते हैं अथवा व्यापार के रूप में दूसरों से करवाते 
हैं। कृषि का व्यापारीकरण हो गया है। इस 
व्यापारीकरण के कारण कृषि उत्पादन में भारी 
वृद्धि तो हुई परन्तु कृषक वर्गों का ध्रुवीकरण भी 
प्रबल हुआ। थोड़े से भूस्वामी बहुत धनी हो गये 
और अधिकांश भूमिहीन और सीमान्त कृषक और 
गरीब हुये। धनी और गरीब के बीच की दूरी बढ़ी 
है जिसके कारण गाँव में तनाव बढ़ा है और 
राजनीतिक लामबंदी आरम्भ हो गयी है। 

परम्परागत संरचना में भी व्यापक परिवर्तन 
हुआ है। मध्यवर्ती कृषक परिवारों का आर्थिक 
उत्थान तथा भूतपूर्व जमींदारों की हैसियत में 
गिरावट आयी है। इस उत्थान एवं पतन को के. 
एल, शर्मा क्रमश: बुर्जुआकरण और सर्वहाराकरण 
कहते हैं। जातिवर्ग और शक्ति संरचना में 
सकारात्मक संहसंबंध रहा है अर्थात्‌ उच्च जाति के 
लोग ही उच्च श्रेणी के भूस्वामी भी रहे और इसके 
नाते उन्हीं के पास ही राजनीतिक शक्ति भी रही। 
भूमि-सुधार से आयी परिवर्तनशीतला का परिणाम 
यह हुआ कि जाति-वर्ग और शक्ति के परम्परागत 
संयोग में कुछ परिवर्तन आया है। आज यह 
आवश्यक नहीं है कि उच्च वर्ग का व्यक्ति उच्च 
जाति का भी हो। 


अभिजन वर्ग 


अभिजन समाज का वह उच्च वर्ग है जो प्रभुता 
सम्पन्न होता है। इसके पास जनसामान्य के बारे 
में निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसे समाज का 
एक शासक वर्ग कहा जा सकता है। अभिजन की 
शक्ति का निर्धारण उसकी आर्थिक राजनीतिक 
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अवधारणा समूहगत है। यह एक वर्ग की द्योतक है 
न कि व्यक्ति की। परम्परागत समाजों में अभिजन 
की हैसियत प्रदत्त, अनुवांशिक एवं अपरिवर्तनीय॑ 
होती थी और सामान्यतया धार्मिक एवं आर्थिक 
वर्चस्व ही इसका आधार था। परन्तु आधुनिक 
समाजों में अभिजन की हैसियत अर्जित एबं 
परिवर्तनीय होती है और शिक्षा राजनीतिक शक्ति 
और आर्थिक स्थिति से निर्धारित होती है। राजनेता, 
व्यापारी वर्ग, सम्पन्न किसान वर्ग और विद्वान 
आज के नये अभिजन के उदाहरण हैं। 
मध्यकाल तक ग्रामीण क्षेत्र में अभिजन की 
दो श्रेणियाँ थीं, प्रथम, ब्राह्मण, जिनकी अभिजातीय 
हैसियत का आधार था जाति, संस्तरण में उनका 
सबसे ऊपर होना और उनका कर्मकाण्डीय वर्चस्व | 
द्वितीय, भूस्वामी कुलीन, जो सामान्यतया राजपूत, 
भूमिहार जैसी जातियाँ थीं जो जाति संस्तरण में 
दूसरे स्थान पर थी। अंग्रेजी शासन काल में 
शिक्षित वर्ग भी अभिजात की श्रेणी में सम्मिलित हो 
गया। (इण्डेन 990: 5) | ययपि अभिजन संरचना 
पर जाति-संस्तरण की प्रत्यक्ष गहरी छाप दिखाई 
पड़ती है परन्तु अभिजात वर्ग का विश्लेषण विशुद्ध 
रूप से जाति के आधार पर ही किया जाना 
उपयुक्त नहीं होगा। वस्तुत: अठारहवीं शताब्दी के 
बाद सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन 
की प्रक्रिया में आयी गति के कारण अभिजन के 
परम्परागत आधार में भी परिवर्तन आया। 
अंग्रेजी शासन के पूर्व भारतीय गाँवों की 
अभिजन संरचना का यदि विश्लेषण किया जाय तो 
ज्ञात होता है कि अभिजातीय हैसियत का आधार 


और धार्मिक हैसियत से होता है। अभिजन की 
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जाति एवं भूसम्पत्ति दोनों था। जाति को अपेक्षाकृत 
अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है परन्तु अंग्रेजी 
शासन काल में जातीय आधार कमजोर हुआ और 
भूसम्पत्ति, शिक्षा और गैरपरम्परागत व्यवसाय के 
आधार पर अभिजन की हैसियत निधौरित होने 
लगी। न केवल अभिजन की हैसियत का आधार 
बदला बल्कि अभिजन संरचना में गतिशीतता भी 
आयी। परम्परागत अभिजात समूह जैसे ब्राह्मण 
एवं कुलीन अपरिवर्तनीय तो नहीं थे परन्तु उनमें 
थोड़ा स्थायित्व अवश्य था। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी में परम्परागत अभिजन 
संरचना और अभिजन की हैसियत में उत्थान 
अथवा ह्ाम्त मुख्य रूप से भूमि एवं राजस्व के संबंध 
में अंगेजी शासन की नीतियों से निर्धारित होता 
था। इस अवधि तक देश के अधिकांं क्षेत्रों में कुल 
भूसम्पत्ति का 30 से 40 प्रतिशत केवल कुछ ही 
भूस्वामियों के नियंत्रण में होता था और शेष 70 
प्रतिशत जमीन हजारों छोटे भूकिसानों में वितरित 
होती थी। अंग्रेजों ने भूमि का पुनर्वितरण कर 
बहुत से नये भूस्वामियों और रियासतों को जन्म 
दिया। उदाहरण के तौर पर बंगाल में सन्‌ [790 
में 46 रियासतें थीं जो 793 में बढ़कर 22 और 
875 में 4408 हो गयी। इसी प्रकार बिहार, उत्तर 
प्रदेश और दक्षिण भारत में बहुत से नये अभिजन 
समूह उभरे। अभिजन संरचना में परिवर्तन की 
इस प्रक्रिया में अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण 
बहुत से पुराने भूस्वामी बेदखल हुये और दूसरे 
बहुत से नये भूस्वामी बने । (इन्डेन 990) इसके 
परिणाम स्वरूप पुराने भूस्वामियों में शासन के 
प्रति असंतोष पनपा। यह इस तथ्य से प्रमाणित 
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होता है कि 857 के विद्रोह में इन भूस्वामियों की 

भी महत्वपूर्ण भूमिका रही [देखें स्ट्रोक 970)। 

अंग्रेजी शासन की राजस्व नीति के परिणाम . 

स्वरूप नये ग्रामीण अभिजन उभरे क्योंकि पुराने 

अभिजन अपनी भूसम्पत्ति से बेदखल हुये परन्तु 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि नए भूस्वामी 
अभिजन के आने से पुराने अभिजात वर्ग का 
सफाया नहीं हो गया। जमीन को शहरों में रहने 
वाले लोगों ने खरीदा। परन्तु पुराने भूस्वामी ही 
इनसे समायोजन करके, जमीन को जोतते रहे 
और अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखी। नये भूस्वामी 
केवल अन्यत्र भूस्वामी ही रहे। 

पी. सी. जोशी ने बदलती कृषक वर्ग संरचना 
और कृषक संबंधों की विशेषताओं को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है: 

(!) सामन्ती और प्रथागत काश्तकारी का पतन 
और इसके स्थान पर और अधिक शोषणकारी 
तथा असुरक्षित पट्टे की व्यवस्था की स्थापना । 

(2) धनी और मध्यम स्तरीय कृषक वर्ग पर 
आधारित व्यापारिक काश्त कारी में वृद्धि। 
यह कृषक वर्ग उन लोगों का है जो अंशतः 
भूस्वामी और अंशत: काश्तकार हैं तथा इनके 
पास प्रगतिशील खेती करने के संसाधन हैं 
और उद्यमी प्रवृत्ति भी। 

(3) सामन्ती भूस्वामियों का पतन और व्यापारोन्मुख 
भूस्वामियों का उदय (जोशी 97)। 

कृषि के व्यापारीकरण के परिणामस्वरूप 
जहाँ एक ओर हरित-क्रांति हुई और कृषि उत्पादन 
में अप्रत्याशित वृद्धि हुई वहीं कृषक वर्गों के बीच 
अमीरी और गरीबी की खाई और अधिक चौड़ी 
हुई जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्‍न हिस्सों 
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में वर्ग संघर्ष और तनाव बढ़े। निम्न वर्ग के 
कृषकों और कृषक मजदूरों में आन्दोलन को 
बढ़ावा मिला और राजनीतिक जागृति आयी। नये 
राजनीतिक दबाव-समूह खड़े हुये तथा देश का 
राजनीतिक स्वरूप बदला। उन वर्गों की राजनीतिक 
प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी जो अब तक इससे वंचित 
रहे | समाजवादी पार्टी, समता पार्टी ऐसे राजनीतिक 
दल हैं जो देश की राजनीति में प्रभाव पूर्ण स्थान 
रखते हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के निम्न 
जाति-वर्ग का समर्थन और सहानुभूति प्राप्त है। 
फिर भी हम यह देखते हैं कि ग्रामीण 


' आर्थिक-सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तनों 


के साथ-साथ पर्याप्त संरचनात्मक निरन्तरता भी 
है। पुराने भूस्वामियों की बरकरार प्रभु स्थिति 
और जातीय आधार की प्रबलता इस निरन्तरता 
का प्रमाण है। 


औद्योगीकरण और सामाजिक संरचना 


भारत वर्ष के औद्योगीकरण का इतिहास बहुत 
पुराना नहीं है। वैसे तो इसका सूत्रपात 9वीं 
शताब्दी के मध्य हुआ जब पहला उद्योग सन्‌ 850 
में स्थापित हुआ, परन्तु देश के आजाद होने से 
पहले, विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
औच्योगीकरण की गति बहुत धीमी रही। आरम्भिक 
दिनों में तो उद्योगों की स्थापना करने वालों में 


“अंधिकांश अंग्रेज ही रहे। परन्तु इसका यह अर्थ 


नहीं कि उन्‍नीसवीं शताब्दी के पहले भारत वर्ष में 
उद्योग नहीं थे। यद्यपि इस प्रकार की धारणा कुछ 
विदेशी लेखकों की कृतियों में झलकती है। शहरी 
उद्योगों के क्षेत्र में भारत का विश्व में गौरवशाली 
स्थान रहा है। बनारती साड़ियाँ, भदोही और 
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कश्मीर के कालीन, राजस्थान का पत्थर तराशने 
का काम और मैसूर का चन्दन की लकड़ी का 
काम कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो अपनी कला के 
लिये प्रसिद्ध थे और यूरोपीय देशों में इनकी बड़ी 
माँग थी। सामाजिक और राजनीतिक कारणों से 
जिसमें अंग्रेजी शासन की विरोधी औद्योगिक नीतियाँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, भारतीय उद्योग लुप्त 
तो नहीं हुये परन्तु उन्‍नति नहीं कर सके और 
केवल हस्तशिल्प के स्तर तक ही सिमट कर रह 
गये | 

भारत वर्ष में औद्योगीकरण की प्रक्रिया देर 
से ही नहीं आरम्भ हुई बल्कि इसकी गति भी बहुत 
धीमी 'रही। इसका कारण देश का राजनीतिक 
इतिहास तो है ही परन्तु अधिक महत्वपूर्ण है- 
उद्यमीय कुशलता की कमी एवं उद्यमीय आपूर्ति में 
बाधा। 

औद्योगीकरण में उद्यमी की भूमिका बहुत 
महत्वपूर्ण है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी 
औद्योगिक इकाई की स्थापना की योजना बनाता 
है, आवश्यक आधारभूत चीजें जैसे पूंजी, श्रम, 
मशीनें, कच्चा माल आदि जुटाता है, इकाई की 
स्थापना करता है, उत्पाद के लिये बाजार तैयार 
करता है और इकाई के सफल स्थायित्व के लिये 
निरन्तर सतर्क एवं क्रियाशील रहता है। एक 
उद्यमी की रूचि नवाचार में होती है और उसमें 
जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और साहस होता है। 
व्यापार में अनिश्चितता बहुत होती है, इसलिये 
उद्यमी में प्रबंधकीय निपुणता के साथ-साथ जोखिम 
उठाने का साहस, मजबूत इरादा तथा प्रबल 
अभिप्रेरणा होनी चाहिये। पूंजी उपलब्ध होने 
मात्र से ही किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थापना 
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और सफलता सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती 
जब तक कि पूंजी किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में 
न हो और वह योग्य व्यक्ति है एक उद्यमी जिसमें 
उपर्युक्त गुण हों। 

औद्योगीकरण आर्थिक विकास का भ्रमुद्र 
आधार है और औद्योगीकरण की दर इस बात 
पर निर्भर करती है कि ऐसा सामाजिक और 
राजनीतिक परिवेश हो जिसमें अधिक से अधिक 
उद्यमी खड़े हो सकें | शुम्पीटर ने आर्थिक विकातत 
में उद्यमी की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना 
है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी और 
जापान के पास यदि कुछ बचा था तो उनकी 
कठिन परिश्रम की परम्परा, तकनीकी निपुणता 
और उद्यमीय भ्रवृत्ति जिसके कारण वे बड़ी 
आर्थिक शक्ति के रूप में पुन: स्थापित हो सके। 

एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमरीकी 
विकासशील देशों के आर्थिक विकाप्त के बारे में 
शुरू हुये चिन्तन के साथ ही विकास में उद्यमी 
की भूमिका की अपरिहार्यता प्रकाश में आयी और 
इसी के फलस्वरूप उद्यमिता विकास के अध्ययनों 
का केन्द्र बिन्दु हो गया। अर्थशास्त्र एवं लगभग 
सभी सामाजिक विज्ञानों में इस तथ्य पर सहमति 
है कि उद्यमिता का विकास सकारात्मक, सामाजिक 
सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में ही 
होता है। 

भारत वर्ष के आरम्भिक उद्योग थे जूट 
और सूती वस्त्र। बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन 
दशकों तक ये प्रमुख उद्योग रहे। सन्‌ 9। में 
टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स की स्थापना के 
साथ परम्परागत उद्योगों की समाप्ति का आरम्भ 
हुआ और आरम्भ हुआ स्वदेशी उद्यमियों का 
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औद्योगिक क्षेत्र में पदार्पण। इस दिशा में पहल 
करने वाले तीन समुदाय थे: पारसी, गुजराती 
और मारवाड़ी। इन समुदायों के सबसे पहले 
आगे आने का तार्किक कारण है। जाति व्यवस्था 
तब तक इतनी शिधिल नहीं हुई थी जितनी आज 
हो गयी है। जाति, धर्म और व्यवसाय से जुड़ी 
थी और कई तरह के व्यावसायिक और सांस्कृतिक 
प्रतिबंध अपने सदस्यों पर लगाती थी। पारसी न 
केवल जाति व्यवस्था की परिधि के वाहन थे 
बल्कि पहले से ही नाव बनाने के उद्यम में लगे 
होने के कारण पूंजी सम्पन्न भी थे और उन्हें 
उद्यम का अनुभव भी था। गुजराती और मारवाड़ी 
परम्परागत रूप से व्यापार करते थे और उन्‍नीसवीं 
शताब्दी से ही बहुत गतिशील थे। व्यापार का 
अनुभव और पूंजी संचय के अवसर उपलब्ध होने 
के कारण इन समुदायों को आधुनिक उद्योग में 
प्रवेश करने में आसानी हुई। यही कारण है कि ये 
ही आज के सफल उद्योगपतियों में भी शामिल हैं। 
इनमें से कुछ विख्यात नाम हैं बिड़ला, डालमियां, 
जमशेदजी टाटा, रुइया, सारा भाई कस्तूर भाई 
आदि । | 

मैक्स वैबर जैसे कुछ पाश्चात्य विचारकों 
का मत है कि भारत वर्ष में मंद आर्थिक विकास 
का कारण है यहाँ की जाति-व्यवस्था और हिंदू 
संस्कृति। जाति-व्यवस्था में व्यावसायिक गतिशीलता 
पर प्रतिबंध एवं हिन्दू धर्म में त्याग पर विशेष बल 
उद्यमिता के विकास को अवरूद्ध करते हैं। यह 
दृष्टिकोण पूर्णतः सही नहीं है। यद्यपि जाति व्यवस्था 
में अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित थे, 
परन्तु यह मानना गलत है कि व्यावसायिक 
गतिशीलता बिल्कुल नहीं थी। व्यवसाय बदलने 
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और सामाजिक हैसियत मिलने के भी प्रमाण मिलते 
हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों 
से जातियों की सामाजिक हैसियत बदलती रही है। 
अनेक अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
भारतीय उद्यमिता के विकास पर जाति व्यवस्था 
का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं है। यदि हिन्दू धर्म का 
उद्यमिता के विकास पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव 
होता तो परम्परात्मक व्यापारी जातियाँ, तो बहुत 
सी जातियों की तुलना में अधिक धर्मपरायण 
दिखाई पड़ती हैं, आधुनिक उद्योगों में कम आती, 
जबकि भारतीय उद्यमियों में उनका संख्यात्मक 
प्रतिनिधित्व आज सबसे अधिक है। फिर भी जाति 
व्यवस्था के उद्यमिता के विकास पर नकारात्मक 
प्रभाव को पूर्णतया नकारा भी नहीं जा सकता है। 
वस्तुत: जाति-व्यवस्था के दो पहलू हैं- एक सांस्कृतिक 
और दूसरा संरचनात्मक। जाति व्यवस्था का 
धार्मिक-सांस्कृतिक पक्ष आधुनिक उद्योग के विकास 
में अधिक बाधक नहीं रहा है। आज कोई भी 
व्यक्ति जिसमें उद्यमीय गुण हैं और उद्योग के लिये 
आवश्यक साधन और सुविधायें उसके पास हैं, वह 
धर्म और परम्परा के आधार पर कोई भी व्यवसाय 
करने में संकोच नहीं करता है। यह इससे भी 
प्रमाणित होता है कि आज बहुत सी गैर-व्यापारी 
जातियों के प्रतिनिधि उद्यमियों में सम्मिलित हैं। 
परन्तु जाति व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष निश्चय 
ही उद्यमिता के संतुलित एवं निर्वाध विकास की 
कमी का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। जाति व्यवस्था 
और वर्ग व्यवस्था में सकारात्मक सहसंबंध के 
कारण बहुत सी जातियाँ न केवल भूमिहीन और 
विपन्न रही, बल्कि उन्हें धार्मिक और सामाजिक 
निर्योग्यतायें भी प्रदान की गयी थीं। सदियों तक 
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समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हैसियत से 
वंचित होने के कारण इन निम्न जातियों के अन्दर 
उद्यमिता के गुण कम पनप सके और उनके पास 
न्यूनतम आवश्यक आर्थिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही। 
यही कारण है कि आज भी लघु उद्योग में अनुसूचित 
जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व मात्र 7 प्रतिशत है। 
उद्यमी में बहिर्मुली मनोदशा एवं नेतृत्व की प्रतिभा 
का होना आवश्यक है और निम्न जातियों को 
इनके विकास के लिये आवश्यक सामाजिक आर्थिक 
परिवेश से वंचित रहना पड़ा। आज उद्यमियों की 
संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, परन्तु यह 
कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय समाज के 
सभी वर्गों और समूहों का समान प्रतिनिधित्व नहीं 
है और सरकार की उद्यमिता के विकास की 
नीतियों और योजनाओं का सभी वर्ग समान रूप 
से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पिछले एक दशक में 
देश में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन 
हुये हैं। इससे यह सम्भावना बढ़ी है कि न केवल 
उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि उद्यमिता 
के सामाजिक विस्तार में भी परिवर्तन आयेगा। 


औद्योगीकरण और परिवार व्यवस्था 


औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप 
परिवार व्यवस्था में परिवर्तन होता है। मूर, गुडे, 
रॉस और गोरे जैसे समाज-शास्त्रियों का मत है कि 
औद्योगीकरण के कारण परिवारों का स्वरूप एकाकी 
हुआ। एकाकी परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति 
पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं| परन्तु 
देसाई के एक महत्वपूर्ण अध्ययन से इस प्रकार के 
संयुक्त से एकाकी की ओर होने वाले उद्विकासीय 
परिवर्तन का खंडन होता है। भारत वर्ष के संदर्भ 


में देसाई का मत है कि यह परिवर्तन चक्रीय क्रम 
में होता है। संयुकत परिवार टूटकर एकाकी और 
फिर सारे एकाकी धीरे-धीरे संयुक्त हो जाते हैं। 

यह निर्विवाद है कि भारत वर्ष में 
औद्योगीकरण, नगरीकरण और व्यवसायों की 
बहुलता के कारण परिवार का स्वरूप बदला है। 
संयुक्त परिवार का आकार छोटा हुआ है, परिवार 
में सदस्यों के बीच का संबंध प्रजातांत्रिक हुआ है 
अर्थात्‌ सभी की राय का आदर किया जाता है और 
पिता का पुत्र पर और पति का पत्नी पर जो पहले 
सत्तावादी अधिकार था वह बदलकर बराबरी का 
और मित्रवत होने लगा है। अब आवश्यक नहीं है 
कि परिवार के सभी सदस्य एक ही आवास में रहते 
हों। स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और वे 
नये-नये व्यवसायों में लगी हैं, जिससे उनकी सामाजिक 
हैसियत पहले की तुलना में ऊपर उठी है। 

नगरीकरण और औद्योगीकरण न केवल 
परिवार व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और उसका 
स्वरूप बदल देते हैं बल्कि परिवार व्यवस्था स्वयं 
औद्योगीकरण और आर्थिक विकास की दिशा और 
दर को प्रभावित करते हैं। औद्योगीकरण के 
आरम्भ में ऐसा पाया गया कि संयुक्त परिवार 
व्यवस्था उद्योगों की स्थापना और विस्तार में 
सहायक हुई। संयुक्त परिवार में पूंजी की व्यवस्था 
सरलता से होती थी और व्यापारिक घरानों के 
बीच वैवाहिक संबंधों से व्यापार में वृद्धि हुई। 
परन्तु वर्तमान औद्योगिक स्थिति में जिन उद्यमीय 
गुणों की आवश्यकता है उनके विकास की सम्भावना 
आधुनिक, गतिशील और छोटे आकारवाली परिवार 
व्यवस्था में अधिक है। आत्मनिर्भर और साहसिक 
व्यक्तित्व सामान्यतया छोटे आकार वाले परिवारों 
में अधिक उभरते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों में 
उद्यमीय प्रतिभा होती है। 
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औद्योगीकरण नीति और लघु उद्योग 
देश की पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू से ही लघु 
उद्योगों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य बनाया गया, 
परन्तु व्यवहार में बुहद्‌ उद्योगों को ही प्रश्नय 
मिला। अधिकांश उद्योग बड़े औद्योगिक घरानों में 
और बड़े नगरों में केन्द्रित होते गये। व्यापारिक 
अभिजन सामन्तिक अभिजन की तुलना में 
राजनीतिक अभिजन के साथ संबंध स्थापित करने 
में अधिक सफल हुये और इस प्रकार औद्योगिक 
नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने में सफल 
हुये। राजनेताओं की मनोवृत्ति बड़े उद्योगपतियों 
के प्रति नरम और उनकी पक्षधर रही। राजनेताओं 
और उद्योगपतियों के गठजोड़ का परिणाम हुआ 
देश में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण | उद्योग की 
स्थापना के लिये आवश्यकता थी लाइसेंस लेने की 
और सरकार की लाइसेंस देने की प्रणाली ऐसी 
रही कि इसका अधिक से अधिक लाभ बड़े औद्योगिक 
परिवारों को ही हुआ। इसलिये लाइसेंस व्यवस्था 
का देश में स्रामाजिक-आर्थिक संतुलन स्थापित 
करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 

प्न्‌ 4980 की औद्योगिक नीति से लघु 
उद्योगों के प्रसार पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया 
गया। 988 में भारत वर्ष में लघु उद्योगों की दस 
लाख इकाइयां थी जो कि 995-96 में बढ़कर 
27.24 लाख और 997-98 में 30.4 लाख हो 
गयी। इससे स्पष्ट है कि सातवीं पंच वर्षीय 
योजना के बाद से लघु उद्योगों के विकात्त में 
महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। सन्‌ 985 में लघु उद्योगों की 
निवेश सीमा 35 लाख रुपये और पूरक इकाइयों 
की सीमा 45 लाख रुपये थी। तथा अति लघु 
इकाइयों की निवेश सीमा 2 लाख रुपये थी। 990 
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की औद्योगिक नीति में निवेश सीमा 35 लाख रपये 
से बढ़ कर 60 लाख, 45 लाख से बढ़ कर 75 
लाख और अति लघु इकाइयों की निवेश सीमा दो 
लाख से बढ़ कर पाँच लाख कर दी गयी। इस 
नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया कि 
गैर-पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली पच्चीस 
करोड़ रुपये की निवेश सीमा वाली इकाइयों और 
पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली पचहत्तर करोड़ 
रुपये तक निवेश सीमा वाली इकाइयों को पंजीकृत 
कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रावधान 
से उद्यमियों को नौकरशाही के शिकंजे से मुक्ति 
मिली। सन्‌ 997 में भारत सरकार ने निवेश 
सीमा में भारी वृद्धि की। लघु उद्योगों की सीमा 
60 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ और अति लघु 
उद्योगों की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर 
दी गई। निवेश सीमा के बढ़ने से बहुत सी 
औद्योगिक इकाइयाँ जो मध्यम औद्योगिक श्रेणी की 
थी वह भी लघु उद्योगों में सम्मिलित हो गयी। 
निवेश सीमा की वृद्धि, लाइसेन्स से मुक्ति और 
अन्य प्रकार की सुविधाओं के कारण ही नब्बे के 
दशक में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में क्रान्तिकारी 
वृद्धि हुई। यह भी विचारणीय है कि निवेश सीमा 
की वृद्धि से लघु उद्योगों का विकास अवरूद्ध हुआ 
है। अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों के इसी श्रेणी में आ 
जाने से निर्धारित सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा 
बड़े उद्योगों की झोली में जाने लगा एवं लघु उद्योग 
सुविधाओं से वंचित होने लगा। 

भारत की नगरीय अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प 
पर आधारित पारम्परिक औद्योगिक व्यवस्था से 
आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तक व्यापक परिवर्तन 
हुआ है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में भी ग्रामीण 
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अर्थव्यवस्था की ही भाँति संरचनात्मक निरन्तरता 
दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए, उद्यमीय और 
व्यापारिक अभिजनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई 
है परन्तु इनमें अधिकांश परम्परागत व्यापारी 
जातियों से ही हैं और बहुत से ऐसे हैं जो व्यवसाय 
नगर में करते हैं परन्तु गाँव से अपना सम्पर्क 
बनाये हुये हैं। औद्योगिक उद्यमियों में से अधिकांश 
आरम्भ में छोटे स्तर के व्यापारी या साहूकार थे। 
और अभी भी गैर-व्यवसायी जातियों से आने वाले 
उद्यमियों की संख्या बहुत कम है। निम्न जातियों 
का प्रतिनिधत्व तो और भी कम है। जाति व्यवस्था 
का प्रभाव उद्यमिता के विकास पर ही नहीं बल्कि 
औद्योगिक मजदूर वर्ग की प्रकृति पर भी दिखाई 
पढ़ता है। वैसे तो औद्योगिक श्रमिकों में लगभग 
सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, परन्तु श्रमिकों 
का चयन वैयक्तिक अभिरुचि, प्रेरणा और योग्यता 
से अधिक जातीय और पारिवारिक आधार पर 
हुआ है। 

औद्योगिक उद्यमिता में महिलाओं की 
भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत 
सरकार ने महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रावधान 
किया है परन्तु व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो 
परम्परागत सामाजिक संरचना की पुरुष प्रधानता 
और महिलाओं को घर के बाहर के आर्थिक 
क्रियाओं से अलग रखने की संस्कृति का महिला 
उद्यमिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं 
के नाम से औद्योगिक इकाई की स्थापना तो होती 
है परन्तु उसको चलाते हैं उनके पति या अन्य कोई 
पुरुष प्रतिनिधि | अधिकांश महिला उद्यमी गैरहाजिर 
उद्यमी हैं। फिर भी उद्योग और व्यापार के क्षेत्र 
में महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से 
बढ़ी हैं। 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
गाँव-नगर गठजोड़ 


प्राय: गाँव और नगर को एक दूसरे से स्वत्तन्त्र 
और प्रथक-पृथक इकाई के रूप में देखा जाता है, 
परन्तु भारतीय इतिहास के किसी भी युग में ऐसी 
स्थिति नहीं थी। दोनों में अन्योन्याश्रिता थी यत्यपि 
इसकी मात्रा सीमित थी। संबंध आदान-प्रदान के 
थे यद्यपि गाँव जितना नगर को प्रदान करता था 
उससे बहुत कम उसे नगर से मिलता था। गाँव 
मूलतः आत्मनिर्भर थे और नगर के उत्पाद उनकी 
आवश्यकता और सामर्थ्य के बाहर थे। गाँव से 
अनाज और कच्चा माल नगरों को उपलब्ध होता 
था। नगरों में प्रवास प्रतिबंधित था। सामान्यतया 
कुछ ऐसे ही लोगों को नगर में निवास की अनुमति 
दी जाती थी जो किसी क्षेत्र में प्रतिभा सम्पन्न होते 
थे। ऐसे लोगों में व्यापारी, विद्वान, कलाकार, 
कवि, शिल्पकार आदि । अधिकांश नगरों की प्रकृति 
प्रत्युत्पादक न होकर परोपजीवी थी। इसलिये 
विकास के आवश्यक आधारभूत संस्कृति का प्रस्तार 
भी भारतीय नगर नहीं कर सके जिसके कारण 
गाँवों के विकास की गति धीमी रही। आज गाँव 
और नगर के बीच की दूरी कम हुई है तथा 
आदान-प्रदान के आधार पर घनिष्ट अन्तःक्रिया 
दिखाई पड़ती है। ग्रामीण-नगरीय प्रवस्नन के 
प्रतिमान में परिवर्तन हुआ है। आजादी के बाद के 
तीन दशकों में गाँवों से नगरों की ओर उत्प्रवात्त 
बहुत तीव्र हुआ और विशेष रूप से देश के प्रमुख 
बड़े नगरों जैसे मुम्बई, दिल्‍ली, कोलकाता, चेन्नई, 
बंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर आदि की ओर हुआ 
जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत वर्ष की 
सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या का 60 प्रतिशत अंश देश 


अर्थव्यवस्था और समाज : ग्रामीण-नगरीय, कृषीय-औद्योगिक 


के प्रथम श्रेणी के नगरों, विशेष रूप से इन्हीं बड़े 
नारों में केन्द्रित हो गया। पिछले दशक से 
ग्रामीण-नगरीय प्रवसन अब राज्यों की राजधानियों 
और स्थानीय नगरों की ओर बढ़ा है। इससे 
नगरीय विकास में जो असंतुलन आया था वह 
घटेगा और देश का संतुलित नगरीय विकास 
सुनिश्चित होगा। 

अधिकांश उत्प्रवासी नगरों में धनार्जन के 
लिये जाते हैं। वहाँ से वे पीछे गाँव में छोड़े गये 
अपने परिवार के पास रुपया भेजते हैं। इसलिये 
गाँव के निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के 
रहन-सहन में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है यही नहीं 
उत्प्रवासियों के कारण गाँव व नगर के बीच जो 
कड़ी जुड़ी है उसके नाते गाँव में सांस्कृतिक और 
संरचनात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। साहूकारों, 
शिल्पियों, दुकानदारों, नौकरी पेशा आदि लोगों के 
कारण ही ग्रामीण-नगरीय गठजोड़ सम्भव हुआ 
है। लघु और कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प के 
व्यवसायों से ग्रामीणग-नगरीय गठजोड़ और प्रबल 
हुआ है। औद्योगीकरण के कारण नगगरों में उद्यमियों, 
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नौकरशाहों तथा व्यवसाय्रियों का नया मध्यम वर्ग 
उत्पन्न हुआ है और हरित क्रांति के फलस्वरूप 
गाँव में नया मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ जिसमें 
विशेष रूप से परम्परागत कृषक जातियाँ सम्मिलित 
हैं। योगेन्द्र सिंह का मत है कि इस परिवर्तन के 
ग्रामीण-नगरीय संबंधों पर दो परस्पर विरोधी परिणाम 
दिखाई पड़ते हैं। एक ओर उन्नत और वैज्ञानिक 
खेती के लिये कृषकों को आधुनिक उपकरणों, बैंक 
और बाजार आदि के लिए गाँव के लोगों की नगरों 
पर निर्भरता बढ़ी है। वूसरी ओर गाँव नगर के 
बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौतिक संचार 
और सम्पर्क बढ़ने से नवीन ग्रामीण मध्यम वर्ग में 
अपनी पहचान स्थापित करने के प्रति चेतना बढ़ी 
है। आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण राजनीति 
और शिक्षा में उनकी पहुँच बढ़ी है और गाँव के 
विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। इन नवीन 
परिस्थितियों ने गाँव व नगर के बीच के सम्बन्धों को 
प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण बना दिया है 


(पिंह 99]) | 
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राजनीति एवं समाज : राजनीतिक दल, शक्ति अभिजन, 
प्रशासन तंत्र एवं नागरीय समाज (सिविल सोसाइटी) 


॥| 
हम सामाजिक इकाई के रूप में जिस सामाजिक 
व्यवस्था का अंग हैं, वह हमारे अधिकारों, 
उत्तरदायित्वों एवं भूमिका संबंधों के अनेक पक्षों 
को पारिभाषित करने का आधार नहीं है। एक 
नागरिक के रूप में मेरे अधिकार एवं कर्तव्यों की 
व्याख्या, एक शिक्षक के रूप में मेरे वेतन मानों 
का निर्धारण, मेरी आय पर कर का निर्धारण 
इत्यादि ऐसे पक्ष हैं जो राज्य, राजनीति एवं 
समाज के अन्त: संबंधों को स्पष्ट करने में सक्षम 
हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में यह कहा 
जा सकता है कि “राजनीति” एवं “सामाजिक”! 
को एक दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता। 
समकालीन यथार्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा 
जा सकता है कि “समाज'” यदि सामाजिक इकाइयों 
प्रस्थिति, समूह इत्यादि) के अर्थपूर्ण एवं उद्देश्य 
मूलक अन्त: क्रियाओं की गत्यात्मक जटिलता है 
ते “राजनीति” वह कला है जो संतुलन को 
निरन्तरता एवं संरक्षण प्रदान करती है। यदि 
विद्यमान विस्ंगतियों को महत्व दें तो यह तक भी 
दिया जा सकता है कि यदि “समाज” प्रतियोगिता 
में संलग्न सामाजिक इकाईयों के 'स्व”' की सामूहिक 


__ 9 


अभिव्यक्ति है तो “राजनीति'' शक्ति संघर्षों को 
प्रस्तुत करती है। एक व्यापक दृष्टिकोण के रुप में 
कह सकते हैं कि “राजनीतिक क्षेत्र'” (पालिटिकल 
एरिया) जिसमें नागरिक, नीतियाँ इत्यादि सम्मिलित 
है, में सम्पन्न होने वाली समस्त क्रियाएँ “राजनीति'' 
(पालिटिक्स) को निर्मित करती हैं। ये क्रियाएँ 
वर्तमान विश्व में उन सामाजिक गतिविधियों के 
क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी हैं जिन्हें पूर्व में 
सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था 
आज सही अर्थों में मनुष्य राजनीतिक प्राणी (जून 
पालिटिकल-एक अवधारणा जिसे अरस्तु ने प्रस्तुत 
किया) बन गया है क्योंकि निर्णय प्रणाली में उत्तकी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष सहभागिता है। 

"सेवा उद्योग'” एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 
विस्तार, उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण 
की प्रक्रियाओं, एवं वर्गीय राजनीति के विकास एवं 
हापत संबंधी पक्षों ने राजनीति एवं समाज के संबंधों 
में परिवर्तनकारी स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। शिक्षा 
स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य 
का हस्तक्षेप किस सीमा तक हो जैसे सवाल भी 
राजनीतिक परिवेश के तनाव मूलक संबंधों के 
साक्ष्य बन कर उभरे हैं। जाति एवं धर्म के आधार 
पर सामूहिक दबाव की अभिव्यक्ति ने “पहचान”' 
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(आइडेन्टिटी) की “राजनीति” को भारतीय 
सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न कर “राजनीति”! 
एवं “प्तमाज”” के संबंधों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की 
तरफ संकेत किया है। 

विकास के नवीन स्वरूपों ने राज्य के 
औपचारिक ढाँचे एवं अर्थतन्त्र के मध्य स्वैच्छिक 
संगठनों एवं अभिकरणों के ताने बाने को विकसित 
कर नागरिकीय समाज (सिविल सोसाइटी) को 
उभारा है। इस उभार ने पालिटिकल सोसाइटी 
एवं सिविल सोसाइटी की अवधारणाओं को एक 
दूसरे के लिए एक सीमा तक विशिष्ट बना दिया 
है। समकालीन जटिल समाजों में राजनीति की 
व्यात्या करते समय हमारा ध्यान राजनीतिक दल, 
शक्ति अभिजन एवं प्रशासन तंत्र की संरचनाओं 
की तरफ जाता है जो विधायिका, कार्यपालिका एवं 
न्यायपालिका के अवयवों को निर्मित करता है। 
राष्ट्र-राज्य के सिद्धांत की चर्चा हम उपरोक्त 
उल्लेखित तत्वों के आधार पर ही करते हैं। 
राजनीतिक दल, जो कि समाज की सामाजिक एवं 
राजनीतिक आवश्यकताओं के स्वरूप के प्रति 
संरचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जाने जाते हैं, 
राजनीतिक शक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का 
प्रयास करते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दल 
सामान्यतया विचारधारायी प्रतिबद्धताओं के आधार 
पर सरकार एवं जनता के मध्य सम्प्रेषण के उपकरण 
का कार्य करते हैं। हमें इस तथ्य की तरफ भी 
ध्यान देना चाहिए कि समाज वस्तुत: राजनीतिक 
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक इत्यादि 
रूप में सक्रिय शक्ति संबंधों की व्यवस्था है। इन 
शक्ति संबंधों से सम्बद्ध स्रोतों का असमान वितरण 
एक सामाजिक यथार्थ है। इन स्रोतों पर जिन 


प्रभावशाली इकाइयों का अधिकार, नियन्त्रण अथवा 
एकाधिकार होता है, उन्हें “शक्ति अभिजन”” की 
संज्ञा दी जाती है। ये “शक्ति अभिजन” या तो 
शासक वर्ग को निर्मित करते हैं, अथवा शासक वर्ग 
के सहयोगी के रूप में क्रियाशील होते हैं। 

शक्ति अभिजन की विभिन्‍न श्रेणियों को 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में भी देखा 
जा सकता है यद्यपि इन अभिजनों का एक बड़ा 
भाग स्वयं को तटस्थ एवं निष्पक्ष इकाइयों के रूप 
में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है | चूँकि अभिजन 
के रूप में कार्यशील इन इकाइयों को संस्तरण की 
संरचना में उच्च स्थान प्राप्त होता है अत: समाज 
व्यवस्था के संचानल में इनकी नेतृत्वकारी भूमिका 
होती है। कार्यपालिका के क्षेत्र में विशेषत: इस 
नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह करने वाली प्रणाली 
को प्रशासन तंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रशासन 
तंत्र समस्त समाजों में राजनीतिक सत्ता का एक 
अनिवार्य अंग बनकर उभरा है। एक औपचारिक 
संगठन के रूप में प्रशासन तंत्र राज्य द्वारा निर्मित 
विभिन्‍न नीतियों के क्रियान्वयन का मुख्य कार्य 
करता है। साथ ही राज्य को नीति निर्माण करने 
हेतु “फीड बैक”” भी प्रदान करता है। इस दृष्टि से 
राजनीतिक सत्ता की सफलता एवं असफलता का 
एक सीमा तक दायित्व प्रशासन तन्‍्त्र पर होता है। 
मनुष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि, मनुष्य की 
योग्यताओं का विस्तार एवं नागरिकों के जीवन 
स्तर को उच्च करने का प्रयास इस कारण राज्य 
का मुख्य दायित्व हो जाता है। इन दायित्वों के 
निर्वाह हेतु राज्य अनेक संस्थागत संरचनाएं विकसित 
करता है। राज्य इस दृष्टि से समाज की आर्थिक, 
राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों 


राजनीति एवं समाज : राजनीतिक दत, शक्ति अभिजन, प्रशासन तंत्र एवं नागरिकीय समाज (सिविल सोसायटी)]27 
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के संचालन का मुख्य कर्ता बन जाता है। परिणाम 
स्वरूप कोई भी विशिष्ट प्रघटना किसी भी स्थान 
पर घटित हो उसके विश्लेषण एवं उत्तर हेतु हमें 
राज्य की तरफ ही आना पड़ता है। 

राज्य पर यह आश्रितता शोषण, दमन एवं 
असमान विकास को जन्म देती है। साथ ही यह भी 
सवाल उठता है कि क्‍यों कुछ राज्य विशेष प्रकार 
का व्यवहार करते हैं? ऐसे विशेष व्यवहारों को 
समझने के लिए हमें राज्य की परिधि के बाहर 
सक्रिय ढाँचों की भूमिका की समझ विकसित करनी 
चाहिए। ये ढाँचें नागरिकीय समाज (सिविल 
सोसाइटी) को निर्मित करते हैं। स्वतंन्त्र प्रैस, 
विभिन्‍न प्रतिनिधि समूह, स्वैच्छिक गैरतरकारी 
स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक चेतना का निर्माण 
करने वाले सक्रिय समूह इत्यादि “सिविल सोसाइटी ”' 
को निर्मित करने वाली संस्थायें हैं। अधिकार एवं 
दायित्वों की चेतना, कानून का शासन, स्वतंत्रता, 
एवं नागरिकता “सिविल सोसाइटी” के मुख्य अंग 
हैं। यदि किसी स्थान पर इन का उल्लंघन होता है 
ते “सिविल सोसाइटी” ' के ढाँचे राज्य की आलोचना 
कर उसे भूमिका परिवर्तन के लिए बाध्य कर सकते 
हैं। अत: अनेक “निरंकुश राज्य” ” सिविल सोसाइटी 
के ढाँचे पर कठोर नियंत्रण के प्रयासों में संलग्न 
रहते हैं। समकालीन विश्व में लोकतान्त्रिक राज्य 
एवं लोकतान्त्रिक समाज के लिए “सिविल सोसाइटी”! 
एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐसे समाज में “सिविल 
सोसाइटी' ' “पालिटिकल सोसाइटी” ' की गतिविधियों 
पर नजर रखती हैं। राज्य की अनेक भूमिकाओं 
को “सिविल सोसाइटी”' के अवयव अपनाने लगते 
हैं यह स्थिति राज्य के सरोकारों से संबद्ध 
विचारधारायी विवाद को जन्म देती है उपरोक्त 


विवेचन की पृष्ठ भूमि में आवश्यक हो जाता है कि 
राजनीति एवं समाज के अन्त: संबंधों का विए्लेषण 
करने हेतु राजनीतिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाए 
तथा इन प्रक्रियाओं में सक्रिय राजनीतिक दलों, 
अभिजन एवं सामाजिक वर्गों की भूमिकाओं, प्रशासन 
तन्‍्त्र की कार्यप्रणाली के परिणामों तथा सिविल 
सोसाइटी के प्रत्युत्तरों को परखने का आलोचनात्मक- 
विचारधारायी प्रयास किया जाए। हम भारतीय समाज 
के संदर्भ में ऐसा एक संक्षिप्त प्रयास यहाँ करेंगे। 
ग् 
26 जनवरी 950 ई. को जब भारत का संविधान 
क्रियान्वित हुआ तो भारत में राजनीति एवं समाज 
के मध्य संबंधों की दिशा भी सुनिश्चित हो चुकी 
थी। 26 नवम्बर 949 को ली गयी शपथ, जिसमें 
भारत के नागरिकों ने स्वयं को संप्रभु, समाजवादी, 
धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य के निर्माण 
हेतु प्रस्तुत किया है, राज्य एवं समाज के संबंधों की 
प्रकृति का निर्धारण करती है। इसके साथ ही 
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, 
अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था एवं आराधना की 
स्वतन्त्रता, पद एवं अवसरों की समानता एवं इस 
हेतु प्रयास तथा बन्धुत्व के विस्तार, व्यक्ति की 
गरिमा एवं राष्ट्र की एकता के प्रति प्रतिबद्धता 
भारतीय राजनीति की मूल्य व्यवस्था को आधारभूत 
ढाँचा प्रदान करते हैं। हम इस संविधान को एक 
राजनीतिक विचारधारायी दस्तावेज की संज्ञा भी दे 
सकते हैं। मताधिकार मूलभूत अधिकार, नीति 
निदेशक तत्व, मूलभूत कर्तव्य, संरक्षण मूलक 
भेदभाव <इत्यादि प्रावधानों का यह दस्तावेज उस 
देश को दिशा देता है जिसने उपनिवेशवाद के 
विरूद्ध संघर्ष कर विरासत में अनेक विसंगतियों को 
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भ्राप्त किया था उपनिवेशवाद के विरूद्ध भारत की 
जनता का संघर्ष क्रान्तिकारी उभारों को व्यक्त 
करता है। किसान विद्रोह, श्रमिकों की व्यापक 
हड़तालें, विद्यार्थी असन्तोष, देशी रियासतों में 
जनता के जन आन्दोलन, नौ सेना विद्रोह एवं 
गाँधी के नेतृत्व में जन आक्रोश की अहिंसक 
प्रस्तुति भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना 4 
प्रकृति को प्रस्तुत करती है। हम इस यथार्थ से 
इन्कार नहीं कर सकते कि उपनिवेशवाद के 
विरुद्ध (सामन्तों के विरुद्ध) विद्रोह अनेक बाध्यताओं 
के कारण संगठित रूप ग्रहण नहीं कर रहे थे। 
स्वाधीनता के उपरान्त सक्रिय रहा यह पूँजीपति 
वर्ग एवं सामनन्‍्त वर्ग भारत के शासक वर्ग को 
निर्मित करता है। इस शासक वर्ग ने ब्रिटिश प्रारूप 
के प्रशासन तन्‍त्र को सुरक्षा प्रदान की। यही 
शासक वर्ग संविधान के प्रारूप के अनुसार शासन 
संचालन करता है और संचालन का यह प्रयास 
अनेक अन्तर्विरोधों को जन्म देता है जिनका 
विश्लेषण करते हुए हम भारत की राजनीतिक 
विकास की प्रक्रिया की समाजशास्त्रीय समीक्षा कर 
सकते हैं। 

संविधान में क्रियान्वयन के साथ ही गणराज्य 
की स्थापना अस्पृश्यता का निषेध, समानता, स्वतंत्रता 
एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास 
एवं संसदीय प्रणाली का वर्चस्व भारत की 
लोकतान्त्रिक प्रणाली को वैधानिक संस्थागत गति 
प्रदान करता है। यह प्रणाली जाति एवं अन्य प्रदत्त 
मूलक प्रतिष्ठा के तत्वों के आधार को अस्वीकार 
कर अर्जित प्रस्थिति की पहचान को स्थापित करती 
है। इस पहचान का विस्तार ताकिक-वैधानिक 
नेतृत्व के रूप में राजनीतिक भूमिकाओं के 


आवंटन द्वारा होता है और राजनीतिक दलों की 
कार्यप्रणाली को दिशा प्रदान करता जाता है। ये 
राजनीतिक दल शक्ति संरचना के अनन्‍्तर्विरोधी 
चरित्र के सूचक हैं। यह नेतृत्व पूँजीवादी-सामन्ती 
हितों की उपेक्षा करने में असमर्थ हैं परन्तु 
निर्धन-अशिक्षित जनसंख्या की राजनीतिक आर्थिक 
शर्काक्षाओं, बेकारी की व्यापकता एवं अर्थ प्रणाती 
के असमान चरित्र से उत्पन्न बहुआयामी विसंगति 
को भी लम्बे समय तक स्थगित नहीं कर सकता। 

रूडाल्फ एवं रूडाल्फ इन अन्तर्विरोधों के 
कारण भारत को एक “निर्बल-सबल'” राज्य की 
संज्ञा देते हैं जबकि भारतीय अर्थतन्त्र को 
'समृद्ध-निर्धन गुणों का सम्मिश्रण बताते हैं। 
राज्य एवं अर्थतन्त्र के ये चरित्र वस्तुत: राज्य एवं . 
बाजार के अन्त: संबंधों के सूचक हैं। राज्य ने 
बाजार के साथ सहयोग कर प्रभुत्वशाली वर्ग को 
एकाधिकार वादी वर्ग में बदलने के लिए 
“राजनीतिक-आर्थिक'” एवं सांस्कृतिक स्थिति उपलब्ध 
कराई है। जबकि निर्धन-अशिक्षित एवं संस्तरण के 
पैमाने पर निम्न स्थान प्राप्त जनसंख्या हाशिये पर 
आ गई है। इस परिणाम ने राष्ट्रीय राजनीतिक 
दलों के सम्मुख अस्तित्व के संकट उत्पन्न किए हैं, 
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की “अस्मिता को 
राजनीति”' के माध्यम से जनाधार दिया है तथा 
अनेक दवाब समूहों को, जिनका चरित्र सामाजिक 
रहा है, राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के अवसर 
प्रदान किये हैं। संस्थागत संरचनाओं में 
राजनेता-प्रशासक-अपराधी गठजोड़ का यथार्थ 
को दिखाया है और धर्म तथा जातीय अस्मिताओं 
को राजनीतिक सक्रियता के प्रभावी उपकरणों 
के रूप में उभारा है। इस संदर्भ में राजनीतिक 
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दलों की भूमिकाओं का विश्लेषण आवश्यक हो 
जाता है। 

संविधान की संरचना एवं राजनीतिक दलों 
की सक्रियता के मध्य संबंध के द्वारा ही लोकतान्त्रिक 
राजनीति की क्रियाशीलता भी सुनिश्चित होती है। 
आधुनिक राज्य बिना दलीय व्यवस्था के स्थागी 
सरकार सम्भवतया प्रदान नहीं कर सकते। 
राजनीतिक दल मताधिकर की प्रणाली के द्वारा 
लोकतन्त्र में जन आकांक्षा के अनुरूप सरकार 
निर्माण की प्रक्रिया का अंग बनते हैं। ये राजनीतिक 
बल प्रत्यक्ष रूप में वर्गीय हितों, आर्थिक हितों, 
विचारधारायी लक्ष्यों से संबद्ध होते हैं हालांकि 
भारतीय राजनीतिक दलों को जातीय, क्षेत्रीय, 
धार्मिक एवं भाषायी हितों के संदर्भ में भी नागरिकों 
के साथ अन्त:क्रिया करते हुए अवलोकित किया जा 
सकता है जिसके कारण नागरिकों की विभिन्‍न 
पहचानें राजनीतिक दलों के लिए “राजनीतिक 
पूँजी'' का कार्य करने लगती हैं। ये राजनीतिक 
दल सत्ताधारी एवं विरोधी राजनीतिक दलों के रूप 
में उत्त बहस को निरन्तरता देते हैं जो लोक 
तान्त्रिक प्रक्रिय को शक्तिशाली बनाती है। इस 
बहस के परिणामस्वरूप नागरिकों में राजनीतिक 
शिक्षा का विस्तार होता है जिससे राजनीतिक 
शक्ति प्राप्त करने हेतु राजनीतिक दलें में प्रतियोगिता 
के स्वरूप का निर्धारण होता है। 

भारत में दलीय व्यवस्था का प्रारम्भ 885 
ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 
साथ हुआ है। यद्यपि कांग्रेस का यह प्रारम्भ एक 
हित समूह के रूप में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम 
के दौर में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, कम्युनिस्ट 


पार्टी इत्यादि राजनीतिक दलों का उदय हुआ, 
परिणामस्वरूप स्वाधीन भारत में बहुदलीय प्रणाली 
एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में उभरी। 
औपनिवेशिक भारत में पनपी साम्प्रदायिकता की 
भावना, सामन्तों के हितों के प्रश्न तथा वर्गीय 
अन्तर्विरोध एवं जातीय अस्मिताओं के प्रश्नों ने 
उत्तर औपनिवेशिक भारत में दलीय रचनाओं के 
निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमें भारतीय 
जनसंघ पार्टी एवं स्वतंत्र पार्टी के उदय को इस 
संदर्भ में परखना चाहिए। देश की सांस्कृतिक 
विविधता एवं संघीय संरचना ने विभिन्‍न हितों के 
आधार पर नागरिकों को सामाजिक श्रेणियों में 
वर्गीकृत किया जो “जीवन्त लोकतन्त्र”” का परिचायक 
है वही दूसरी तरफ विभिन्‍न प्रान्तों में अलमान एवं 
असन्तुलित विकास की राजनीति ने बहुत तीव्र गति 
से अनेक अन्तर्विरोधों से निर्मित राजनीतिक 
आकांक्षाओं को जन्म दिया। भारत में उभरी 
“गठबन्धन की राजनीति'' एवं राष्ट्रीय राजनीतिक 
दलों की लोकप्रियता में हास के तत्व इन्हीं अन्त: 
विरोधी राजनीतिक आकांक्षाओं के परिणाम हैं। 
पा 

राजनीति एवं समाज के मध्य संबंधों की प्रकृति को 
समझने का एक अन्य परन्तु अन्त: संबद्ध परिप्रेक्ष्य 
और भी है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 
कार्यशील जनसंख्या अर्थात्‌ श्रमशक्ति लगभग 32 
करोड़ है। इस श्रम शक्ति में से लगभग 5 करोड़ 
औद्योगिक श्रम से संबद्ध है। इस 5 करोड़ की 
संख्या में 4.5 करोड़ संगठित क्षेत्र में तथा 0.5 
करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। लगभग ] 
करोड़ की जनसंख्या श्रमशक्ति का वह अंग है, जो 
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बेकारी अथवा अर्द्ध बेकारी का शिकार है। भारत 
सरकार के एक अनुमान के अनुसार लगभग 36 
प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की सीमा रेखा के 
नीचे अपना जीवन व्यापन करने को बाध्य है। 
ग्रामीण क्षेत्र में 37.37 प्रतिशत जनसंख्या की प्रति 
माह प्रति व्यक्ति आय इस दृष्टि से 49 रु. 9 पैसे 
गा उससे कम है जबकि नगरीय क्षेत्र में 32.36 
प्रतिशत जनसंख्या की आय 56 रु. 64 पैसे या 
उससे कम है। 6 वर्ष से ।] वर्ष तक की आयु 
समूह के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे विद्यालय का 
अंग नहीं हैं। इन विसंगतियों एवं अन्‍्तर्विरोधों से 
निर्मित सामाजिक संरचना उस समय और भी 
अधिक जटिल हो जाती है जब उच्च जाति एवं 
निम्न जाति-स्त्री एवं पुरुण, जनजाति तथा 
ग्रामीण-नगरी संरचनात्क संकेतकों का राज्य 
विशिष्ट दृष्टि से प्रयोग किया जाए। भारतीय 
समाज की राजनीतिक प्रणाली के वर्गीय चरित्र की 
व्याख्या इन आँकड़ों की सहायता रं। एक सीमा तक 
होती है। जिसमें 'असमान विकास” एवं असन्तुलित 
विकास की राजनीति स्पष्टतया परिलक्षित है। डा. 
योगेन्द्र सिंह के द्वारा व्यक्त अस्तफलता का संकट 
इन तथ्यों को ऐसप्ता संकेतक बनाता है जहाँ जन 
राजनीति एवं प्रभुत्व की राजनीति एक वैचारिक 
बहस का अंग बनती है। असन्तुलित विकास के 
साथ विराजनीतिकरण तर्क राजनीतिक शिक्षा की 
अपेक्षा एवं राजनीति के प्रति घणा अथवा तटस्थता 
का भाव राजनीति एवं नागरिकों के मध्य एक 
ऐसी दूरी उत्पन्न करता है जिसका लाभ प्रभुत्वशाली 
वर्ग की राजनीतिक वर्चस्वता को प्राप्त होता है। 
इस दूरी को वर्गीय हित के लिये प्रयुक्त कर 
साम्प्रदायिकता, भाषावाद, धार्मिक संकीर्णता, 


जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद इत्यादि प्रघटनाओं 
को जन्म दिया जा सकता है। तथा भावनात्मक 
आक्रामकता को विस्तार देकर सांस्कृतिक फाँसीवादी 
रुझान उत्पन्न किये जा सकते हैं। विकासशील 
देशों के राजनीतिक ततन्‍्त्रों में हो रहे बदलावों को 
इस परिप्रेक्ष्य में देखें जाने की आवश्यकता है। 
वेश्वीकरण की प्रक्रिया का एक अपकार्यात्मक 
परिणाम यह है कि विश्व में अनेक विश्व विकसित 
हो गये हैं। विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या 
समूचे विश्व को 85 प्रतिशत अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष नियन्त्रण रखती है अत: असमान व्यापार 
संबंध उभरे हैं। इस असमानता के कारण विकसित 
एवं विकासशील देशों में राजनीतिक एवं आर्थिक 
तनावों का विस्तार हुआ है। विकसित देशों की 
एकता में वृद्धि हुई है जबकि विकासशील देशों के' 
मध्य अन्तर्विरोधों को तीव्र किया गया है ताकि 
इनके मध्य एकता स्थापित न हो। चूँकि भारत भी 
एक विकासशील देश है अत: इन समस्त पक्षों का 
मूल्यांकन कर भारतीय राजनीति के विकास की 
दिशा को समझा जा सकता है। समाजशास्त्र के 
विद्यार्थी के रूप में हम यह तर्क दे सकते हैं कि 
विकास की इस दिशा ने राजनीति के मानवीय 
चेहरे राजनीति के अमानवीय चेहरे, राजनीति 
के उदारवादी चेहरे, “राजनीति के संकीर्णतावादी 
चेहरे '', राजनीति के लोकतान्त्रिक चेहरे'' 
एवं “राजनीति के कट्‌टरवादी चेहरों को एक 
साथ उत्पन्न कर राजनीतिक प्रक्रिया को अत्यन्त 
जटिल बना दिया है। इस जटिलता ने राजनीतिक 
अन्त: संबंधों के क्षेत्र में हिंसा की भूमिका को 
महत्वपूर्ण बनाया है। वैसे तो हिंसा की यह भूमिका 
947 में देश के विभाजन के साथ प्रारम्भ हो गई 
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थी परन्तु असमान आर्थिक विकास ने जम्मू एवं 
काश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, 
बिहार इत्यादि में पुथकतावादी आन्दोलन से संबद्ध 
हिंसा, वामपंथी उग्रवादी हिंसा जिसका वर्गीय चरित्र 
का स्पष्ट रूप है, को उत्पन्न किया वहीं दूसरी 
तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य 
प्रदेश इत्यादि राज्यों में जातीय एवं साम्प्रदायिक 
तनावों को विस्तार दिया। इस असन्तुलन ने 
अनेक दबाव एवं हित समूह विकसित किये। नेशलन 
सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड, यूनाइटेड़ 
लिब्रेशन फ्न्ट आफ आसाम इत्यादि समूहों की इस 
संदर्भ में चर्चा की जा सकती है। इस असमान 
आर्थिक विकास ने क्षेत्रीय अस्मिताओं को राजनीतिक 
शब्दावली में रूपान्तरित करना प्रारम्भ किया। 
परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राजनीतिक दल विभिन्‍न 
राज्यों में उभरने लगे। 

एकात्मकतावाद एवं संघवाद के अन्त: विरोधों 
ने केन्द्र एवं राज्य के संबंधों में प्रकियामूलक तनाव 
उत्पन्न किये जिन्हें राजनीतिक आकांक्षा संरचना 
में परिवर्तित कर उन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का 
उद्भव और विस्तार हुआ। वस्तुत: क्षेत्रीय 
राजनीतिक दलों का उद्भव एवं उनका विस्तार 
राष्ट्रीय राजनीति एवं क्षेत्रीय राजनीति के मध्य 
सहयोग एवं संघर्ष की द्वन्द्वात्मक एकता का परिचायक 
है जिसे राजनीति में पुश एवं पुल के सिद्धांत 
से संबद्ध किया जा सकता है। कारण चाहे कुछ भी 
हो परल्तु क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को राजनीतिक 
परिदृश्य पर आना “गठबन्धन की राजनीतिक 
प्रणाली”” को स्थापित करता है। यह एक स्पष्ट 
संकेत है कि अब इन क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती! इसके साथ ही क्षेत्रीय 


राजनीतिक दलों की स्वीकृति इस सामाजिक तथ्य 
की द्योतक है कि जनसंख्या की सामाजिक रचना 
(सोशल कम्पोजीशन) एवं राजनीतिक सहभागिता 
के मध्य सकारात्मक संबंधों को स्थापित करने के 
माध्यम अस्तित्व में आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के 
राजनीतिक दलों को अपना राष्ट्रीय अस्तित्व 
बनाये रखने के लिये क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के 
साथ सहयोग करना पड़ रहा है वहीं क्षेत्रीय 
राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ 
अन्त: क्रिया व सहयोग कर अपने स्थानीय दृष्टिकोण 
की सीमा से बाहर आकर विभिन्‍न विषयों पर 
राष्ट्रीय परिप्रेक्य विकसित करने लगे हैं। इसके 
साथ ही पंचायती राज एवं, नगरपालिका अधिनियम 
(संविधान संशोधन 73) के उपरान्त विभिन्‍न 
राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने स्थानीय 
स्तर पर राजनीतिक सहभागिता कर राजनीति को 
जीवन पद्धति का अंग बना दिया है। राजनीति के 
विवदास्पद स्वरूप का मूल्यांकन इस संदर्भ में 
भी करने की आवश्यकता है। सम्भवतया 
“राजनीतिकीकरण' ” एवं “वि-राजनीतिकीकरण!'” 
इस देश की राजनीति में एक साथ सक्रिय होने 
वाली परन्तु परस्पर विरोध प्रक्रियाएँ हैं जिन्हें 
वर्गीय दृष्टि से समझना आवश्यक है। 
५ 

विभिन्‍न राजनीतिक दलों के द्वारा संचालित 
राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तथा उससे 
विकसित राजनीतिक संस्कृति ने नागरिकों को 
समस्याओं के प्रति उत्तेजित करने की दिशा में 
योगदान किया है। 967 के उपरान्त “कांग्रेसवाद'', 
एवं "गैर कांग्रेसवाद' ' के अन्तर्विरोध, केरल पश्चिम 
बंगाल एंवं त्रिपुरा में वामपन्‍थी गठबन्धन के 
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शासन के परिणाम आपातकाल की समाप्ति के 
उपरान्त गैर कांग्रेसवाद के विस्तार तथा 989 में 
राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की स्थापना, 6 दिसम्बर 
992 को बाबरी मस्जिद गिराये जाने के उपरान्त 
तथा 990 के दशक में निजीकरण, उदारीकरण 
एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के प्रभाव तथा 
समाजवादी व्यवस्थाओं के सोवियत संघ सहित पूर्वी 
यूरोपीय देशों में पतन के उपरान्त एक धुवीय 
विश्व के मिथक ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
एवं संबद्ध राजनीतिक अर्थवाद में अनेक गुणात्मक 
परिवर्तन उत्पन्न किये हैं। इन परिवर्तनों के 
कारण राजनीतिक नेतृत्व-प्रशासन-अपराधी 
गठबन्धन का स्वरूप उभरा है वहीं दूसरी तरफ 
पारदर्शी शासन, सूचना का अधिकार, मानवाधिकर 
एवं सामाजिक शोषण के विरूद्ध अर्थात्‌ सामाजिक 
न्याय के पक्ष में राजनीतिक प्रक्रिया उभरी है। 
महिलाओं के लिये संसद में आरक्षण की माँग इसी 
प्रक्रिग के भाग की अभिव्यक्ति है। हम इसे 
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के विस्तार की संज्ञा दे 
सकते हैं। 

लोकतान्त्रिक राजनीति में विभिन्‍न सामाजिक 
श्रेणियाँ, जो किसी न किसी रूप में बंधन का 
शिकार है, के सबलीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य है 
यदि ऐसा नहीं होता है तो आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक 
प्रभुत्व तथा विचारधारायी प्रभुत्व इतने विस्तृत हो 
जाते हैं कि लोकतंत्र की राजनीति एक “ मिथक”! 
बन कर रह जाती है। महिलाओं का आरक्षण 
लोकतान्त्रिक राजनीति के माध्यम से पुरुष सत्ता 
को सार्थक चुनौती है फिर वह चाहे “सामन्ती पुरुष 
सत्तात्मकता'” हो अथवा “पूँजीवादी पुरुष 
सत्तात्मकता' ' हो | लोकतान्त्रिक प्रणाली में विभिन्‍न 


“वंचित'' सामाजिक श्रेणियों की सहभागिता से 
अर्जित प्रस्थिति से निर्देशित नेतृत्व का विकास होता 
है और विभिन्‍न सामाजिक समस्याओं के प्रति 
वे दृष्टिकोण अस्तित्व में आते हैं जो समस्याओं 
का अनुभव कर चुकी जनसंख्या की सोच है, हम 
इस स्थिति को “जन सम्मत लोकत्तान्त्रिक राजनीति" 
के उभार की संज्ञा दे सकते हैं। यह उभार दो 
दृष्टियों से आवश्यक है, प्रथम आरक्षण में महिलाओं 
की भूमिका संबंध निर्मित करने के लिए राजनीतिक 
एवं आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध कराता है जबकि 
अब तक महिलाओं के पास मुख्य रूप से “पारिश्रमिक 
विहीन श्रमशक्ति”' का क्षेत्र था। यह स्थिति महिलाओं 
को समाज में प्रस्थिति हेतु संघर्ष को प्रेरित करती 
है। द्वितीय, उच्च, उच्च मध्य एवं मध्य वर्ग की 
महिलाओं में साम्प्रदायिक चेतना के विस्तार को यह 
अवरूद्ध करता है। वस्तुत: इस वर्ग को वे सभी 
अवसर एवं सुविधायें प्राप्त हैं जिससे उनकी सभी 
आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। यह समृद्धि इन वर्गों 
को शक्तिशाली बनाती है और शक्ति को 
साम्प्रदायिकता की चेतना अन्य वर्गों विशेषत: निम्न 


' वर्गों के सम्मुख सांस्कृतिक वैधता दे देती है। 


महिला आरक्षण इस स्थिति को चुनौती देने में 
सक्षम है। स्वतन्त्र भारत में राज्य एवं महिला 
के मध्य का संबंध पितृसत्तात्मक, वर्ग विभेद एवं 
अलोकतान्त्रिक प्रकृति का रहा है। इस पृष्ठभूमि के 
संदर्भ में महिला आरक्षण की राजनीतिक आवश्यकता 
की समीक्षा की जा सकती है। वस्तुत: बाल शोषण, 
बलात शोषण, जातीय संघर्ष एवं तनाव, सामाजिक 
हिंसा, गैर संस्थागत क्रियाओं का विस्तार एवं नगरों 
के द्वारा गाँव का उपनिवेश के रूप में प्रयोग इत्यादि 
ऐसी प्रघटनाएं हैं जिनके विश्लेषण हेतु राजनीति 
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एवं समाज के परिवर्तित होते संबंधों एवं इन 
परिवर्तित संबंधों से उभरते शक्ति अभिजन के 
सोच में बदलाव को सैद्धांतिक विचारधारायी दृष्टि 
से समझने की आवश्यकता है। 
है 

राजनीति एवं समाज के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में 
प्रशासन तन्‍्त्र की भूमिका की भी संक्षिप्त चर्चा 
आवश्यक है। प्रशासनतन्त्र एक तार्किक-वैधानिक- 
औपचारिक व्यवस्था है जिसका दायित्व नीतियों के 
निर्माण में विधायिका को सहयोग देना एवं स्वीकृत 
नीतियों के प्रभावी क्रियान्वन से संबद्ध है। प्रशासन 
तन्त्र की इस प्रणाली को औपनिवेशिक भारत में इस 
प्रकार निर्मित किया गया कि वह राजनीतिक नेतृत्व 
के अधीनस्थ हो और नागरिकों को अपने अधीनस्थ 
रखे। नागरिकों की उपेक्षा प्रशासन तन्‍त्र की 
मानसिकता बना दी गयी एवं वस्तुनिष्ठ-अवैयक्तिक 
निर्णों को आधार बना कर प्रशासनतन्त्र को 
सुविधासम्पन्न बना दिया। स्वतन्त्र भारत में प्रशासन 
तनत्र की यह संरचना विद्यमान है। 

केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें दलीय दृष्टि 
से चुनाव परिणाम के कारण परिवर्तनशीलता को 
व्यकतत करती है यद्यपि देश के दो बड़े राष्ट्रीय 
राजनीतिक दलों की आर्थिक विचारधारा लगभग 
समान है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के 
वर्तमान रूप का दोनों दल समर्थन करते हैं, बीमा 
उद्योग संबंधी बिल/अधिनियम इसका उदहरण है 
जबकि प्रशासन तंत्र राजनीतिक दलों की सरकारों 
के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। इसके दो मुख्य 
परिणाम उभरते हैं- प्रथम निर्मित की गयी नीतियाँ 
नेतृत्व/सरकर के परिवर्तन के बावजूद निरन्तर 
बनी रहती है तथा द्वितीय प्रशासन तंत्र की कार्यशैली 


में “5हराव'' का तत्व उत्पन्न हो जाता है जो 
प्रशासनिक अराजकता, प्रशासनतन्त्र के वर्चस्व 
एवं प्रशासनिक संरचना के प्रति जन आक्रोश जैसे 
विवादास्पद सवालों को उत्पन्न करता है। विचलन, 
अलगाव, प्रतिमानहीनता एवं यथा स्थितिवाद की ये 
स्थितियाँ प्रशासकों के अन्य प्रभावशाली वर्गों के 
साथ गठबंधन को जन्म देती है। 

स्वतंत्र भारत में संस्थागत संरचनाओं के 
साथ समानान्तर संरचनाओं की उपस्थिति का यह 
मुख्य कारण है। हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर 
सकते कि प्रशासन तलत्र स्वतंत्र भारत में सामाजिक 
परिवर्तन का मुख्य अभिकरण है, परन्तु राजनीतिक 
नेतृत्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति उत्पन्न 
अविश्वास एक ऐसा तथ्य है जिसका चरित्र 
“राष्ट्र-राज्य”” की अवधारण के परिप्रक्ष्य में 
खतरनाक है। वि-प्रशासनिकीकरण, प्रशासनिक 
अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के मध्य के विवाद तथा 
राजनीतिक नेतृत्व एवं प्रशात्षन के मध्य के आरोप 
प्रत्यारोाप इस बहस को जन्म देते हैं कि क्‍या 
राजनीतिक परिवर्तन के साथ प्रशासनिक ढाँचे में 
परिवर्तन लोकतान्त्रिक राजनीति की प्रकार्यात्मक 
पूर्व आवश्यकता है एवं राजनीतिक नेतृत्व 
संविधान एवं प्रशासनिक संरचना के मध्य 
उत्तरदायित्वों की दृष्टि से क्या संबंध होने चाहिए? 
]990 के उपरान्त “राजनीतिक अस्थिरता”' के 
तर्कों के राजनीतिक अर्थ, गतदान व्यवहार में 
परिवर्तन जातीय एवं धार्मिक समूहों की राजनीतिक 
भूमिका, इन समूहों से राजनीतिक नेतृत्व एवं 
प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध तथा प्रशासन के 
साम्प्रदायिकीकरण एवं राजनीतिकीकरण के आरोप 
ऐसे यथार्थ है जिनका यदि हम समाजशास्त्रीय 
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भूल्यांकन करें तो समाज की भेदभावपूर्ण सामाजिक 
रचना का राजनीति पर प्रभाव एवं राजनीति का 
भेदभावपूर्ण रचना को प्रोत्साहन का यथार्थ समझ 
में आ जाता है। 

इस लेख में हमने राजनीति एवं समाज के 
बुनियादी संबंधों को समझने का प्रयास किया है। 
हमने इस तथ्य को स्वीकारा है कि राजनीति 
समाज के प्रत्येक पक्ष को निर्धारित करती है अतः 
जनता की सहभागिता से राजनीति का निर्धारित 
होना लोकतान्त्रिक राजनीति की सफलता हेतु 
आवश्यक है। हमने इस तथ्य की तरफ संकेत 
किया है कि राजनीति एक औपचारिक प्रणाली है 
अत: अनौपचारिक प्रणालियों से इसका स्वाभाविक 
अन्तर्विरोध है परन्तु इन दोनों के मध्य की 
अनुकूलनशीलता यथार्थवादी राजनीति का यह 
चरित्र समाज एवं संस्कृति के विभिन्‍न आयामों को 
नवीन अर्थ प्रदान करता रहता है। हमने यह भी 
संकेत दिया कि 'निजीकरण, उदारीकरण एवं 
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वैश्वीकरण ने भारत सहित विकासशील देशों के 
सम्मुख राज्य की सम्प्रभुता की अवधारणा को 
विवादास्पद कर दिया है अत: वर्गीय राजनीति की 
भूमिका का विश्लेषण आवश्यक हुआ है तथा 
राजनीतिक समाज एवं नागरिकीय समाज के मण 
संबंधों के स्वरूप को निर्धारित करना भी आवश्यक 
हुआ। प्रशासन तनन्‍्त्र व राजनीति के संबंधों की 
प्रकृति की तरफ भी हमने संकेत दिये हैं तथा धर्म, 
जाति एवं लैंगिक संबंधों के राजनीतिक संदर्भों को 
समझने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र के 
विद्यार्थी के रूप में हमारी स्पष्ट एवं आनुभविक 
मान्यता है कि “राज्य- समाज-राजनीति-अर्थतन्त्र 
की अन्त: निर्भरता एक विचारधारायी सवाल है 
वह विचारधारा चाहे पूँजीवादी अथवा मार्क्सवादी 
हो अथवा एक विश्व अथवा अनेक विश्व की हो। 
राजनीति का जनचरित्र ही राजनीतिक समाजशास्र 
का विकासशील देशों में आधार है। अतः हमारा 
विश्लेषण एवं संक्रिय प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए। 
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भारतीय समाज 
में स्त्री 


भूमिका 

यह एक अवर्णित धारणा है कि भारतीय 
समाज का कोई भी अध्ययन, हम चाहें या न 
चाहें, पुएष और स्त्री दोनों के अध्ययन को 
सम्मिलित किये बिना कर सकते हैं, दुर्भाग्य से 
सदैव ऐसा नहीं होता। इस तरह का दावा निरर्थक 
लगता है और विशेष करके तब जब हम समाजशास्त्र 
और सामाजिक मानवशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन 
करते हैं। दूसरे विषयों की तरह इन विषयों में यह 
मान्यता नहीं होती कि हम विवाह, परिवार, नातेदारी 
जैसी संस्थाओं का अध्ययन पुरुष और स्त्री के 
बिना कर सकें। इन संस्थाओं के अध्ययन में 
स्त्रियों की उपेक्षा करना सरल नहीं होता। लेकिन 
ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे कि परिवार और नातेदारी 
जिनमें नातेदारी की सम्पूर्ण संरचना और प्रक्रिया 
को हम पुरुष को प्रधान मान कर करते हैं। 
समाजशास्त्रीय व मानवशास्त्रीय अध्ययनों में जहाँ 
हम लोगों के जीवन का प्राथमिक अवलोकन करते 
हैं, स्त्रियों की गतिविधियों को नगण्य समझते हैं। 
यह एक सामान्य बात है कि जब कभी हम किसी 
समाज का अध्ययन करते हैं तो तथ्य सामग्री केवल 
पुरुषों से ही एकत्रित करते हैं, स्त्रियों से नहीं। 





0 


समाजशास्त्र में महिलावादी हस्तक्षेप का तर्क 
है कि यहाँ महिला का अध्ययन किसी वस्तु के रूप 
में किया जाता है न कि विषय के रूप में | इसका 
एक उदाहरण लीजिए। मैं भारतीय समाजशास्त्र की 
एक बड़ी केन्द्रीय अवधारणा को लेती हूँ : 
“संस्कृतिकरण” । इसे जिस्त तरह परिभाषित किया 
जाता है, उसमें कहा जाता है कि यह एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ समाज की 
उच्च जातियों के रीति रिवाजों. जैसे शाकाहारी 
भोजन और जनेऊ का अनुकरण करके ऊपर आ 
जाती हैं। ऊपर आने के लिये ये जातियाँ अपने 
परिवार की छ़््रियों को खेतों में काम करने नहीं 
भेजती | इसी तरह समाज में ऊँचा उठने के लिए ये 
निम्न जातियाँ लड़कियों की विवाह की उम्र कम 
कर देती हैं, विधवा पुनर्विवाह की रस्म को बन्द 
कर देती हैं, और विवाह - विच्छेद को कठिन बना 
देती हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि 
इन नये रस्म रिवाजों का स्त्रियों के जीवन पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन सब रीति-रिवाजों 
में स्त्रियों की गतिविधियों और स्वायत्तता पर पर्याप्त 
अंकुश लगाया जाता है । ऐसे प्रतिबन्धात्मक रिवाजों 
पर कम से कम कई वर्षों तक विरोध दर्ज नहीं 
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किया गया। इस तरह के रीति रिवाज जनेऊ 
पहनने की माँग से भिन्‍न नहीं हैं। मुझे स्पष्ट रूप 
से लगता है कि संस्कृतिकरण के अरवर्णित विषय में 
आदमी सबसे महत्पूर्ण है। दूसरे शब्दों में, वास्तविकता 
यह है कि आदमी तय करता है और उसके निर्णय 
को स्त्रियाँ मानने को बाध्य हो जाती हैं। यह 
महत्वपूर्ण बात बाद में चलकर मेरी समझ में 
आई। इसलिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रभाव 
पुरुष और स्त्रियों पर जुदा-जुदा पड़ता है। दूसरे 
शब्दों में, संस्कृतिकरण की अवधारणा पुरुष और 
स्‍त्री के भेदभाव से युक्त नहीं है। महिलावादी 
आन्दोलनकारी अब यह बराबर महसूस करते हैं 
कि वे सामाजिक प्रक्रियाएँ और नीतियाँ जो समाज 
के विश्लेषण के लिए अपनाई गई हैं, स्त्री और 
पुरुष के भेदभाव से ग्रसित हैं। 
आपको आश्चर्य होगा कि मैं भारतीय समाज 
में स्त्रियों की प्रस्थिति और भूमिका का विस्तृत 
वर्णन देने की अपेक्षा इस तरह की टिप्पणी से 
अपनी बात को क्यों शुरू करती हूँ। इसका कारण 
अध्ययन प्रणाली है। स्त्रियों के जीवन के आधुनिक 
आनुभविक विवरण देने में इस अत्यधिक महत्वपूर्ण 
बात पर जोर देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों 
समाज विज्ञानों में हमारा ध्यान हमेशा पुरुषों पर 
केन्द्रित रहा है। हमने हमेशा पितृसत्तात्मक प्रभुत्व 
की दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट या अस्पष्ट 
किया है। एक बात और कहूँ। भारतीय समाज 
विज्ञान साहित्य में हमने हमेशा इसी मुहावरे को 
दोहराया है कि भारतीय स्त्रियों ने अभी हाल में ही 
सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। 
इसमें विधि प्रणाली की दृष्टि से दो त्रुटियाँ हैं। 
पहली तो यह कि इस कथन से पहले जैसे भारत 
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की स्त्रियाँ घर से बाहर कहीं काम ही नहीं करती 
थीं। हम यह भूल जात्ते हैं कि कई सदियों से 
आदिवासी और निम्न जाति की स्त्रियाँ बहुत बड़ी 
संख्या में खेतों और जंगलों, खानों और कारखानों 
तथा चाय बागानों में काम करती आ रही हैं। यहाँ 
तक कि वे हमारे मध्यम वर्गीय घरों में भी घर का 
काम काज करती रही हैं। दूसरा, काम करने से 
हमारा मतलब उस काम से है जहाँ संगठित क्षेत्रों में 
नकद भुगतान किया जाता है। देखा जाये तो जब 
से सन्‌ 975 में “समानता की ओर” रपट प्रकाशित 
हुई है, भारत में स्त्रियों पर जो भी अध्ययन हुए हैं, 
उन्होंने बार बार यह प्रश्न उठाया है कि काम 
करने की अवधारणा से हमारा क्‍या मतलब है। 
आज जनगणना अधिकारी भी इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि राज्य ने काम को जिस तरह से 
परिभाषित किया है, उसमें कई अनियमिततायें हैं। 
और हमें बार-बार यह जानकारी आये दिन मिलती 
है कि पत्थर तोड़ने वाली, खलिहानों में काम करने 
वाली, और घर बैठकर राखी गूँधने वाली प्रभी 
स्त्रियाँ कामगार हैं। 

जिस बात पर मैं जोर देना चाहती हूँ वह 
यह है कि भारतीय समाज में जब कभी हम स्त्रियों 
के बारे में अध्ययन करते हैं तब यह पर्याप्त नहीं है 
कि जो कुछ हो रहा है उसे केवल लिपिबद्ध करें । 
देखा जाये तो इस तथ्य को लिपिबद्ध करना कि 
स्त्रियाँ क्या करती हैं और कैसे रहती हैं, एक बहुत 
बड़ी कवायद है । कवायद इसलिए कि हमारी समाज 
विज्ञान की पुस्तकों में स्त्रियाँ हमेशा अदृश्य रहती हैं 
लेकिन केवल लिपिबद्ध करने के आगे हमें यह 
प्रघन भी रखना चाहिये कि स्त्रियों के बारे में जो 
कुछ हमारा विश्लेषण है, उसकी श्रेणियाँ और 


भारतीय समाज में स्त्री 


37 





अवधारणा कौन सी हैं। जैसा कि हमने पहले कहा 
है कि स्त्रियाँ घर में रहकर जो उत्पादन कार्य 
करती हैं उसे न तो हम स्पष्ट रूप से परिभाषित 
करते हैं और न हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले 
अनुसंधानकर्ता ऐसे होशियार हैं कि इन स्त्रियों के 
काम का सही लेखा-जोखा कर सकें। इस प्रकार 
उनके काम का उल्लेख ही नहीं हो पाता। 

इससे जुड़ा हुआ एक और बिन्दु भी है 
जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करूँगी। यह कैसे 
होता है कि हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं कि 
मजदूर वर्ग की स्त्रियाँ हमारे चारों ओर काम 
करती हैं, लेकिन हम इनका समाज विज्ञान के 
साहित्य में कोई ब्यौरा नहीं देते। दूसरी ओर, यह 
कैसे है कि एक मध्यम वर्ग की स्त्री दिन-भर अपने 
घर के काम में खपी रहती है और बड़ी क्षमार्थी 
होकर कहती है कि : “मैं कोई काम नहीं करती” । 
इन दोनों उदाहरणों में हमारी जो सामान्य अवधारणा 
है, और हमारा जो सोच है वह यह स्वीकार नहीं 
करता कि जिस तरह से पुरूष काम करते हैं, वैसे 
स्त्रियाँ भी काम करती हैं। ऐसा क्‍यों है कि हम 
घरेलू नौकर, पत्थर तोड़ने वाले और शाक सब्जी 
बेचने वालों को हमेशा से काम करते देखते आ रहे 
हैं और अब यह कहने लगे हैं कि भारतीय स्त्रियों 
ने अभी काम करना शुरू किया है? हमारा ऐसा 
कहने का कारण है कि जब कभी हम स्त्रियों के 
बारे में सोचते हैं तो उन्हें हम अपनी माता और 
बहन की तरह देखते हैं। हमारा सामाजिक आधार 
ही ऐसा है कि हम अपने सामाजिक अनुभवों द्वारा 
निर्मित स्थिति से बाहर कुछ भी कहने के लिये 
तैयार नहीं होते। जब एक गृहिणी बराबर कोई न 
कोई काम करती है फिर भी कहती है कि वह कोई 


काम नहीं करती तो वह इस बात की शिकार है कि 
उसकी दृष्टि में काम वही है जिसकी दिहाड़ी मिलती 
है जैसे कि किसी दफ्तर में काम करने जाना या 
किसी और स्थान पर काम करना। इस प्रकार के 
काम घर के बाहर के काम हैं और उन्हीं को वह 
“काम” समझती हैं। देखा जाये तो समाज विज्ञानों 
का इतिहास इसी विश्लेषण पर है कि गृह क्षेत्र के 
कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य से भिन्‍न करता 
है। 

महिलावादी विद्वानों ने समाज विज्ञानों में 
निजी” और “सार्वजनिक” क्षेत्रों के इस कार्य के 
पृथक्करण की आलोचना की है। जिस तरह काम 
के स्थान पर जोर दिया जाता है, उस्ती तरह 
सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दबावों ने परिवार 
को भी प्रभावित किया है। इतिहासकारों ने यह 
बताया है कि किस प्रकार पूर्व-औद्योगिक काल के 
इंग्लैण्ड में गृह कार्य को भी उपभोग की वस्तुओं के 
उत्पादन के कार्य की तरह माना था। यह सब 
बदलाव बहुत बड़े कारखानों और काम के स्थानों 
के प्रादुर्भाव से आया है। इन स्थानों के उद्भव से 
इनसे जुड़ी हुई एक वैचारिकी आई कि मकान तो 
केवल अवकाश का समय गुजारने तथा उपभोग का 
स्थान है। आदमी तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र में 
कार्य करता है, इसलिए वह वस्तुओं का उत्पादन 
करता है और कमाने वाला व्यक्ति है। स्त्रियों का 
काम तो केवल घर और चूल्हे को संभालना है, वह 
इन्हीं पर निर्भर है। इस सारी कवायद में वर्ग और 
“लैंगिकता” का दृष्टिकोण प्रभावी है। जब कार्यकारी 
वर्ग की स्त्रियाँ खानों और कारखानों में काम 
करती थीं, मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ एक बुझे हुए दिल 
से विश्वास और कोमलता की भावना से दबी थी। 
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यद्यपि इस तरह की विश्वास व्यवस्था वर्ग विशेष 
की विशेषता थी, इसने शेष समाज को शक्तिशाली 
ढंग से प्रभावित किया है। 

इंलैण्ड के उपनिवेशवाद के युग में भारतीय 
समाज भी कुछ ऐसी ही धारणाओं से पीड़ित था। 
यहाँ जब 9वीं शताब्दी में मध्यम वर्गों में सामाजिक 
सुधार आन्दोलन ने कई रीति रिवाजों जैसे कि सती 
प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध, और बाल विवाह 
से लड़ने की शक्ति जुटाई, तब दूसरी ओर इस 
आन्दोलन ने एक ऐसी विचारधारा को भी पनपाया 
जो स्त्रियों को ऐसा सुसंस्कृत बनाना चाहती थी कि 
वे कप्तींदें के काम में अपनी कलात्मक सुई चलायें 
और घर के काम काज में जुटी रहें | इस तरह की 
विचारधारा की भागीदार भारतीय गरीब स्त्रियाँ 
नहीं थीं। यह अवश्य है कि राष्ट्रीयता और विशेषकर 
वामपंथी आन्दोलन ने काशतकार और आदिवासी 
कार्यकारी स्त्रियों के वर्ग को सार्वजनिक विवाद के 
घेरे में खड़ा कर दिया। जब भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना कमेटी बनाई जिसमें 29 
उप-कमेटियाँ थीं, एक उप-कमेटी सम्पूर्ण रूप से 
इस लिए बनाई गई थी कि वह “योजनाबद्ध आर्थिक” 
व्यवस्था में स्त्रियों की भूमिका देखे। उप-कमेटी 
का ऐसा शीर्षक इस बात को बताता है कि हमारे 
राष्ट्रीय नेताओं में यह चेतना थी कि वे अर्थव्यवस्था 
में स्त्रियों की भूमिका को निर्णायक समझें । 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद जो चेतना हमारे राष्ट्रीय नेताओं में थी, वह 
नहीं रही। इसके बजाय राज्य स्त्रियों के बारे में 
अनिवार्य रूप से यह सोचता है कि वे पत्नियाँ और 


माताएँ हैं इसलिए उन्हें कल्याणकारी और सामाजिक 


सहायता की आवश्यकता है। सन्‌ 970 के दशक 


में जो महिला आन्दोलन चलें और इनके साथ में 
स्त्रियों पर अनुसंधान का जो पुनरूत्थान हुआ, 
उसने इस स्थिति को बदल दिया। पिछले 20 वर्षो 
में नये मुद्दे उठे हैं। एक नया प्रयास किया जा 
रहा है जिसमें न केवल यह समझा जाता है कि 
स्त्रियों की स्थिति क्या है लेकिन यह भी देखा जाता 
है कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव कैसे हैं और 
समाज में किस भाँति ये भेदभाव भिन्‍न तरह पे 
बनते हैं। उदाहरण के लिये जब यन्त्रीकरण होता 
है तब पुरुष कामगारों की कुशलता को बढ़ावा 
दिया जाता है, उन्हें आगे धकेला जाता है और स्त्री 
कामगारों को बाहर फेंक दिया जाता है। ऊपर 
हमने देखा है कि संस्कृतिकरण किस भाँति पुरुष 
और स्त्रियों को भिन्‍न तरह से प्रभावित करता है। 

अगले पुष्ठों में मैं भारतीय समाज में ज््रिों 
की प्रस्थिति और भूमिका का विश्लेषण कछूँगी 
और ऐसा करने में ऊपर मैंने विधि प्रणाली से जुड़े 
जिन मुद्दों को उठाया है, उन्हें ध्यान में रखूँगी। 


स्त्रियाँ और कार्य 


स्त्रियों के कार्य की प्रकृति में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
में, बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। यह अन्तर 
विभिन्न वर्गों, गाँवों, और शहरों में पाया जाता 
है। इस प्रघटना की एकाधिकता को ध्यान में 
रखना चाहिये। 


ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के कार्य 

सातवें दशक तक हमारे समाज विज्ञान अनुसंधान 
में गृह कार्यो और अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की 
सहभागिता पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया था। 


भारतीय समाज में स्त्री 
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हमारे पास समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए जो 
अनेक ग्रामीण अध्ययन हैं उनमें स्त्रियों का विवेचन 
केवल नातेदारी, विवाह और परिवार के संदर्भ में 
है। यदि समाज विज्ञानों की यह स्थिति थी तो यह 
आश्चर्यजनक नहीं है कि स्त्रियों के बारे में सामान्य 
लोगों का यह सोच कि वे एक आधुनिक काम 
काजी महिला हैं, शहर की उपज हैं, बड़ी बात नहीं 
है। सच्चाई इससे एकदम भिन्‍न है। गाँवों में सभी 
वर्गों की स्त्रियाँ काम करती हैं। लेकिन उनके 
काम की प्रकृति प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र में भिन्‍न 
' होती है। इसमें वर्ग की अपेक्षा जाति प्रभावी है। 
कृषि गतिविधियों में स्त्रियों की भागीदारी का 
निर्णायक कारण यह है कि उनका परिवार कितनी 
भूमि का मालिक है। निम्न जाति की स्त्रियाँ 
जिनके पास थोड़ी जमीन होती है, खेतों में काम 
करती हैं। ऊँची जाति की स्त्रियाँ सामान्यतया: 
खेतों में काम नहीं करती, यह अवश्य है कि जहाँ 
भूमि का आकार बड़ा होता है, स्त्रियाँ खेतों में 
निरीक्षक का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त 
कृषि कार्य में लागत बढ़ जाने के कारण भी स्त्रियाँ 
खेतों में काम करने के लिये बाध्य हो जाती हैं। 
भूमि का आकार बढ़ जाने से स्त्रियाँ खेत के काम 
से पीछे हट जाती हैं। इस तरह की गतिविधि 
शायद इस सांस्कृतिक विश्वास के कारण है कि 
जिन समूहों की प्रतिष्ठा ऊँची होती है, उनमें 
स्त्रियाँ खेतों में काम नहीं करती। लेकिन रुचिकर 
बात यह है कि एक ओर कथन इस सन्दर्भ में दिया 
जाता है। शायद स्त्रियाँ प्रतिष्ठा के कारण खेतों में 
काम' नहीं करती लेकिन उन्हें कृषि से जुड़े हुए 
अन्य काम तो करने ही पड़ते हैं। इन अन्य कामों 
का उल्लेख तथ्य एकत्र करने वाले नहीं -करते। 


इन अन्य कार्यों में मजदूरों के लिए भोजन बनाना 
है। इस कार्य को अब मजदूरी पर रखे लोग भी 
करने लगे हैं। इन अन्य कार्यों में बीज को जमीन 
में डालना भी सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में कोई 
यह नहीं देखता कि स्त्रियाँ भी किसान हैं। 

खेती बाड़ी की गतिविधियों में स्पष्ट रूप से 
स्त्रियाँ जिस तरह काम करती हैं, उसमें देश के 
विभिन्‍न भागों में अन्तर दिखाई देता है। उदाहरण 
के लिए केरल और तमिलनाडु में स्त्रियाँ धान की 
खेती में काम करती हैं जबकि पंजाब और हरियाणा 
में वे ऐसा कुछ नहीं करतीं। धान की पैदावार 
करने वाले क्षेत्रों में स्त्रियों को अलग नहीं रखा 
जाता है और खेती बाड़ी के काम-काज तथा कृषि 
संबंधी निर्णय में स्त्रियों की भागीदारी अधिक होती 
है। लेकिन वे क्षेत्र जहाँ स्त्रियों की खेती में भागीदारी 
होती है, वहाँ एक ही क्षेत्र में जाति और वर्ग के 
अलग विस्तार दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए 
तमिलनाडु के भूमिहीन वर्गों में स्त्रियाँ खेत में भी 
काम करती हैं और मालिक के मकान और चार 
दिवारी में भी काम करती हैं | जब वे खेतों में काम 
करती हैं तो उनका काम बुआई, प्रत्यारोपण, 
खरपतवार हटाना और फसल को काटना आदि 
होते हैं। इसी भाँति मकान मालिक के घर चारदिवारी 
में बीज को बोने के लिए तैयार करना और भूत्ती 
हटाना, अनाज को फटका देना तथा खलिहान में 
ले जाने के लिए तैयार करना आदि काम होते हैं। 
इस तरह की गतिविधियों में जाति की दृष्टि से 
अन्तर तो होता ही है, लेकिन एक और अन्तर स्त्री 
की कुशलता, उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर होता 
है। लघु भूमि धारकों की स्त्रियाँ और विशेष करके 
अगर वे ऊँची जातियों की नहीं हैं, अपनी भूमि पर 
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काम करती हैं, कभी-कभी दूसरे के खेतों पर भी 
काम करती हैं और इन्हें खाद बीज आदि की 
खरीद में, मजदूरों के भोजन बनाने में, अक्सर 
खेती की कृषि संबंधी गतिविधियों में भागीदारी 
करनी पड़ती है। वे स्वयं की और पड़ौसी की 
खेती बाड़ी की छोटी बड़ी सभी बातों पर ध्यान 
रखती हैं। ऐसे परिवार जिनके पास अधिक भूमि 
होती हैं, उनकी स्त्रियाँ खेतों में काम नहीं करती । 
'लेकिन जो कुछ तथ्य सामग्री उपलब्ध है उसके 
अनुसार कम से कम कुछ स्त्रियाँ अपने पति के 
साथ जो एक ही गाँव में रहती हैं खेती की 
गतिविधियों पर अवश्य देख-रेख रखती हैं। 
असंगठित क्षेत्र में स्त्रियों के कार्य 


यदि हम असंगठित क्षेत्र, चाहे गाँव या इससे बाहर 
देखें तो ज्ञात होगा कि स्त्रियाँ बराबर काम करती 
हैं और उनका संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। 
द नेशनल कमिशन ऑफ सेल्फ इम्प्लाईड वीमन 
के एक अनुमान के अनुसार कामकाजी स्त्रियों की 
सम्पूर्ण संख्या का 94 प्रतिशत इस क्षेत्र में काम 
करता है। सच तो यह है कि अंसगठित क्षेत्र में 
स्त्रियों की भागीदारी बराबर देखी जा सकती है। वे 
विस्तृत रूप से कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी, सामाजिक 
और कृषि वानिकी, मत्स्य आखेट, शिल्पकला, 
खादी और ग्रामीण उद्योग, हाथफरधा और रेशम 
कीट उत्पादन आदि में काम करती हैं। 

हमने पहले ही कहा है कि कृषि संबंधी 
विभिन्‍न गतिविधियों में स्त्रियाँ बराबर काम करती 
हैं। जहाँ वे वनरोपण में काम करती हैं, तब 
उनका काम लघु वन उत्पाद और आयुर्वेदिक जड़ी 
बूटियों को संग्रहित करने का होता है। वनरोपण 


में तो इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। जमीन से जुड़े 
हुए धन्धों के अतिरिक्त स्त्रियों का ग्रामीण उद्योगों 
में योगदान भी किसी अर्थ में न्‍्यून नहीं होता। 
अधिकांश कामकाजी महिलायें स्वरोजगार में काम 
करती हैं या ऐसे उत्पादन में लगी रहती हैं जिनका 
आधार घर होता है घर के उद्योंगों में वे सिले-सिलाये 
वस्त्रों, बीड़ी बनाने और इसी तरह के भाँति-भाँति 
के धन्धों में काम करती हैं। असंगठित स्त्रियाँ फेरी 
देने वाली, घरेलु नौकरानी तथा हॉकर की तरह 
काम करती हैं। 

यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं है। कामकाजी 
महलाओं की संख्या तो अधिक है ही लेकिन महत्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि वे किस तरह के काम करती हैं और 
उनके काम की प्रकृति कैसी है। एक तरफ तो 
उनका कार्य दिहाड़ी का होता है और दूसरी ओर वे 
स्वनियोजित होती हैं, परिवार के लिए काम करती 
हैं और छोटे-मोटे धन्धे ले लेती हैं। वे स्त्रियाँ जो 
स्वनियोजित होती हैं उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा 
सकता है। पहली श्रेणी में, वे स्त्रियां आती हैं जो 
छोटे धन्धे करती हैं, फेरी लगाती हैं, साग-सब्जी, 
फल-फूल, अण्डे और घरेलू कामकाज की छोटी 
वस्तुओं को बेचती हैं। दूसरी श्रेणी में, वे स्त्रियाँ 
आती हैं जो घर पर ही रहकर उत्पादन करती हैं 
जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, दूध बेचना, कृषि 
उत्पादनों पर काम करना जैसे दाल बनाना और 
हाथ करघे पर काम करना। तीसरी श्रेणी में, वे 
स्त्रियाँ आती हैं जो श्रमिक का काम करती हैं या 
नौकरी करती है। स्वनियोजित स्त्रियों का बहुत 
बड़ा भाग शहरी होता है। 

वे स्त्रियाँ जो अपने घर को आधार बना 
कर उत्पादन कार्य करती हैं, उनके दो प्रकार हैं। 
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पहले प्रकार में वे स्त्रियाँ हैं जो नियोजक या 
केदार से कच्चा माल ले आती हैं और उसे तैयार 
करके लौटा देती हैं। इस स्थिति में जिस वस्तु को 
बनाया जाता है उसकी संख्या, वजन या आकार 
के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इस तरह के 
कामों में बीड़ी बनाना, कपड़े सिलना, पापड़-बड़ी 
बनाना और अन्य कई कार्य हैं जिन्हें घर पर 
रहकर ही किया जा सकता है। ऐसी स्त्रियाँ जो 
घर पर ही काम करती हैं उनके बहुत से बुनियादी 
खर्च बच जाते हैं। इस भाँति टुकड़ों में काम करने 
वाली स्त्रियाँ किसी एक नियोजक के लिए काम 
नहीं करती। उनका सरोकार तो एज़ेण्टों और 
ठेकेदारों के माध्यम से होता है। क्योंकि ये स्त्रियाँ 
घर पर ही रहकर काम करती हैं इनका संबंध कई 
बिचौलियों से होता है। ऐसी अवस्था में स्त्रियों का 
नियोजकों के साथ जो संबंध होता है, उसके कोई 
स्पष्ट नियम नहीं होते। ऐसी अवस्था में फैक्ट्री 
एक्ट तथा दुकान के जो कानून होते हैं उन्हें 
नियोजक मनमाने ढंग से तोड़-मरोड़ देता है। 
घर पर रहकर काम करने वाली स्त्रियों की दूसरी 
श्रेणी उनकी है जो कच्चे माल की खरीद में 
अपना पैसा लगाती हैं, इस माल पर काम करती 
हैं और वस्तुओं को बाजार में बेच देती हैं। इस 
तरह के कार्य में निम्न स्तर की कुशलता और 
तकनीकी काम में ली जाती है। यह उत्पादन 
हल्का होता है और इसकी प्रकृति मौसमी होती है। 


इन कामों में आय थोड़ी होती है और इनके पीछे 


किसी संगठन का हाथ नहीं होता। इन स्त्रियों के 
कार्य के उत्पादन, विषणन और आर्थिक सहायता 
में किसी की भूमिका नहीं होती । 


मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ और कार्य 


सन्‌ 940 के दशक के बाद मध्यम वर्गीय स्त्रियाँ 
जो शिक्षित, उच्च जातियों और शहरों की थी 
उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में घर से बाहर काम 
करना प्रारम्भ किया। शुरू के समाज सुधारक जो 
स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने में रूचि रखते 
थे, वे स्त्रियों की आर्थिक भूमिका के बारे में कुछ 
सोचते नहीं थे। वे केवल विधवाओं की आर्थिक 
स्थिति के बारे में ही विचार करते थे। सातवें 
दशक में मध्यम वर्ग की स्त्रियों के काम करने में 
वृद्धि के कई कारण थे। इन कारणों में बढ़ता हुआ 
आर्थिक संकट, विस्तृत होता सार्वजनिक क्षेत्र, और 
उच्च शिक्षा के माध्यम से काम करने की प्रवृत्ति, 
सम्मिलित है। 

आज भारत के महानगरों, शहरों और 
कस्बों में मध्यम वर्गीय महिलाओं को बहुत बड़ी 
तादाद में काम करने के लिए जाते देखना, एक 
सामान्य बात है। ये स्त्रियाँ सफेद पोश धन्धों जैसे 
कि बाबुगिरि, सैक्रेटरी, टेलीफीन ऑपरेटर, बैंक 
और निजी कार्यालयों में काम करती हैं। कई 
स्त्रियाँ दवा-दारू, स्कूल और कॉलेज में अध्यापन 
तथा अनुसंधान जैसे धन्धों में काम करती देखी 
जा सकती हैं। पिछले एक दशक और इससे अधिक 
समय में स्त्रियों की बढ़ती हुई संख्या कम्प्यूटर तथा 
प्रबन्ध कार्यकारी के रूप में भी काम करती मिलती 
हैं। जहाँ निजी निगम क्षेत्र में पिछले एक दशक में 
बड़ा विस्तार हुआ है और जिसमें अधिकांश स्त्रियाँ 
काम करती हैं, वहाँ पुराने सार्वजनिक क्षेत्र में वैसे 
ही कई स्त्रियाँ नियोजित थीं। कामकाजी मध्यम 
वर्गीय स्त्रियों पर जो अध्ययन हुए हैं उन्होंने कुछ 
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महत्वपूर्ण मुद्‌दों को प्रस्तुत किया है। इन मुद्‌दों का 
संबंध स्त्रियों के रोजगार और परिवार में उनकी 
भूमिका के साथ जुड़ा हुआ है। अधिकांश मध्यम 
वर्गीय महिलायें अपने कार्य और परिवार के 
उत्तरदायित्व के इन्द्रजाल से जूझ रही हैं। बहुत 
बड़ी संख्या में मध्यम और निम्न वर्गीय महिलाओं 
के लिए काम करना एक आर्थिक आवश्यकता है | 
इन स्त्रियों के वेतन के अभाव में उनके परिवार 
की बहुत सी आवश्यकताएँ जैसे कि आवास और 
अच्छे स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, पूरी नहीं हो 
सकती। भारत का मध्यम वर्ग अपने बच्चों के 
लिए बहुत कुछ चाहता है। इसमें संचार साधनों 
की भूमिका बहुत बड़ी है जिसने इस भावना को 
बढ़ाया है कि बच्चों का पालन पोषण सबसे बढ़िया 
उपलब्ध अवसरों के अनुसार होना चाहिए जिससे 
कि ये बच्चे हमारे समाज के जो भी दबाव हैं 
उनके साथ भविष्य में ताल-मेल बैठा सके | इसलिए 
बच्चों के संगीत, नाच, खेलकूद तथा यहाँ तक कि 
उनके व्यक्तित्व को परिपक्व करने के लिए धन 
की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में इन 
कामकाजी स्त्रियों द्वारा पैदा किया हुआ धन परिवार 
के चलाने में निर्णायक होता है। 

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि घर के 
चलाने में स्त्रियों की कोई महत्ती भूमिका है। 
इसके विपरीत अक्सर कामकाजी महिलायें अपने 
वेतन को अपने पति या ससुराल वालों को दे देती 
हैं। वास्तव में शादी के समय लड़के वाले यह. माँग 
प्राय: रखते हैं कि उन्हें कामकाजी लड़की चाहिए। 


सामाजिक आलोचक इस तरह की माँग को एक 
आवर्तक दहेज या जीवन पर्यन्त दिया जाने वाला 


दहेज कहते हैं। ऐसी घटनायें मिली हैं जहाँ मध्यम 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


वर्गीय महिलायें प्रतिष्ठा और बड़े वेतन वाले धन्धों 
में काम करती हैं और वे बहेज से जुड़ी/जुड़े हुए 
अत्याचारों की शिकार हुई हैं। इन घटनाओं में बहू 
को जला देने के हादसे भी हुए हैं। विद्वानों को उन 
सांस्कृतिक मुद्दों की पड़ताल करनी चाहिए जिनकी 
परिणती ऐसी घटनाओं में होती है। इस लेख के 
अगले भाग में हम उन परम्पराओं, रीति-रिवाजों 
और समाजीकरण का उल्लेख करेंगे जो स्त्रियों को 
समाज में हाशिये पर ले आती हैं। कुछ स्त्रियों को 
छोड़कर, यद्यपि उनकी संख्या बढ़ रही है, अधिकांश 
स्त्रियाँ अपने परिवार के उत्ततरदायित्वों के साथ 
समझौता नहीं करती और इस तरह एक ऐसी 
स्थिति आ जाती. है जहाँ अपनी स्वयं की व्यक्तिगत... 
उपलब्धियों प॑र वे स्वयं प्रतिबन्ध ओढ़ लेती हैं। 
स्त्रियों पर जो अध्ययन हुए हैं, वे बतते हैं 
कि जहाँ आज की मध्यम वर्गीय स्त्रियाँ किप्ती न 
किसी धन्धे को अपना कर जीवन बनाने के बारे 
में चेतन हैं, वे अपनी इस महत्वकांक्षा में ज्यादा 
आगे नहीं बढ़ पाती। एक महिला वैज्ञानिक किसी 
प्रयोग के लिए प्रयोगशाला में देरी तक ठहरना 
कठिन पाती है। एक महिला वकील किसी वकील 
के कार्यालय में काम करना पसन्द करेगी बनिस्पत 
कि वह अदालत में जाकर वकालत करे क्‍योंकि ऐसा 
करने पर उसको अपने कार्यालय में देर रात तक 
काम करना पड़ेगा। एक महिला चिकित्सक वेतन 
पाकर 0 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में काम 
करना बेहतर समझेगी क्योंकि अपने स्वयं की प्रेक्टिस 
चलाने पर अनिश्चित घण्टों तक उसे काम करना 
पड़ेगा। मैं यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने 
वाली स्त्रियों की एक कार्यशाला का अपना अनुभव 
बताना चाहूँगी। इन महिला सह भागियों में लगभग 
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सभी ने बताया कि कार्यालय के समय हो जाने पर 
जब वे घर जाने के लिए बसों पर चढ़ जाती थी 
तब पुरुष स्त्रियों की तरफ व्यंग से ठीठी करते थे। 
यदि ये स्त्रियाँ घर पर विलम्ब से पहुँचती हैं तो 
उनके पति भद्‌दी और अशोभनीय टिप्पणी करते 
हैं और अपनी अप्रसनन्‍नता बताते हैं। महत्वपूर्ण 
बात यह है कि पुरुष कार्यालय में देर से काम करने 
आते हैं और प्राय: ओवर टाइम'” करते हैं या 
कार्यालय में समय हो जाने के बाद देर तक 
गप-शप्प करते हैं या ताश खेलते हैं। 

व्यवहार के इस तरह के प्रतिमान से हम में 
से अधिकांश लोग परिचित हैं। लेकिन आज इस 
बात की आवश्यकता है कि हम यह स्वीकार करें 
कि पुरुष और स्त्री में भेदभाव भी एक समस्या है 
और ऐसा करके ही हम स्त्री और पुरुष कामगारों 
के भिन्‍न व्यवहार को समझ पाएंगे। स्त्रियों पर 
किये गये अध्ययन हमें जो बुनियादी अन्तर्द्रष्टि देते 
हैं वह यह है कि हमें घर और बाहर के काम काज 
के अन्तर पर प्रश्नवाचक चिन्ह करना सीखना 
चाहिए। ऊपर हमने स्त्रियों के जिस व्यवहार की 
चर्चा की है, वह इस बात को बताता है कि हमारी 
यह धारणा कि घर का काम केवल स्त्रियों के लिए 
हैं, दोष पूर्ण है। जब स्त्रियाँ ऐसा करती हैं यानी 
घरेलु काम काज में जुटी रहती हैं, तब राज्य और 
प्रकार उन्हें बहुत सामान्य और महत्वपूर्ण समझते 
हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक उहापोह की 
अवस्था आती है। जब घर को सुचारू रूप से नहीं 
चलाया जाता तब घर से बाहर काम करने वाला 
आदमी गुस्सा करता है, प्रलाप करता है लेकिन जब 
यही आदमी घर से बाहर काम करता है तो घर 
के कामों को बहुत साधारण समझता है । इस संदर्भ 


में मैं सरकार के इस निर्णय का उल्लेख करूँगी कि 
वह पिता को मातृत्व के लिए छ: सप्ताओं का 
अवकाश देने की बात करती है। एक स्तर पर 
लोग ऐसे अवकाश को प्रतीकात्मक और बेमतलब 
समझेंगे लेकिन मैं प्रतीकात्मक स्तर पर ही सही 
राज्य के इस निर्णय को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। 
यहाँ राज्य की दृष्टि में यह तय हो जाता है कि 
पुरुषों के भी बच्चे और उत्तरदायित्व हैं। सामान्यतः 
एक स्त्री स्वयं के गर्भवती होने पर अपने आपको 
बड़ी लाचार समझती है और ऐसा ही वह मातृत्व 
लाभ देने में मानती है। उसकी लाचारी का कारण 
यह है कि वह भी सार्वजनिक और निजी द्वन्द् की 
शिकार है। जब वह गर्भवती होती है तो उसे लगता 
है कि वह अपने व्यवसाय के प्रति विश्वासघाती है । 
लेकिन सही बात यह है कि समाज को परिवार 
और बच्चों की आवश्यकता भी है। कुछ इसी 
तरह जैसे काम धन्धों की भी आवश्यकता है। कुछ 
लोग जो महिलावादी आन्दोलन के विरोधी हैं, 
सुझाव दे सकते हैं कि यदि समाज को घर और 
बाहर के दोनों कामों की आवश्यकता है तो आदमी 
की बाहर काम करने दो और स्त्री को घर में। 
यदि इस तरह, कार्य का बंटवारा हो जाये तब भी 
आदमी पिता और पति दोनों रहेगा। लेकिन यदि 
स्त्रियाँ इस तरह कहें तो सलाह दी जायेगी कि उन्हें 
विवाह नहीं करना चाहिए या बच्चों का प्रजनन 
नहीं करना चाहिए। ऐसे तर्क की धारणा यह है 
कि राज्य और आगे चलकर समाज तथा आदमी 
का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व नहीं है कि बच्चों 
का पालन-पोषण किया जाये। इस तरह की 
धारणा के प्रति प्रश्न उठाया जाना चाहिये। ऐसी 
समझ के कारण है कि भारत और दुनिया में अन्य 
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जाहों पर महिला आन्दोलन राज्य और नियोजक 
दोनों से माँग करता है कि इन्हें बच्चों की देखभाल 
करने के लिए और गृह कार्यों के लिए सहायता 
'. प्रदान करनी चाहिये। दूसरे स्तर पर यह माँग भी 
की जाती है कि पुरुषों को भी घर के उत्तरदायित्व 
को अपनाने के महत्व को समझना चाहिए और 
पुरुष तथा स्त्री के संबंधों को प्रजातान्त्रिक बनाना 
चाहिए। दूसरे शब्दों में, आदमी को भी स्त्री के 
जीवन की चिन्ताओं को उतना ही समझना चाहिए 
जितना कि मध्यम वर्ग की स्त्रियाँ पुरुषों की 
चिन्ताओं में अपनी भागीदारी करती हैं। 
मैंने पिछले पृष्ठों में यह बताने का प्रयास 
किया है कि विभिन्‍न वर्गों और जातियों की स्त्रियाँ 
किस भाँति काम करती हैं। स्त्रियों की ऐसी स्थिति 
होते हुए भी आज यह बलवती धारणा लोगों में काम 
करती है कि स्त्रियों का कार्य गौण है। मैंने पिछले 
विवरण में इस विश्वास का खोखलापन भी रखा है 
कि जैविकीय दृष्टि से कमजोर होने के कारण 
सामाजिक रूप से भी स्त्रियाँ अधीनस्थ हैं। यह 
सैद्धांतिक पक्ष ऐसा है जिसे विस्तार से देखना 
चाहिये। मेरा निष्कर्ष इसी बिन्दु को छूता है। 


वैचारिकी और स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति 


अब तक हमने स्त्रियों के कार्य की प्रकृति की 
पड़ताल की है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर 
कर आती है कि यद्यपि स्त्रियाँ आर्थिक गतिविधियों 
में पुरुषों के बराबर उत्पादन करती हैं, लोगों का 
यह सामाजिक विश्वास है और यह विश्वास बहुत 
बड़ा है कि स्त्रियाँ केवल ग॒ह क्षेत्र का काम ही 
करती हैं। लेख के इस भाग में हम इसका परीक्षण 
करेंगे कि स्त्रियों के बारे में लोगों के सामान्य 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


विचार कया हैं और इस तरह के विचार क्यों हैं। 
मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि इन विचारों 
के भागीदार पुरुष और स्त्री दोनों हैं। पितृत्तात्मक 
वैचारिकी की शिकार और इसकी एजेण्ट द्वोनों 
स्त्रियाँ ही हैं। इस तरह सास जो बहू को तंग करती 
है या बहू जो सास्त के हाथों तंग होती है, एक ही 
प्रक्रिया की अंग हैं। इस बिन्दू पर जोर देना जरूरी 
है, यह इसलिए कि पुरुष स्त्री के भेदभाव में लोगों 
की यह धारणा है कि पुरुष दमन करने वाला है, 
और स्त्री उसकी शिकार है। बात यह है कि पुरुष 
के प्रभुत्व वाली इस व्यवस्था में स्त्रियाँ अक्सर 
शोषण की शिकार होती हैं। यह भी सही है कि 
स्त्रियाँ स्वयं भी सक्रिय रूप से इस विचारधारा में 
विश्वास करती हैं और इसे लागू भी करती हैं कि 
पुरुष उच्च है और स्त्री निम्न। यहाँ मैं रविन्दर 
नाथ ठाकुर की प्रसिद्ध लघु कहानी का उल्लेख 
कछूँगी। यह कहानी है: “ घरे, बहिरे'' यानी घर 
और बाहर। बाद में चल कर इस कहानी पर 
सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनायी थी। इस कहानी 
में पति अपनी पत्नी को शिक्षा देने की कोशिश 
करता है। इस प्रयास में पत्नी अपने पति को 
बताती है कि घर में अन्य स्त्रियाँ उसके (पत्नी) 
पढ़ने के प्रयास की मखौल उड़ाती हैं। वे कहती हैं 
कि स्त्रियों का मस्तिष्क संकुचित होता है और 
उसमें कुटिलता भरी होती है। अपनी पत्नी की 
इस बात पर पत्ति जवाब देता है कि स्त्रियों का 
मस्तिष्क तो चीनी स्त्रियों की पाँव के तरह छोटे 
जूतों से बचपन से ही बंधा रहता है। रविन्द्रनाथ 
ठाकुर की इस कहानी का बहुत साधारण सबक 
यह है कि जब तक किसी व्यक्ति को विकास के 
अवसर नहीं दिये जाते, वह आगे नहीं बढ़ सकता। 


भारतीय समाज में स्त्री 
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स्त्रियों की तथाकथित लघुता समाज द्वारा संरचित 
हैं कुछ इसी तरह जैसे कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
वाला रूखापन । मेरा विवाद यह है कि जिस प्रकार 
अधिकांश समाजों में स्त्रियों के बारे में बंधे-बंधाये 
विचार होते हैं, वैसे ही भारत में स्त्रियों के बारे में 
आम लोगों के विचार हैं जो बहुत प्रभावी और बहु 
प्रसारित हैं। 


इन विचारों में कुछ इस तरह हैं: 


- भारतीय स्त्रियाँ पवित्र और दिव्य हैं 
- स्त्रियाँ अपविन्न और प्रदूषित हैं... 
- उच्च जाति की स्त्रियों को नियन्त्रित और 
, रोकथाम करने की आवश्यकता है 
- उच्च जाति की स्त्रियाँ विशुद्ध और श्रद्धालु 
होती हैं 
निम्न जाति की स्त्रियाँ यौन संबंधों में उदार 
होती हैं और नैतिक दृष्टि से अविश्वसनीय 
लिंग की दृष्टि से स्त्रियाँ खतरनाक होती हैं 
स्त्रियाँ कमजोर और आश्रित होती हैं 
- स्त्रियाँ स्वा्थी और घड़यंत्रकारी होती हैं 
स्त्रियाँ निस्वार्थ और बलिदान करने वाली 
होती हैं 

यह तालिका और भी लम्बी हो सकती है। 
लेकिन जिस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती 
हूँ वह यह है कि स्त्रियों के बारे में हमारे जो भी 
विचार हैं वे सुदृढ़ और परस्पर विरोधी हैं। ये 
विचार सुदृढ़ इसलिए हैं कि इनकी जड़ें हमारे इस 
विश्वास में हैं कि स्त्रियों की प्रकृति जैविकीय है और 
इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। ये विचार 
परस्पर विरोधी भी हैं। इस संबंध में यह तर्क भी 
दिया जाता है कि पारस्परिक विरोध का कारण 


। 


संरचनात्मक है। इस विरोध में नातेदारी और 
उत्पादन के भौतिक संबंध मुख्य हैं। वस्तुत: हमारी 
संरचना ही परस्पर विरोधी विचारों को बनाये 
रखती है। इन्हें परस्पर विरोधी इसलिए कहा 
जाता है कि स्त्रयों के यौन संबंधी विचार भ्रामक 
हैं। एक और हम कहते हैं कि स्त्रियाँ कमजोर हैं 
और दूसरी ओर ऐसे कथन बहुत हैं जो स्त्रियों को 
शक्तिशाली, सृजनात्मक और यौनाकर्षण में पराक्रमी 
हैं। ये विचार भी परस्पर विरोधी हैं। इसका 
कारण यह है कि भारतीय प्तमाज में सोपानिक 
व्यवस्था है और यहाँ एकाधिक संस्कृतियाँ हैं। 
भारत में स्त्रियों को देवी-देवता की तरह आदर्श 
रूप में प्रस्थापित किया जाता है। और उसमें दिव्य 
शक्ति का आरोप किया जाता है। दूसरी ओर उन्हें 
जलाया भी जाता है और उनके साथ मार पीट 
भी की जाती है। उन्हें बेचा जाता है, मारा जाता 
है। यह सब होते हुए जब स्त्रियाँ मनुष्य होने के 
नाते अपने अधिकारों को बुलन्द करती हैं तब इस 
पर बहुत बड़ा क्षोभ होता है और यह कहा जाता 
है कि भारत में स्त्रियों की दैवियों की तरह पूजा 
होती रही है और यह तो पश्चिमी प्रभाव के कारण 
है कि आज स्त्रियाँ अपने अधिकारों की माँग कर 
रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है स्त्रियों के बारे में 
हमारे विचार बहुत सुदृढ़ और परस्पर विरोधी हैं 
अतः इनसे लड़ना बहुत कठिन है। 

मैं विश्लेषण के लिये एक ढाँचा देना चाहती 
हूँ जिसका सरोकार भारतीय समाज की संरचनात्मक 
व्यवस्था से जुड़ा है और यह बताता है कि किस 
तरह से इन विचारों को इसमें प्रस्तुत किया जा 
सकता है। एक ओर मैं नातेदारी और विवाह को 
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देखूंगी और दूसरी ओर जाति को, मैंने स्त्रियों के 
उत्पादन संबंधी कार्यो का उल्लेख पहले ही कर 
दिया है। 

पितृस्थानीयता 


ग्रामीण भारत के कई भागों में पितृस्थानीय निवास 
ने स्त्रियों को अपने पिता के घर से अलग कर दिया 
है और यह प्रार्थक्य पुरुष और स्त्री के भेदभाव 
का मुख्य स्रोत हैं । इस तरह की प्रार्थक्यता विधवाओं 
की वंचितता में निर्णायक भूमिका रखती है। 
सीमित अर्थ में पितृस्थानीयता का संबंध उस 
प्रचलित मानक से है जो भारत के हिन्दू समुदायों 
में पाया जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय 
अपने पिता के घर को छोड़कर स्त्री को पति के 
घर जाना पड़ता है। यदि थोड़े विस्तृत अर्थों में 
देखें तो विशेष करके उत्तरी भारत के हिन्दू 
समुदायों में जहाँ परम्परा के अनुसार गाँव के 
बाहर विवाह किया जाता है, तब स्त्री का विवाह के 
पश्चात्‌ माता-पिता के परिवार से अलगाव हो 
जाता है और वह अपने पति के परिवार को 
"स्थानान्तरित”' हो जाती है। यह व्यवस्था इस 
बात को स्पष्ट करती है कि जब एक विवाहित 
लड़की अपने माता-पिता के घर लौटने की बात 
करती है और उसे भय बना रहता है कि वह मार 
डाली जायेगी, उसे वापस नहीं ले जाया जाता। 
शहरों में रहने वाले बहुत से भारतीय इस बात से 
परिचित हैं कि लड़की के आग्रह करने पर भी जब 
उमर पिता अपने घर नहीं ले जा पाते तब इसका 
परिणाम हमें लड़की की मौत में देखने को 
मिलता है। 


समाजजश्ञास्त्र की सहभागी 
णैपपिपथपपफि7्ा+- 
पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार 


रस्म-रिवाजों में बड़े अन्तर होते हैं। लेकिन यह 
निश्चित है कि भारत में अदालती कानून की 
अपेक्षा प्रधागत कानून अधिक मजबूत है। शहरी 
मध्यम वर्गों में अधिकांश स्त्रियाँ अपने भाइयों के 
साथ संबंध में बिगाड़ आने के कारण पैतृक 
सम्पत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं करती। 
आज जो प्रचलित रिवाज हैं उनमें अधिकांश 
पितृसत्तात्मक हिन्दू समुदायों में स्त्रियों को लड़की 
होने के नाते परिवार की सम्पति पर बहुत सीमित 
अधिकार होता है लेकिन अपने पति के मरने की 
स्थिति में उसे पति के परिवार की पैतृक भूमि में 
जहाँ पति का अधिकार था, एक भाग अवश्य मित्र 
जाता है। 

यह महत्वपूर्ण बात है कि मातृसत्तात्मक 
और मातृस्थानीय परिवारों में पितृसत्तात्मक और 
पितृस्थानीय सम्पत्ति के उत्तराधिकार की ओर 
प्रवृति है। यहाँ तक कि मातृसत्तात्मक समाज जैसे 
कि खासी जनजाति पितृसत्तात्मक व्यवस्था को 
अपनाने की एक माँग है। इस माँग का कारण 
अपने समुदाय की पहचान को बनाये रखना है। 
समुदाय की पहचान का मुद्दा और इस पहचान 
को कौन बनाये रखता है, और इसे बनाये रखने 
वाले कौन से कारक हैं, इन सबका उल्लेख हम 
इस अध्याय के अन्त में करेंगे। 
पवित्रता और सम्मान की वैचारिकी 


हिन्दुओं का दुनिया के बारे में जो दृष्टिकोण है, 
इसमें परिवार, वंश और जाति की पवित्रता और 
उसके सम्मान की प्रतीक स्त्रियाँ होती हैं। जीवन 


भारतीय समाज में स्त्री 
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के आदर्शवृत में एक हिन्दू स्त्री, कौमार्य अवस्था, 
विशुद्ध विवाहित स्त्री एक श्रद्धालु माता की अवस्था 
से गुजरती है। इन सब अवस्थाओं में उसे अपने 
पिता, भाई, पति आदि का संरक्षण प्राप्त होता हैं। 
यदि स्त्री को सही तरीके से सुरक्षा मिले और उसे 
नियन्त्रित किया जाये तो वह स्वयं तथा अपने पति 
के परिवार के लिये सम्मान लाती है। यही नहीं 
वह इस बात की प्रतीक भी बन जाती है कि समाज 
ने अपनी नैतिक व्यवस्था को बनाये रखने में 
सफलता पाती है। मे 
विद्वानों ने उच्च जातियों की स्त्रियों की 
सती-साध्वी प्रतिमा को निम्न जातियों की स्त्रियों 
की यौन संबंधी ढिलाई के साथ जोड़ा है| इस तरह 
के विश्वास सम्पत्ति, उत्तराधिकार और वैधता के 
साथ जुड़े हुये है। यह उच्च जातियों के सम्पन्न 
परिवारों पर निर्भर है कि वे इस बात की पुष्टि 
कर लें कि उनके समूहों की स्त्रियों में कोई भी दाग 
नहीं है और उनकी वैधता को किसी तरह की 
चुनौती नहीं है। स्त्रियों का सती-साध्वी होना 
सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी लड़की के चरित्र का 
मूल्यांकन उसके विशुद्ध होने में है। दूसरी ओर 
उच्च जातियों के आदमी प्राय: निम्नजातियों की 
लड़कियों को यौन संबंध रखने का साधन मानते 
हैं। ऐसी स्त्रियों के सम्मान और नाम को बनाये 
रखने का उत्तरदायित्व इन स्त्रियों के परिवार तथा 
वंश के आदमियों पर निर्भर है। 
ऊपर हमने स्त्री-पुरुष के भेदभाव पर जाति 
और श्रम पर आधारित जो तथ्य विये हैं, उनके 
निष्कर्ष बड़े रुचिकर हैं | परम्परागत पितृसत्तात्मक 
रीति-रिवाज विभिन्‍न जातियों में विभिन्‍न होते हैं। 
यदि हम संस्कृतियों को सोपानिक दृष्टि से देखें 


और उत्पादन व्यवस्था को समझें तो ज्ञात होगा कि 
निम्न जातियाँ श्रम करती हैं और उच्च जातियाँ 
किसी प्रकार का परिश्रम न करके विशिष्ट व्यक्तियों 
का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। शारीरिक श्रम नहीं 
करने वाली ऊँची जातियों की स्त्रियों के यौन 
संबंधों पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है और 
वैधव्य में स्त्रियों को ऊँचा सम्मान दिया जाता है। 
ऐसा करने वाली स्त्रियों को जाति व्यवस्था में 
प्रतिष्ठित स्थान मिलता है। इसके विपरीत निम्न 
जातियों में विधवाओं के विवाह पर कई तरह के 
रिवाज अपनाये जाते हैं जिन पर ऊँची जातियाँ 
जोर देती हैं और इसलिए आदर्श रूप में नीची 
जातियों की स्त्रियों को निम्न समझा जाता है। यह 
इसी धारणा के कारण है कि सुसंस्कृत जातियाँ 
विधवा पुनर्विवाह निषेध पर जोर देती हैं। 

पहले मैंने कहा है कि किस प्रकार धार्मिक 
कृत्य और अन्य सांकृतिक गतिविधियाँ अतीत से 
प्राप्त की गई धरोहर हैं और ये सब समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण से परे हैं। लेकिन स्त्रियों से जुड़ी हुई 
प्रतीकात्मक गतिविधियों और खास करके हिन्दू 
स्त्रियों से जुड़ी हुई गतिविधियों का यदि हम अध्ययन 
करें तब तो हमें और कुछ दिखाई देगा। विभिन्‍न 
प्रकार की स्त्रियों के लिए जो धार्मिक मूल पाठ हैं 
उनका बहुत बड़ा केन्द्रीय ध्यान पत्नी पर होता 
है। जो भी प्रतीक और धार्मिक मानक हैं, उन 
सबका सरोकार किसी न किसी तरह से पत्नी से 
होता है। जब स्त्री को उसके पति के संदर्भ में देखा 
जाता है, तो वह एक सामाजिक इकाई मानी जाती 
है और इस अवस्था में वह शुभ समझी जाती है, 
यानी वह सुमंगली (पवित्र स्त्री) सौभागयवत्ती 
(भाग्यशाली स्त्री) समझी जाती है। ये दोनों पद 


48 


तब प्रयोग में लाये जाते हैं जब एक स्त्री का पति 
जीवित होता है। पति के साथ वह धार्मिक क्रियाओं 
को करती है और पुत्र या पुत्रों को जन्म देती है, 
एक और बात है। निम्न जातियों और जनजातियों 
में वधु मूल्य का प्रचलन था (ध्यान में रखने की 
बात है कि यहाँ स्त्री की पहचान पुरुष में नहीं मिल 
जाती है) दामाद अपने ससुर को वधु मूल्य इसलिए 
देता है कि उसे अपनी लड़की के एवज में उसे श्रम 
का दाम मिलता था, विवाह होने पर यह उसकी 
हानि भी थी। हाल में जो अध्ययन हुए हैं, वे बताते 
हैं कि स्थानान्तरण, शहरीकरण और सामान्य 
वाणिज्यीकरण के कारण वे लोग जिनमें वधु-मूल्य 
प्रधा प्रचलित थी, अब बहेज माँगने लगे हैं। पहले 
मैंने कहा है कि शहरी मध्यम वर्ग कमाती हुई बहु 
के लिए वहेज माँगते .हैं। आज इसलिए हमारे 
सामने एक असंगत स्थिति है। शहरों में स्त्री घर से 
बाहर जाती है, काम करती है और फिर भी उसकी 
परिवार की प्रतिष्ठा खराब नहीं होती। ऐसी 
घटनाएँ मिलती हैं जहाँ स्त्रियों को बराबर इसलिए 
भला बुरा कहा जाता है कि वे कॉलेज में लड़कों के 
साथ बातचीत करती हैं। यह सब इस बात को 
बताता है कि हमारे आज के समाज में प्रतिष्ठा, 
पवित्रता, शुद्धता से जुड़े हुए विचार कितने सुदृढ़ 
हैं। बदनामी का भय स्त्रियों की गतिशीतला को 
नियन्त्रित और रोकने के लिए पर्याप्त है। इसका 
कारण यह है कि जब इन मानकों को तोड़ दिया 
जाता है तो समाज किसी न किसी तरह से दण्ड 
अवश्य देता है। 

आज भी हमें यह पढ़ने को मिलता है कि 
यदि कोई लड़की निम्न जाति के लड़के के साथ 
भाग जाती है तो पिता और भाई उसे जान से मार 
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डालते हैं। इस प्रकार की हिंसा को प्रतिष्ठा और 
रीति-रिवाज के नाम पर समाज वैधत्ता देता है। 
दिवराला (राजस्थान) में 980 में सती होने की 
जो घटना हुई थी उसने इसी प्रतिष्ठा और 
रीति-रिवाज के मुद्दे को उठाया था। स्त्री शिशु 
हत्या की प्रथा को अभी भी हम संजोकर रखते हैं। 
वे समूह जिनका ॥9वीं शताब्दी में बार-बार 
उल्लेख किया जाता है, वह उच्च प्रतिष्ठा वाले 
राजपूतों का है जो उत्तर व पश्चिमी भारत के कई 
भागों में स्त्री शिशु हत्या के रिवाज को अपनाते 
थे। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रथा को बन्द 
करना चाहा तब कई उच्च पदीय राजपूतों ने इन 
ब्रिटिश अधिकारियों को कहा कि यह हत्या राजपूत 
जाति का रिवाज है। रुचिकर बात है कि बंगाल की 
धर्मसभा ने ब्रिटिश राज के सामने यह वकालत 
की थी कि सती होना हिन्दुओं की एक प्राचीन प्रथा 
है। तर्क यह था कि इस तरह के रिवाज को बदलने 
का अधिकार प्रभावित होनी वाली जाति को है या 
नहीं । यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय को 
बनाने वाले व्यक्ति और समूह कौन से हैं, और 
उन्हें सम्पूर्ण समुदाय के लिये बोलने का अधिकार 
किसने दिया है। यह एक ऐस्ता मसला है जिसे 
भारतीय समाज में उठाया जाता है। 


राज्य, समुदाय और स्त्री-पुरुष के भेदभाव से 
जुड़ी वैचारिकी 


जब कभी स्त्रियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार की 
रीति को बदलने के लिए पहल की जाती है, तब 
संस्कृति तथा परम्परा के नाम पर चिल्ल-पौं मचती 
है। आजादी के तुरन्त बाद जब हिन्दू कोड बिल को 
रखा गया, तब ऐसा ही हुआ । ऐसा ही फिर दूसरी 
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बार तब हुआ जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक 
फैसले में कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भरण 
पोषण भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। पहली 
घटना में नेहरू जी को हिन्दू कोड बिल कई बार 
वापस लेना पड़ा क्योंकि इस बिल का बड़ा भारी 
विरोध किया गया। दूसरी घटना में यह कहा गया 
कि राज्य को शरियत में दखल देने .का कोई 
अधिकार नहीं है। जब मुसलमानों ने इस विचार 
का विरोध किया तो दकियानूस मुसलमानों ने 
घोषणा की कि मुसलमानों की इस तरह की 
आवाज बेमतलब है और वे ऐसा करके अच्छे 
मुसलमान नहीं बनते। कुछ इस तरह की बात 
सन्‌ 890 के विवाह के उम्र के बिल रखने के 
समय भी उठी थी जब यह प्रस्ताव रखा गया था 
कि हिन्दू लड़कियों की विवाह की उम्र 2 वर्ष कर 
दी जाय। इस समय कहा गया कि हिन्दू सुधारवादी 
सच्चे हिन्दू नहीं थे। दिवराला सती की घटना में 
भी फिर यही बात दोहरायी गई जब यह निन्‍दा की 
गई कि शहरों में रहने वाले लोग पश्चिमीकरण से 
प्रभावित हैं और देश की परम्परा और संस्कृति में 
उनकी कोई जड़ें नहीं हैं। 

ये सब प्रशन जो मैंने उठाये हैं, वस्तुत: एक 
प्रश्न में समाहित हैं: समुदाय का प्रवक्‍ता बनने का 
हकदार कौन है? दूसरा, संस्कृति और परम्परा को 
हमेशा स्त्री के साथ पर्यायवाची क्यों बना दिया 
जाता है? पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि 
पितृत्त्तात्मक समाज में जहाँ पुरुष अधिक शक्तिशाली 
हैं, वे ही प्रवक्ता बन जाते हैं। लेकिन इस तरह का 
उत्तर मूर्खतापूर्ण है। पुरुषों में सभी एक जैसे नहीं 
हैं। प्रवकता बनने वाले वे ही हैं जिनके विचार 
प्रभावी रूढ़िवाद के साथ मेल खाते हैं और इन्हीं 
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को वैध प्रवक्‍ता माना जाता है। 9 वीं या 20 वीं 
शताब्दी के अन्त में जो भी पुरुष सुधारवादी थे, 
चाहे वे हिन्दू, मुसलमान या ईसाई हों, उन पर 
हमेशा आक्रमण होता था। दक्षिण भारत में प्राय: 
मेरी राय और चर्च के बीच में यही झगड़ा था कि 
स्त्री का पैतृक सम्पत्ति में क्या अधिकार है? एक 
बार हम फिर यहाँ देखते हैं कि हमारी विश्वास 
व्यवस्था शून्य में काम नहीं करती। इस सारी 
कथा में निहित समूहों की बड़ी भागीदारी होती है। 
यदि हम स्त्रियों के अधिकारों से जुड़ी हुई विवादास्पद 
ऐतिहासिक बहसों को देखें तो ज्ञात होगा कि जिम्त 
समुदाय के सम्पति, विवाह, विवाह- विच्छेद, 
उत्तराधिकार आदि के मुद्दे होते हैं, वह समुदाय 
बहुत अधिक प्रतिरोध करता है। 

हमने दो प्रइन उठाये थे। पहले का उत्तर 
हमने दे दिया। अब दूसरे का देंगे । यह दूसरा प्रश्न 
संस्कृति और परम्परा को स्त्रियों का पर्यायवाची 
मानकर चलना है। इस उत्तर का थोड़ा खुलासा 
करना पड़ेगा। पहला इस बात पर जोर देना 
चाहिए कि यह केवल आधुनिक काल में ही है कि 
लोग (मध्यम वर्ग) संस्कृति के प्रति आत्म चेतन हो 
गये हैं। होता यह है कि प्रत्येक समाज राज्य और 
संस्कृति के साथ एक राष्ट्र के रूप में संगठित होता 
है। इसलिए भारत की भी एक संस्कृति होनी 
चाहिए। वास्तविकता यह है कि भारत में एक 
संस्कृति न होकर एकाधिक संस्कृतियाँ हैं। दूसरा, 
वे देश जो उपनिवेशवादी थे उन्हें पद दलित होने 
का अनुभव है और इस कारण वे अब अपनी 
नैतिक और सांस्कृतिक उच्चता को बताते हैं। 
उपनिवेशवादी परम्परा में यदि पश्चिमी देश ताकतवर 
थे तो इसका मतलब हुआ वे भौतिक वृष्टि ते; 
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समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
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शक्तिशाली थे। भारतवर्ष आध्यात्मिक क्षेत्र में 
ताकतवर था। इस प्रकार की विचारधारा केवल 
आंशिक रूप से सही है। प्राचीन और मध्यकालीन 
भारत न केवल ईश्वरपरक थे लेकिन विज्ञान और 
लकनीफी, चिकित्सा और वास्तुकला में भी विकप्तित 
गें। लेकिन इस प्राचीन विधा में हम भारतीय 
संस्कृति को उस आँख से देखने लगे जिस आँख से 
उन्होंने हमें देखा था। तीसरा, उपनिवेशवाद के 
साथ हमारा जो मुकाबला हुआ इसमें एक नया 
दरकोण आया जिसमें हमने सार्वजनिक को निजी 
से एफ कर दिया। जिसे समाजशास्त्री विभक्तीकरण 
के नाम से जानते हैं, उसमें भारतीय मध्यम वर्ग 
श्र सार्वजनिक जीवन में पश्चिमी पद्धति की 
न; -भूषा और व्यवहार को अपनाने लगा और 
भधत 7रिवारिक क्षेत्र में परम्परा और संस्कृति 
पे पे मूड गया। इसका अर्थ यह निकला कि 
परिवार ओर महिलाओं को विदेशी प्रभाव से दूर 
रखना भाहिये। और आज भी जब स्त्रियाँ सांस्कृतिक 
मानका की अवहेलना करती हैं तो हम इसे 
अच्छा नहीं समझते । 

स्त्रियों को राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक समझा 
जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हमारे 
देश में एकाधिकता, हमारी संस्कृतियाँ एकाधिक हैं 
और इसी तरह स्त्रियों की जीवन पद्धति और तौर 
तरीके भी एकाधिक हैं। वास्तव में देखा जाये तो 
हमारा अतीत भी एकाधिक है। इसी कारण जब 
विद्यासागर और विरेसालिंगन ने विधवा पुनर्विवाह 
के लिए शास्त्रों को उद्धत किया तब उनके विरोधियों 
ने एक पूरी श्रृंखला ऐसे शास्त्रों की प्रस्तुत कर दी 
जो विधवा पुनर्विवाह का विरोध करते हैं। आज 


इस तथ्य को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि 
हमारे यहाँ संस्कृति और मानकों की बड़ी विविधता 
है और इसलिए हमें धर्म या संस्कृति के नाम पर 
किसी एक संहिता को थोपना नहीं चाहिए। एक 
खास प्रकार की संहिता को थोपना हमें तालिवान 
जैसी हुकूमत की भयानकत्ता की था4 दिलाता है। 
इससे और अधिक इन संहिताओं को वे लोग 
परिभाषित करते हैं। जिनके निहित स्वार्थ होते हैं 
और जिनके मस्तिष्क में अपने स्वग के कार्यक्रम 
होते हैं। इसलिए यह अत्यधिक महः८'र्ग ४ हमें 
संस्कृति और परम्परा की अवधारणाओं की 
समाजशास्त्रीय पड़ताल करनी चाहिये और उन्हें 
यह समझकर स्वीकार नहीं करना च्ाहि!ः कि 
उनको किसी दविव्यशक्ति ने बनाया है। 


'उपसंहार 


इस अध्याय में हमने भारतीय समाज की एकाधिकता 
की विशिष्टता की चर्चा की है। जिस तरह यहाँ 
कई संस्कृतियाँ हैं कुछ इसी तरह स्त्रियों के भी कई 
प्रकार हैं। इसलिए इस तरह का सोचना दोषपूर्ण 
है कि भारत की स्त्रियों की परिभाषा कोई एक 
तरह के मानक और व्यवहार कर सकते हैं। हमने 
देखा कि स्त्रियों के कार्य भिन्‍न प्रकार के हैं, 
परिवार भी भिन्‍न तरह के हैं और विचार भी 
भिन्‍न तरीके के हैं। हमने यह भी देखा है कि 
किसी भाँति समाज के महत्वपूर्ण विचार सम्पूर्ण 
समाज को प्रभावित करते हैं। यह इसी कारण है 
कि संस्कृतिकरण लाने की इच्छा स्त्रियों पर विपरीत 
प्रभाव डालती है। इस भाँति भारतीय स्त्रीत्व की 


भारतीय समाज में स्त्री 


परम्परागत छवि ऊँची जातियों के व्यवहार के 
प्रतिमान के अनुकूल बनायी जाती है। 

यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि 
स्त्रियों को प्रभावित करने वाले विचार उन लोगों 
के भी हैं जो नीति निर्धारण करते हैं। नीति 
निर्धारण करने वाले अपनी जाति और वर्ग के 
विचारों में प्रभावित होते हैं और वे यह नहीं 
जानते कि उन्हीं के समाज में ऐसे विश्वास और 
व्यवहार हैं जो स्त्रियों के बारे में भिन्‍नता रखते 
हैं। भारत में स्त्रियों पर जो अध्ययन हुए हैं वे 
बताते हैं कि स्त्रियों के “कार्य” की किस भाँति 
उपेक्षा होती है। इन अध्ययनों ने यह भी बताया 
है कि किस प्रकार धर के मुखिया की धारणा जो 
पुरुष होने के नाते होती है, वह विकास कार्यों को 
प्रभावित करती है। मेरे स्वयं के क्षेत्रीय तथ्य जो 
समन्वित विकास कार्यक्रमों के बारे में हैं और जो 
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हैं, बताते हैं कि स्त्रियों को किस 
भाँति कर्ज का लाभार्थी नहीं समझा जाता और 
किस भाँति अब भी नीति निर्धारक इस विचार पर 
काम करते हैं कि सिलाई की मशीन देना स्त्रियों 
की सही किस्म की सहायता है। इन निर्माताओं के 
दिमाग में यह बात नहीं आती कि दूर-दराज क्षेत्रों 
में रहने वाले आदिवासी को पशु पालन में रुचि 
होगी। ये इस तरह के विचारों की ताकत और 
धारणा है कि हम भारत की स्त्रियों के विकास का 
प्रारूप बनाते हैं। वे इस तथ्य को बताने के लिए कि 
भारतीय स्त्रियों में आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता 
होती है एक भिन्‍न प्रकार की नीति को अपनाते 
हैं। इस तरह जब उपनिवेशवादी राज में विधवा 
पुनविर्वाह अधिनियम को लागू किया गया तब यह 
धारणा थी कि सम्पूर्ण भारतीय स्त्रियों में विधवा 


85] 


पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध धा। लेकिन जब अधिनियम 
पारित कर दिया गया तब इसके बाद यह अपने 
आप स्पष्ट हो गया कि ब८त सी जातियों और 
समुदायों में इस अधिनियम के तागू होने के पहले 
ही यहाँ विधवा पुनर्विवाह परम्पर. थी। वास्तविकता 
तो यह कि इस अधिनियम वें. पहले भी प्रथागत 
कानून के अनुसार दूसरा विवाह करने पर विधवा 
को अपने पहले भी वहाँ के बच्चों को रखने और 
पहले पति की भूमि पर अधिकार था | जब पुनर्विवाह 
का नया कानून लागू कर दिया गया तब इसका 
निम्न जाति की स्त्रियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 
मैं इन उदाहरणों का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ 
कि भारत में स्त्रियों का जीवन वर्ग और जांति 
तथा क्षेत्र के अनुसार बदल जाता है और जब कोई 
यह प्रयास किया जाता है कि देश में स्त्रियों की छालि 
अखण्डित थी तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता 
है। 

इस अध्याय में हमने इस तथ्य का भी 
उल्लेख किया है कि भारत में स्त्रियों का मुद्दा 
!9वीं शताब्दी में उभर कर आया था। 20वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में स्त्रियों के संगठझन बने और 
राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों की भागीदारी देखने 
को मिली। वे लोग जो ऐप्ता समझते हैं कि आज 
पश्चिमी विचारधारा पुरूष और स्त्री के भेदभाव 
के मुद्दों को प्रभावित करती है, और वह आधुनिक 
है, गलत है। इस विषय में हमारा इतिहास बहुत 
पुष्ट है। हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति के बारे में 
बहसें हुई हैं और आन्दोलन चले हैं। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि भारतीय स्त्रियों के आन्दोलन पर 
प्रजातन्त्र, राष्ट्रीय और समानता का कोई प्रभाव 
नहीं है। वास्तव में जब पश्चिम का प्रभाव हमारे 
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यहाँ आया तब वे देश बड़े शक्तिशाली थे। देखा 
जाए तो भारत ने दूसरी संस्कृतियों के प्रति एक 
रचनात्मक प्रत्युत्तर दिया है लेकिन ऐसा करने में 
हम अपनी जड़ों से कभी भी उखड़े नहीं हैं। और 
हमारी जड़ें अपने आप में एकाधिक थीं। आज 
भारतीय समाज सहत्त्राब्दि के चौखटे पर असमंजस 
की अवस्था में खड़ा है। पंचायतों में स्त्रियों का 
आन्दोलन ताकतवर और महत्वपूर्ण हो गया है। 
नये कार्यक्रम अपनाये गये । पंचायतों में स्त्रियों को 
एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। स्त्रियों को आज 
जमीन से जोड़ कर संगठित किया गया है। वे मच्च 
और अरक पान के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, वे 
भूमि के अधिकारों और शिक्षा के लिए जूझ रही 
हैं। लैंगिक प्रताड़ना और संरक्षण कानून पर देश 
के उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले दिये हैं। 
पहले फैसले का मतलब यह है कि वह प्रताड़ना 
जिसके बारे में परम्परागत रूप से कुछ नहीं कहा 
गया था, उस पर जब कोई 20 वर्ष पहले किसी 
लड़की को छेड़ा जाता था और तब वह इसकी 
दोषी अपने स्वयं को मानती थी लेकिन आज वह 
मुखर है, स्वयं बोलती है। दूसरे फैसले का अर्थ यह 
है कि अब समाज स्त्रियों को माता-पिता और 
अभिभावक मानता है। आज कई स्कूलों में भर्ती 
के आवेदन पत्र ऐसे हैं जहाँ माता का नाम भी 
लिखा जाता है। ह 
आज एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ स्त्रियों की 
उन्नति के विरोध में क्षोभ व्यक्त किया जाता है। 
वादा करने के बाद भी सरकार स्त्रियों को लोकसभा 
में दो-तिहाई आरक्षण देने में असफल रही है। यहाँ 
मैं इस टिप्पणी का उल्लेख करूँगी जिसे बार-बार 
मध्यम वर्गीय संसार में दोहराया जाता है। यह 
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कहा जाता है कि यदि स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर होने 
का दावा करती हैं तब उन्हें पृथक कतार में खड़े 
होने की क्या आवश्यकता है। इस प्रएन का उत्तर 
“बहुत छोटी बात है” कहकर नहीं टाला जा 
सकता है। सावधानीपूर्वक इसकी जाँच होनी चाहिए। 
मतलब यह हुआ कि स्त्रियाँ जैविकीय दृष्टि से गैर 
बराबर हैं अत: उन्हें सामाजिक दृष्टि से भी गैर 
बराबर होना चाहिए। इस तरह के विचारों पर 
महिलावादी कहेगें कि जैविकीय स्त्रियाँ पुरुषों से 
भिन्‍न हैं। अर्थ हुआ कि शारीरिक और लिंग की 
दृष्टि से स्त्रियों की बनावट जुदा है। लेकिन 
आदमी और औरतों के बारे में हमारे जो सामाजिक 
और सांस्कृतिक विश्वास हैं, वे जैविकीय नहीं हैं। 
इनका सृजन तो समाज करता है। यह समस्या 
पुरुष और स्त्री के भेदभाव की है। 

पुरुष और स्त्री में लैंगिक अन्तर होता है 
और इस कारण लिंग से संबंधित व्यवहार में सभी 
समाजों और इतिहास के कालों में अन्तर दिखाई 
देता है। उदाहरण के लिए विक्टोरिया के मध्यम 
युग में संकट के नाम मात्र के इशारे पर जब 
स्त्रियाँ बेहोश हो जाती थीं तब इसे उचित समझा 
जाता था लेकिन आज के ब्रिटेन में स्त्रियों से यह 
अपेक्षा नहीं की जाती। यह बात भी अवश्य है कि 
विक्टोरिया के काल में भी ब्रिटेन की कामगार 
स्त्रियों से भी बेहोश होने की अपेक्षा नहीं की जा 
सकती थी। 8वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्त्रियों में 
जो “पर्दा” था वह स्त्रियों के विशिष्ट गुणों को 
बताता था। लेकिन 9वीं शताब्दी के मध्य और 
अन्त में सुधारकों ने स्त्रियों को आधुनिक शिक्षित 
महिला बनाने का प्रयास किया लेकिन ऐसा करने 
में उन्होंने स्त्रियों को हर तरह से पारम्परिक 
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बनाया। यह नई शिक्षित स्त्री एक आदर्श बन 
गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो फैशन 
मॉडल था, ब्यूटी क्वीन की धारणा बनी उसने 
भी स्त्री को राष्ट्र का सांस्कृतिक राजदूत बना 
दिया। जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि पुरुष 
और स्त्री के बारे में हमारे मानक बदलते रहे हैं। 
स्वाभाविक है कि ये मानक जैविकीय नहीं हैं, इन्हें 
समाज बनाता है। 

अभी हमने स्त्रियों की कतार के बारे में जो 
बात कहीं है, उसके पीछे जो धारणा है वह यह है 
कि इसमें यौन और पुरुष तथा स्त्री के भेदभाव का 
संघर्ष या तनाव है। इस कथन में दूसरी धारणा 
यह है कि समानता से हमारा तात्पर्य व्यवहार की 
समानता से है, अवसर की समानता से नहीं। 

इस अध्याय में मैंने वैचारिकी का प्रयोग 
बड़े ढीले या हल्के-फुल्के अर्थ में किया है। मैंने 
कहा है कि वैचारिकी विश्वासों का एक पुलिंदा है 
जो समाज के प्रभुत्वशाली व्यक्तियों ने दिया है 
और उन्हीं के अनुसार सामाजिक संबंधों की 
निरन्तरता बनी रहती है समाज के ये सामाजिक 
संबंध जिनकी हम प्राय: बात करते हैं जाति और 
वर्ग से जुड़े हैं। लेकिन पुरुष स्त्री के भेदभाव के 
संबंध समान रूप से वैचारिकी द्वारा प्रसारित किये 
जाते हैं और इनको वैधता दी जाती है। पुरुष स्त्री 
के भेदभाव पूर्ण संबंधों में जैविकीय अन्तर को 
सामाजिक अन्तर का वैध आधार माना जाता है। 
विभिन्‍न संस्कृतियों में किये गये हमारे जो अध्ययन 
हैं, वे बताते हैं कि हमारे बहुत से विचार पुरुष 
को कमाने वाला तथा स्त्री को माता तथा पत्नी 
के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये विचार आधुनिक 
मध्यम वर्ग के हैं। विद्वानों ने बताया है कि किसी 
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भी युग या समाज में ऐसी कोई परिवार व्यवस्था 
नहीं थी जिसमें आधुनिक केन्द्र परिवार भी 
सम्मिलित हैं, जहाँ स्त्रियाँ केवल पति और बच्चों 
की घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों। 
आज के समकालीन भारत में और इसे हमने 
कृषि में काम करने वाली स्त्रियों में देखा है तथा 
पश्चिमी देशों में समृद्ध परिवारों में भी खाना 
बनाने वालों की देखरेख करनी पड़ती थी और 
धन सम्पत्ति से जुड़ी हुई गतिविधियों को देखना 
पड़ता था। यह सब होते हुए भी पुरुष और स्त्री 
के श्रम विभाजन में जो अन्तर दिखाई देता है, 
वह अपरिवर्तनशील है । यह सही है कि फिर कभी 
हम निर्माण कार्यों में श्रमिकों को देखेंगे तो पायेंगे 
कि आदमी खाना बनाते हैं और स्त्रियाँ अपने सिर 
पर जमी हुई ईटों को लेकर इमारत पर चढ़ती 
दिखाई देंगी। 

समाज विज्ञानों में टालकट पारसन्स जैसे 
कई सिद्धांन्तवेत्ता हुए हैं जिन्होंने संरचना का एक 
मानदण्ड तैयार किया है जिसमें पुरुष तो भूमिका 
निभाने वाला साधन है और स्त्रियाँ अभिव्यक्ति देने 
वाली भूमिका को पूरा करती हैं। इस तरह के 
सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप यह विश्वास समाज 
विज्ञानों में बराबर सुदृढ़ होता गया कि पुरुष स्त्री 
के भेदभाव की व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक प्रघट ना 
है जो अपरिवर्तनशील है। इसी विचारधारा के साथ 
यह धारणा भी बनी कि पुरुष स्त्री में जो भेदभाव 
हैं वे हमारे अतीत संस्कृति के अंग हैं। पुरुष-स्त्री 
के भेदभाव की तरह यह भी समझा जाने लगा कि 
“संस्कृति और “परम्परा” भी ऐसे हैं जिनमें कोई 
परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये सब निरन्तर 
और सनातन समझे जाते हैं। रुचिकर बात यह है 
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कि संस्कृति को पवित्र समझा गया और जब इसे समझती हूँ कि मैंने इस अध्याय में भारतीय ज्यों 
पवित्रता का दर्जा दे दिया गया तब फिर इस पर के बारे में जो मिथक थे, उनका भंडा फोड़ किया 
कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा तकता। कुछ है। वास्तव में भारतीय ज़ियों को देवियाँ मानकर 
इसी तरह समाज विज्ञानों में जब यह विश्लेषण उन्हें विश्लेषण के दायरे से बाहर रखना, जहाँ एक 
किया जाने लगा कि पुष्य स्त्री में किस तरह के ओर भारतीय स्त्रियों की सुदुढ़ता और विविधता के 
भेदभाव हैं तब सवाल उठा कि ये सब तो प्रमाण साथ अन्याय करना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय 
की पवित्र समझी जाने वाली संस्थाग्रे हैं। मैं संस्कृति का भी अनादर करना है। 
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शक 


जनसंचार साधन और सामाजिक 
सांस्कृतिक परिवर्तन 


जनसंचार साधनों और सामाजिक सांस्कृतिक 
परिवर्तनों के संबंध में कई प्रश्न उठने स्वाभाविक 
हैं। जनसंचार और उसके साधन क्या हैं? ये 
साधन परिवर्तन के वाहक कैँस है? संस्कृति का 
बनाए रखने अथवा उसमें परिवर्तन और रूपान्तरण 
के लिये थे साधन वाहक कस है| सकते हैं और 
वैष्वीकरण (00009॥2000॥) के चलते ससकृतियां 
में कुछ अन्तर्विरोध कैसे पैदा हो गये हैं? ये सब 
प्रश्न कुछ तो सामान्य अर्थो के साथ जुए़े हाए हैं 
और कुछ का भारतीय सन्दर्भ में अत्यन्त महत्त्व 
है। भारतीय संदर्भ में यह प्रश्न इसलिये महत्त्वपूर्ण 
है कि इन जनसंचार साधनों का भारतीय 
आवश्यकताओं, सामाजिक समस्याओं और परिवर्तन 
की आकांक्षाओं में क्या भूमिका हो? जनसंचार के 
साधनों की भूमिकाओं के संबंध में इन प्रश्नों का 
उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है। 

विज्ञान का हस्तक्षेप 


जनसंचार के साधन, पिछली दो शताब्दियों में 
विज्ञान और तकनालॉजी के विकास की कढ़ियों में 
से एक है। विज्ञान के लिए प्रकृति पर विजय एक 
दृष्टिकोण था और समाज में मानवीय सुविधाओं 
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क। विकास एवं. आन्प हा... 5. इन साधनों का 
आविष्कार और विफास सीधे साद विज्ञान ७ 
सामाजिक का ३ » फू कप था। जनसंधार ४ 
साधनों के विकाश वा >पुपात अधिक से शी / 
सो के सा सम्पक है छाशता गवावित ७5 । 
और विधारों का! पवाह हा का शा का 

सी राजनीतिक व्यवस्था: का इन छोपमा 
सत्ता की विशिष्ट विद्यास्थार ॥ आधाए है. 
बनाए रखने के लिए प्रयाग किसी! र्मे ॥.. 
छापेखाने आये। पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ ह॥! 
और बाद में समाचार पत्र प्रकाशित होने प्रार+ 
हुए। आज समाचार पत्र जनसंचार का सशक्त 
माध्यम है छोपेखानों की नई तकनीकों में वद्धि के 
कारण समाचार पत्रों के रूप रंग बदल गये हैं और 
साथ ही उनकी समाचार ग्रहण करने, जनपीड़ाओं 
की प्रस्तुति करने, समाज की समस्याओं पर 
जनमत तैयार करने और राजनीतिक शक्तियों को 
चुनौती या समर्थन देने के लिये महत्त्वपूर्ण आधार 
है। प्रजातंत्र में समाचार पत्र चौथी शक्ति है। 
ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ पत्रिकाएँ भी इसी क्षेत्र में 
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रेडियों आवाज के प्रेषण का माध्यम बना। 
एक स्थान से बहुत से लोगों को एक साथ संबोधन 
रेडियों का प्रमुख उद्देश्य था। जनसंचार का यह 
साधन दशाब्दियों तक महत्त्वपूर्ण रहा। रेडियो 
सत्ता के प्रचार तथा उसके विरोधी प्रचार का 
साधन भी बना। रेडियों के साथ आविष्कार हुआ 
सिनेमा का। सिनेमा मनोरंजन और सदेशों के 
लिए महत्त्वपूर्ण साधन बना। लोकप्रियता की दृष्टि 
से सिनेमा आज भी एक महत्त्वपूर्ण साधन माना 
जाता है। देलीविजन विज्ञान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
तथा जनसंचार साधनों के विकास की सबसे नई 
कड़ी है। टेलीविजन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
क्रांतिकारी साधन स्वीकार किया जाता है। सामाजिक 
सांस्कृतिक परिवर्तनों की संभावनाएँ टेलीविजन के 
साथ बढ़ी हैं। 


संचार अध्ययन का महत्त्व 


समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये समाज में 
संचार व्यवस्था का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। समाज 
का सारा आधार व्यक्तियों के बीच क्रियाओं और 
अन्तक्रियाओं पर केन्द्रित है। इन क्रियाओं और 
अन्तक्रियाओं के लिये पारस्परिक अभिव्यक्तियाँ 
आवश्यक हैं। ये अभिव्यक्तियाँ तभी संभव है, जब 
विचारों का संचरण हो। समाजिक क्रियाओं का 
मूल इस प्रकार संचार ही है। समाज केवल संचार 
से चलता ही नहीं है अपितु स्वयं संचार में ही 
निहित है । हे 
जनसंचार आधुनिक जगत में सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण आधार 
है। जितनी तेजी से सूचनाएँ, ज्ञान और मनोरंजन 
के विविध स्वरूप विश्व के एक भाग से दूसरे भाग 
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को हस्तान्तरित होते हैं, उससे सामाजिक संरचना 
पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। विश्व में घटित बहुत 
सी बातों में जनसंचार का प्रसार भी एक है। 
समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते इन परिवर्तनों 
और उससे होने वाली नई व्यवस्थाओं के स्वरूप 
अध्ययन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। उपभोक्तावाद, 
सांस्कृतिक आधात, पॉप संस्कृति आदि ऐसे कई 
शब्द, जनसंचार के प्रभावों से जुड़ गये हैं। 
उपर्युक्त सभी परिवेश समाजशास्त्र के अध्ययनों 
की परिधि में हैं, जिनका अध्ययन आवश्यक है। 
स्वयं संचार साधन अपने आप में संगठन हैं और 
संगठन की संरचना तथा क्रिया स्वयं में एक 
समाजशास्त्रीय रुचि का प्रश्न है। 


जनसंचार का अर्थ 


मानव समाज में संचार तथा संचार के स्वरूपों की 
चर्चा बहुत पहले से होती रही है। समाजशास्त्रियों 
ने संचार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि संचार संदेशों के माध्यम से की जाने वाली 
सामाजिक अन्त:क्रिया है। किसी भी संस्कृति में ये 
संदेश साझे महत्त्व के आधारों को प्रस्तुत करने के 
लिये प्रकटत: अथवा प्रतीकात्मक रूप में निर्मित 
होते हैं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
मानवीय संचार सामाजिक अस्तित्त्व के लिये भी 
महत्त्वपूर्ण है। यह वह प्रक्रिया है जो सूचनाओं 
(सांस्कृतिक विशेषताओं) को एक स्थान (व्यक्ति) 
से दूसरे स्थान (व्यक्ति) को पहुँचाती है। यह कहा 
जा सकता है कि संचार किसी भी सामाजिक 
व्यवस्था के लिये आवश्यक है। समाज में पारस्परिक 
सहमति/सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने 
और उसको बनाए रखने के लिये संचार एक कुंजी 
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है। मानवीय क्रिया-कलापों तथा सांस्कृतिक तत्त्वों 
को संयोजित करने में संचार प्रक्रियाओं की अपनी 
ही भूमिका है। 

संचार की सारी संरचना तीन इकाइयों से 
निर्मित होती हैं। स्रोत, संदेश तथा लक्ष्य। स्रोत का 
अर्थ है- जहाँ से प्रेषित विचार जन्मा है| संदेश का 
अर्थ है, वह कथ्य या विचार सामग्री जो प्रेषित की 
गई और गन्तव्य का अर्थ है, वह व्यक्ति या समूह 
जिसके लिये संदेश प्रेषित किया गया है। इस 
संरचना को निम्न चित्र से भी समझा जा 
सकता है: 


जनसंचार साधनों की आवश्यकता भी पड़ी। 
समाज का बदलता चरित्र वृह समाज का चरित्र 
था। इस समाज में समाज के सदस्यों के बीच 

अन्त:क्रिया का विस्तार हुआ और संबंधों की 
जटिलता भी बढ़ी यह सब कुछ पहले के समाजों से 
भिन्‍न था, जिसमें अन्तःक्रिया छोट-छोटे समूहों 
तक सीमित थीं। यह बहुत से व्यक्तियों का समाज 
था, जिसमें जटिलताएँ अधिक थीं। स्थानीय संदर्भो 
के स्थान पर इस समाज में अधिक से अधिक दूरी 
तक जुड़ने की आकांक्षा थी। इस प्रकार के समाज 
में अलग तरह की संचार व्यवस्था की आवश्यकता 


मानव संचार की संरचना 


प्रेषण 
नि 


का 


2 





प्राप्ति 


ली जनक गन्त्तव्य 


(प्रतीक अथवा भाषा) 


आधुनिक समाज में जनसंचार साधन 

जनसंचार साधनों की आवश्यकता वृहद समाज 
की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है। आधुनिक 
संदर्भो में समाज के चरित्र के बदलाव के साथ-साथ 


थी। व्यक्ति, मशीन, और संगठन नए समाज के 
प्रकार थे। जनसंचार साधन इस आवश्यकता को 
पूरा करते थे। जनसंचार की इस रचना को 
निम्न रूप में देखा जा सकता है: 


जनसंचार की रचना 





व्यक्ति/ साधन 
मशीन| 2 
समूह 


| 





दृश्य-श्रव्य-छपना 





जम 4 -| 


व 


ह 


स्त्रोत “>> संदेश “"भ.»""प"> गन्तव्य 
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जनसंचार की समाजशास्त्रीय अवधारणा 
बहुत कुछ मानवीय संचार का एक विकसित 
स्वरूप ही है। जनसंचार का अर्थ है- किसी 
अवैयक्तिक साधन से अपेक्षाकृत बहुत से जनों को 
एक ही समय में किसी संदेश का प्रेषण 
(लारसेन,964) ये सभी अवैयक्तिक साधन मशीन 
से (प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा) सीधे ही 
अपने श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों को अपना 
संदेश देते हैं। ये संदेश नियमित भी होते हैं और 
तात्कालिक भी। जनसंचार के ये साधन जन 
समाज में सबसे अधिक विस्तृत विचारों को एक 
रूपता प्रदान करने के साधन हैं (गर्बनर, 976) 
निश्चित ही जनसंचार के ये साधन सामाजिक 
व्यवस्था के ही हिस्से हैं और सामाजिक व्यवस्था 
पर प्रभावी भी हैं क्योंकि जनसंचार के ये साधन 
अपनी संरचना तथा प्रकार्य की दृष्टि से सामाजिक 
गठजोड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, समाज तथा व्यक्ति 
के व्यवहारों पर प्रभावी बहुत से कारकों में से ये 
भी एक हैं (मर्टन, 959)। जनसंचार के ये 
साधन उन लोगों के मूल्यों और मनोवृत्तियों पर 
प्रभाव डालते हैं जो इनका प्रयोग करते हैं, पर 
दूसरी ओर जन के मूल्य व उनकी मनोवृत्तियाँ भी 
जनसंचार के साधनों पर प्रभाव डालती हैं 
(सिमैल,950)। 

अधिकांश स्थितियों में जनसंचार की ये 
प्रक्रियाएँ जन को प्रेषण से अधिक है | जन प्रतिक्रिया 
की पूर्ति जनमत सर्वेक्षणों, कार्यक्रमों के संबंध में 
पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं द्वारा दी गई अपनी 
रुचि मत तथा बाजार के संबंध में किये गये शोधों 
के जरिये हो जाती है। जनसंचार साधनों के लिये 
आवश्यक है: () जो भी संदेश दिया जा रहा है 


उसके प्रति लोग आकर्षित हों । (2) जिस प्रकार की 
अपेक्षा की गई है लोगों ने वैसा ही उसे समझ लिया 
हो, और (3) लोग प्रेषित कार्यक्रम के प्रति अपनी 
प्रतिक्रिया देने में सक्षम हों। इसी में जनसंचार 
साधन की सफलता निहित है। 

50वीं तथा 60 वीं दशाब्दी में जनसंचार के 
साधनों को सामाजिक परिवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण 
वाहक माना जाने लगा था। न केवल यह स्वीकार 
किया जाने लगा था कि जनसंचार के साधन 
सरलता से संदेशों को प्रवाहित कर सकते हैं, बल्कि 
यह भी स्वीकार किया जाने लगा था कि ये साधन 
लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों को काफी हद 
तक तोड़-मरोड़ सकते हैं। राष्ट्रों के विकास के 
लिये लोगों को प्रेरित करने की क्षमता इन साधनों 
में हैं। सामाजिक गठन और व्यक्तियों तथा क्षेत्रों 
के मानसिक संबंधों को जोड़ने का काम इन 
साधनों से संबंद्ध है। बाद में जब इन मान्यताओं 
की समीक्षाएँ की गई तब जनसंचार के इन 
साधनों को परिवर्तन का मुख्य आधार नहीं, 
अनेक आधारों में से एक आधार स्वीकार किया 
गया। उन अवरोधों का भी उल्लेख किया गया जो 
साधनों के प्रेषण में हस्तक्षेपों के प्रतीक हैं। अच्छे 
जनसंचार के लिये तकनीकी श्रेष्ठता तथा क्षमता 
आवश्यक है। कमजोर तकनीक संचार व्यवस्था के 
संदेश पहुँचाने में असमर्थ होती है। संदेशों की प्राप्त 
करने वालों में इन साधनों को प्राप्त करने में 
कितने की क्षमता है, यह भी महत्त्वपूर्ण बिन्दु है। 
यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं है तो समाचार पत्र 
समाज के एक सीमित भाग में ही पहुँच पाएंगें। 
टेलीविजन और रेडियो अपने मूल्यों के कारण 
बहुत से लोगों की पहुँच के बाहर है। सिनेमा घरों 
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की जन उपलब्धि कितनी है- यह भी महत्त्वपूर्ण 
है। ये सभी आधार संचार साधनों की सीमितता 
का प्रदर्शन भी करते हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि 
इन साधनों का साधन के स्वामियों ने कितना 
विस्तार किया है? संदेशों की भाषा क्‍या लोगों को 
ग्राह्म है? समाज की राजनीतिक तथा आर्थिक 
व्यवस्था ने इन साधनों पर कैसा और कितना 
नियंत्रण कर रखा है? गे सभी प्रइन महत्त्वपूर्ण है। 
औद्योगिक युग के आगे चलते इलेक्ट्रानिक साधनों 
के विकास के कारण ये साधन सामाजिक आर्थिक 
विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो गये हैं । इसीलिये इन 
साधनों को जनचेतना जागृति उपयोग” भी कह 
दिया गया है (इयाजेनिस बर्गर 965) | राजनीतिक 
नियंत्रण यह फैसला कर देता है कि साधनों पर 
अभिव्यक्ति कितनी स्वत्न्त्र है। 


जनसंचार की भूमिका 


जनसंचार की भूमिकाओं को स्पष्ट करना सरल 
नहीं है । अपेक्षित भूमिकाएँ न केवल विवादास्पद हैं 
साथ ही अलग-अलग समाजों में इन भूमिकाओं की 
आवश्यकताएँ भी अलग-अलग हो सकती हैं। समाज 
के अलग-अलग वर्ग भी जनसंचार की भूमिका के 
संबंध में अलग-अलग तरह से आकांक्षी हो सकते 
हैं। समाज की सामान्य आवश्यकताओं के आधार 
पर संयुक्‍त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक परिषद्‌ 
ने जनसंचार की सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में 
अपना मन्‍्तव्य निर्धारित किया | परिषद्‌ की अपनी 
रिपोर्ट के अनुसार जनसंचार की जो भूमिकाएँ 
संभावित हैं, वे हैं ([) जानकारियों को फैलाने की 
भूमिका (2) समाजीकरण के वाहक की भूमिका 
(3) जन को प्रवृत्त करने की भूमिका (4) विचार 


विमर्श तथा संवाद स्थापित करने की भूमिका (5) 
शिक्षा प्रदान करने की भूमिका (6) संस्कृति को 
प्रोत्साहित करने की भूमिका। (7) मनोरंजन की 
भूमिका (8) विविधताओं को समन्वित्त करने की 
भूमिका। जनसंचार की दो अन्य भूमिकाओं की 
अन्यत्र चर्चा की गई हैं वे हैं : (() समाज के 
विघटन के विरूद्ध चौकीदारी का कार्य तथा (2) 
वाणिज्य, व्यापार और बाजार का पथ प्रदर्शक। 
ऐसा कहा जाता है कि यत्रपि इन साधनों पे 
संचरण औपचारिक हैं परन्तु अनौपचारिक स्तर 
पर इन संदेशों की भूमिकाएँ बलशाली हो 
सकती हैं । 

जनसंचार की इन भूमिकाओं के परिणाम 
दोनों ही हो सकते हैं। एक ओर ये साधन 
सामाजिक सांस्कृति परिवर्तन के वाहक हैं तो दूसरी 
ओर धरोहर को संजोये रखने की प्रेरणा, एक 
ओर संचार साधनों की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, 
दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा एकाधिकार | 
एक ओर विश्व संस्कृति निर्माण का आह्वान है तो 
दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति पर जोर देने की 
माँग। एक ओर शास्त्रीय आधारों को बचाने की 
प्रेरणा है तो दूसरी ओर आधुनिकता को लाने का 
आह्वान | इसीलिये जनसंचार साधनों की सीमाएँ 
भी हैं। संचार साधनों के संदेश जन के लिये 
चयनित हैं। यह चयन व्यक्ति की रूचि -और 
आवश्यकता पर निर्भर है। यह भी संभव है कि 
तकनीकी खराबी के कारण संदेश जन के पास 
पहुँचे ही नहीं। यह भी संभव है कि संदेश अपने 
उस रूप में न पहुँचें जिस रूप में भेजने वाला 
भेजना चाहता हो। 


60 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





जनसंचार के एक अन्य सिद्धांत के [द्वि 
चरणीय प्रवाह) के अनुसार जन संचार साधनों से 
प्रसारित सामग्री लोगों के पास चरणों में पहुँचती 
है। साधनों का प्रयोग करने वालों से, साधनों में 
प्रकाशित सामग्री को उन लोगों तक पहुँचाते हैं, जो 
इन साधनों का प्रयोग या तो नहीं करते हैं, या 
कम करते हैं। ऐसे व्यक्ति संचार साधनों के 
मानवीय वाहक हैं। 
जनसंचार साधनों की परिसीमाएँ कुछ भी 
हों, यह निर्विवाद सत्य है कि वर्तमान समाज के 
बहुत बड़े हिस्से ने इन साधनों को स्वीकार किया 
है और समाज ने साधनों के क्रिया कलापों में मन 
माना हस्तक्षेप भी किया है। इधर इन साधनों ने 
समाज पर अपना व्यापक प्रभाव भी डाला है। 
समाज में साधनों को लक्ष्य कर नई गतिविधियाँ 
प्रारंभ हुई हैं। भौगोलिक-सामाजिक दूरियाँ अब 
सिकुड़ गई हैं तथा आम मुद्दों को परिभाषित करते 
समय अब भूगोल तथा समाज की सीमाएँ काम 
नहीं आती। व्यक्तिगत अन्तःक्रियाओं, मुद्दों और 
आन्दोलनों में जनसंचार नये मध्यस्थ हो गये हैं 
जो इनसे संबंधित किसी भी परिस्थिति को तोड़-मरोड़ 
सकते हैं। नायकों और खलनायकों की पहचान 
तथा मूल्यांकन इन साधनों से संभव है। परिवारों 
की सत्ता के आधार भी बदले हैं क्योंकि इन 
साधनों पर अब परिवार को अधिक रोमान्टिक 
प्रस्तुत किया जाता है-कठोर अनुशासन वाला 
नहीं। परिवार की समस्याओं पर ये साधन बेधड़क 
सलाह देतें हैं। वृहद्‌ उत्पादन के साथ जनसंचार 
साधनों ने भौतिक मूल्यों में वृद्धि की है और इससे 
आर्थिक संदर्भो पर अधिक जोर स्थापित हो गया 
है। वस्तुओं के प्रचार ने उपभोक्‍ता की न केवल 


रुचि जागृत की है अपितु पैदा किये गये जीवन स्तर 
के लिये उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे 
बाध्य भी किया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और 
भी ज्यादा तेज हुआ हैं, नगरीय संस्कृति एक दूसरे 
से मिली है। संचार साधनों के इन हस्तक्षेपों ने 
समाज में व्यापक परिवर्तन किये भी हैं। महत्त्वपूर्ण 
बात यह भी है कि संचार साधनों ने बाजार को 
अधिक विकसित और विस्तारित किया है। इन 
साधनों के कारण दुनिया भर के बाजारों में 
सजातीयता आ गई है। 


भारत में जनसंचार साधनों का इतिहास 
समाचार पत्र 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में जनसंचार साधनों 
का विकास औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुआ था। 
सबसे पहले छापेखानों के आने के साथ समाचार 
पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ । ई. 780 में पहला 
समाचार पत्र बंगाल गजट' प्रारंभ हुआ था। 
प्रारंभ में जो भी समाचार पत्र निकले उनका 
उद्देश्य अंग्रेजों की सामाजिक तथा व्यावसायिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति तथा औपनिवेशिक शासन 
की सुदृढ़ता थी। ईसाई मिशनरियों ने भी धर्म 
प्रचार के लिये इन छापेखानों का प्रयोग किया। 
हिन्दू सामाजिक तथा धार्मिक सुधारवादियों ने भी 
प्रकाशनों के माध्यम से नई विचारधाराओं को 
प्रसारित करना प्रारंभ किया। भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम में इन समाचार-पत्रों का योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण था। इसी अवधि में समाचार-पत्रों की 
संख्या भी बढ़ी। समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि 
तथा उसके बढ़ते प्रभाव ने औपनिवेशिक शासन 
को चिन्ता ,में भी डाला। प्रेस को अपने अनुकूल 


जनसंचार स्ाधत और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन 


6] 





बनाने के लिये कई कानून भी बनाए गये और 
लेखन कार्य के लिए बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर 
मुकदमा भी चला। बाल गंगाधर तिलक और 
महात्मा गांधी इनमें प्रमुख थे। अंग्रेजों के खिलाफ 
लिखना उस समय एक नायक बनने के समान 
था। पूंजीपतियों के समाचार पत्रों ने भी औपनिवेशिक 
शासन तथा स्वाधीनता संग्राम के बीच संतुलन 
बनाए रखा। 

स्वाधीनता के बाद समाचार पत्रों से संबंधित 
औपनिवेशिक शासन के कानूनों का तो अंत हुआ 
पर समाचार पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था जारी 
रहीं। सन्‌ 975 के आपात काल में समाचार पत्र 
सेन्सर की परिधि में भी रहे। शिक्षा के विस्तार के 
बाद समाचार पत्रों का विस्तार भी बढ़ा है। आज 
भारत की सभी भाषाओं में लगभग बारह हजार 
से अधिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं और 
पचास लाख से अधिक पाठक हैं। समाचार पत्र 
अपनी विश्वसनीयता तथा स्पष्ट विचारों के कारण 
अपने पाठकों पर स्थायी प्रभाव डालने में समर्थ 
हैं। राजनीतिक विचारधाराओं को बदलने अथवा 
उनको स्थायित्त्व प्रदान करने में समाचार पत्रों की 
विशेष भूमिका रही है। देश के इतिहास, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर गंभीर चिन्तन भी 
समाचार पत्रों ने प्रस्तुत किये हैं। सीमित अर्थों में 
ही सही समाचार पत्र विचार के मंच स्थापित कर 
पाए हैं। समाचार पत्रों की राजनीतिक भूमिका 
विवादास्पद रही है पर शिक्षित वर्ग में समाचार 
पत्रों की जड़ें काफी मजबूत हैं। 


रेडियो 


देश में रेडियों का प्रसारण शौकिया तौर पर प्रारंभ 
हुआ था। सन्‌ 923-24 में मुम्बई और चैन्नई में 
प्रसारण के प्रयोग किये गये थे। बाद में सन्‌ 927 
में मद्रास दांसमिशन क्लब तथा सन्‌ 932 में 
बंबई ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने बाकायदा प्रसार 
प्रारंभ किया। सन्‌ 938 में आल इंडिया रेडियो 
नाम का एक संगठन बनाया गया। तब से भारत 
में रेडियो प्रसारण इसी नाम से जाना जाता है। 
जनसंचार का यह साधन सरकारी नियत्रंण में 
रहा और भारत सरकार का सूचना तथा प्रसारण 
मंत्रालय रेडियो प्रसारणों पर नियंत्रण रखता है। 
वस्तुत: भारत में रेडियो प्रसारण के लिये बाकायदा 
एक कानून भी है। रेडियो पर यह आरोप लगाया 
जाता रहा है कि क्योंकि यह साधन सरकारी 
नियंत्रण में है-यह सरकार का प्रवक्ता रहा है। 
यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि रेडियो 
सत्तारुढ़ वा की सेवा अधिक करता है। रेडियो के 
इतिहास के एक युग में यह प्रश्न उठाया गया था 
कि रेडियो किस प्रसार की संस्कृति का वाहक हो! 
इस विवाद के चलते फिल्‍मी संगीत का प्रसारण 
बहुत अधिक सीमित कर दिया गया था तथा 
शास्त्रीय एवं लोक संगीत को प्रधानता दी गई थी। 
यह माना गया था कि रेडियो का कर्त्तव्य भारत 
की संस्कृति के मूल स्वरूपों की रक्षा करना है। 
रेडियो का आज का प्रप्तारण समाज के विभिन्‍न 


वर्गों पर केन्द्रित है। इसीलिये रेडियो संचार साधनों 


में संदेशों की विविधता का प्रतीक है। ट्रांजिस्टरों 
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के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की पैठ 
बढ़ी. है। कृषि तकनीकों और कृषि ज्ञान के प्रसार 
में रेडियो की भूमिका स्वीकार की जाती रही है। 
टेलीविजन के आने से पहले तक रेडियों 
सांस्कृतिक-साहित्पिक विधाओं का प्रमुख साधन 
था। यद्यपि रेडियो और टेलीविजन की कोई 
प्रतियोगिता नहीं है, पर टेलीविजन के आने के 
बाद रेडियो के श्रोताओं में कुछ कमी अवश्य आई 
है। फिर भी रेडियो देश के दूर दराज क्षेत्रों में अब 
भी महत्त्वपूर्ण संचार साधन है। आज देश में सौ 
से भी अधिक रेडियो केन्द्र हैं, एफ.एम. सेवा है 
और मनोरंजन के लिए विविध भारती सेवा तथा 
राते भर चलने वाली राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम है। 


सिनेमा 


भारत में पहली चलती फिरती तस्वीर 896 में 
दिखाई गई थी और 93 में पहली फिल्म बनी 
थी। प्रारंभिक सफलताओं के बाद बहुत से निर्माता 
फिल्म बनाने आगे आए। सरकार ने भी 98 में 
पिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया जिसका उद्देश्य सिनेमा 
की विषय वस्तु पर नियंत्रण रखना था। फिल्मों 
की विषय-वस्तु पर नियंत्रण सेन्सर के द्वारा आज 
भी प्रचलित है। सिनेमा क प्रारंभिक दौर पौराणिक 
तथा धार्मिक कथानकों वश था। इन फिल्मों ने 
पिनेमा के दर्शों को न केवल बढ़ाया बल्कि 
उनकी धार्मिक आस्थाओं में कथानकों के माध्यम 
से एक नया आधार देने का प्रयत्न भी किया। 
बाद में सामाजिक सुधारों पर आधारित कथानकों 
का दौर चला और इन फिल्मों ने छूढ़िवादी 
व्यवस्थाओं पर चोट कौ। इन फिल्मों ने परिवर्तनों 
को अपनाने की प्रेरणा भी दी। इन फिल्मों ने 
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ऐतिहासिक फन्‍्तासियों को भी प्रस्तुत किया। वर्तमान 
फिल्में रोमान्टिक कथा वस्तुओं पर अधिक आधारित 
हैं। भारतीय फिल्मों में यौन प्रदर्शन और हिंसा पर 
चिन्ता की जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि 
सिनेमा में ऐसा प्रदर्शन समाज की धार्मिक नैतिक 
मान्यताओं के विरूद्ध है। सिनेमा में जीवन की 
यथार्थता को प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया 
गया। नई लहर की फिल्मों की एक विचाधारा भी 
बनी जिसका प्रयास व्यक्ति, परिवार तथा समाज 
के पहलुओं को गंभीरता से प्रस्तुत करना था। 
सिनेमा के साथ सिने संस्कृति भी आई। सिने 
संस्कृति का राजनीति से भी नाता जुड़ा। दक्षिण 
भारत की राजनीति उन सिने अभिनेताओं पर 
केन्द्रित हो गई जो सिने दर्शकों के लिये आदर्श 
नायक थे। सिनेमा के परदे पर ये नायक या तो 
धार्मिक आख्यान प्रस्तुत करते थे अथवा मानव 
शोषण के प्रतीकों के प्रति विद्रोह। सिने दर्शकों ने 
इन्हें यथार्थ का नायक भी मान लिया। बालीवुड 
की फिल्मों में तड़क-भड़क अधिक थी। यही 
तड़क-भड़क युवा लोगों का आदर्श भी बन गई। 
काल्पनिक प्रसंगों को युवा पीढ़ी ने प्रेरक मान 
लिया। सिनेमा की संस्कृति कुछ इसी प्रकार के 
आचरण को प्रोत्साहित करती थी। पर सिनेमा 
समाज में प्रभाव के लिये एक प्रभावशाली साधन के 
रूप में स्वीकार किया गया। 


टेलीविजन 
आज सबसे अधिक शक्तिशाली जनसंचार साधन 
टेलीविजन समझा जाता है। भारत में इसका 


प्रारंभ ई. 959 में शिक्षा के प्रसार के लिग्रे किया 
गया था। योजना यह थी कि इससे स्कूल गाने 
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वाले बच्चों को शिक्षण का लाभ दिया जाय। आज . 


के टेलीविजन के स्वरूप का प्रारंभ ई. 965 में 
दिल्‍ली में हुआ था। आकाश में उपग्रही व्यवस्था 
की स्थापना तथा उच्च शक्ति तथा निम्न शक्ति 
प्रसारण केन्द्रों की स्थापना से टेलीविजन के देखने 
वालों की संख्या में अपार वृद्धि हुई। केबल 
टेलीविजन के आने के बाद दूरदर्शन की विकल्पता 
बढ़ी । विदेशी टेलीविजन प्रसार भी भारतीय दर्शकों 
को उपलब्ध होने लगे। ये विदेशी टेलीविजन एक 
ओर ज्ञान देते हैं दूसरी ओर दुनिया भर की 
जानकारी और मनोरंजन। संयोग से टेलीविजन 
और सिनेमा के रिश्ते मजबूत ही हुए। सिनेमा के 
शौकीन पहले सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते थे, 
अब घर में बैठ कर कथा चित्रों को देखते हैं। यह 
कहा जाने लगा हैं कि टेलीविजन पर बॉलीवुड की 
गहरी छाप है। यहाँ तक की जो धरावाहिक 
टेलीविजन पर प्रस्तुत किये जाते हैं वे भी सिनेमा 
शैली के हैं। टेलीविजन की भूमिका से संबंधित 
एक रिपोर्ट (पी.सी. जोशी) में कहा गया था कि 
इस गरीब देश में टेजीविजन का कार्य सामान्यजन 
तक तकनीक, दस्तकारों को कार्य की नई तकनीकें 
और किसानों को खेती के नये आदर्शों का ज्ञान 
तथा बच्चों और प्रौढ़ों को शिक्षा देने का काम 
करना चाहिये । पर वर्तमान टेलीविजन का स्वरूप 
ऐसा है नहीं । 

भारत में जनसंचार साधनों की स्थापना 
तथा विकास का चाहे जो इतिहास रहा हो, इसकी 
सीमाएँ वही हैं, जिनका पहले उल्लेख किया जा 
चुका है। अशिक्षा के कारण समाचार पत्रों की 
पहुँच कम है। एक अनुमान के अनुसार प्रति 
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000 व्यक्तियों पर समाचार पत्रों की संख्या 3 
है जो मलयेशिया जैसे छोटे देश (47) से बहुत 
कम है। कुल सात औद्योगिक घरानों ने अपने 
समाचार पत्रों से 70 प्रतिशत पाठकों पर कब्जा 
कर रखा है। प्रति सौ भारतीयों में से केवल 8 के 
पास अपना रेडियों है। प्रत्येक एक लाख व्यक्तियों 
के पीछे । पुस्तक प्रकाशित होती है। सौ भारतीयों 
में से केवल 6 के पास अपना टेलीविजन सेट है। 
औसत भारतीय प्रति सप्ताह लगभग आए घंटे 
टेलीविजन देखता है पर समाचार पत्र पत्रिकाओं 
को केवल दो घंटे का समय देता है। सिनेमा हॉल 
में जाकर देखने वाली स्त्रियाँ पन्द्रह प्रतिशत हैं 
जबकि 50 प्रतिशत स्त्रियाँ घरों में टेलीविजन और 
रेडियो सुनती देखती हैं। कस्बों और छोटे शहरों 
में पचास प्रतिशत घर केबल से जुड़े हुए हैं जबकि 
महानगरों में यह प्रतिशत 40 है। जनसंचार के 
साधनों के उपभोग में नगरीय तथा ग्रामीण भिन्‍नता 
भी है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में 
इन साधनों का उपयोग अधिक है। समाचार पप्रों 
के उपभोक्ता यदि वयस्क अधिक हैं तो टेलीविजन 
कार्यक्रमों के उपभोक्ता बच्चे अधिक हैं। अन्य 
विकसित देशों की तुलना में जनसंचार साधनों का 
प्रसार एक सा नहीं है। सारे देश में कुछ समय 
पहले तक लगभग तेरह हजार सिनेमा थे जिसमें से 
लगभग 9835 सिनेमा दक्षिण भारत में हैं। आंध्र 
प्रदेश के छोटे-छोटे नगरों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान 
और मध्य प्रदेश से अधिक सिनेमा घर हैं। दक्षिण 
और उत्तर भारत की तुलना में उत्तर भारत का 
पिछड़ापन जनसंबार साधनों के मामले में भी है। 
संचार साधनों की इस स्थिति को जनसंचार 
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साधनों का पिछड़ापन भी कहा जाने लगा है। 
साधनों का यह वितरण भारत के साभाजिक, 
आर्थिक वितरण की गैर बराबरी के साथ ही जुड़ा 
हुआ है। साधनों का असमान वितरण तथा 99 
अथवा 00 प्रतिशत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने 
के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में साधनों का विस्तार 
बहुत अधिक नहीं है। बड़े गाँव अथवा नगरीकरण 
की प्रक्रिया से प्रभावित गाँवों में और दूरदराज 
क्षेत्रों में भी अंतर है। भारतीय संदर्भ में जनसंचार 
साधनों की ये सीमाएँ भारत के सामाजिक-आर्थिक 
विषमता के विभिन्‍नता के परिणाम भी हैं। 
भारत में जनसंचार साधनों की क्या भूमिका 
हो इस बारे में विवाद अभी भी है। संयुक्त राष्ट्र 
संध द्वारा घोषित उद्देश्यों के बावजूद भारतीय 
समाज में जनसंचार साधनों की भूमिकाओं के 
संबंध में कोई निश्चितता नहीं आयी है। भारतीय 
स्वाधीनता से पहले इन साधनों पर औपनिवेशिक 
शासन का कड़ा नियंत्रण था। पर स्वतंत्र भारत 
में इस बात पर जोर दिया गया कि इसकी भूमिका 
भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से ही होनी 
चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि जनजागृति के 
लिए, एकता स्थापित करने के लिए और स्वाधीनता 
संग्राम में औपनिवेशिक शासन के विरूद्ध कार्य 
करने से आधुनिकीकारण तथा पारम्परिकता दोनों 
से उत्पन्न हुई है (सिंह, 973)। स्वाधीनता के 
बाद इन संचार साधनों को अपने लिए नयी 
भूमिकाएँ स्थापित करनी थी जैसे सूचना तथा 
जनशिक्षण का काम, प्रजातांत्रिक समाज के मूल्यों 
को बनाये रखना तथा राष्ट्रीय लक्ष्य समाजवाद 
तथा धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 
सहायक है। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय विकास 


ग्रामीणों का पिछड़ापन, अशिक्षा, गरीबी तथा 
आर्थिक विकास की संभावनाओं को विकसित करने 
का काम भी भूमिकाओं के रूप में स्वीकार किया 
गया है (साराभाई, 969)। इन भूमिकाओं में एक 
अपेक्षा संस्कृति के आधारों को बनाये रखना तथा 
इन साधनों के माध्यम से नवीन संस्कृति का 
निर्माण करना भी था। 
भारत में जनसंचार साधनों पर सरकार 
का अंकुश है। यद्यपि समाचार पत्र स्वतन्त्र कहे जा 
सकते हैं पर प्रकाशन संबंधी कानून उन पर लागू 
होता है। रेडियो और टेलीविजन सम्पूर्णत: सरकारी 
नियंत्रण में हैं। सिनेमा पर सेन्सर कानून है, 
जिसके कारण जब तक किसी फिल्म को दिखाने के 
लिये प्रमाण-पत्र नहीं मिलता, वह फिल्म प्रदर्शित 
नहीं की जा सकती | 
जनसंचार साधनों की भूमिका देश के प्रति 
उनके कर्त्तव्यों और संचार साधनों के संगठन पर 
अनेक समितियाँ नियुक्त हुई हैं और उन्होंने अपने 
प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं। इनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण समितियाँ इलेक्ट्रोनिक संचार साधनों से 
संबंधित हैं। स्वतंत्रता से पहले से ही संचार साधनों 
पर राज्य के नियंत्रण और उनकी भूमिकाओं की 
चर्चा होती रही है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश 
शासकों के अपने निहित स्वार्थ थे। उन्होंने प्रेत 
पर नियंत्रण के लिये कठोर कानून बनाए, सिनेमा 
के लिये सेन्सर बोर्ड का कानून बनाया तथा 
रेडियो को सम्पूर्णत: सरकारी नियंत्रण में रखा। 
. स्वतंत्रता के बाद समाचार पत्र प्रकाशन 
संबंधी कानून कुछ शिथिल हुए, पर कुछ बातें जैसे 
पीत पत्रकारिता तथा सरकार उलटने जैसे मुद्दों 
पर कानूनी नियंत्रण अभी भी जारी है। एक 
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स्वतंत्र प्रेस परिषद्‌ है जो प्रकाशन संबंधी शिकायतों 
पर विचार करती है और निर्णय लेती है। सिनेमा 
के वितरण के पूर्व पुराने कानूनों के अन्तर्गत 
सेन्सर सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। सेन्सर बोर्ड 
सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड है। फिल्मों को 
विभिन्‍न श्रेणियाँ देना तथा उनके दिखाने की 
अनुमति देना, इसी बोर्ड का काम है। 

रेडियो और टेलीविजन पर सरकारी 
नियंत्रण का विरोध होता रहा है। भारत में यह 
माँग की जाती रही है कि जनसंचार के इन 
साधनों को स्वायत्तता दे देनी चाहिए। 977 में 
बर्गोज समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रसार भारती' 
नामक प्रसारण के लिये स्वायत्त संस्था स्थापित 
करने का सुझाव दिया था। 990 में प्रसार भारती 
(ब्राइकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) एक्ट 
संसद ने पारित किया था। इस कानून के अन्तर्गत 
” विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव था, 
जो इन साधनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की 
गुणात्मकता की परख करती है और दिशा निर्देश 
देती। 998 में इस कानून में सुधार किया गया। 
प्रसार भारती कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं 
हुआ है। परन्तु टेलीविजन और रेडियों प्रसारण 
के लिये एक स्वायत्त समिति ने कार्य करना अवश्य 
प्रारंभ किया है। टेलीविजन पर कार्यक्रमों की 
गुणात्मकता, उपयोगिता एवं भूमिका पर जोशी 
समिति ने भी कुछ सुझाव दिये थे। जोशी ने 
संचार साधनों को विकासोन्मुख कार्यक्रमों के साथ 
जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल दिया और 
टेलीविजन का उपयोग दस्तकारों तथा अन्य तकनीकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक जोर दिया 
गया है। 
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भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या 
पिछले पचास वर्षों में उभरी कई परिस्थितियों से 
संबद्ध है। जो भी परिस्थितियाँ उभरी हैं उन्होंने 
भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों में 
परिवर्तन किया है, लचीलापन पैदा किया है और 
अन्तर्विरोध स्थापित किये हैं। भारतीय समाज की 
पुनर्रचता का आधार भी इन परिस्थितियों ने 
स्थापित किया है। यह कहना सही नहीं होगा कि 
किसी एक परिस्थिति ने ही सामाजिक-सांस्कृतिक 
परिवर्तनों को स्थापित किया हो। प्रणातांत्रिक 
व्यवस्था, विकास के लिये विकेन्द्रीकरण, नगरीकरण, 
आर्थिक नीतियाँ, सुधार आन्दोलन, पिछड़े लोगों 
के सशक्तीकरण आदि सभी ने कहीं न कहीं 
समाज और संस्कृति के बदलने में अपना योगदान 
दिया है। जनसंचार के साधन इसीलिये इन सब 
परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है। अपने तरीके 
से, अपनी ही तरह अन्य परिस्थितियों के रहते 
जनसंचार साधनों ने परिवर्तनों, रूपान्तरणों, 
लचीलेपन और अन्‍्तर्विरोधों को प्रस्तुत करने में 
मदद दी है। 

संचार साधनों और स्वतंत्रता के बाद 
सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में बहुत कुछ कहा 
गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय 
मानसिकता काफी कुछ सिनेमा और टेलीविजन 
के साथ जुड़ गयी है। सिनेमा के इस प्रभाव को 
इस मानसिकता द्वारा बहुत गंभीरता से देखा 
जाना है। भारतीय मानसिकता उसे स्वीकार भी 
करती है। वैसे भी सिनेमा और टेलीविजन विश्व 
भर में सामाजिक रूपान्तरण के लिए महत्त्वपूर्ण 
साधन स्वीकार किये गये हैं। विज्ञापनों ने लाखों 
भारतीयों की स्वयं की छवि को रूपान्तरित किया 
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है। यद्यपि यह विवादास्पद है कि यह कितना 
प्रभावशाली है पर फिर भी यह कहा जाता है कि 
इसने विकृतियाँ ही पैदा की हैं। मूल्यों की विसंगतियाँ 
उत्पन्न हुई हैं, और अन्तर्विरोध बढ़े हैं और 
वर्तमान में निरर्थकता के कुछ तत्त्व भी जागृत हुए 
हैं। गरीब देश में उन इच्छाओं का जागरण हो 
गया है जिनकी पूर्ति बड़ी मुश्किल है। समाचार 
पत्रों ने नगरीय मध्यम वर्ग से अधिक अपना प्रभाव 
नहीं बढ़ाया है और टेलीविजन के सामने रेडियो 
धीरे-धीरे अपना स्थान बदल रहा है। दूरदर्शन 
सिनेमा की ही एक व्यवस्था है और यह भारतीय 
समाज को उसी प्रकार से परिवर्तन करने का 
प्रयत्न कर रहा है जैसे कि सिनेमा से किया करता 
था। जनसंचार साधनों द्वारा परिवर्तन की भूमिका 
के लिये यह प्रश्न अब उठने लगे हैं कि हमें समाज 
के क्रिस वर्ग को बदलना है और कैसे बदलना है? 
सामाजिक परिवर्तन के नियोजन में जनसंचार 
साधनों की भागीदारी अभी निश्चित नहीं है। 
नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से एक 
सुनिश्चित मूल्य व्यवस्था तथा एक ऐसी जीवनशैली 
का विकास हुआ है जो अप्रत्यक्ष रूप में इस जीवन 
शैली के अनुरूप कतिपय उत्पादनों की माँग करती 
है तथा प्रत्यक्ष रूप में इसी प्रकार के उत्पादनों के 
ब्रांडों का उपयोग भी प्रस्तुत करती है। ऐसा भी 
कहा जाता है कि इन जनसंचार साधनों का 
उद्देश्य भेदभाव को हटाकर समन्वय स्थापित 
करना है लेकिन जो कुछ भी प्रेषित होता है वह 
. प्राय: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है बल्कि या तो 
व्यापारिक या राजनीति का परिप्रेक्ष्य है (कार्निक)। 
भारत में जनसंचार की नीति केन्द्र द्वारा निर्मित 
की जाती है और इन सारे प्रसारणों में जो लोग 


उच्च पदों पर बैठे हुए हैं वे लोग अधिक प्रभावशाली 
हैं (गालटुंग)। जनसंचार साधनों विशेष रूप से 
टेलीविजन ने सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन किया 
है तथा साधनों का उपयोग करने -ालों ने स्वयं 
की जीवन शैली के प्रति नई चेतना उत्पन्न 
की है। 

जनसंचार साधनों और सांस्कृतिक 
व्यवस्थाओं के संदर्भ धीरे-धीरे अधिक महत्त्वपूर्ण 
होने लगे हैं। सामाजिक यथार्थता को जानने के 
लिए संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति त्तीन 
आवश्यक पक्ष हैं। 980 से विचारधारा तथा 
उत्तर आधुनिकता वैज्ञानिक विश्लेषण के नये 
सिद्धांत हैं। संस्कृति इस पद्धति के परीक्षण की एक 
महत्त्वपूर्ण कड़ी है (मुकर्जी, 998)। जनसंचार 
साधनों के सांस्कृतिक विश्लेषण में वर्तमान में कई 
प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। इन विश्लेषणों में यह 
जानने का प्रयत्न किया गया है कि भारतीय 
संस्कृति को किस प्रकार रूपान्तरित किया है। 
निश्चित ही भारत जैसे परिवर्तनशील समाज में 
यह अपेक्षा है कि स्वाधीनता से पूर्व की सांस्कृतिक 
बाह्य सरंचना भारतीय विकास, आर्थिक वृद्धि तथा 
सामाजिक रूपान्तरण के अनुरूप हो। इसके लिये 
वर्तमान पीढ़ी को उन दृष्टियों तथा प्रतीकों को 
बदलना होगा जो पहले से मौजूद थे और जिससे 
भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को वर्तमान 
आवश्यकताओं के अनुसार रूपान्तरित किया जा 
सके। इसका अर्थ यह भी है कि नयी संस्कृति के 
निर्माण से सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं 
को भी पूरा होना चाहिये। यदि जनसंचार साधनों 
ने उचित नीतियों का पालन नहीं किया तो समाज 
में अन्तर्विरोध बढ़ेंगें। 


जनसंचार साधन और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन 
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विकास्त की इन प्रक्रियाओं ने देश में बहुत 

सी पराकाष्ठाओं और अन्तर्विरोधों को जन्म दिया 
है। तकनीकी प्रगति और सामाजिक आवश्यकता 
अथवा सामाजिक वासनाएँ कुछ सीमाओं तक 
एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सिद्धांतों तथा 
व्यावहारिक स्वरूपों में भी अन्तर है। जाति, वर्ग, 
स्त्रियों की प्रस्थिति, धर्म, पर्यावरण आदि सभी 
महत्त्वपूर्ण मुद्दों में अन्तर्विरोध देखे जा सकते हैं। 
तकनीकी संभावनाओं और समाज में उसकी 
व्यावहारिकता के बीच एक बड़ा अन्तर्विरोध संस्कृति 
तथा जनसंचार साधनों की अन्त:ःक्रिया में देखा जा 
सकता है। जहाँ एक ओर संचार के ये साधन 
अथवा संचार तकनीक राष्ट्रीय दृष्टि से 
समन्वयात्मक कहे जा सकते हैं वहीं दूसरी ओर 
इन साधनों की भूमिका विभेदकारी, मुक्तिदायक 
तथा पराधीनता पैदा करने की भी है। राष्ट्रीय 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जनसंचार साधनों 
के नियोजन की चर्चा होती है लेकिन विकास के 
कार्यों के लिए जनसंचार साधनों का व्यावहारिक 
प्रयोग विवादास्पद है। यह स्वीकार किया गया है 
कि संस्कृति विकास प्रक्रियाओं के लिए बहुत अधिक 
सहायक हो सकते है (जोशी 986)। संस्कृति के 
इन संबंधों की व्याख्या ने अन्तर्विरोधों के प्रश्न को 
और भी तीखा कर दिया है। जनसंचार साधनों के 
विस्तार के साथ संस्कृतियों के जो पारस्परिक 
अन्तर्विरोध स्थापित हो गये हैं, उन्हें निम्न रूपों में 
देखा जा सकता है; 
[. राष्ट्रीय संस्कृति-पाश्चात्यीकरण अथवा 

सार्वभौमिक संस्कृति का अंतर्विरोध। 
2. राष्ट्रीय संस्कृति तथा क्षेत्रीय संस्कृति अथवा 

राष्ट्रीय नेतृत्व और क्षेत्रीय पहचान का 

अन्तर्विरोध 


3. अभिजन की संस्कृति तथा जनसंस्कृति अथवा 
कुचले हुए साभाजिक संस्तरण के हिस्से की 
संस्कृति का अन्तर्विरोध। 

4. सिविल त्तमाज की संस्कृति और आधुनिक 
राष्ट्रीय संस्कृति का अन्तर्विरोध। (जोशी, 
982) 

इन अन्तर्विरोधों का स्वतन्त्र भारत में 
सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव पड़ा है। संचार 
साधनों और विशेष रूप से जन कलाकारों के बीच 
व्यापारिक मध्यस्थों की भूमिका बढ़ी है। कला अब 
उपयोग भी है, व्यवसाय भी है और साधना भी। 
कला प्रदर्शन कैसा हो इसमें कलाकारों का हस्तक्षेप 
कम, नौकरशाहों का हस्तक्षेप अधिक हो गया है। 
कला के व्यापारीकरण में जनसंचार के ये साधन 
बिचौलिये का काम कर रहे हैं। 

जनसंचार साधनों को परायी संस्कृति के 
प्रचारित करने से संबंधित प्रश्न भी उठाये जाते 
रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे तृतीय विश्व पर 
सांस्कृतिक हमले की संज्ञा भी दी है। इस विचार 
का मानना है कि साधनों पर संस्कृति का प्रसार 
इस प्रकार से होता है कि लोग अपने सामाजिक 
तथा सामुदायिक हितों को भी अपनी निगाहों में 
उचित नहीं समझते। विकसित देशों की अपेक्षा 
तृतीय विश्व के ये देश जिसमें भारत भी शामिल है, 
ये प्रसारण स्वयं के समाज का आदर्श प्रस्तुत करते 
हैं। सामान्यत: यह हस्तक्षेप राजनीतिक अधिक है 
जो आन्तरिक आर्थिक तथा सामाजिक एकता पर 
व्यापक प्रभाव डालता है। यह सांस्कृतिक तथा 
बौद्धिक प्रचार राष्ट्रीय संस्कृति के कई आधारों को 
चुनौती देता है (अशन्ते, 87)। कुछ लोग यह भी 
मानते हैं कि यह सांस्कृतिक आक्रमण कुछ व्यक्तियों 
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के पोषण का तरीका है जिसमें सामाजिक संदर्भ 
कमजोर हो जाते हैं तथा संस्कृतियाँ अपनी मौलिकता 
के संदर्भ खोना प्रारंभ कर देती हैं। वस्तुत: ये 
जनसंचार के साधन पाश्चात्य देशों के लिए संस्कृति 
संदर्भ में सम्पत्ति भी है और शक्ति भी 
(कार, 88)। 
जनसंचार के साधनों के साथ एक और 
प्रश्न पॉप संस्कृति (लोकप्रिय संस्कृति) के उद्भव 
का भी है। अवधारणात्मक दृष्टि से संस्कृति के 
उपादानों में पॉप संस्कृति' का स्थान नहीं है। यह 
उच्च तथा शास्त्रीय संस्कृति का विरोधाभास भी 
है। पॉप संस्कृति” का एक सामान्य अर्थ यही है - 
जो लोगों द्वारा पसंद की जाय और जिसे लोग 
इच्छापूर्वक ग्राहूय करें | इस दृष्टि से अनेक पौराणिक 
आख्यान टेलीविजन पर प्रस्तुत किये गये हैं। लोक 
. संगीत का पाश्चात्य संगीत के साथ मिश्रण, एक 
नई संगीत विधा को उत्पन्न कर गया है। अनेकों 
सीरियल - जो सामाजिक समस्याओं को छूते हैं - 
सहानुभूति की भावनाओं से देखे जाते हैं। यह 
आरोप लगाया जाता है कि संस्कृति के इस रूप के 
प्रस्तुतिकरण ने पॉप संस्कृति” उत्पन्न की है जो 
शास्त्रीय तथा पारंपरिक संस्कृति की विधाओं से 
भिन्‍न है। समाज में अलगाव को पुख्ता करने का 
काम भी इस विधा ने किया है। पॉप संस्कृति का 
निर्माण एक प्रकार का मानसिक शोषण है जो 
व्यापारिक अधिक है। पॉप संस्कृति यदि एक समस्या 
है तो समाज की थाती भी है। बौद्धिक क्षमता से परे 
यह एक विकल्प है, जहाँ थोड़ी समझ पर भी व्यक्ति 
लोकप्रिय कार्यक्रमों का आनन्द ले सकता है। 
वैश्वीकरण (0004॥2॥800॥) के संदर्भ में 
जनसंचार के साधन तथा संस्कृति के संदर्भों की 


चर्चा की गई है। वैशवीकरण की यह प्रक्रिया वृहद्‌ 
स्तर की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के दो अर्थ हैं - 
विश्व का संकुचितिकरण तथा सम्पूर्ण विश्व की 
चैतन्यता का प्रसार (राबर्टसन, 995) | वैश्वीकरण 
का अर्थ कई पक्षों के साथ जुड़ा हुआ है जैसे 
आर्थिक उत्पादन और विनिमय का वैश्वीकरण, 
विश्वस्तर पर सामाजिक संस्तरण का विश्रम तथा 
विश्व संस्कृति तथा उसके लिए संचार साधनों 
का प्रयोग। निःशस्त्रीकरण, राजनैतिक, विश्व 
पर्यावरण, विश्व पर्यटन आदि सभी कुछ वैश्वीकरण 
की प्रक्रिया के साथ जुड़ गये हैं। वैश्वीकरण के 
दो महत्त्वपूर्ण परिणाम भी हैं पहला : इस प्रक्रिया 
में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो पहले की अपेक्षा 
अधिक तीव्रता से आती है और दूसरी विश्व के 
अलग-अलग क्षेत्रों में तरह-तरह के आधुनिकीकरण 
की प्रक्रियाओं को समाप्त कर उनको पाश्चात्यीकरण 
का एक़ ही रूप बनाने का प्रयत्न किया गया है। 
दूसरे अर्थों में वैश्वीकरण ने गैर पाश्चात्य देशों 
और पाश्चात्यिक देशों के बीच अन्त:क्रिया को एक 
तरफा बना दिया है। कहा जा सकता है कि भारत 
में इस दृष्टि से सांस्कृतिक मूल्यों का रूपान्तरण 
काफी तेजी से हुआ है। अभी हाल ही में सम्पन्न 
चार महानगरों में युवकों की अभिरुचियों के 
सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि उनके सांस्कृतिक 
संदर्भ विश्व स्तर पर प्रचलित संदर्भों के अनुरूप 
ही हैं। कुछ अर्थों में वे वैश्वीकरण से जुड़ गये हैं। 
उनकी पसंद विश्व बाजार की पसंद है और उनके 
संदर्भ भी विश्व प्रचलित सांस्कृतिक तत्त्वों के 
साथ जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से महानगरों के 
धनाढूय तथा मध्यम वर्गों में पाश्चात्य संस्कृति के 
साथ जुड़ने की ललक बढ़ी है। जनसंचार के 
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साधनों ने इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मानव 
जीवन के उन विशिष्ट आधारों को उभारा है 
जिनकी विविधता सभी जानते हैं। विविधताओं के 
सामान्यीकरण से विभिन्‍न संस्कृतियों में नये 
रूपान्तरण प्रस्तुत हुए हैं (वियर, 998) 

पिछले कई दशकों में सामाजिक आर्थिक 
विकास के साथ-साथ भारत में आधुनिक मध्यम 
वर्ग का विकास हुआ है। लगभग ढाई करोड़ 
जनसंख्या का यह वर्ग नव व्यवसायों तथा नव 
उद्यमियों से मिल कर बना है। यही मध्यम वर्ग इस 
देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एक तरह से 
यही मध्यम वर्ग जनसंचार साधनों का भी सबसे 
बड़ा उपभोक्ता समूह भी है। सभी प्रकार की 
सामग्री का बाजार मध्यम वर्ग के लिये खुला हुआ 
है और संस्कृति के थोक उत्पादन में इनकी रुचि 
भी है। संचार साधनों में इस दृष्टि से दुहरा कार्य 
किया है। इन साधनों ने मध्यम वर्ग की खास्त रुचि 
पैदा हुई है। यह धार्मिक आस्था के कार्यक्रमों द्वारा 
उन्हें रूढ़ियों में भी रखता है और आधुनिक 
पाश्चात्य जगत की फिल्मों तथा संगीत से उन्हें 
आधुनिक बनाने का प्रयत्न भी करता है। जनसंचार 
साधनों के लिये थोक सामग्री उत्पादन में इस 
मध्यम वर्ग का भी हिस्सा है। संचार साधनों को 
तैयार करने वाला एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है, 
जिसकी निगाह बाजार पर अधिक है। एक ऐसी 
संस्कृति का निर्माण करने में जो बाजार की माँग 
के अनुकूल हो के तैयार करने में इस वर्ग की 
प्रमुख भूमिका है। इन लोगों के लिये संस्कृति एक 
पदार्थ है जिसका मोल भाव बाजार की अन्य 
वस्तुओं की तरह होना चाहिए। मध्यम वर्ग की 
जीवन शैली में साधनों का प्रवेश इतना गहरा हो 


गया है कि बहुत से सामाजिक संस्कारों के रूप 
सिनेमा अथवा टेलीविजन में दिखाये गये कार्यक्रमों 
के आधार पर होने लगे हैं। इस वर्म के लिए इस 
शैली के संदर्भ स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक शैली 
नहीं - अपितु वैभव प्रदर्शित शैली है। 

जनसंचार साधनों ने लोक संस्कृति के लिये 
भी विशद्‌ प्रश्न खड़े कर दिये हैं | लोक संस्कृति के 
विकास के अपने स्लोत हैं और उप्तके अपने आयाम। 
भारत की लोक संस्कृति अत्यन्त सशक्त भी है। 
लोक नृत्य, लोक गीत, लोक कथा, लोक नाद्य 
तथा लोक गायन, सभी कुछ मौलिक रचनाओं के 
निर्माण के लिये स्वतन्त्र हैं। पर अब परिस्थिति 
बदली है। जनसंचार साधनों का इनके लिये संदर्भ 
बन जाने के कारण इनके मूल स्वरूपों का रूपान्तरण 
होने लगा है। इस रूपान्तरण से स्वयं लोक 
संस्कृति रचनाकारों की अपनी मौलिक रचना की 
क्षमता प्रभावित हुई है। लोक रचनाओं के साथ 
जन की प्रत्यक्ष भागीदारी अब साधनों के माध्यम 
से भागीदारी में बदल गई है। इन मौलिक स्वरूपों 
को सुरक्षित बनाये रखने के प्रयास के अभाव में 
यह रूपान्तरण लोक संस्कृति की एक अजीब 
परिस्थिति में रख रहा है। यह प्रशन उठने लगा है 
कि क्‍या अब लोक संस्कृति भी साधनों द्वारा निर्मित 
संस्कृति में विलीन हो जायेगी? इस संबंध में 
विचारों की विभिन्‍नता भी है। इन साधनों पर 
यदि लोक संस्कृति को गाँव की संस्कृति तथा सभ्य 
समाज से कटी हुई संस्कृति के रूप में प्रदर्शित किया 
जाता है तो फिर लोक संस्कृति के प्रतिमान बदल 
जाएँगे। लोक संस्कृति के प्रति सामाजिक कौतुहल 
का निर्माण करना इन संस्कृतियों में अलगाव पैदा 
कर देगा तथा लोग अपनी ही संस्कृति के प्रति 
अजनबी हो जायेंगे। 
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भारतीय राजनीति की रूढ़िवादी परम्परा 
के समर्थकों और वामपंथी विचारधाराओं के समर्थकों 
ने भी दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के आधार 
के प्रसार प्रचार के लिये संचार साधनों का प्रयोग 
किया है। संचार साधनों की नीति के संबंध में 
उनके विचार भी अलग-अलग हैं। खास तौर से 
मुद्रित साधन इन धाराओं के विशिष्ट प्रचारक रहे 
हैं। रूढ़िवादी विचारधारा ने इन साधनों को 
अपनी ही तरह से अपनाया है। केबल टी.वी. 


के माध्यम से अपना ही चेनल चलाकर तथा अन्य 


इलेक्ट्रोनिक साधनों से रूढ़िवादी विचारों की हिन्दूवादी 
प्रवत्ति ने संस्कृति के आधारों को एक नया रूप 
दे दिया है। हिन्दूवादी रूढ़िवादी दृष्टिकोण वर्तमान 
में भारतीय संस्कृति को पुनर्परिभाषित करने में 
आगे है। संस्कृति के इन नये अर्थों ने जनसंचार 
साधनों से प्रसारित सामग्री के लिये पुन: एक 
विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है। इसलिये एक 
प्रश्न यह भी उठने लगा है कि क्‍या संचार 
व्यवस्था घोषित राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे धर्म निरपेक्षता 
के अनुकूल है? सांस्कृतिक सक्रियता जैसे चित्रों की 
प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक और कतिपय टीवी. 
के कार्यक्रम-धर्म निरपेक्षता के इसी पक्ष की ओर 
अधिक आकर्षित हैं। पर जनसंचार के इन साधनों 
पर रूढ़िवादी अधिकार क्या भारतीय संस्कृति की 
समन्वयवादिता को बचा कर रख सकेगा? जनसंचार 
साधनों के विस्तार के साथ ही सांस्कृतिक परिवर्तनों 
के पीछे प्रेरणा खुले तौर पर राजनीतिक श्रेष्ठउजन 
और छिपे तौर पर बाजार के गठबन्धन से मिली 
है (जोशी, 994) | राष्ट्र निर्माण के लिए प्रजातांत्रिक 
प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका तथा विश्वधाराओं 
के लिए भारत का खुलापन, समृद्ध सांस्कृतिक 


परम्पराओं की मजबूत जड़ों ने उन आधारों को 
प्रस्तुत नहीं किया है जो सही अर्थों में आधुनिक 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को स्थापित कर 
सकते थे। परिणाम यह हुआ है कि एक सांस्कृतिक 
शून्यता स्थापित हो गयी है और इसी शून्यता का 
लाभ उठाकर राजनीतिक दलों तथा व्यापारिक 
शक्तियों ने संस्कृति का प्रयोग जनचेतना को अपने 
पक्ष में प्रयोग करने के लिए एक साधन बना लिया 
है | संस्कृति की यह राजनीति एक नये व्यापारीकरण 
के साथ जुड़ी हुई है। जिस संस्कृति पर लोगों 
का जन्म से अधिकार था, वहीं संस्कृति 
आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से दूसरे 
वाहकों के हाथ चली गई है। यहाँ एक प्रकार का 
ग्रेशन (05आ्षा) का नियम प्रभावी होने लगा है 
जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिक सिक्‍के बड़ी तेजी से 
अधिक विश्वसनीय मौलिक और उचित सांस्कृतिक 
सिक्कों को बाहर कर रहे हैं (जोशी, 994)। 
जनसंचार और सामाजिक सांस्कृतिक 
परिवर्तनों के संदर्भ में एक तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि 
इन दोनों की व्यवस्थाओं में पुनर्रचना का कार्य 
हुआ है। जनसंचार के ये साधन परिवर्तन के लिए 
शक्तिशाली वाहक हैं। वैसे तो परिवर्तन की प्रक्रिया 
में चुनौती प्राय: अन्तर्निहित होती है लेकिन भारतीय 
संदर्भ में ये चुनौतियाँ राष्ट्रीय भी हैं और वैश्वीकरण 
की प्रक्रिया की अंग भी है। सूचना की नई 
तकनीकें जिनमें संचार साधन सम्मिलित हैं 
वैश्वीकरण की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह नई 
तकनीक साधन भी है और प्रतीकों को ग्राह्म करने 
का आधार भी। साधन के रूप में यह व्यवसायों 
की विभिन्‍नता, भूमिकाओं और मूल्यों को प्रभावित 
करती है जो एक सी विश्वव्यापी उपसंस्कृति का 


जनसंचार साधन और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन 
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निर्माण करती है और प्रतीकात्मक आंतरीकरण से 
नयी आत्म-चेतना तथा समानता के आधारों को 
मजबूत करती है (सिंह, 995) गांधीजी ने बहुत 
पहले कहा था 'मेरा घर संस्कृति की हवाओं को 
स्वच्छन्द आने का विरोधी नहीं है पर इसका यह 
अर्थ भी नहीं है कि कोई संस्कृति की हवा पैर ही 
उखाड़ दे और मैं किसी भिक्षुक अथवा गुलाम की 
तरह रहूँ। “इस देश में आधुनिक संचार व्यवस्था 
ने भारत तथा पाश्चात्य संस्कृति के बीच बहुत 
गहरे सम्पर्क स्थापित किये हैं। संभावना है कि 
इससे किसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जन्म होगा 
पर संभावना यह भी है कि इससे संस्कृति के 
विनाश का खतरा प्रारंभ हो जाये। 

विसंगतियों, रूपान्तरण और परिवर्तनों के 
बीच जनसंचार साधनों ने अपनी प्रदत्त सूचनाओं 
के माध्यम से सामान्यजन के लिये विचार मंच 
स्थापित किया है। लोगों में विभिन्‍न मुद्दों पर 
विचार शक्ति और तर्कों के नये स्वरूप भी इन 


साधनों ने पैदा किये हैं। विचारों और प्रतिविचारों 
का एक स्वरूप भी स्थापित हुआ है। साधनों ने 
समाज में एक ओर जहाँ कट्टर विचारों को जन्म 
दिया है वहाँ दूसरी ओर समाज में लचीलापन भी 
पैदा किया है जिसके अन्तर्गत दो परस्पर विरोधी 
दृष्टिकोण साथ-साथ चलने लगे हैं। कट्‌टरवाद 
तथा उदारवाद, दक्षिण पंथ-वामपंथ और देशी 
संस्कृति तथा विदेशी संस्कृति सभी कुछ गाह्य रूप 
में इन साधनों ने प्रस्तुत किये हैं| इन विविधताओं 
के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण इस लचीलेपन का 
संकेत है। | 

जनसंचार के साधनों ने भारतीय समाज 
एवं संस्कृति को कई चुनौतियाँ वी हैं। अल्प समय 
में ही टेलीविजन इस आलोचना का पात्र हुआ है। 
यद्यपि रूढ़िवादी शक्तियाँ इस आधुनिक पाश्चात्य 
विश्वव्यापी संस्कृति का विरोध करती हैं लेकिन 
फिर भी एक संतुलित व्यवस्था को प्रस्तुत करने 
का साधन अभी भी शेष है। 
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जनसंख्या, स्वास्थ्य 
एवं शिक्षा 


भारतीय समाज वस्तुत: आज संकट काल 
से गुजर रहा है। ऐसा लगता है कि जनसंख्या का 
जो पैलाब हमें सभी ओर दिखाई देता है, कहीं 
रुकने का नाम नहीं लेगा। जिधर भी निकल 
जाइये - मुहल्ला, गली, सड़क, सभी ओर तोग ही 
लोग दिखाई देते हैं। लगता है एक अनंत सागर है, 
जिसका कोई ओर छोर नहीं। कुछ लोगों को 
लगता है कि देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या 
के कारण है। हमारी कई समस्याएं जनसंख्या से 
जुड़ी हुई हैं। कई महानगर ऐसे हैं जिनकी बहुत 
बड़ी जनसंख्या दिनभर सड़क पर काम करती है, 
और रात को इंसी सड़क पर सो जाती है। लोग 
गंदी बस्तियों में रहते हैं। उनके सामाजिक जीवन 
को मानो दीमक लग गई है। इधर आम लोगों का 
स्वास्थ्य खराब हालत में है। अस्पतालों में मरीजों 
की कतारें देखना रोज की बात है। अस्पताल से 
बाहर निकलने के बाद दवाई खरीदने के लिए 
बड़ी किल्लत दिखाई देती है। गाँवों में स्वास्थ्य के 
लिए जो चिकित्सक हैं वे न तो बराबर गाँव के 
स्वास्थ्य पर ध्यान रख पाते हैं और न वे बुनियादी 
समस्याओं से निपट पाते हैं जिनका सामना उन्हें 
रोज करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वस्तुएं 


2 





उनके अधिकार से बाहर चली गई हैं। ऐसी 
अवस्था में व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य 
दोनों ही कई बीमारियों को जन्म देते हैं। लगता है 
देश के अधिकांश लोग बीमार हैं। 

जनसंख्या के कारण यह भी समझा जाता है 
कि हम अनिवार्य शिक्षा को प्रारम्भ नहीं कर पाते 
हैं। इतने अधिक लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय 
खोलना, दूर-दराज के गाँवों तक अध्यापकों और 
पाव्यपुस्तकों को विद्यार्थियों तक पहुँचाना दुष्कर 
कार्य है। जहाँ एक ओर वयस्क लोग अनपढ़ हैं, 
वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के बच्चे अभी विद्यालय 
के द्वार तक नहीं पहुँच पाये। इस नई पीढ़ी का, 
शिक्षा के अभाव में, क्या भविष्य होगा, बताना बहुत 
मुश्किल है। देश की संकट कालीन स्थिति में हमें 
इसकी विवेकपूर्ण ढंग से व्याख्या करनी चाहिए। 
इस व्याख्या से ही संकट से उबरने का आधार 
मिल सकता है। 

यह मानना शायद ठीक नहीं है कि हमारे 
सम्पूर्ण संकट का कारण जनसंख्या ही है। हमारा 
स्वास्थ्य बीमार इसलिए है कि हमारी जनसंख्या 
बहुत विशाल है। हम आने वाली पीढ़ी को विद्यालय 
की दहलीज तक इसलिए नहीं पहुँचा पाते क्योंकि 
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हमारी जनसंख्या का आकार करोड़ों में है। इस 
तरह की हमारी मान्यताएं भ्रांतिपूर्ण हैं। सम्पूर्ण 
दोष जनसंख्या विस्फोट के माथे पर लगाना सही 
नहीं है। हमने स्वास्थ्य सुधार के लिए कई प्रयास 
किए. हैं। गाँव-गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले 
हैं। कस्बों और शहरों में चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध 
करवाई हैं। हमारी औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। 
जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी हमारे प्रयासों में 
कोई कमी नहीं रही है। गर्भ-निरोध के कई साधनों 
की आम जनता तक पहुँचाया है। फिर भी जनसंख्या 
का यह विस्फोट कोई अधिक नियंत्रण में आया हो, 
ऐसा नहीं लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई 
विद्यालय खोले गये हैं । अब पुरुष और स्त्री दोनों में 
शिक्षा का प्रसार ठीक प्रकार से हो रहा है। यह सब 
होते हुए भी आसन्‍्न संकट से हमें कोई मुक्ति 
दिखाई नहीं देती है। 

हमारी समझ में, इस सम्पूर्ण संकट को 
देखने का हमारा दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। हम पूरी 
शक्ति लगाकर जनसंख्या विस्फोट को बांधने की 
क्रोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार 
कर रहे हैं। शिक्षा के विकास को बराबर बढ़ा रहे 
हैं। लेकिन ऐसा करके हम यह नहीं समझ रहे हैं 
कि जनसंख्या, स्वास्थ्य और शिक्षा कोई स्वायत्त 
यानी स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है। हम यदि मात्र जनसंख्या 
को रोक लेवें। यदि मात्र स्वास्थ्य सुधार कर लेवें 
या केवल अनिवार्य शिक्षा लागू कर दें तब भी देश 
को इस संकट से मुक्ति नहीं दिला पायेंगे। इसका 
कारण यह है कि यह तीनों चर यानि मुद्दे पारस्परिक 
रूप से जुड़े हुए हैं। इन्हें हम कभी भी स्वतंत्र रूप 
से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए यदि हम 
शिक्षा का सम्पूर्ण रूप से विस्तार करेंगे तो इसके 


परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों में यह समझ आ 
जायेगी कि उनके बीमार स्वास्थ्य का कारण क्या 
है। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, 
पर्याप्त पोषण के लिए जिस जानकारी की उन्हें 
आवश्यकता है, सामान्य शिक्षा यह समझा पाएगी 
कि उसे किस विशेष पोषण की आवश्यकता है। 
नवजात बच्चे को बीमारी से कैसे बचाना है तो 
शायद स्त्री मृत्यु-दर में कमी हो जाएगी। इसी 
तरह यदि शिक्षा का आम जनता में प्रसार हो जाये 
तो सामान्य लोगों की समझ में यह आ जायेगा कि 
जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। देश 
की कठिनाई यह है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण के 
लिए कई विधियों का आविष्कार किया है। हमने 
ऐसे साधनों की सुविधा प्रदान की है जिनके द्वारा 
छोटी अवधि या लम्बी अवधि के लिए जन्म-दर 
को नियंत्रित किया जा सके। इन प्रयासों के होते 
हुए भी जन्म-दर वृद्धि में कुछ राज्यों को छोड़ 
कर, वांछित कमी नहीं आई। इसका कारण यह है 
कि लोगों में शिक्षा का अभाव है। जनसंख्या 
नियंत्रण के अअंणित साधन हमारे पास हैं, लेकिन 
समुचित जन-शिक्षा के अभाव में यह सब साधन 
धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने 
कभी भी गंभीरता से जनसंख्या, स्वास्थ्य और 
शिक्षा के पारस्परिक संबंधों को व्यावहारिक रूप में 
लागू नहीं किया। हम हमेशा जनसंख्या, स्वास्थ्य 
और शिक्षा को देश या समाज के विभिन्‍न अंगों की 
तरह देखते रहे हैं। यह कभी नहीं देखा कि जहाँ 
जनसंख्या, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित करती 
है वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा अलग-अलग तरह से 
एक दूसरे को. और जनसंख्या को प्रभावित 
करते हैं। 


जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
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यह नहीं है कि विकास की दौड़ में हमारा 
देश हाल ही में सम्मिलित हुआ है। लगभग पिछली 
आधी शताब्वी से हम विकास के लिए संघर्ष कर 
रहे हैं। शहर और गाँव सभी में कुछ न कुछ 
विकास के लिए अवश्य हो रहा है। यह सब होते 
हुए हमने विकास के जो भी परिणाम हमारे सामने 
आये हैं, उनसे सीखा नहीं है। विकास के अनुभव 
ने हमें बताया है कि केरल जैसे छोटे से राज्य ने 
जहाँ जीविकोपार्जन के साधन बहुत सीमित हैं, जहाँ 
कि अधिकांश लोग अपने भरण-पोषण के लिए देश 
और विदेश में प्रवास करते हैं, वहीं शिक्षा ने बहुत 
बड़ा चमत्कार दिखाया है। इस राज्य में मातृ-मृत्युदर 
में बहुत बड़ी कमी आई है, यहाँ जन-स्वास्थ्य 
संतोषजनक है और सबसे रुचिकर बात यह है कि 
इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर पिछली कुछ 
दशाब्दियों में प्रभावी ढंग से कम हुई है। इस राज्य 
में शिक्षा ने जनसंख्या और स्वास्थ्य दोनों को 
प्रभावित किया है। इधर जब जनसंख्या में कमी हुई 
ते स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो गई और विद्यालयों 
के द्वार गाँव-गाँव के लिए खुल गए। 

विकास का अनुभव एक और महत्वपूर्ण 
तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देश में ऐसे 
राज्य भी हैं जिन्हें बीमांर राज्य कहा जाता है। इन 
राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
आदि सम्मिलित हैं। ये राज्य बीमार या पिछड़े हुए 
इसलिए हैं कि इनमें शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, 
कृषि भी क्रान्ति के स्तर पर पूरी तरह नहीं आई, 
औद्योगिकीकरण पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। 
यह राज्य स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। 
औसत आयु के पहले ही लोग काल-कवलित हो 
जाते हैं। इस सब के मूल में अनुभव यह बताता है . 


कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या के तथ्यों 
या चरों पर एकीकृत रूप से बहुत कम ध्यान दिया 
है। ऐसा लगता है कि देश के सर्वागीण विकास के 
लिए प्राथमिक शिक्षा का होना आवश्यक है। जब 
शिक्षा आम लोगों तक पहुँच जाएगी तो परिणामस्वरूप 
जनसंख्या और स्वास्थ्य की समस्याएँ भी एक 
सीमा तक हल हो जायेंगी। इधर दूसरी ओर 
जनसंख्या वृद्धि में कमी हो जाने से स्वास्थ्य और 
शिक्षा सुविधाओं में सुधार आ जाएगा। इन तीन 
चरों को एकीकृत रूप से समझने से पहले हमें इन 
पर प्रथक रूप से सोचना चाहिए। इस तरह की 
समझ के बाद हम पुन: इनके पारस्परिक संबंधों 
को देखेंगे। 


जनसंख्या 


जनसंख्या अपने आप में शिक्षा की एक पृथक विधा 
है। एक विधा के रूप में इस विषय का बड़ा विस्तृत 
अध्ययन किया जाता है। अपने कलेवर में जनसंख्या 
एक बहुत बड़ी अवधारणा है इसके अंतर्गत जनांकिकी 
भी सम्मितित है। सामान्यतः जनसंख्या के अंतर्गत 
हम जन्म-दर, मृत्यु-दर, और स्थानान्तरण की 
प्रक्रियाओं को देखते हैं। इस अवधारणा में हम यह 
देखते हैं कि विगत दस वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का 
क्या प्रतिशत रहा है। इसमें हम प्रति हजार व्यक्तियों 
के आधार पर जन्म-दर और मृत्यु-दर भी देखते 
हैं। व्यक्ति जब अपने क्षेत्र से दूसरे राज्य में 
स्थानानतरण करते हैं तब इसका अध्ययन भी इसी 
विषय में किया जाता है। जनसंख्या की एक 
संरचना होतीं है। इसका फैलाव होता है - गाँव 
और शहर में, देश और विदेश में इस सबको हम 
इसी नियम के अंतर्गत रखते हैं। 
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जनांकिकी जनसंख्या से भिन्‍न है। जनसंख्या 
में जो विभिन्‍नता होती है अर्थात्‌ विवाह योग्य पुरुष 
और स्त्री, जनसंख्या के विभिन्‍न उम्र समूह आदि 
का अध्ययन जनांकिकी करती है। जब कभी 
जनसंख्या के आकार और प्रकार में अंतर आता है 
तब इसका प्रभाव जनांकिकी पर भी पड़ता है। 
उदाहरण के लिए हमारे देश में 000 व्यक्तियों 
पर 933 स्त्रियाँ हैं। इसका मतलब हुआ पुरुषों की 
तुलना में स्त्रियाँ कम हैं। इस अंतर का क्या कारण 
है? उत्तर दिया जाता है कि अधिकांश लोग लड़के 
का जन्म उचित समझते हैं इसके लिए लड़कियों की 
जन्म के पूर्व और पश्चात्‌ हत्या कर दी जाती है। 
आँकड़े बताते हैं कि लड़कियों का मृत्यु-दर लड़कों 
की तुलना में ज्यादा है। इस प्रश्न का उत्तर और 
तरह से भी दिया जाता है। इसके धार्मिक कारण 
भी बताये जाते हैं। कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक 
परिवारों की निरन्तरता के लिए पुत्र का होना 
आवश्यक है। पुत्र पिंड दान करता है, व्यक्ति को 
मोक्ष देता है। यह सब कारण बताते हैं कि जनांकिकी 
अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा है जिसका 
अध्ययन जनसंख्या विषय में किया जाता है। 

सिद्धांतवेत्ताओं ने जनसंख्या और जनांकिकी 
पर बड़े-बड़े अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनकर्ताओं 
में आशीष बोस का नाम अग्रणी है। आधुनिक 
सिद्धांतों के अतिरिक्त पिछले समय में माल्थस ने 
इन सिद्धांत के जनक के रूप में काम किया है। 
उनका तो कहना था कि जिस अनुपात में जनसंख्या 
में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में भोजन-सामग्री में 
वृद्धि नहीं होती। अत: जनसंख्या वृद्धि हमें अधिक 
से अधिक विपन्नता की ओर घसीट ले जाती है। 
बाद के सिद्धांतवेत्ताओं ने भी इसी तथ्य पर जोर 


दिया कि किसी भी देश या राष्ट्र के विकास के लिए 
जनसंख्या पर निमंत्रण आवश्यक हैं। यूरोप में तो 
जनसंख्या को उपलब्ध संसाधनों के साथ जोड़ 
दिया गया है। कई देशों में तो जनसंख्या वृद्धि की 
दर शून्य है। चीन जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या वाले 
देश ने समुचित विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि पर 
रोक लगा दी है। वहाँ एक दंपति के लिए एक बच्चे 
का जन्म अपेक्षित है। हमारे यहाँ भी परिवार में दो 
बच्चों की अपेक्षा की गई है। पंचायत राज जैसी 
संस्थाओं में दो से अधिक बच्चे होना निर्योग्यता 
समझी जाती है। यह सब तथ्य इस बात को बताते 
हैं कि जनसंख्या और जनांकिकी एक दूसरे से जुड़े 
हुए हैं। 

हमारे देश में जनसंख्या नियोजन के लिए 
एक नीति बनाई है। इसी नीति के अनुरूप सबसे 
पहली बार 95 में हमने राष्ट्रीय परिवार नियोजन 
कार्यक्रम की प्रारंभ किया। इस योजना के 
परिणामस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या को हमने थोड़ा 
बहुत थाम लिया। कठिनाई यह है कि इस तरह की 
योजनाओं के पीछे देश की सांस्कृतिक विभिन्‍नता 
बहुत आड़े आती है। देश में कुछ ऐसे धार्मिक 
कट्टरवादी समूह हैं जिनका आग्रह है कि जनसंख्या 
को रोकना धर्म के विरूद्ध कार्य है। अनैतिकता है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि इन कटूटरवादी समूहों 
में जनसंख्या वृद्धि निर्बाध रूप से हुई और दूसरी 
ओर उदार विचार वाले समूहों में जनसंख्या वृद्धि 
कम हो गई। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन 
की योजना को गाँव की अपेक्षा शहरी लोगों ने 
अधिक अपनाया, अनपढ़ लोगों की तुलना में पढ़े 
लिखे लोगों ने इसे अधिक महत्व दिया। सांस्कृतिक 
विभिन्‍नता के कारण देश के विभिन्‍न समूहों में 


जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
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परिवार नियोजन के परिणाम स्वरूप आर्थिक और 
सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया। इस असंतुलन 
ने जहाँ एक ओर आर्थिक पिछड़ापन दिया वहाँ 
दूघरी ओर कई समूहों को शिक्षा तथा विकास से 
मुक्त कर दिया। राजनीति ने भी इस स्थिति का 
लाभ उठाया। कट्टखादी समूहों ने और इसी 
तरह ग्रामीण समूहों ने मतदाता को एक राजनीतिक 
मोहरा बना दिया। 

बढ़ती हुई जनसंख्या से पैदा होने वाली 
समस्याओं के प्रति हमारा देश अभी ही आक्रांत 
हुआ हो ऐसा नहीं है। सन्‌ 935 में गाँधी जी ने 
इस समस्या के प्रति अपने सुझाव दिये थे। उन्होंने 
कहा कि जनसंख्या को सीमित करने के लिए देश 
में दो काम होने चाहिए। पहला तो यह कि स्त्रियों 
को अधिक से अधिक शक्ति यानी “पावर'' देनी 
चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि संतान उत्पत्ति के 
मामले में स्त्री का पूरा अधिकार होना चाहिए। 
इसका परिणाम यह होगा कि स्त्रियों की इच्छा पर 
ही संतान पैदा होगी। यह भी बहुत स्पष्ट है कि 
संतान प्रजनन का कार्य किसी भी स्त्री के लिए 
सबसे अधिक कष्टदायी होता है। यह एक प्रकार 
का दूसरा जन्म होता है। गाँधी जी ने दूसरी बात 
यह कही कि बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी 
चाहिए। उनकी दृष्टि से बढ़ती हुई जनसंख्या को 
रोकने में बुनियादी शिक्षा सबसे अधिक कारगर 
होती है। बुनियादी शिक्षा जहाँ एक ओर सामाजिक 
शिक्षा का कार्य करती है वहीं बच्चों को नये उद्योग 
धंधों के लिए तालीम भी देती है। 

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने 
भारत की जनसंख्या पर अपने विचार रखे हैं। 
उनका कथन है कि भारत को आर्थिक विकास की 


ओर तेजी से बढ़ना चाहिए और ऐसा करने के 
लिए चीन की तरह उसे जनसंख्या वृद्धि को 
रोकना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उनका 
यह भी कहना है कि हमें आँख मूंद कर चीन का 
अनुकरण नहीं करना चाहिए। चीन ने जनसंख्या 
नियंत्रण के लिए. जिन विधियों को अपनाया है, 
उनमें जनता पर बड़ा दबाब पड़ा है। सरकार का 
अंकुश लोगों की स्वाभाविक स्वायत्तता पर रोक 
लगाता है। इसलिए भारत को ऐसी विधि अपनानी 
चाहिए जो लोगों की समझ को प्रवर करे और 
लोग अधिक वे अधिक गर्भ-निरोधक विधियों को 
अपनाएँ। इसके लिए जहाँ प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक 
है वहीं सामाजिक शिक्षा भी आवश्यक है। 

अमर्त्य सेन ने जनसंख्या नियंत्रण में केरल 
की भूमिका को महत्व दिया है। केरल की जो भी 
उपलब्धियाँ हैं वे कोई पाँच-दस वर्षों में नहीं आई 
हैं। हाल के आँकड़ों के अनुसार केरल को जनसंख्या 
नियंत्रण में कोई चालीस वर्ष लगे हैं। 95-6। में 
केरल की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 2.2 
था। चालीस वर्ष बाद यानी 99-200। में यह 
प्रतिशत घटकर | हो गया । इस उपलब्धि के लिए 
केरल ने तीन बातों पर जोर दिया : () शिक्षा, 
(2) स्त्री शक्ति में वृद्धि, (3) स्वास्थ्य सुविधा। 
इन कारणों से केरल में तीव्रतम जनांकिकी संक्रमण 
हुआ और इस संक्रमण से कई नये आयाम लोगों 
के सामने आए। जहाँ एक ओर जनसंख्या की 
वृद्धि पर बहुत बड़ी रोक आई वहीं दूसरी ओर 
लोगों के आर्थिक विकास के झरोखे खुल गये। आज 
केरल के लोग विभिन्‍न राज्यों और खाड़ी देशों में 
काम करते दिखाई देते हैं। 
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दूसरी ओर हम उन राज्यों को लें जहाँ 
जनांकिकी संक्रमण नहीं हो पाया है। आर्थिक 
विकास बहुत थोड़ा हुआ है। इन राज्यों में स्थानांतरण 
नाममात्र को है। और रुचिकर बात यह है कि 
जहाँ केरल में केवल एक प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या 
वृद्धि है वहाँ इन पिछड़े हुए राज्यों की जनसंख्या 
वृद्धि. बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए उत्तर 
प्रदेश में 99 में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि 
प्रतिशत 2.24 हैं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में यह दर 
2.37 रहा है और बिहार में 2.। अंतर बहुत 
बड़ा है जहाँ ।99 की जनगणना में केरल की 
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि एक प्रतिशत है वहाँ पिछड़े 
हुए राज्यों का वृद्धि प्रतिशत हर स्थिति में ॥0 से 
आगे है। शिक्षा का प्रसार क्या कर सकता है इसे 
यह आँकड़े बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। 

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने कई 
कार्यक्रम चलाये हैं। सन्‌ 980 के बाद परिवार 
नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने प्रजनन 
वृद्धि की दर को कम करने का प्रयास किया है। 
परिवार के आकार को छोटा करने के लिए स्त्रियों 
ने नसबंदी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने वार्षिक 
लक्ष्य भी निश्चित किये हैं| इसके अतिरिक्त स्त्रियों 
को स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। इन 
सब प्रयत्नों के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में कोई 
उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। तथ्यों को देखकर 
हमें यह लगता है कि केवल जनसंख्या वृद्धि के 
नियंत्रण की विधियाँ पर्याप्त नहीं हैं। यह विधियाँ 
तो होनी चाहिए लेकिन इसके साथ प्रारंभिक शिक्षा 
और स्त्रियों का सबलीकरण होना भी आवश्यक है। 
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स्वतंत्रता के ठीक बाद हमारे देश की स्वास्थ्य की 
दशाएँ बहुत खराब थीं। सन्‌ 946 में भोटे 
कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये थे। 
इसके अनुसार देश में सामान्य मृत्यु दर प्रति 
हजार पर 22.4 थी और दूसरी ओर मनुष्य का 
औसत जीवन 26.9 वर्ष था। इस कमेटी ने कहा 
कि देश में जो भी मौतें होती थीं उनमें आधी मौत 
बच्चों की होती थीं। यद्यपि टीकाकरण की पद्धति 
अंग्रेजी राज ने लागू कर दी थी फिर भी बहुत 
अधिक संख्या में लोग चेचक के शिकार हो जाते 
थे। हमारी मृत्यु दर की वृद्धि के कई कारण 
मलेरिया, प्लेग, कोढ़, नारू और चेचक आदि ऐसे 
रोग थे जो जान लेवा थे। कोई भी देश ऐसी 
स्वास्थ्य स्थिति में उन्‍नति नहीं कर सकता। हमने 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण किया। लोकसभा 
ने इस नीति के अनुसार यह निर्धारित किया कि 
हमें चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और स्वास्थ्य 
सेवाओं को इस भाँति एकीकृत करना चाहिए कि 
लोग अधिक से अधिक विकास और विशेषकर 
सामाजिक-आर्थिक विकास कर सकें। राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य नीति के कुछ मुख्य लक्ष्य इस तरह हैं 

4. अब हमें बीमारियों के निदान की अपेक्षा बचाव 
पर अधिक जोर देना चाहिए। यदि निदान पर 
धन खर्च किया तो परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं 
का विस्तार अधिक नहीं करना पड़ेगा। 

2. स्वास्थ्य नीति का यह भी लक्ष्य है कि चिकित्सा 
सुविधाएँ गाँव-गाँव तक पहुँचाई जायें। इसके 
लिए प्रत्येक गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 
स्थापना की जाए। 


जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
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3, कोढ़ जैसी बीमारी के नियंत्रण के लिए इस 
तरह के प्रबंध किये जायें कि इस बीमारी का 
सम्पूर्ण उन्मूलन हो जाये। इसके लिए एक 
राष्ट्रीय समिति का निर्माण भी किया गया। 

4. मलेरिया एक घातक रोग है, इस बीमारी का 
उन्मूलन आवश्यक है। इसके लिए एक नियोजित 
कार्यक्रम अपनाया गया। 

5. क्षय रोग के उन्मूलन के लिए भी कारगर 
कदम उठाए गये । हाल में पोलियो की बीमारी 
के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए पोलियो पल्स 
योजना को लागू किया जा रहा है। 

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक बहुत बड़ा 
घटक स्त्री और नवजात शिशुओं के लिए 
अंकित है। स्वास्थ्य नीति का यह मानना है कि 
स्‍त्री रोग के लिए और विशेषकर प्रसव तथा 
प्रसव पूर्व और उपरांत होने वाले कुपोषण को 
रोका जाए। यह माना जाता है कि जब तक 
स्त्रियों और नवजात शिशुओं को रोग से बचने 
की सुविधाएँ नहीं दी गईं तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य 
संरचना चरमरा जाएगी। इस राष्ट्रीय नीति 
का बहुत बड़ा सैद्धांतिक आधार अल्मा आय 
घोषणा है जिसे 978 में घोषित किया गया 
था। यह घोषण एक बहुत बड़ा दस्तावेज है 
जिसके अनुसार सन्‌ 2000 तक सभी लोगों 
को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। 
हमारा देश इस घोषणा में भागीदार है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। 
यद्यपि मलेरिया की बीमारी पूरी तरह से समाप्त 
नहीं हुई है, जिसका हमने वादा किया था फिर भी 
यह बीमारी नियंत्रण में है। चेचक रोग लगभग 
पूर्णतया नियंत्रित है। कई छोटी बड़ी बीमारियाँ भी 


कम हो गई हैं। यह सब होते हुए भी आज कैंसर, 
मधुमेह, और हृदय रोग ऐसे हैं जिन्हें जानलेवा 
बीमारियों में गिना जाता है। एक नई बीमारी 
एड्स की है। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार 
आज देश में करीब 30 लाख लोग इस बीमारी से 
पीड़ित हैं। यह रोग ऐसा है जिसका कोई निदान 
नहीं है। यदि कुछ है तो केवल बचाव ही है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे आँकड़े हैं जो 
हमारे लिए कष्टदायक हैं। उदाहरण के लिए कुछ 
पिछड़े हुए राज्यों में मृत्युदर बहुत अधिक है। यह 
सही है कि आम आदमी की औसत आयु 62.3 वर्ष 
है। यदि हम सब औसत आयु को विभिन्‍न राज्यों में 
देखते हैं तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। यदि हम 
इन आँकड़ों को स्त्रियों की दृष्टि से देखें तो ज्ञात 
होता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की औसत 
आयु कम है। 

औसत आयु के आँकड़े चौंकाने वाले हैं। यह 
इसलिए कि जहाँ शिक्षा की दर कम है वहाँ औसत्त 
आयु की दर भी कम है। बहुत स्पष्ट है कि स्वस्थ्य 
जीवन के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। 
इसका यह कारण है कि स्वास्थ्य को हम मोटे ूप 
में दो स्तरों पर देखते हैं : . व्यक्तिगत स्वास्थ्य 
और 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य । व्यक्तिगत स्वास्थ्य में 
हम खान-पान और शरीर का रख-रखाव सम्मिलित 
करते हैं। नियमित दाँत साफ करना, नाखून काटना, 
रगड़-रगड़ कर नहाना, और संतुलित भोजन करना 
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, वस्तुत : सम्पूर्ण समुदाय की सफाई है। 
प्रदूषण को नहीं होने देना, कूड़े करकट को व्यवस्थित 
स्थान पर रखना, पीने योग्य पानी का वितरण, 
आदि सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंग हैं। स्वास्थ्य के 
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यह दोनों स्तर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के 
बिना दूसरा अधूरा है। स्वास्थ्य के इन दोनों स्तरों 
पर शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि लोगों में 
सामान्य शिक्षा है तो वे अपने व्यक्तिगत एवम्‌ सभी 
के स्वास्थ्य को बनाये रखेंगे। हम चाहें जितनी 
स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान कर दें, लेकिन जब तक 
स्वास्थ्य के रख-रखाव के लिए आम लोगों में 
चेतना और जागृति नहीं है, सभी सुविधायें बेमतलब 
हो जाती हैं। अतः यहाँ भी हम देखते हैं कि 
जनसंख्या नियंत्रण की तरह स्वास्थ्य को बनाये 
रखने के लिए शिक्षा आवश्यक है। और दूसरी ओर 
यदि व्यक्ति शरीर तथा मस्तिष्क से स्वस्थ है तो 
वह समुचित पर्यावरण का निर्माण कर सकेगा, 
शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। 

स्वास्थ्य की स्थिति को देखने की एक और 
विधि भी है। इसे हम सामान्य मृत्यु-दर, शिश्ञु 
मृत्यु-दर, और मातृ मृत्यु-दर की दृष्टि से भी देख 
सकते हैं। 99 जनगणना के अनुसार सामान्य 
मृत्यु-दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्‍न पाई 
गई है। इस भिन्‍नता के कई कारण हैं : व्यक्तिगत 
स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रदूषण, पर्यावरण, 
'ोषण, इत्यादि | लेकिन मोटे रूप में यह देखा गया 
है कि जहाँ आम लोग सामाजिक शिक्षा से परिचित 
हैं उनमें यह दर घट गयी है उदाहरण के लिए 
केरल में हजार व्यक्तियों के पीछे 6.3 व्यक्ति 
मृत्यु-दर है, इसी राज्य में शिशु मृत्यु-दर [7 है, 
जबकि शिक्षा से पिछड़े हुए अन्य राज्यों में बाल 
मृत्यु-दर ऊँचा है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 
प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे सामान्य मृत्यु दर 
0:5 है, बाल मृत्यु-दर 90 और मातृ मृत्यु दर 
.7 प्रतिशत है | बिहार में सामान्य मृत्यु दर 73 है 


और मातृ मृत्यु 0. है। यह आँकड़े इस बात को 
बताते हैं कि जिन राज्यों में शिक्षा का प्रतिशत कम 
है वहाँ मृत्यु दर अधिक है। ऐसा लगता है कि 
सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अन्य कारकों के अतिरिक्त 
शिक्षा का कारक अधिक महत्वपूर्ण है। यह आम 
लोगों की धारणा है कि शिक्षा केवल रोजगार के 
लिए होती है और अधिक हुआ तो ज्ञान वृद्धि के 
लिए। इस तरह की मान्यता पढ़े-लिखे लोगों और 
बौद्धिक लोगों की भी है। वास्तविकता जैसा कि 
हमने ऊपर देखा है कुछ दूसरी है। शिक्षा वह कुंजी 
है जो जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करती है। 
इस तरह का हमारा तर्क यह नहीं बताता कि शिक्षा 
स्वयं भी कई अन्य कारकों से प्रभावित होती है। 
जहाँ जनसंख्या वृद्धि थोड़ी होगी जैसे केरल में है 
वहाँ शिक्षा सुविधाएं अधिक होंगी, स्वास्थ्य सेवायें 
अपेक्षित आकार में होंगी। स्वास्थ्य के साथ में पीने 
योग्य पानी की उपलब्धता भी जुड़ी हुई है। इस 
क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत खराब है। हमारी 
जनसंख्या की जितना पानी चाहिए उसकी तुलना 
में हमारे पास बहुत कम पानी है। जनसंख्या वृद्धि 
की वर्तमान गति को कम नहीं किया गया तो यह 
स्थिति आएगी कि हम पीने योग्य पानी नहीं उपलब्ध 
कर पाएंगे। यदि आँकड़ों की गहराई में जायें तो 
पीने योग्य पानी का संकट बहुत भयानक है। 
उदाहरण के लिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य 
प्रदेश में भूमिगत पानी का स्तर बहुत नीचा हो गया 
है। जो कुछ पानी उपलब्ध है वह बढ़ती हुई 
जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। पानी का यह 
संकट गाँवों में अधिक गहरा है। वहाँ स्त्रियों और 
बच्चों को पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे 
लगाने पढ़ते हैं। 


जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
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जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्य-आपूर्ति की 
प्रमस्या भी बहुत विकट है। ई. 967 में हरित 
क्रांति हुई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्य 
उत्पादन हालांकि कुछ हद तक बढ़ गया है लेकिन 
अन्य परेशानियां अभी भी हैं जैसे सिंचाई के क्षेत्रों 
में पानी भर जाता है। मिट॒टी पर खारापन जम 
जाता है और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। 
खेत दलदल में बदल जाते हैं और इन सबके 
परिणामस्वरूप उत्पादन वृद्धि के पहिये थम जाते 
हैं। यदि जनसंख्या. जैसा इसका दर आज है, बढ़ती 
रहती है तो इसके अनुपात में खाद्य-सामग्री का 
अभाव भी बढ़ जायेगा । मतलब यह हुआ कि बढ़ती 
हुई जनसंख्या को रोकने के लिए भी शिक्षा ही एक 
कारगर साधन है। स्पष्ट है कि जनसंख्या जहाँ 
शिक्षा से प्रभावित होती है। वहीं जनसंख्या शिक्षा 
और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। 

समाज के तीनों क्षेत्र, पृथक-पृथक हो कर 
भी परस्पर संबद्ध हैं। विश्लेषण के लिए इन्हें 
पृथकता में देखा जा सकता है लेकिन सामाजिक 
विकास के लिए हमें इन्हें इनके समग्र रूप में ही 
देखना होगा। व्यावहारिक जीवन में भी हमें इन्हें 
एक साथ लागू करना होगा। 

पिछले पाँच दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में देश 
ने बहुत प्रगति की है। व्यावसायिक, तकनीकी और 
वैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया 
है। हमारे वैज्ञानिक प्रगतिशील देशों में कारगर 
रूप से काम करते हैं। उनका बड़ा नाम है। इधर 
तीसरी दुनिया के देशों में भी, दक्षिण अफ्रीका, 
लेटिन अमेरिका और हमारे आस-पास के छोटे 
देशों में भारतीय वैज्ञानिक बहुत बड़ी संख्या में काम 
करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के कई 


क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों का नाम है। भारतीय 
चिकित्सक भी इन विकसित देशों में बहुत बड़ी 
संख्या में काम करते हैं। इधर हमारे देश में ही 
विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत बढ़ गई है । 
व्यावसायिक विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ी संख्या में 
हैं। कॉलेजों की संख्या हजारों में है ऐसा लगता है 
कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देशों ने कई नये 
आयामों को स्थापित किया है। उच्च शिक्षा की यह 
सब उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। 

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र 
में भी वृद्धि हुई है। कस्बों में ऐसे उच्च माध्यमिक 
विद्यालय पर्याप्त संख्या में हैं। इस तरह की प्रगति 
में ऐसा लगता है देश की शिक्षा प्राप्ति में महत्वपूर्ण 
बढ़ोतरी हुई है। स्त्रियों ने भी पुरुषों के साथ उच्च 
शिक्षा में बराबर प्रगति की है। प्रयोगशाला में 
स्त्रियाँ रात और दिन काम करती दिखाई देती हैं। 
ये भी चिकित्सक हैं, इंजिनियर हैं, तकनीशियन हैं, 
और बारीक से बारीक काम करने में कुशलता 
रखती हैं। दूर संचार व्यवस्था में भी पुरुषों की 
तरह स्त्रियों की भागीदारी हैं। 

हाल में उच्च शिक्षा की इस प्रगति को 
विवादास्पद रूप से भी देखा जाता है। यह कहा 
जाता है कि, अधिकांशत: उच्च शिक्षा में उच्च 
जातियों, उच्च वर्गों और मध्यम जातियों का प्रवेश 
है। दूसरे शब्दों में उच्च शिक्षा का मतलब ऊंची 
जातियों और वर्गों के साथ जोड़ा जाता है। शहर 
और गाँव में रहने वाले निम्न जातियों और वर्गों 
की स्त्रियाँ इस शिक्षा से वंचित हैं। उनकी आर्थिक 
स्थिति ऐसी नहीं है कि वे महाविद्यालय और 
विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकें। इसका परिणाम 
यह होता है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के होते 
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हुए भी आम नागरिक या, गली-कूचे के लोग इससे 
वंचित हैं। उनके वंचित होने से जनसंख्या का 
सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर 
गिरता जा रहा है और हरित क्रांति के होते हुए भी 
खेतों की पैदावार सिमटती जा रही है। यह स्थिति 
भयावह है। इस पर हमें चिन्तन करना होगा। 

यह सही है कि आजादी के बाद में आम 
शिक्षा की दर में वृद्धि हुई है। ।99। की जनगणना 
के अनुसार हमारी शिक्षा का औसत प्रतिशत 
52.] था। इस पूर्ण प्रतिशत में पुरुषों की शिक्षा 
का प्रतिशत 63.86 था जबकि स्त्रियों का 39.42 
प्रतिशत । पढ़े-लिखे पुरुषों की तुलना में आधे से 
थोड़ी कम स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी हैं। मतलब हुआ 
अभी पढ़ी लिखी स्त्रियों का प्रतिशत पुरुषों की 
तुलना में बहुम कम है। सम्पूर्ण शिक्षा के प्रतिशत 
को देखकर थोड़ा बहुत संतोष किया भी जा सकता 
है लेकिन जब हम इस प्रतिशत को राज्यों के स्तर 
पर देखते हैं तब बड़ी निराशा होती है। 

केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ शिक्षा का 
औसत प्रतिशत 200। की जनगणना के अनुसार 
90.92 है और इस सामान्य प्रतिशत में स्त्री शिक्षा 
का प्रतिशत 87.86 है और पुरुष शिक्षा का 94.20 
प्रतिशत। औसत शिक्षा का यह प्रतिशत बहुत स्पष्ट 
रूप से बताता है कि शिक्षण स्तर का बहुत बड़ा 
प्रभाव जनसंख्या, जनसंख्या संक्रमण, व्यवसाय 
और संपूर्ण आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। 

दूसरी ओर वे राज्य जहाँ औसत शिक्षा का 
प्रतिशत थोड़ा है वहाँ पिछड़ापन अधिक है। उदाहरण 
के लिए राजस्थान राज्य में शिक्षा का प्रतिशत 
6.03 है, वहाँ पुरुष और स्त्रियों में यह प्रतिशत 
क्रमश: 70.85 और 44.34 है। कुछ इसी तरह 


बिहार में शिक्षा का औसत प्रतिशत 47.53 और 
पुरुष और स्त्री में यह प्रतिशत क्रमश: 60.32 और 
33.57 है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 
स्थापित कुछ ऐसी ही है। इन सभी पिछड़े राज्यों 
में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत 34 से 40 प्रतिशत के 
बीच है। आँकड़े बहुत साफ तरह से बताते हैं कि 
इन राज्यों में स्त्री शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा 
है। और इसी कारण यह राज्य औद्योगिक तथा 
कृषि संबंधी क्षेत्रों में अपेक्षित रूप से पिछड़े हुए हैं। 
स्वास्थ्य का स्तर भी नीचा है। 

वास्तव में उच्च शिक्षा पर पिछले दशकों में 
जो कुछ खर्च पिछले दशकों में हुआ है उसके पीछे 
हमारी शिक्षा नीति है। हमने देश में शिक्षा के. 
प्रसार के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया 
है। सामान्यत: हम शिक्षा को अपनी राष्ट्रीय नीति 
के अनुसार दो भागों में बाँटते हैं। एक शिक्षा वह 
है जो औपचारिक है और जिसे कक्षा में किसी न 
किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह 
शिक्षा विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक होती 
है। इसी शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार हम 
विश्वविद्यालय में अनुसंधान भी करते हैं। शिक्षा 
का दूसरा प्रकार अनौपचारिक है। अनौपचारिक 
शिक्षा कई कार्यक्रमों में बांटी गई है। इसे हम प्रौढ़ 
शिक्षा, निरंतर शिक्षा आदि के नाम से जानते हैं। 
समाज में वे लोग जो किसी कारण विद्यालयों में 
प्रवेश नहीं कर पाये या विश्वविद्यालय तक नहीं 
पहुँच पाए, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा और सतत्‌ शिक्षा के 
माध्यम में पढ़ाया जाता है। हाल में कुछ ऐसे 
विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये हैं जो दूरस्थ 
शिक्षा यानि ()8था०8४ 807९४०) के नाम से 
जाने जाते हैं। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य 
पत्राचार द्वारा उच्च शिक्षा देना होता है। 


जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 


हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 एवं 

992 को कई आयोगों और विद्वानों की सिफारिशों 

के आधार पर निर्मित किया गया। शिक्षा नीति पर 
समय-समय पर कई विवाद भी हुए हैं। उच्च 
शिक्षा पर बहसें भी हुई हैं। इन बहसों का परिणाम 
यह बताता है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति 
लाने के कुछ और प्रयास किये गए हैं। यह भी 
निश्चित है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में 
शिक्षा पर खर्च भी बहुत हुआ है। लेकिन अब ऐसा 
समझा जाने लगा है कि शिक्षा पर किया जाने वाला 
खर्च हमें किसी मंजिल पर नहीं पहुँचा पाया। हुआ 
यह है कि शिक्षा के यह प्रयास उच्च वर्गों और 
जातियों तक जाकर सीमित हो गये | जो कुछ प्रयास 
हमने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक किया 
है वह कस्बों और शहरों तक बंधा रह गया है। 
गाँव में रहने वाले अधिकांश लोग इससे लाभ नहीं 
पा सके। हमने अपनी योजनाओं का प्रचार और 
प्रसार गाँव में किया लेकिन शिक्षा के अभाव में गाँव 
के लोग हमारी बात को समझ नहीं पाये। हमने 
दूर-दूर के गाँव में दीवारों पर यह तो लिख दिया 
कि “छोटा परिवार सुखी परिवार'' लेकिन लोग 
इसे पढ़ नहीं पाये, समझ नहीं पाये। पैदावार 
बढ़ाओ'”, “जंगल विकसित करो”” इस तरह के 
विकास के संदेश लिख तो दिये लेकिन लोगों तक 
पहुँचे नहीं। सामान्य और सामाजिक शिक्षा के 
अभाव में संप्रेषण की जटिलता में हम आगे नहीं 
बढ़ पाये। इस शिक्षा के अभाव में योजना विभाग 
और जनता के बीच में संवाद नहीं हो पाया। 
सामान्य लोग मौन संस्कृति में उपेक्षित रहे और 
समाज के उच्च वर्ग के लोग आगे बढ़ते चले गये। 
ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा और इससे प्राप्त 
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होने वाले लाभों ने सम्पूर्ण भारतीय समाज को दो 
भागों में बाँट दिया। जो लाभान्वित भाग था यानि 
समाज के पढ़े लिखे लोग, उच्च जातियाँ और उच्च 
वर्ग अपने परिवार को छोटा बना पाए, स्वास्थ्य 
को सुधार पाये और बड़े-बड़े रोजगारों में लग 
पाये। समाज का दूसरा भाग उपेक्षित रहा। इस 
भाग में अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, 
स्त्रियों और ग्रामीण लोगों में जनसंख्या बढ़ती गई । 
इसकी वृद्धि में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं 
आया। 

यदि आज शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज 
को देखा जाए तो ज्ञात होगा कि हमने उच्च शिक्षा 
पर बहुत अधिक खर्च किया है। और इस खर्च का 
लाभ बहुत थोड़े लोगों को मिला है। यह बहुत थोड़े 
लोग अधिकतर शहरों में रहने वाले हैं। बहुत थोड़े 
कस्बों के हैं और गिनती पर बहुत कम लोग गाँव 
के हैं। दूसरी ओर यह सब लोग जो बहुत थेड़े हैं 
ऊँची जातियों, और ऊँचे वर्गो के हैं। हमारी वार्षिक 
आय का बहुत थोड़ा खर्च प्राथमिक शिक्षा पर हुआ 
है। इसके परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर बड़े वर्गों 
में और उच्च जातियों में बेरोजगारी बढ़ी है वहीं 
दूसरी ओर गाँव के लोग हाशिये पर आ गये हैं। 
स्त्रियों ने शिक्षा को इसलिए अपनाया कि उन्हें 
रोजगार मिल जायेगा। और इसमें उनका भी कोई 
दोष नहीं है। हमने शिक्षा नीति को कुछ इस तरह 
से प्रस्तुत किया कि आम लोगों को लगा कि उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने से रोजगार मिल जाता है। हमने 
शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ दिया, शिक्षा को 
विकास के साथ नहीं जोड़ा और परिणामस्वरूप 
शहर और गाँव में शिक्षा के प्रति लोगों के सम्मान 
को बड़ा धक्का लगा है। 
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पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय नेताओं और 
विद्वानों ने यह कहना शुरू किया है कि हमें हमारी 
शिक्षा नीति में परिवर्तन करना होगा। यदि देश के 
पिछले अनुभव को देखें तो गांधी जी ने बुनिषादी 
शिक्षा पर बराबर जोर दिया था। इस शिक्षा 
में जहाँ एक ओर बुनियादी धंधों के विकास 
की संभावना थी वहीं स्त्रियों को अधिक शक्ति 
देने की बात भी थी, जनसंख्या नियंत्रण की 
भी पूरी संभावना थी। अमर्त्य सेन ने तो 
भारतीय ही नहीं ततीसरी दुनिया के सभी देशों 
के लिए प्राथमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा के 


स्तर पर बराबर जोर दिया है। वे तो कहते हैं 
कि भारत जैसे देश के विकास के लिए, संकट से 
उबरने के लिए प्राथमिक शिक्षा, स्त्रियों का 
सबलीकरण और स्वास्थ्य सुविधा को सबसे ऊँची 
वरीयता पर रखना चाहिए। यह सुझाव भी है कि 
हमारे संविधान को स्कूली शिक्षा को मौलिक 
अधिकारों की श्रेणी में रखना चाहिए। ऐसा 
समझा जाता है कि स्कूली शिक्षा के विकास के 
परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि और स्वस्थ जीवन 
के लिए ऐसे प्रयास उपयोगी होंगें। 


सामाजिक आन्दोलन का 
समाजशास्त्रीय परिप्रिक्ष् 


सामाजिक आन्दोलन सामूहिक व्यवहार का एक 
स्वरूप है। जब कई लोग समाज में इच्छित 
परिवर्तन लाने हेतु या आ रहे परिवर्तन का विरोध 
करने के आशय से सामूहिक प्रयास करते हैं तो 
उसे सामाजिक आन्दोलन कहते हैं। लोगों के ऐसे 
सामूहिक प्रयातत भीड़ तथा भगदड़ आदि से ज्यादा 
समय तक चलते और संगठित होते हैं हालांकि 
सामाजिक आन्दोलन एक संस्था, क्लब या समिति 
जितने संगठित नहीं होते हैं। चूँकि सामाजिक 
आन्दोलन के कारण वर्तमान समाज-व्यवस्था प्रत्यक्ष 
या परोक्ष ढंग से प्रभावित होती है, अत: सामाजिक 
आन्दोलन का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन के 
कारण और परिणाम रूपी स्वरूपों में महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है। 

इस संदर्भ में सामाजिक आन्दोलन के 
आवश्यक तत्व क्या हैं? समाज-व्यवस्था में इसका 
स्नोत क्या है? आन्दोलनों के प्रकार और इसकी 
जीवन रेखा (कैरियर) क्या है? समाज में सामाजिक 
आन्दोलन का क्या महत्व है? आदि कुछ ऐसे प्रश्न 
हैं जो सामाजिक आन्दोलन के समाजशास्त्रीय अध्ययन 
में केन्द्रिय स्थान रखते हैं। इस अध्याय में इने 


प्रश्नों को समझाते हुए परंपरागत भारत में हुए , 
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कुछ प्रमुख सामाजिक आन्दोलनों का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है। 


सामाजिक आन्दोलन के तत्व 


वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट होकर लोग जब 
उसमें परिवर्तन लाने की सोचते हैं तो सामाजिक 
आन्दोलन की पूर्व भूमिका तैयार होती हैं। परन्तु 
केवल असंतोष मात्र से आन्दोलन जन्म नहीं ते 
लेता। इसके अलावा भी निम्नलिखित कुछ अन्य 
महत्वपूर्ण तत्व एक आन्दोलन को निश्चित आकार 
तथा गति देते हैं। 
सामाजिक आन्दोलन में विचारधारा प्रेरक 
बल का कार्य करती है। विचारधारा के जरिये 
वास्तविक परिस्थिति को एक निश्चित अर्थ दिया 
जाता है। इसके आधार पर आंदोलन के उद्देश्य 
और उन्हें तिद्ध करने के साधनों का औचित्य 
परिभाषित किया जाता है। एक ही विचारधारा में 
विश्वास के कारण आन्दोलन के नेताओं तथा 
अनुयाइयों में पारस्परिकता के भाव और आन्दोलन 
के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा का जन्म होता है। 
सामाजिक आन्दोलन का दूसरा आवश्यक 
तत्व उसका संगठन होता है। जो व्यक्ति आन्दोलन 
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के उद्देश्यों से प्रेरित होकर लोगों को संगठित करते 
हैं अक्सर वे ही इस संगठन के केन्द्र स्थान में होते 
हैं| इसी तरह उन्हीं के जरिए संगठन आंदोलन के 
उद्देश्यों को सिद्ध करने की जिम्मेवारी लेता है। 
इसी तरह संगठन के माध्यम से ही आन्दोलन के 
उद्देश्य, कार्यक्रम, व्यूह रचना आदि के बारे में 
निर्णय लिये जाते हैं तथा सम्पूर्ण आन्दोलन का 
संचालन होता है। 
नेता और संगठन के अभाव में एक 

सामाजिक आंदोलन निर्बल और दिशाहीन रहता 
है। 

सामाजिक ढाँचे की जिन परिस्थितियों में 
परिवर्तन लाने का प्रयाक्ष किया जाता है उन्हीं 
परिस्थितियों में कई लोगों के स्वार्थ निहित होते हैं। 
अतः वे आंदोलन का विरोध करते हैं। इसके 
अलावा राज्य की सत्ता, समाज के अन्धविश्वास, 
धार्मिक कटूटरता इत्यादि के कारण भी आन्दोलन 
का विरोध होता है। अत: किसी भी आंदोलन को 
सक्षमरूप से आगे बढ़ाने के लिये उसके उद्देशयों 
के प्रति समर्पित और कटिबद्ध अनुयाइयों की 
आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्वी 
संगठन के द्वारा आंदोलन में योग्य व्यक्तियों की 
भर्ती के द्वारा की जाती है। हालाँकि आंदोलन के 
अनुयाइयों में कई लोगों के इसके उद्देश्यों तथा 
विचारधारा आदि के प्रति निष्ठा के भाव केवल 
श्रद्धा तक ही सीमित होते हैं। जबकि अन्य कई 
अनुयाइयों में ये भाव कट्टरता का स्वरूप ग्रहण 
कर लेते हैं। 

सामाजिक आन्दोलन का एक अन्य आवश्यक 
तत्व कार्यक्रमों की व्यूहरचना होती है। इस क्षेत्र में 
आन्दोलन के नेतृत्व तथा समर्पित अनुयाइयों का 
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विशेष महत्व होता है। आंदोलन की माँँें क्या हों, 
अपनी माँगों को कैसे रखना है, विरोध का सामना 
कैसे करना है, आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, 
आंदोलन के उद्देश्यों तथा दिशा आदि में परिवर्तन 
लाना हैं, प्रभुत्व प्राप्त तत्वों अथवा सरकार से 
आंदोलन के मुद्दों पर बात करके समाधान करना 
वौरह अनेक विषयों पर आंदोलन की व्यूहरचना 
आधारभूत स्थान रखती है। 

जहाँ आन्दोलन को चमत्कारिक नेतृत्व 
उपलब्ध होता है, वहाँ आन्दोलन की व्यूहरचना को 
सफल बनाने में लोगों का साथ सरलता से मित्र 
जाता है। परंपरागत सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतीक, 
भाषा, धर्म तथा राष्ट्रीयता आदि के आधार पर. 
अनुयाइयों में एक भिन्‍न अस्मिता को उभारने का 
प्रयास भी सामाजिक आन्दोलन की व्यूहरचना का 
एक भाग होता है। 

इस तरह उपरोक्त प्रमुख तत्वों के आधार 
पर एक सामाजिक आन्दोलन को व्यवस्थित आकार 
मिलता है। ये तत्व एक-दूसरे को प्रस्थापित कर 
समूचे आन्दोलन की कार्यवाही को गतिशीलता तथा 
प्रभावपूर्णता देते हैं। हालांकि आंदोलन की सफलता 
या असफलता भविष्य की बात होती है। 


सामाजिक आन्दोलन का स्नोत् 


सामान्यत: सामाजिक आन्दोलन सामाजिक ढाँचे 
की वर्तमान परिस्थियों के प्रति असंतोष और 
विरोध के भाव से जन्म लेता है। इसके जरिये 
स्थापित संस्थाओं तथा परंरागत परिपाटियों को 
चुनौती देकर उन्हें हटाने का प्रयास होता है। 
क्योंकि समाज के कई महत्वपूर्ण लोगों को वर्तमान 
परिस्थितियाँ अन्यायपूर्ण और हानिकारक लगती 
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हैं। इन्हें नये सांस्कृतिक प्रतिमानों के आधार पर 
उक्त परिस्थितियों का बहिष्कार करना उचित 
लगता है। साथ ही यह विश्वास भी होता है कि 
वर्तमान परिस्थितियों को बदला जा सकता है। 


सामाजिक आन्दोलन के प्रकार 


सामाजिक आन्दोलनों के उद्देश्य, व्यूहरचना, न्याय 
तथा कार्यक्षेत्र आदि के संयोजन से उसे एक 
आकार प्राप्त होता है। सामाजिक परिवर्तन के 
संदर्भ भें समाजशास्त्रीय साहित्य में प्राय: सामाजिक 
आन्दोलनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित 
किया जाता है। 


. सुधारवादी आंदोलन (रिफोर्मेटिव मूवमेन्ट) 


इस प्रकार के आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक 
ढाँचे को वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन लाना 
होता है। इनकी व्यूहरचना में शांति से वैधानिक 
साधनों द्वारा परिवर्तन लाने पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाता है। इसलिए इन आंदोलनों में 
शिक्षा, प्रचार, अनुरोध, नवचेतना आदि पर ज्यादा 
ध्यान दिया जाता है। साथ ही हिंसा तथा बल के 
प्रयोग को टाला जाता है। 

तदुपरांत इस प्रकार के आंदोलन सामाजिक 
ढाँचे की परिधि में रहते हुए एक सीमित दायरे 
में परिवर्तन लाने के प्रयत्न करते हैं। अक्सर इन 
आन्दोलनों के माध्यम से सामाजिक विषमता, 
अन्याय तथा शोषण आदि के विरूद्ध आवाज उठाई 
जाती है और लोगों को संगठित करके वर्तमान 
परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाता है। 
परंपरागत भारतीय समाज की काुप्रथाओं तथा 
बुराइयों के सामने खड़े हुए सुधारवादी आंदोलन 
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जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण 
मिशन तथा सत्यशोधक समाज आदि की गणना 
इस प्रकार के आन्दोलनों में होती है। 


2. क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिवोल्यूशनरी मूवमेन्ट) 


सामाजिक ढाँचे में जब समाज के प्रभुत्व प्राप्त 
तत्वों द्वारा प्रस्थापित मानदण्डों की आड़ में शोषण 
व अन्याय की परिस्थितियों को न्यायिक साबित 
करने का प्रयास्त होता है, तब उमग्रवावी अथवा 
क्रांतिकारी आंदोलन जन्म लेते हैं। ये आन्दोलन 
वर्तमान समाज-व्यवस्था के मूल्यों तथा वर्तमान 
मानदण्डों का बहिष्कार करते हैं, और सामाजिक 
ढाँचे को नये मूल्यों और मानदण्डों पर खड़ा 
करने का प्रयाप्त करते हैं । 

इस प्रकार के आन्दोलन के अनुयाइयों में 
आन्दोलन की विचारधारा के प्रति तीव्र प्रतिबद्धता 
होती है। निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध करने हेतु 
साधनों के औचित्य की जगह उप्तकी प्रभावशीलता 
पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकी व्यूहरचना 
भूगर्भ में छुपे ढंग से तथा काफी सतकता से तैयार 
और कार्यान्वित की जाती है। ये आन्दोलन हिंसात्मक 
मार्ग अपनाने से भी कतराते नहीं हैं। 


3. विरोधवादी आन्दोलन (प्रोटेस्ट मूवमेन्ट) 


इस प्रकार के आन्दोलन प्राय: स्थानिक, प्रादेशिक 
अथवा राष्ट्रीय स्तर तक मर्यादित रहते हैं। किसी 
व्यवस्था, नीति या कार्यक्रम के विरोध में उठाया 
गया ऐसा आन्दोलन एक तरह से प्रैशर ग्रुप का 
काम करता है। ये आन्दोलन कालान्तर में वैचारिक 
आधार और प्रभावशाली नेतृत्व मिल जाने पर 
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दीर्घकालीन एवं गम्भीर स्वरूप के आन्दोलन में 
भी रूपान्तरित हो जाते हैं। 

दलित आन्दोलन, कृषक आन्दोलन, पिछड़े 
वर्गों का आन्दोलन आदि इस श्रेणी में आते हैं। 
परंपरागत भारत में विभिन्‍न प्रदेशों में ब्राह्मणवाद 
के विरुद्ध छिड़े सामाजिक आन्दोलनों की गणना 
भी इस प्रकार के आन्दोलनों में की जा सकती है। 

उपरोक्त प्रकार के सामाजिक आन्दोलनों 
के अलावा वैयक्तिक स्तर पर बुरी आदतों से 
पीड़ित व्यक्ति के उद्धार और कल्याण के लिये 
उसे व्यसन तथा बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने 
के आन्दोलन भी आजकल प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसी 
तरह पर्यावरण की सुरक्षा तथा मानवाधिकार को 
स्थापित करने के विचार से प्रेरित हो वैश्विक स्तर 
पर कई आन्दोलनों ने जन्म लिया है। 


सामाजिक आन्दोलन की जीवन रेखा 


सामाणिक परिवर्तन के एक प्रेरक बल के रूप में 
सामाजिक आन्दोलन की जीवन रेखा एक प्रक्रिया 
का स्वरूप लेती है। एक निश्चित विचार अथवा 
उद्देश्य से शुरू हुआ आन्दोलन अपनी जीवन 
यात्रा में कई उतार-चढ़ाव से गुजरता है। हालाँकि 
किसी भी आन्दोलन की शुरूआत के बाद उसकी 
नियति आन्दोलनकारियों के निष्ठाभाव तथा व्यापक 
समाज के प्रति उसके भाव पर निर्भर होती है। 
इसी तरह आंदोलन के नेतृत्व तथा संगठन 
के प्रति कटिबद्धता भी एक अत्यन्त महत्व का 
स्थान रखती है। जब तक आन्दोलनकारियों के 
मूल्यों और उद्देश्यों पर आन्दोलन की पकड़ 
रहती है, तब तक आन्दोलन का भविष्य भी 
सुरक्षित रहता है। साथ ही व्यापक समाज का 


सकारात्मक प्रतिभाव मिलने से भी सामाजिक 
आन्दोलन का अस्तित्व और प्रभाव सुरक्षित 
रहते हैं। 

सामाजिक आन्दोलन की जीवन रेखा राज्य 
या सत्तामंडल के रुख से भी प्रभावित होती है। 
आन्दोलन के उद्देश्यों तथा औचित्य को मान 
लिया जाता है। तब शनै: शनै: सामाजिक आन्दोलन 
का विलय हो जाता है। इसके विपरीत जब सरकारी 
माध्यमों से आन्दोलन का विरोध होता है, या उसे 
कुचल देने का प्रयास होता है तो आन्दोलनकारियों 
पर उसका उलटा प्रभाव पड़ता है। वे उम्रवादी 
स्वरूप धारण कर हिंसात्मक मार्ग भी अपना लेते 
हैं। उनमें प्रतिशोध की भावना भड़क उठती है। 
कभी-कभी सरकार के दमनकारी कदमों के कारण 
आन्दोलन भूगर्भ में चला जाता है। 

अक्सर ऐसा भी होता है कि आन्वोलन की 
शुरूआत के बाद अगले चरणों में उसका कायाकल्प 
हो जाता है। समय के साथ आन्दोलन के नये नेता 
अते हैं, उद्देश्यों तथा व्यूहरचना में बदलाव आता 
है, पुराने उद्देश्यों के साथ नये उद्देश्य सम्मिलित 
होते जाते हैं। स्थानिक स्तर पर शुरू हुआ आन्दोलन 
प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय आयाम धारण कर लेता 
है। इस प्रवाह में जो आन्दोलन व्यापक समाज के 
उत्कर्ष में सफल होते हैं वे इतिहास में अमर हो 
जाते हैं। अन्य कुछ सामाजिक आन्दोलन अपने 
जीवन काल के विविध चरणों से गुजरते हुए 
इच्छित उद्देश्य सिद्ध होने के साथ हीं एक स्थापित 
संस्था का रूप धारण कर लेते हैं। 


सामाजिक आन्दोलन का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य 


!89 





सामाजिक सुधारवादी आन्दोलन 


उन्‍नीतसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारतीय समाज 
में सामाजिक कुरीतियाँ तथा भेदभाव समाज के 
अंग हो गये थे। धर्म ग्रन्थों के विकृत अर्थ द्वारा 
इन्हें समर्थन दिया जाता था। जाति और लिंग के 
आधार पर सामाजिक विषमताएँ चरम सीमा पर 
पहुँच गई थीं। दलितों के प्रति छुआछूत का 
बोलबाला था। नारी का सामाजिक स्थान दया के 
पात्र के रूप में हो गया था। पर्दा प्रथा और सती 
ग्रथा बिना रोके बढ़ती जा रही थी। धर्म पर 
ब्राहमणों का प्रभुत्व था। जीवन के हर पहलू में 
अंधविश्वासों और कर्मकांडों की मजबूत पकड़ थी। 
राजकीय क्षेत्र में अंग्रेजों की गुलामी के कारण सारे 
देश का आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा 
था। समस्त समाज जड़ता और पतन के गर्त में 
जा रहा था। 

भारत की इन सामाजिक-धार्मिक बुराइयों 
और राजकीय गुलामी की परिस्थितियों के विरूद्ध 
9वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एक नई सामाजिक 
चेतना आई। इसे प्रज्वलित करने में अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त प्रबुद्ध वर्ग का विशेष योगदान था। यह एक 
ऐसा नया सामाजिक वर्ग था जिसे स्वतंत्रता, समानता 
और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित पाश्चात्य 
दर्शन और समाज व्यवस्था का ज्ञान था। इसी वर्ग 
में से इस नवजागृति को ऐसे लोगों का नेतृत्व मिला 
जो भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत को 
पुन्नतिष्ठित करना चाहते थे। धीरे-धीरे इस 
नवजागृति में से सामाजिक धार्मिक सुधार के 
आन्दोलनों का जन्म हुआ। साथ ही साथ लोगों में 
राष्ट्रीय चेतना भी आने लगी। जो आगे चलकर 


स्वाधीनता संग्राम के रूप में प्रकट हुई। इसी 
पृष्ठभूमि में अब कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार 
आन्दोलनों का संक्षिप्त परिचय दिया जाएगा। 
ब्रह्म समाज 


20 आगस्त 828 को राजा राममोहन राय ने 
ब्रहम समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन 
राय राजनीतिज्ञों और सामाज सुधारकों में ऐसे 
पहले व्यक्ति हैं जो पश्चिमी ज्ञान और तकनीकी के 
पक्ष में थे। उनके दर्शन में रंग, धर्म, संप्रदाय, 
और जाति का कोई स्थान नहीं था। इन्हीं तत्वों 
को उन्होंने ब्रहम समाज का वैचारिक आधार 
बनाया। वे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के प्रयास में लगे 
रहे। वे सामाजिक सुधारक के साथ-साथ प्रचुर 
राष्ट्रवादी भी थे। इसी कारण उन्हें भारतीय 
राजनीति के पैगंबर की तरह भी जाना जाता है। 

वे ईश्वर में विध्वास रखते थे, फिर भी 
ब्रहम समाज के जरिये उन्होंने मूर्ति पूजा और 
कर्मकाण्डों का कट्टर विरोध किया। वे वेदांतों, 
उपनिषदों और भगवद्‌ गीता के सिद्धांतों के अनुरूप 
एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। 

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने ब्रहम 
समाज के कार्यक्रमों में जाति-व्यवस्था की बुराइयों 
के नाश और नारी के उद्धार को प्राथमिकता दी 
थी। जाति-व्यवस्था के भेदभाव को तोड़ने वाले वे 
प्रथम व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 
सन्‌ 829 में सती प्रथा को कानूनन जुर्म घोषित 
किया गया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध तथा 
विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसी तरह 
उन्होंने बहु-विवाह प्रथा का विरोध किया। संपत्ती 
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में नारी के अधिकार की वैधता का भी राजा राम 
मोहन राय ने जोरदार समर्थन किया। वे नारी 
को शिक्षा का अधिकर दिलाने के भी प्रबल समर्थक 
थे। राजनैतिक सुधार की दिशा में वे राज्य और 
सरकार की तुलना में व्यक्ति की स्वतंत्रता और 
सामाजिक- न्याय की भूमिका के हिमायती थे। 
इसी कारण ब्रहम समाज. को राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
संग्राम की पूर्वभूमिका माना जाता है। हालांकि 
राजाराम मोहन राय अंग्रेजी शासन और पश्चिमी 
संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करने के 
आग्रही थे। 

ब्रहम समाज की स्थापना के साथ ही 
सामाजिक सुधार की गतिविधियों को जोर मिला। 
परन्तु इसकी स्थापना के पाँच वर्ष में ही सन्‌ 
833 में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का 
निधन हो गया जिससे इसकी गतिविधियाँ क्षीण होने 
लगीं। परन्तु सन्‌ 843 में देवेन्द्रनाथ टैगोर ने 
ब्रहम समाज की बागड़ोर संभाली। उन्होंने “तत्व 
बोधिनी पत्रिका'' प्रकाशित करना शुरू किया। 
इनका विश्वास था कि समस्त धर्मों का मूल उद्भव 
स्रोत वेद-ग्रंथों से ही आरंभ होता है। अत: उन्होंने 
इस पत्रिका तथा अपने भाषणों के माध्यम से 
वैदिक-ग्रंथों में आस्था स्थापित करने का प्रयास 
किया। बाद में ईश्वरचंद्र विद्यासागार और अक्षय 
कुमार दत्त भी ब्रहम समाज के साथ जुड़े। इन्होंने 
ब्रहम समाज के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ 
नारी-उत्यान के क्षेत्र में ब्रहम समाज की गतिविधियों 
को विशेष रूप से आगे बढ़ाया। 

सन्‌ 857 में केशवचन्द्र सेन को ब्रहम 
समाज का आचार्य बनाया गया। उनके नेतृत्व में 
कुछ ही वर्षों में देश के विभिन्‍न भागों में ब्रहम 


समाज की 54 शाखाएँ स्थापित हो गईं। इसी बीच 
केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्रनाथ टैगोर के बीच 
मतभेद हो गया। सन्‌ 855 में उनके पास से 
ब्रहम समाज के आचार्य की उपाधी छीन ली गई। 
इससे व्यथित होकर उन्होंने आदि ब्रहम समाज के 
नाम से एक अलग संस्था का गठन किया। इस 
संगठन के जरिये वे भारत में आध्यात्मिक और 
राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे। 

सामाजिक सुधार की दिशा में केशवचन्द्र 
सेन के क्रान्तिकारी विचार थे। वे जाति-प्रथा का 
नाश करके समाज में आमूल चूल परिवर्तन करना 
चाहते थे। परन्तु उन्होंने स्वयं “आदि ब्रहम समाज'' 
के सिद्धांतों तथा सन्‌ 872 के “नेटिव मेरिज 
एक्ट ”” की शर्तों का उल्लंघन करके अपनी 3 
वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार 
के साथ किया। इससे आदि ब्रहम समाज में फूट 
पड़ गई और “साधारण” ” ब्रहम्‌ समाज के नाम से 
एक और नई शाखा अस्तित्व में आई। 

इस तरह लगभग 30 वर्ष के सक्रिय कार्यकाल 
के बाद ब्रहम समाज कमजोर होता गया व इसका 
कार्य क्षेत्र भी सीमित हो गया। आज ब्रह्मम समाज 
का अस्तित्व एक आन्दोलन से हटकर संस्था के 
रूप में हो गया है। 


प्रार्थगा समाज 


राजा राम मोहन राय की विचारधारा से प्रभावित 
होकर सन्‌ 857 में मुम्बई में प्रार्थना समाज की 
स्थापना हुई। इसके पीछे केशवचन्द्र सेन के 
नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान था। जातिप्रथा का 
विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, नारी शिक्षा का 
प्रचार तथा बाल-विवाह का विरोध प्रार्थना समाज 
के सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में शामिल थे। 
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महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रचार में 
महादेव गोविन्द रानाडे की विशेष भूमिका रही है। 
राजा राम मोहन राय की तरह ही वे भी पाश्चात्य 
शिक्षा एवं नवजागृति के माध्यम से हिन्दू कट्टरता 
तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते थे। 
परन्तु उन्हें हिन्दू मानसिकता के पोषणकर्ताओं के 
घोर विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके 
ऐसे विरोधियों में बालगंगाधर तिलक का नाम 
उल्लेखनीय है। उन्हें रानाडे के सुधारवादी तरीके 
पत्नन्द नहीं आये थे। 

ब्रहम समाज और प्रार्थना समाज में तात्विक 
भेद यह था कि प्रार्थना समाज में मूर्तिपूजा एवं 
परंपरागत अनुष्ठानों पर ब्रहम समाज की तरह 
जोर नहीं दिया गया था तथा प्रार्थना समाज 
जनसाधारण के अधिक समीप था। जबकि ब्रहम 
समाज में धनी तथा बौद्धिक वर्ग के लोगों की ही 
प्रधानता रही है। माहराष्ट्‌ में रानाडे ने भक्ति 
आंदोलन के प्रवर्तक ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, 
रामदास और जनार्दन पंत के उदार विचारों से 
प्रभावित होकर प्रार्थना समाज को सर्वजन ग्राहय 
बनाने का प्रयत्न किया था 


आर्य समाज 


आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने 0 अप्रैल 875 को मुम्बई में की थी। वे 
प्रतिभाशाली निर्भिक तथा तर्कशील दृष्टि के व्यक्ति 
थे। उनका मंत्र वाक्य वेदों की ओर लौट चलो'”' 
था। स्वामी दयानन्द सरस्वती रचित ग्रन्थ “सत्यार्थ 
प्रकाश” वेद ग्रन्थों की व्याख्या है। 

आर्य समाज के सामाजिक आदर्श निम्न 
सिद्धांतों पर टिके हैं : 


() ईश्वर पिता तुल्य है। मानव-मानव के बीच 

बन्धुत्व के भाव हों, 

(2) स्त्री-पुरुष के बीच समानता हो, 

(3) मानव-मानव के बीच सामाजिक न्याय की 
स्थापना हो। प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण 
और कर्म के अनुसार योग्य अवसर प्राप्त हों 
तथा 

(4) सभी के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव हों। 
बहूवेदवाद, मूर्तिपूजा, बाल-विवाह तथा 
जाति-प्रथा का घोर विरोध इसके कार्यक्रमों 
में अति महत्वपूर्ण स्थान पर रहे हैं। 
अन्तर्जातीय विवाह और विधवा विवाह के 
पक्ष में आज भी आर्य समाज की गतिविधियाँ 
सक्रिय योगदान कर रही हैं। स्त्रियों में शिक्षा 
के प्रचार के कार्यक्रम भी आर्य समाज में 
अग्रस्थान पर रहे हैं। आज समस्त राष्ट्य में 
आर्य समाज के तत्वावधान में दयानन्द एंगलो 
वैदिक कॉलेज (डी.ए.वी.) का जाल फैला 
हुआ है। इसी तरह से कई स्थानों पर 
अनाधाश्रम और विधवा गृह भी खोले गए 
हैं। 

धर्म परिवर्तन कर लेने वाले हिन्दुओं को 
पुन: हिन्दू धर्म में लाने के लिए आर्य समाज के 
द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “शुद्धि आन्दोलन” 
भी आरंभ किया था। इनके पीछे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का आशय सही अर्थ में भारत को 
सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित 
करने का था। आर्य समाज के इस प्रयास में 
सामाजिक सुधार के अन्य आंदोलन की तरह 
राष्ट्रीयता के भाव प्रकट होते हैं। 
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रामकृष्ण मिशन 


स्वामी विवेकानन्द ने सन्‌ 897 में अपने गुरु 
रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में बंगाल के बेलुर में 
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण 
मिशन के दर्शन तथा गतिविधयों में पूर्वी और 
पश्चिमी संस्कृति का समन्वय मिलता है। स्वामी 
रामकृष्ण ने आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन व्यतीत 
करने का मार्ग बताया था। 

वे मानते थे कि सबका स्वामी एक ही 
ईश्वर है। सभी धर्म उसे प्राप्त करने के केवल 
अलग-अलग मार्ग हैं। उनका कहना था कि सच्ची 
निष्ठा और भक्ति से ईश्वर की आराधना करने से 
व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार असंभव नहीं 
है। वे स्वयं काली माता के भक्त थे साथ ही 
रामकृष्ण परमहंस शिव और राम की पूजा भी 
करते थे। 

स्वामी विवेकानन्द पर रामकृष्ण परमहंस 
के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। 
वे अपनी 39 वर्ष की अल्प आयु में वेदान्त के 
प्रचार के लिए कई बार विदेश भी गये थे। वे 
भारत के राष्ट्रीय प्रश्नों का हल ढूँढने के लिए 
वेदान्त का व्यावहारिक उपयोग करने के आग्रही 
थे। वे अपने भाषणों से वेदान्त के पाँच प्रमुख तत्व 
(१) सार्वजनिकता (2) अव्यक्तित्व (3) बौद्धिकता 
(4) हृदय की विशालता और (5) आशावाद पर 
विशेष जोर देते थे। 

रामकृष्ण परमहंस की तरह विवेकानन्द भी 
परंपरागत वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हुए थे परन्तु 
वे जाति प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने ब्राहमणों के 
अधिकारवाद का भी विरोध किया धा। मानवतावादी 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


विचारों के आधार पर उन्होंने जनकल्याण के कई 
रचनात्मक कार्य शुरू किए थे। 

वे कहते थे कि सभी को धार्मिक तथा 
आध्यात्मिक साहित्य स्वयं पढ़कर समझने का 
अधिकार है। वे छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। 
जन सामान्य के जीवन में यूरोप या अमेरिका के 
अन्धे अनुकरण को स्वामी विवेकानन्द मृत्यु समान 
मानते थे। 

रामकृष्ण मिशन “बहुजन हिताय: व बहुजन 
सुखाय :”' के आदर्श से प्रेरित हो एक धार्मिक 
संस्था के रूप में देश भर में मानव-सेवा के कार्य 
में रत हैं। इसी तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के 
जीवन से बोध लेकर वेदान्त के तत्व ज्ञान के 
प्रसार में लगे साधुओं के लिये रामकृष्ण मिशन के 
आश्रय में “मठ”' साधु सन्‍्तों के पोषण हेतु आज 
भी कार्यरत हैं। ये दोनों संस्थाएँ रामकृष्ण परमहंस 
मिशन की दो अंगभूत संस्थाएँ हैं। आध्यात्म और 
वेदान्त के तत्व ज्ञान के क्षेत्र में आज भी रामकृष्ण 
मिशन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 

उपरोक्त कुछ प्रमुख आंदोलनों के अतिरिक्त 
धियोसोफिकल सोसायटी भारत सेवक समाज, सत्य 
शोधक समाज और दक्षिण भारत में केरल राज्य 
में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ( एस.एन, 
डी.पी.) आदि का भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 
अद्वितीय योगदान रहा है। थियोसोफिकल सोसायटी 
के माध्यम से श्रीमती एनी बीसेन्ट ने हिन्दू-धर्म 
को नव जागरण धर्म-निरपेक्षता तथा राष्ट्रीयता 
के भाव सुदृढ़ करने का अथक प्रयास किया। साथ 
ही उनके ये प्रयास विश्वबन्धुत्व के भाव को 
चरितार्थ करने में जुटे रहे। 
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इसी तरह देश की निस्वार्थ सेवा के प्रयासों 
के एक भाग के रूप में सन्‌ 905 में गोपाल कृष्ण 
गोखले ने भारत सेवक समाज” की स्थापना 
की | वे चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन आध्यात्मिक 
रंग से रंगा होना चाहिए। उन्होंने भारत सेवक 
समाज के आश्रय में गरीबों और निरक्षर लोगों के 
हितार्थ स्त्री-पाठशालाएँ, स्कूल, वाचनालय, 
पुस्तकालय तथा कानूनी सहायता केन्द्र आदि 
जाह-जगह खोले। 

सन्‌ 873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने 
सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने 
महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया क्योंकि वे मानते थे कि पुरुष प्रधान समाज 
में पुछ.षों ने अपनी सर्वोपरिता बनाए रखने के 
लिए युक्ति पूर्वक महिलाओं को निरक्षरता और 
अन्ध विश्वासों में घेरे रखा है। उन्होंने ब्राहमणवाद 
का भी जम कर विरोध किया। अपने विचारों के 
प्रसारण हेतु ज्योति बा फूले ने ब्राहमणों के प्रतीक 
"राम" के स्थान पर “राजा बाली” के प्रतीक का 
उपयोग किया। इसी तरह केरल राज्य में प्रारंभ में 
इड़वा जाति के लोगों के उद्धार के लिए “एक 
ईएवर, एक धर्म और एक जाति” के मंत्र को केन्द्र 
में रखकर “श्री नारायण धर्म परिपालन योगम” 
की स्थापना की। इस आन्दोलन (एप्.एन.डी.पी.) 
के तत्वावधान में दलितों के उद्धार और विकास के 
कई रचनात्मक कार्यक्रम हुए। इनमें से पब्लिक 
स्कूलों में दलितों के प्रवेश, मन्दिर में प्रवेश, सड़कों 
और मार्गों पर बिना रोक टोक आने-जाने के 
अधिकार तथा राजकीय आरक्षण के लिए किए गए 
प्रपत्न खास उल्लेखनीय हैं। 


मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन 


अंग्रेज शासन काल में हिन्दू समाज के अलावा 
अन्य धर्मों के अनुयाइयों में भी सामाजिक सुधार 
की ओर थोड़ा बहुत ध्यान गया था। हालांकि इस 
दिशा में हिन्दू धर्म की तुलना में अन्य धर्मों के 
अनुयाइयों की प्रतिक्रिया हेतु चार प्रमुख आंदोलनों 
का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। ये हैं- 

(।) अहमदिया आन्दोलन (2) अलीगढ़ 
आंदोलन (3) सर महमूद इकबाल द्वारा शुरू किया 
गया आंदोलन और (4) शेख अब्दुल हामिल शारर 
का आंदोलन 

इन आन्दोलनों ने विश्व बन्धुत्व की भावना 
पर खास जोर दिया। साथ ही मुसलमानों में 
आधुनिक शिक्षा के प्रचार पर भी जोर दिया। 
सैयद अहमदखान के नेतृत्व में अलीगढ़ आन्दोलन 
चला और सन्‌ 890 में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी 
की स्थापना हुई। इसके अलावा अखिल भारतीय 
मुस्लिम एज्यूकेशनल कॉन्फ्रेन्‍्स का गठन भी हुआ 
था। 


पारसी और सिक्‍्ख़ समाज में सुधार आन्दोलन 


पारसी धर्म के अनुयायिओं की संख्या अन्य धर्मों के 
अनुयायियों की तुलना में काफी कम है। इनकी 
संख्या और भी कम होती जा रही है। इस धर्म के 
कई लोगों का राष्ट्र निर्माण में अत्यन्त महत्व का 
स्थान रहा है। भारत में औद्योगीकरण के भीष्म 
पितामह जमशेद जी टाटा इसी धर्म के अनुयागी 
थे। अंग्रेजों के समय से ही “पारसी पंचायत”” के 
आश्रय में महिलाओं तथा गरीब पारसियों के लिये 
शिक्षा तथा सहायता के अनेक कार्यक्रम अलग-अलग 
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जगह होते आए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य तथा रहने के 
मकानों संबंधी कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चलाये 
जा रहे हैं। पारसी पंचायत के द्वारा जटिल सामाजिक 
रिवाजों में सुधार लाने के प्रयत्न भी होते रहे हैं। 

भारत के सामाजिक धार्मिक और राजकीय 
जीवन में सिक्‍ख धर्म का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान है। हिन्दू धर्म के सामाजिक सुधार के 
आंदोलन का प्रभाव परोक्ष रूप से इस धर्म के 
अनुयागिओं पर भी पड़ता रहा है। इसके अतिरिक्त 
सिक्‍्खों ने गुरुद्वारों के माध्यम से सामाजिक धार्मिक 
सुधार के अनेक काम किए हैं। सिक्तों में शिक्षा के 
प्रसार हेतु भी विशेष प्रयत्न हुए हैं। अमृतसर में 
खालसा कॉलेज की स्थापना भी इसी आशय से हुई 
थी। 

इस प्रकार भारत में निश्चित विचारधारा 
को आधार बनाकर ब्रिटिश शासन काल में ही 
सामाजिक सुधार के अनेक आंदोलन शुरू हुए थे। 
इन आंदोलनों के फलस्वरूप तत्कालीन भारत में 
पड़े प्रभाव को कई दिशाओं में मुखरित होते हुए 
देखा जा सकता है। 


राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन 


भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आन्दोलन सामाजिक 
परिवर्तन के वाहक के रुप में विश्व के महान 
आन्दोलनों में से एक है। सत्य घटनाओं पर 
आधारित इसका रोमांचक इतिहास है। वैचारिक 
आधार, सामाज के विविध आयामों से संलग्न 
उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, व्यूह रचना तथा परिणाम 
आदि से सशक्त यह आन्दोलन राष्ट्रीय इतिहास 
का एक अभिन्‍न अंग हो गया है। 


!7वीं तथा ॥8वीं शताब्दी में यूरोप के 
व्यापारियों ने भारत में अपना पूरा प्रभुत्व फैलाया 
था। सन्‌ 88 तक समूचे भारत में अंग्रेजों का 
साम्राज्य स्थापित हो गया था। अपने साम्राज्य की 
जड़ें मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने “बाँटो और 
राज करो”” की नीति अपनाई थी। मुसलमानों के 
विरूद्ध हिन्दुओं को तथा जागीरदारों के विरुद्ध 
व्यापारिक वर्ग को उकसाया। अंग्रेजी शिक्षा और 
सरकारी नौकरियों के कारण भारत में पैदा हुए 
नये मध्यम वर्ग में से भी कई परिवारों ने अंग्रेजों 
को अपना साम्राज्य मजबूत करने में मदद की थी। 
परन्तु कालान्तर में भारत के लोगों का पाश्चात्य 
संस्कृति से संपक बढ़ने लगा। इससे यहाँ पाश्चात्य 
मूल्यों और समाज व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगा। 
अंग्रेजी शिक्षा के कारण पाश्चात्य साहित्य एवं 
उदारवादी विचारधारा से संपर्क हुआ। आर्थिक 
क्षेत्र में औद्योगिक विकास के परिणाम आने लगे। 
इन सभी घटनाओं के कारण भारतीय प्रजा में 
परंपरागत सामाजिक धार्मिक संकुचितता और 
राजकीय गुलामी के विरूद्ध नवजागृति आई। इसी 
नवजागृति से आगे चलकर सामाजिक सुधार के 
आन्दोलन तथा स्वाधीनता आन्दोलन का जन्म 
हुआ। 

सन्‌ 828 में ब्राहमण समाज की स्थापना 
के साथ ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना का 
विकास होना प्रारंभ हो गया धा। बाद में “ब्रिटिश 
इंडिया व सोसाइटी'” तथा “ब्रिटिश इंडियन 
एसोशिएसन'' की स्थापना से भी राष्ट्रवाद की 
भावना में गति आई। सन्‌ 857 के विद्रोह ने अंग्रजों 
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को इस बात का विश्वास दिला दिया कि ईस्ट इंडिया 
कंपनी पर केवल कुछ नियंत्रण लगा देना पर्याप्त नहीं 
होगा। अतः: सन्‌ 858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत 
की सत्ता अपने हाथ में ले ली। परन्तु राष्ट्र भावना 
की ज्योति एक बार प्रकट होने के बाद उत्तरोत्तर 
तीव्र रूप धारण करती गई। 

भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की 
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना सन्‌ 885 में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इसके जन्मदाता 
सर ए. ओ. हयूम थे। वे इसे सामाजिक सुधारक 
की संस्था का रूप देना चाहते थे। परन्तु कांग्रेस 
ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का रूख किया, जो कि शांत 
और सकारात्मक था। अपने प्रारंभिक चरण में 
कांग्रेस का मुख्य प्रयास जनसामान्य में राष्ट्रीय 
एकता जागृत करने में लगा रहा। धीरे-धीरे 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ज़ोर पकड़ता गया। साथ 
ही समय के बहाव के साथ स्वाधीनता संग्राम में 
कांग्रेस की भूमिका के बारे में इसके नेताओं में 
मतभेद होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस में 
नरम दल और गरम दल के रूप में दो गुट हो 
गए। नरम दल में दादा भाई नोरौजी, गोखले 
और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी थे। ये ब्रिटिश राज्य के 
प्रति उदार तथा सहिष्णु विचार रखते थे। साथ ही 
संवैधानिक मार्गों से अपनी माँगें पूरी करवाने का 
आग्रह रखते थे। गरम दल का नेतृत्व बाल 
गंगाधर तिलक, बिपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपत 
राय के हाथ में था। इन्हें ब्रिटिश सरकार के 
इरादों में विश्वास नहीं था। वे बहिष्कार, कानून 
भंग, प्रतिरोध तथा संघर्षवादी मार्ग के पक्ष में थे | 
तिलक ने तो कहा.कि “राजकीय अधिकार तो 
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लड़कर ही लिये जा सकते हैं।” अत: उन्होंने 
जनसामान्य को नारा दिया कि “स्वराज्य मेरा 
जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके 
रहूँगा।” 

इस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में 
वैचारिक मतभेदों के कारण स्वाधीनता आन्दोलन 
की व्यूह रचना में परिवर्तन आया। उदारवादी 
मार्ग के साथ-साथ उम्रवादी मार्ग भी अपनाया 
जाने लगा। दूसरी ओर सरकार का रूख भी 
ज्यादा सख्त हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार 
कर “काले पानी”” की सजा भी दी जाने लगी। 
कांग्रेस में गरम और नरम दल के रूप में जो फूट 
पड़ी थी उसका ब्रिटिश सरकार ने पूरा-पूरा लाभ 
उठाया। हिन्दू-मुस्लिम के भेद को भी उकसाया। 
परन्तु सन्‌ 96 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 
के वक्‍त दोनों दल एक हो गये। इससे स्वाधीनता 
आंदोलन के प्रवाह को प्रबल वेग मिला। ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध राष्ट्व्यापी हड़तालें तथा प्रदर्षन 
होने लगे। सरकार प्रजा के जोश और एस्से को 
दबा देने के लिये हिंसा तथा दमन का सहारा लेने 
लगी। 23 अप्रैल 99 को जनरल डायर के 
नेतृत्व में “जलियाँवाला बाग काण्ड”” हुआ। इसमें 
कई निर्दोष लोग मारे गये। 

सन्‌ 920 के पश्चात्‌ राष्ट्रीय आंदोलन 
की बागडोर महात्मा गाँधी के हाथ में आ गई। 
अब कांग्रेस की राजनीतिक याचना की नीति का 
स्थान अहिंसात्मक संघर्ष ने लिया। गाँधी जी के 
नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन सत्य और 
अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। हिन्दू और 
मुस्लिम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के 
सामने बगावत में जुट गये। गाँधी जी ने ब्रिटिश 
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राज्य के विरूद्ध “असहयोग आंदोलन '' छेड़ने का 
आदेश दिया। इसका लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा। 
ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रतिरोध में और भी 
दमनकारी कदम उठाये। चितरंजनदास, मोतीलाल 
नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि 
चोटी के नेताओं को बन्दी बना लिया गया। 
सरकार के हिंसात्मक व अत्याचारी कदमों से 
आन्दोलनकारी भड़के और उन्होंने भी हिंसात्मक 
कार्यवाही शुरू कर दी। गोरखुपर के पास चौरीचोरा 
नामक स्थल पर एक थानेदार तथा 29 पुलिस 
सिपाहियों को कुद्ध भीड़ ने जला डाला। यह देख 
गाँधीजी ने असयोग आन्दोलन समाप्त करने की 
घोषणा की। इससे आंदोलनकारियों में गाँधीजी के 
प्रति रोष पैद। हो गया। सरकार ने इसका लाभ 
लेकर गाँधीजी को बंदी बना लिया। 

प्नू 924 में गाँधीजी जेल से बाहर आये 
तो कांग्रेस का वातावरण काफी बदल चुका था। 
चितरंजदास ने कांग्रेस से अलग होकर “स्वराज 
दल'' की स्थापना की थी। इससे गाँधी जी को 
काफी आघात लगा। यहीं से उनके कार्यक्रमों ने 
नई दिशा ली। अब वे सामाजिक सुधार और 
रचनात्मक श्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान देने लगे । 
विशेष तौर से दलितों, किसानों और महिलाओं की 
समस्याओं की ओर ध्यान देने लगे। सन्‌ 933 में 
दलितों के उद्धार के लिये लगभग दस माह.त्तक 
गाँधी ने सारे देश का दौरा किया वे अस्पृश्यता को 
हिन्दू धर्म का कलंक मानते थे। सामाजिक सुधार 
के कार्यक्रमों को गाँधीजी ने तीन प्रमुख क्षेत्रों में 
बाँट दिया था- () हित्दू-मुस्लिम एकता, 
(2) अस्पृष्यता निवारण, तथा (3) ग्रार्मोद्योग | “ 
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इसके अतिरिक्त मद्य निषेध, बुनियादी शिक्षा, 
मातृभाषा एवं राष्ट्र भाषा का प्रचार प्रसार आदि 
को भी गाँधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया। गाँधीजी को समाज सुधार 
के इन कार्यक्रमों में अनेक राष्ट्रीय नेताओं का 
साथ मिला। बाबा साहेब अम्बेडकर, विनोबा भावे, 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, डॉ. 
राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्‍लभ भाई पटेल, सरोजनी 
नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा अन्य कई राष्ट्रीय 
नेताओं के योगदान ने इन रचनात्मक कार्यक्रमों 
को गति दी। गाँधीजी की तरह बाबा साहब 
अम्बेडकर का भी मानना था कि जब तक राष्ट 
स्वाधीन नहीं होगा तब त्तक दलितों की दशा 
सुधारना कठिन है। हालाँकि आगे चलकर गाँधीजी 
और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच दलितों के 
उद्धार के रघनात्मक मार्ग के प्रशग को लेकर तीव़ 
मतभेद भी खड़े हुए। फिर भी इन सभी उिभृतियों 
को मूल हेतु राष्ट्रीय स्वाधीनता की बुनियाद को 
मजबूत करना पड़ा। 

सन्‌ 933 से 939 तक गाँधी जी 
जन-कल्याण के काम में पूरी तरह जुटे रहे। इसी 
बीच सन्‌ 935 में भारतीय शासन अधिनियम 
पारित हुआ। इसके फलस्वरूप सन्‌ 937 में 
भारतीय प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव हुए। 
इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया। ग्यारह प्रान्तों में 
से सात प्रान्तों में कांग्रेस की विजय हुई। परन्तु 
सन्‌ 939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के 
साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को बिना परामर्श 
किये इस युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध 


में प्रान्तीय सरकारों. ने त्यागपत्र दे दिया इतना ही 
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नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की असहयोगी नीतियों 
तथा चालों, की देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने गाँधी जी को पुन: सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया। क्योंकि अब 
तक राष्ट्रीय नेताओं की निश्चित रूप से लगने 
लग गया था कि अंग्रेजों की नीयत में कोई फर्क 
नहीं आया है। अत: सन्‌ 940 में गाधीजी ने 
कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए “व्यक्तिगत सत्याग्रह'' 
शुरू कर दिया। इसे दबाने के लिये सरकार ने उग्र 
कदम उठाये। पर अब सरकार को लगने लगा था 
कि भारतीयों को संपूर्ण स्वराज के सिवाय कुछ भी 
कबूल नहीं था। मार्च 942 में क्रिप्स भारत 
आये। उनके प्रस्तावों से भी कांग्रेस को कोई 
भरोसा नहीं हुआ। आखिर में 8 अगस्त, 942 को 
गाँधीजी ने “भारत छोड़ो आन्दोलन '' तथा “करेंगे 
या मरेंगे”” की लड़ाई का आदेश दिया। दूसरे दिन 
गाँधी जी और अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया 
गया। कांग्रेस को भी गैर कानूनी संस्था घोषित 
क्रिया गया। इससे आन्दोलनकारियों में हिंसात्मक 
घटनायें भड़क उठीं। सरकार ने भी ख़ल कर 
दमन का दौर शुरू कर दिया। सन्‌ 944 में 
गाँधीजी को जेल से मुक्त किया गया। दूसरे नेता 
भी मुक्त हुए। आन्दोलनकारियों की बढ़ती हुई 
प्रवत्तियों की गंभीरता से परेशान हो 8 फरवरी 
945 को हुए नौका दल के बलवे के तुरन्त बाद 
ब्रिटेन ने “केबिनेट मिशन'” भारत भेजा गया। 
भारत को स्वाधीनता देने की इसकी योजना 
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को पसंद आई। 2 
सितम्बर 945 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में 
अंतरिम सरकार की स्थापना हुई | ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
एटली ने घोषणा की कि सन्‌ 948 तक शासन 


की बागडोर भारत को सौंप दी जाएगी। इसी के 
साथ लार्ड बैवल के स्थान पर लार्ड भाउन्टबेटन 
को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त 
किया गया। यहाँ आने के बाद उन्हें लगा कि 
मुस्लिम लीग किसी भी तरह से अखण्ड भारत की 
व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 
भारत का विभाजन ही एकमात्र उपाय लगा। अतः 
उन्होंने भारत के विभाजन की एक योजना बनाई। 
इस योजना के बारे में मुहम्मद अली जिन्‍्हा तथा 
महात्मा गाँधी जी से बात की। साथ ही साथ 5 
अगस्त 947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ जाने की 
घोषणा भी कर दी। इस तरह वर्षों की गुलामी के 
बाद भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को 
आजादी दिलाने में सफल हुए। 


आदिवासी आन्दोलन 


भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सन्‌ 
99] की जनगणना के अनुसार 67,758,380 है 
जो कुल आबादी का 8.08 प्रतिशत भाग है। इन्हें 
गिरिजन, बनवासी, जनजाति, आदिम जाति आदि 
के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद 
भारतीय संविधान की धारा 242 के अनुसार 
इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में समाविष्ट 
किया गया है। इसके अनुसार संविधान की पाँचवीं 
सूची में कुल 427 आदिवासी जातियों को इस श्रेणी 
में रखा गया है। ये भारत के अलग-अलग प्रदेशों 
में पाये जाते हैं। उत्तर-पूर्व के अहणाचल, असम, 
मेघालय, मणीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा नागालैन्ड 
के प्रदेशों में लगभग ] प्रतिशत तथा मध्य के 
मैदानी और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में 89 
प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। 
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समय के प्रवाह के साथ अनुसूचित 
जनजातियों के लोग भी आर्थिक विकास और 
सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से 
प्रभावित होते रहे हैं। इसके फलस्वरूप कई ऐसी 
परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हुई हैं जो आदिवासी लोगों 
को रुचिकर न लगने के कारण उनके विरोध का 
कारण भी बनी है। विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी 
आन्दोलन के रूप में अलग-अलग प्रदेशों में पुराने 
समय से ही चली आ रही है। 

प्रसिद्ध मानव शास्त्री के, एस. सिहं ने 
आदिवासी आन्दोलन के समग्न प्रवाह को तीन 
भागों में विभक्त किया है। एक सन्‌ 795 से सन्‌ 
860 तक का भाग जो भारत में ब्रिटिश शासन 
की स्थापना का काल है। दूसरा भाग सन्‌ 860 
से 920 तक का है। इस समय में भारत में 
उपनिवेशवाद की जड़ें काफी मजबूत हो गई थी। 
व्यापारिक स्वार्थों से बनाई गई ब्रिटिश नीतियाँ 
आदिवासियों के भूमि और जंगल के साथ वर्षों से 
चले आ रहे संबंधों पर विपरीत प्रभाव डालने लगी 
थी। तीसरा भाग सन्‌ 920 से लेकर स्वतंत्रता के 
उदय तक का है। इस युग में आदिवासी एक तरफ 
आन्दोलन के माध्यम से अपना अलग राज्य स्थापित 
करने की माँग करने लगे और दूसरी तरफ 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम तथा कृषक आन्दोलनों में 
भी सम्मिलित होने लगे। 

इन्हें “मसिहाई आन्दोलन मेसीयाटिक 
मुवमेन्ट” भी कहा जाता है। प्राय: यह देखा गया 
है कि आदिवासी आन्दोलन मसिहाई आन्दोलन के 
रूप में प्रारम्भ होते हैं। इनके कुछ मुख्य लक्षण 
निम्नांकित हैं : 


मसिहाई आन्दोलन के केन्द्र में कोई ऐसा 
व्यक्ति स्त्री या पुरुष होता है जिसके प्रति ईश्वरीय 
दूत होने के भाव होते हैं। 

उसके आदेशों को ईश्वरीय आदेश समझा 
जाता है अपने समाज के उद्धार के लिये उसे 
“मसीहा” मान उसके आदेशों के अनुसार समाज 
के भव्य भूतकाल का चित्र खड़ा किया जाता है। 
साथ ही शोषणखोर तथा प्रभुत्व प्राप्त तत्वों की 
सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का तिरस्कार कर 
एक भिन्‍न समानान्तर व्यवस्था खड़ी की जाती है, 

इस प्रकार के आन्दोलन कारियों में सुदृढ़ 
सामुदायिक एकता के भाव होते हैं। 

पश्चिम भारत में गुजरात के नायक 
आदिवासियों में रूपानायक तथा भील आदिवासियों 
में किशोर सिंह के नेतृत्व में सन्‌ 856-860 में 
ऐसे आन्दोलन हुए थे। राजस्थान के भील 
आदिवातियों में भावजीगुरु ने इस तरह का आन्दोलन 
शुरू किया था। 

इसी तरह बिहार के बिरसा आन्दोलन का 
एक “मेसियाटिक मूवमेन्ट के रूप में यहाँ उल्लेख 
करना उचित होगा। इस आन्दोलन के प्रवर्तक 
बिरसा मुण्डा ने सन्‌ 895 में मुण्हा जनजाति के 
लोगों का आहवान करते हुए कहा कि सिंग बोंगा 
देवी ने उसे सपने में मुण्डा जनजाति की मुक्ति का 
संदेश दिया है और कहा है कि (अ) अब मुण्डा एक 
ही देव की पूजा करेंगें, (ब) पवित्र आचार-विचार 
का पालन करेंगे, (सर) शराब और मांसाहार से 
दूर रहेंगे, तथा (द) हमेशा “जनेऊ'” धारण 
करेंगे। इसके अलावा आगे चलकर नये-धर्म के 
माध्यम से हिन्दू तथा ईसाई धर्म का प्रचंड विरोध 
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किया । इतना ही नहीं, अपितु शोषणखोर जमींदारों, 
जागीरदारों, तथा ठेकेदारों के विरूद्ध शस्त्र उठाने 
का मार्ग भी बताया। 

समय के साथ मैसियाटिक आन्दोलन 
सुधारवादी अथवा राजनीतिक विरोधवादी आन्दोलन 
का रूप ले लेते हैं। ये आन्दोलन आदिवासियों में 
राजनीतिक स्वतंत्रता और अपना अलग-अलग 
राज्य स्थापित करने की माँग से प्रेरित होकर 
चलाये जाते हैं। उत्तर-पूर्व के प्रदेशों में तथा 
बिहार के कुछ आदिवासियों में इस आशय से काफी 
समय से ऐसे आन्दोलन चलते आ रहे हैं। इन्हीं 
आंदोलनों के कारण झारखंड आज एक अलग 
राज्य का दर्जा पा सका है। 

कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण गुजरात के आदिवासियों 
में 'स्वायत्त राज”' की माँग को लेकर उठे आन्दोलन 
का उल्लेख भी यहाँ किया जा सकता है। 

स्वतंत्रता के पूर्व भारत के कुछ आदिवासियों 
में परंपरागत सामाजिक बुराइयों तथा कुप्रथाओं को 
दूर करने के उद्देश्य से भी कुछ आन्दोलन हुए। 
विशेषत: उच्च जातियों के सम्पर्क के कारण उनके 
रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुकरण के 
लिये इस प्रकार के आन्दोलन अस्तित्व में आते रहे 
हैं। उदाहरणार्थ बिहार, गुजरात, राजस्थान और 
मध्य प्रदेश में भगत आन्दोलन आदिवासियों द्वारा 
उच्च जातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक रिवाजों के 
अनुकरण करने के प्रोत्साहन से जुड़ा था। 

आदिवासियों के इस प्रकार के आन्दोलन 
जमीन और जंगल के प्रश्नों को लेकर उठाये जाते 
हैं। ये आन्दोलन अपने उद्देश्य तथा व्यूहरचना में 
कृषक आन्दोलन का ही एक रूप॑ हो सकते हैं। 
ब्रिटिश शासनकाल की जमीन की नीतियों के 


कारण बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, आन्भ्रप्रदेश, 
गुजरात और महार ष्ट्र में कई आदिवासी समूहों के 
जमीन और जंगल के परम्परागत अधिकार छीन 
लिये गये थे। यहाँ तक कि कई आदिवासी भूमिहीन 
मजदूरों की श्रेणी में आ गये थे। इस परिस्थिति के 
विरोध में आदिवासी जमीन से जुड़े परम्परागत 
अधिकार पुन: प्राप्त करने के प्रयास में लड़ते रहे। 

कोल, ओरॉव, संथाल, मुण्डा तथा भील 
आदिवासियों में इस प्रकार के आन्दोलन होते आये 
हैं। अन्य कई प्रदेशों में भी आदिवासियों के इस 
प्रकार के आन्दोलन होते रहे हैं। 


कृषक आन्दोलन 


भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल 
आबादी के लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि तथा 
उससे संबंधित व्यवसायों पर निर्भर हैं। प्रसिद्ध 
समाज-शास्त्री थोरनर ने भारत के किसानों को 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। एक, मालिक 
जो जमीन पर अपने स्वामित्व के कारण ही अपनी 
आय प्राप्त करते हैं। दो, किसान जो खेतों में स्वयं 
भी काम करते हैं। इनकी अपनी स्वयं की जमीन 
होती है। इनमें भी छोटे-बड़े किस्तान होते हैं। 
तीन, भूमिहीन मजदूर जो दूसरों की जमीन पर 
मजदूरी करके जीवन निर्वाह करते हैं। 

वैसे परंपरागत भारतीय ग्राम जीवन में 
जाति-व्यवस्था और जजमानी प्रथा की जोरदार 
पकड़ के कारण यहाँ का कृषक सीधा-सादा व 
भोला माना जाता रहा है। फिर भी भारत का 
कृषक अपने शोषण के विरूद्ध आवाज़ उठाता रहा 
है। केथलिन गफ (शता०्था 0०णष्टा)) कातो 
कहना है कि गत्‌ दो शताद्ियों में 50 से भी 
अधिक कृषक विद्रोह प्रकट हुए हैं। 
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कृषक आन्दोलन के पीछे व्यापक राष्ट्रोय 
नव-जागृति से लेकर बाज़ार में कृषि उत्पादों के 
उचित द्वाम प्राप्त करने के उद्देश्य देखें जा सकते 
हैं। इसके अलावा राजनैतिक-आर्थिक विचारधारा 
क भी कृषक आन्दोलन के कुछ प्रमुख कारण इस 
प्रकार है : ... 

जमींदारों द्वारा होते शोषण से मुक्ति प्राप्त 
करना। लगान के बढ़ते बोझ का विरोध करना। 
ज़मीन के स्वामित्व को बनाए रखने के प्रश्न को 
लेकर आन्दोलन करना। व्यापारी, ठेकेदार या इसी 
तरह के अन्य समान हितों वाले समूहों द्वारा कृषकों 
के शोषण व दमन का विरोध करना। राज्य से 
कृषि-विषयक विशेष सुविधाएँ प्राप्त करना तथा 
कृषि उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त करना। 

कभी-कभी उपरोक्त कारणों में से एक से 
अधिक कारण लेकर भी कृषक आन्दोलन का 
जन्म हो सकता है। इसके अलावा जब कभी 
कृषकों की आर्थिक दशा में व्यापक स्तर पर 
गिरावट आती है, तब भी कृषक आन्दोलन की 
सबल पूर्व-भूमिका तैयार हो जाती है। 

अब यहाँ आज़ादी के पहले के समय में हुए 
कुछ प्रमुख कृषक आन्दोलनों का संक्षिप्त परिचय 
करेंगे। 


मोपला विद्रोह 


यह कृषक विद्रोह दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग के 
मालाबार प्रदेश में सन्‌ 635 से शुरू हुआ था। 
पुराने समय से ही इस प्रदेश में अरब व्यापारी 
व्यावसायिक उद्देश्य से आकर बसे थे। समयान्तर 
में इन विदेशी पुरुषों ने स्थानीय नायर तथा 
तियार जाति की स्त्रियों से विवाह करना शुरू 


किया। इस प्रकार के युगल की संतान को मोपला 
कहा जाने लगा। वे इस्लाम धर्म के अनुयायी 
होते थे। इनमें से ज्यादातर लोग गाँवों में कृषक 
के रूप में खेती से जुड़े थे। 

परन्तु स्थानीय जमींदारों, व्यापारियों, 
ब्रिटिश शासक एवम्‌ पुलिस के बीच सांठगांठ के 
जरिए मोपला कृषकों का शोषण होने लगा। वे 
अनेक तरह से इन तत्वों द्वारा अत्याचार के 
शिकार भी बनने लगे। समय के साथ मोपला 
लोगों में इसके विरूद्ध जागृुती आई। इस्लामिक 
धार्मिक अस्मिता के आधार पर मोपला लोगों में 
एकता के भाव सुदृढ़ हुए। ब्रिटिश शासकों की 
भूमि लगान की नीतियों में परिवर्तन आता रहा, 
उसका भार भी किराये की जमीन पर खेती 
करने वाले तथा भूमिहीन मोपला मजदूरों पर 
भी पड़ता था। उनमें लगभग 60 प्रतिशत से भी 
ज्यादा लोग कृषि पर आधारित थे, अत: सबसे 
ज्यादा भार उन्हें सहन करना पड़ा था। 

प्रथम विश्व युद्ध के बाद मोपला विद्रोह का 
साथ तत्कालीन व्याप्त खिलाफृत आन्दोलन से 
जुड़ा। इससे मोपला विद्रोह ने धीरे-धीरे राजनैतिक 
रंग भी पकड़ा । अक्सर पुलिस और मोपला विद्रोहियों 
के बीच हिंसात्मक झड़प होती रहती थी। सन्‌ 
929 में हुई ऐसी एक झड़प में लगभग 600 
मोपला विद्रोही गोलियों के शिकार हुए। बाद में 
मोपला विद्रोहियों ने गोरिल्ला युद्ध के नुस्खे भी 
आजमाए। किन्तु दुर्भाग्य से मोपला विद्रोह ने 
साम्प्रदायिक रूप ले लिया। वास्तव में सन्‌ 930 
के आस-पास मोपला-विद्रोह ने मुस्लिम लीग की 
तरफ हाथ बढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार 
मोपला-विद्रोह की सम्पूर्ण काया बदल गई और 
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कृषक आन्दोलन के रूप में इसकी शायद ही 
कोई महत्वपूर्ण भूमिका बची रही। 


किसान सभा 


सन्‌ 933 से भारत के कुछ प्रान्तों में किसान 
सभाओं की स्थापना हुई। देश की आजादी की 
लड़ाई के साथ-साथ किसानों में भी राजनैतिक 
चेतना आई, और उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति 
का एहसास होने लगा था। हालांकि प्रारंभ में ये 
किसान सभाऐं काफी असंगठित एवं ढीली-ढाली 
थी। सन्‌ 936 में अखिल भारतीय किसान 
सभा की स्थापना के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर 

पर संगठित स्वरूप प्राप्त हुआ। 4 अप्रैल 936 

को “अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय 

अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में 
उसमें राष्ट्रवाद के सुर भी निहित थे। 

... लखनऊ अधिवेशन में पारित घोषणा-पत्र 
में किसान सभा के कई उद्देश्यों को अग्रस्थान 
दिया गया था। किसान सभा के ये उद्देश्य 
दीर्घकालीन थे। उदाहरण के लिए:- 

(!) कृषकों और मजदूरों को आर्थिक शोषण से 
पूर्णतः मुक्ति दिलाना। 

(2) आर्थिक व राजनैतिक सत्ता की डोर-कृषकों 
और मजदूरों के हाथ में देना। 

(3) जमींदारी तालुकादारी, माल गुजारी और 
कृषि-विषयक अन्य कुप्रथाओं को संपूर्ण रूप 
से समाप्त करना। 

(4) रैयतवाड़ी (२४५०४) व्यवस्था में भूमि के 
लगान की- प्रथा को समाप्त करके क्रमश: 
भूमि कर की प्रथा लागू करना। 


इसके अतिरिक्त कृषकों को तत्कालीन प्रभाव 
से आर्थिक लाभ हो सके इस आशय से कर्ज, लगान 
तथा कर आदि से छुटकारा दिलवाना भी किसान 
सभा के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इसके अलावा खेती 
की पैदावार के उचित मूल्य दिलवाना तथा सिंचाई 
व अन्य सुविधाओं में वृद्धि करवाना भी किसान 
सभा के कार्यों में शामिल किया गया। 

प्रारंभ से ही किसान सभा को बौद्धिक तथा 
राजनीतिक दृष्टि से सम्पन्न व्यक्तियों का नेतृत्व 
मिलता रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय, 
सहजानन्द सरस्वती, प्रोफेसर एन,जी, रंगा, नरेन्द्र 
देव इन्दूलाल यराज्ञीक, बंकिम मुखर्जी, मुजफ्फर 
अहमद, कार्यननन्‍्द शर्मा तथा एम.ए. रसूल आदि 
किसान सभा के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता रहे 
हैं। 

किसान सभा के संगठन पर मार्क्सवादी 
विचारधारा का विशेष प्रभाव रहा है। इसी कारण 
भिन्‍न दर्शन और राजनीतिक विचारधारा पर 
राजनीतिक दलों के साथ किसान सभा की टक्कर 
होती रही है। 


श्रमिक आन्दोलन 


१9वीं सदी के मध्य भाग में आधुनिक उद्योगों की 
स्थापना के बाद भारत में श्रमिक आन्दोलन का 
भी श्री गणेश हुआ। औद्योगिक पूँजीवाद के पनपने 
के साथ-साथ श्रमिकों के शोषण और काम की 
दशा के कारण उनकी हालत उत्तरोत्तर बिगड़ने 
लगी थी। तत्कालीन समाज सुधारकों का ध्यान 
भी श्रमिकों की दयनीय अवस्था की ओर जाने 
लगा था। वास्तव में आधुनिक औद्योगिक पूँजीवाद 
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की बुराईयों से मुक्ति प्राप्त करके अपने स्वार्थों की 
सुरक्षा करने हेतु श्रमिकों में भी धीरै-धीरे चेतना 
आने लगी थी। इस में वैचारिक स्तर पर फैली 
मार्क्सवादी तथा गाँधीवादी विचारधारा का भी 
महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं। 

भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरूआत 
सन्‌ !877 में नागपुर की एक्सप्रेस मिल में हुई 
श्रमिकों की हड़ताल से मानी जाती है। बाद में यह 
प्रवृत्ति मुम्बई तथा चैन्नई में फैली जहाँ सन्‌ 982 
से सन्‌ 990 तक के वर्षों में कुल 25 हड़तालें 
हुई। सन्‌ 890 में मुम्बई में मेद्याजी लोखण्डे ने 
बम्बई श्रमिक मंडल' की स्थापना की। उन्होंने 
श्रमिकों में वर्ग-चेतना लाने के लिये “बीनबन्धू'' 
नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। 
प्रारंभ में श्रमिक आंदोलन के तहत छोटे-बड़े 
स्थानीय प्रश्नों को लेकर ही ज्यादातर विरोध 
भड़क उठता था जो समस्या हल हो जाने के साथ 
ही शान्‍्त हो जाता था। 

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों की 
तरह भारत में भी श्रमिक आंदोलन ने गति 
पकड़ी। इस पर सन्‌ 97 की रूस की क्रान्ति 
और मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। 
इन्ही वर्षों में “अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था'” (आई, 
एल. ओ.) की स्थापना हुई। इन घटनाओं ने 
श्रमिक आंदोलन को वैचारिक तथा संगठित स्वरूप 
धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। अहमदाबाद 
में गाँधी जी ने “मजूर महाजन” की स्थापना की 
तथा श्रीमती अनुसूया बहन ने कपड़ा उद्योग के 
श्रमिकों को संगठित किया। इस तरह सन्‌ 94 से 
925 तक के वर्षों में श्रमिक आंदोलन उत्तरोतर 
संगठित होता गया। श्रमिकों में राजनीतिक चेतना 
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भी आने लगी। राष्ट्रीय स्तर पर “आल इंडिया 
द्रेड यूनियन कांग्रेस” (७2) की स्थापना 
हुई। सरकार ने श्रमिक संगठनों की प्रवृत्तियों पर 
साम्यबादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर कड़े 
कदम उठाने शुरू कर दिये। साम्यवादी श्रमिक 
नेताओं पर मुकदमें भी होने लगे। “मेरठ ट्रायल" 
के नाम से प्रसिद्ध ऐसा ही एक मुकदमा लगभग 
चार वर्ष तक चला था। श्रमिक आंदोलन के बढ़ते 
हुए रूख को देखकर सरकार ने सन्‌ 925 में 
“रॉयल कमीशन ओन लेबर” की स्थापना की। 

सन्‌ 929 में नागपुर में “आईटुक” के 
अधिवेशन में श्रमिक नेताओं में मतभेद खड़ा हुआ 
जिसके फलस्वरूप अलग “इंन्डियन नेशल देड़ 
यूनियन कांग्रेस” ' (]07"70) की स्थापना हुई सन्‌ 
929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मनन्‍्दी के बाद 
श्रमिक आंदोलन को कुचल डालने के भी कई 
प्रयास हुए। परन्तु सन्‌ 935 में प्रान्तीय सरकारों 
के गठन के बाद श्रमिक संगठनों की प्रतियों को 
वैधानिक ठहराया जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के 
बाद श्रमिकों के वेतन और सुविधाओं की ओर 
ध्यान दिया जाने लगा। औद्योगिक झगड़ों को निपटाने 
के लिए “समाधान समिति”, ““ट्रीब्यूनल'”, 
जाँच-अदालत आदि की स्थापना की जाने लगी। 
इसी तरह “सामूहिक सौदा पद्धति'' और “मध्यस्थी'' 
की व्यवस्था खड़ी की गई। सरकार श्रमिकों के 
वार्षिक अधिवेशन को भी महत्व देने लगी। 
अंतराष्ट्रीय श्रमिक परिषद्‌ में भारत के श्रमिकों को 
प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने लगा। इस 
तरह भारत कीं आजादी के समय तक श्रमिक 
आंदोलन कई उतार-चढ़ाव के बावजूद एक व्यवस्थित 
स्वरूप प्राप्त करने में सफल हुआ। ज्यादा से 


सामाजिक आन्दोलन का समाजशास्त्रीय परिष्रेक्षय 


ज्यादा श्रमिक संगठित यूनियनों की सभाओं में 
भाग लेने लगे। महिला श्रमिक भी यूनियनों की 
तरफ आकर्षित होने लगी। छोटे-छोटे श्रमिक 
संगठन आपस के मनमुटाव भूलकर वृहद संगठन 
के तले आने लगे। इन सभी प्रवाहों के कारण 
श्रमिक आंदोलन मजबूत होता गया, और इसकी 
शक्ति की अव्हेलना करना असंभव हो गया। 
हालांकि सामाजिक परिवर्तन के एक सबल ज्रोत के 
रूप में श्रमिक आंदोलन को ठोस उपायों द्वारा 
वैचारिक और रचनात्मक दिशा देने की आज भी 
नितांत आवश्यकता है। 

अन्त में सामाजिक आन्दोलन का अर्थ तथा 
इसके विभिन्‍न आयामों का विस्तार से वर्णन करने 
के बाद यहाँ संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
सामाजिक परिवर्तन के कारक और परिणाम के 
रूप में यह एक सशक्त सामाजिक माध्यम है। 
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इनके फलस्वरूप समाज के विभिन्‍न पहलूओं में 
क्रमिक परिवर्तन से लेकर आमूल परिवर्तन की 
संभावनाएँ परिपक्व होती हैं। कभी-कभी एक 
आन्दोलन का भी नई-नई परिस्थितियों के संदर्भ 
में रूपान्तर हो जाता है। 

परंपरागत भारत में सामाजिक सुधार व 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अतिरिक्त आदिवासी, 
कृषक तथा श्रमिक वर्ग के आंदोलनों ने भारतीय 
समाज के ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन लाने में 
योगदान दिया है। इनके फलस्वरूप जन सामान्य 
में केवल बौद्धिक चेतना आई पर वास्तविक 
सामाजिक परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता हुई। इन्हीं 
नये सामाजिक-सांस्कृतिक मानदण्डों के आधार 
पर आज़ादी के बाद राष्ट्र के नवनिर्माण के 
संवैधानिक मार्ग को अपनाया गया है। 


परिवार, विवाह और 
नातेदारी 


हम सब किसी न किसी परिवार के सदस्य अवश्य 
हैं। परिवार में हमारे भाई-बहिन हैं, माता-पिता हैं 
और शायद दादा-दादी भी हैं। परिवार में जहाँ 
हमारे भाई हैं, वहीं भाभी और चाची भी है। ये 
सब हमारे नातेदार हैं। सच्चाई यह है कि परिवार 
एक नातेदारी समूह है। उधर हमारी भाभी और 
चाची किसी अन्य परिवार से आयी है। उनके 
परिवार में उनके भाई-बहिन और उनके माता-पिता 
हैं। इनको हम विवाह संबंधी नातेदार कहते हैं। 
देखा जाए तो समाज के सदस्यों के व्यवहार मुख्य 
रूप से इन नातेदारों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ये 
नातेदार हमेशा मिल-जुलकर रहते हो ऐसा नहीं 
हैं, ऐसे अवसर भी आते हैं जब इनके बीच में 
वैमनस्य पैदा हो जाता है। कभी-कभी परिवार की 
सम्पत्ति को लेकर संघर्ण भी हो जाता है, 
कोर्ट-कचहरी भी हो जाते हैं। यह सब होते हुए 
भी सहयोग की भावना इतनी तीव्र होती है कि हम 
इन नाते-रिश्तों के संघर्ष के समय दुःखी हो जाते 
हैं और इनके सुख्त में प्रसन्‍न हो जाते हैं। चाची 
बीमार हो जाती है, तो परिवार के सभी लोग घर 
और दवाखाने के बीच में दौड़ते रहते हैं। दादा 
की रात भर चलने वाली खाँसी परिवार के 


|4 


सदस्यों के लिये परेशानी पैदा कर देती है। देखा, 
आपने कि परिवार कई प्रकार के नातेदारों से बना 
है ये हैं: रक्त संबंधी मातेदार और विवाह संबंधी 
नातेवार | 

यदि हम अपने परिवारों को थोड़ा विश्लेषण 
की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि इसमें कुछ 
नातेदार ऐसे हैं जो हमारे रक्त संबंधी हैं। इनके 
साथ हमारा वंश संबंध है। हम सपिण्ड हैं। हम 
सगौत्र हैं। हमारे दादा-दादी, भाई-बहिन ऐसे ही 
नातेदार हैं। लेकिन हमारी भाभी और चाची के 
नातेदार हमारे विवाह संबंधी नातेदार हैं। इन 
नातेदारों के साथ हमारा विवाह संबंध है। रक्त 
संबंधी व विवाह संबंधी नातेदार विविध सामाजिक 
संबंधों का एक जाल बनाते हैं। 

संबंधों का यह जाल जैविकीय है लेकिन 
समाज में इनका महत्व सामाजिक संबंधों को लेकर 
हैं। देखा जाये तो परिवार, विवाह, और नातेदारी 
अपने मूल में जैविकीय हैं। लेकिन समाज में 
इनका महत्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से 
है। जब परिवार या रिश्तेदारों में किसी बच्चे का 
जन्म होता है तो सामाजिक मानकों का निर्वाह 
करते हुए हमें कुछ उपहारों का आदान-प्रदान 


परिवार, विवाह और नातेदारी 
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करना पड़ता है। ऐसा करना समाज की परम्परा 
के अनुसार हमारा कर्तव्य है। इस दृष्टि से कौन 
नातेदार या रिश्तेदार हमारे कितना निकट है, 
इसका निर्धारण सामाजिक संबंधों के आधार पर 
होता है। कुछ नातेदारों के साथ हमारे संबंध 
अधिक प्रगाढ़ होते हैं, दूसरों के साथ दूर के। 
ऊपरी दृष्टि से देखें तो हमें नातेदारी 
व्यवस्था बड़ी सामान्य दिखायी देती है । वास्तविकता 
यह नहीं है। ईरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी 
संगठन पर बहुत अच्छा और अधिकृत अनुसंधान 
कार्य किया है। उन्होंने भारत की नातेदारी व्यवस्था 
के नियम, आचार और इसकी शब्दावली को तैयार 
किया है। कर्वे रक्‍त संबंधी और विवाह संबंधी 
नातेदारी के आधार पर देश को चार क्षेत्रों में 
बाँटते हैं: ।. उत्तरी 2. मध्य 3. दक्षिणी, और 
4 पूर्वी । मुग्य रूप से नातेदारी की दृष्टि से उत्तरी 
और दक्षिणी क्षेत्र बछुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों 
क्षेत्रों में कुछ समानताएँ हैं। सभी जगह अधिमान्य 
विवाह को स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब 
है कुछ नातेदारों के साथ विवाह करना पसंद किया 
जाता है। दोनों ही क्षेत्रों में भाई-बहिन के साथ 
विवाह निषेध है | इन समानताओं के होते हुए भी 
उत्तर और दक्षिण के नातेदारों के क्षेत्रों में बहुत 
बड़ा अन्तर है। उदाहरण के लिये उत्तरी क्षेत्र में 
परिवार पित॒वंशीय व पतिस्थानिक होते हैं जबकि 
पितृवंशीय परिवारों की प्रधानता होते हुए भी 
दक्षिण क्षेत्र में कुछ समुदायों में मातृवंशीय व 
पत्निस्थानिक परिवारों का प्रभुत्व होता है। यहाँ 
संयुक्त परिवार धारवाड़ कहे जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र 
में सपिण्ड विवाह निषेध है जबकि दक्षिण में 
मामा-भानजी विवाह को अधिमान्य यानी पसंदगी 


का विवाह समझा जाता है। उत्तर में कन्या 
विनिमय विवाह मान्यता नहीं रखता। दक्षिण में 
इस तरह के विवाह का सामान्य प्रचलन है। देखा 
जाय तो जहाँ उत्तरी भारत में रक्त संबंधियों 
और विवाह संबंधियों के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ शब्द हैं 
वहाँ दक्षिण में दोनों प्रकार के संबंधियों के लिए 
एक ही शब्द है। उत्तर दक्षिण की नातेदारी 
व्यवस्था में कुछ बुनियादी अन्तर के होते हुए भी 
यह कहा जाना चाहिये कि दोनों क्षेत्रों में पित॒वंशीय 
नातेदारों की प्रधानता है। 

हमारा यह आग्रह है कि देश में नातेदारी 
व्यवस्था बड़ी जटिल है। उत्तर व दक्षिण की 
नातेदारी व्यवस्थाओं में तो अन्तर है ही लेकिन 
देश में कई ऐसे सांस्कृतिक समूह हैं जिनकी 
नातेदारी व्यवस्था दूसरों से भिन्‍न है। हमारे यहाँ 
बहुल संस्कृतियाँ हैं। मुसलमानों की नातेदारी 
व्यवस्था हिन्दुओं से भिन्‍न है। पारसियों में इस 
व्यवस्था का अलग स्वरूप देखने को मिलता है। 
अनुसूचित जनजातियों में इस व्यवस्था का प्रारूप 
उनकी संस्कृति के अनुकूल है। यद्यपि इन समूहों 
में बहुपत्नी व्यवस्था कमजोर हो रही है, फिर भी 
इसका प्रचलन है। ये सब तथ्य इस बात को 
बताते हैं कि सम्पूर्ण देश की नातेदारी व्यवस्था में 
बड़ी विविधता है। यहाँ हम नातेदारी की मुख्य 
धारा को ही देखने का प्रयास करेंगें। 

नातेदारी व्यवस्था इतनी विशाल है कि इसके 
विन्यास में परिवार और विवाह दोनों आ जाते हैं। 
यहाँ हम सिलसिले से परिवार, विवाह और नातेदारी 
पर विशद चर्चा करेंगें। यद्यपि ये सभी संस्थाएँ 
परस्पर एक-दूसरे से बंधी हुई हैं फिर भी इन्हें 
पृथक करके देखने का प्रयास किया जा सकता है। 
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परिवार, विवाह और नातेदारी का 
ताना-बाना भारत के शहरी और देहाती सामाजिक 
जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी की पहचान 
ही उसके परिवार, नातेदारी और जाति पर निर्भर 
है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती 
है। समाज के सदस्यों के व्यवहार को संचालित 
करने के लिये, समाज के कुछ नियम-उपनियम, 
रीति-रिवाज और प्रतिमान होते हैं। सदस्यों से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वे समाज द्वारा मान्यता 
प्राप्त व्यवहारों को काम में लायें। यह समाज ही 
निश्चित करता है कि हमें वृद्धजनों के साथ आदर 
और सम्मान का व्यवहार करना चाहिये, अपने से 
छोटों के साथ स्नेह पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए 
और दूसरे लोगों के साथ सहयोग की भावना 
रखनी चाहिए। लेकिन कोई भी समाज अपने 
आकार-प्रकार और व्यवहार में स्थिर नहीं होता। 
उसमें गतिशीलता बराबर बनी रहती है। इस 
दृष्टि से शीघ्रता से बदलने वाले समाज में मानव 
व्यवहार को संचालित करने के लिये परिवार, 
विवाह और नातेदारी का अध्ययन महत्वपूर्ण है। 

इस तरह के अध्ययन के महत्व का एक 
और कारण भी है। किसी भी समाज की संस्कृति 
और सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे 
ठेलने के लिये परिवार का योगदान महत्वपूर्ण होता 
है। समाज के तौर-तरीकों को सीखने की प्रक्रिया 
परिवार से ही प्रारंभ होती है। और परिवार 
नातेदारी के आधार पर बना हुआ एक समूह है 
जिसमें बच्चों को समाज मान्यता प्राप्त व्यवहार 
को अपनाने के लिये शिक्षा दी जाती है। परिवार, 
विवाह और नातेदारी का यह एक और महत्वपूर्ण 
आयाम है जिसका आधार समाजीकरण है। इस 
आयाम का भी अध्ययन होना चाहिए। 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





हिंसा, अपराध, धूम्रपान आदि कुछ ऐसे 
व्यवहार हैं जो समाज के विकास में बाधक होते 
हैं। कोई भी समाज इन व्यवहारों को आदर और 
सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। इन पर अंकुश 
लगाना आवश्यक होता है। यह सामाजिक नियंत्रण 
की एक प्रक्रिया है। दिन-प्रतिदिन के व्यवहार पर 
नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व परिवार का होता 
है। आगे चलकर उपेक्षित व्यवहारों पर नातेदार 
और रिश्तेदार भी अपना अंकुश रखते हैं। अत: 
किसी भी सामाजिक विश्लेशण में परिवार, विवाह 
और नातेदारी का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 

अब परिवार की संस्था पर थोड़ा विस्तार 
से देखेंगे। 


परिवार 


परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। प्राथमिक 
इसलिये कि मनुष्य परिवार में ही जन्म लेता है। 
इसी समूह में वह भाषा, व्यवहार तथा सामाजिक 
प्रतिमानों को सीखता है। इस अर्थ में परिवार एक 
सार्वभौम समूह है। यह समूह जनजातियों, ग्रामीण 
और नगरीय समुदायों में, सभी धर्मों के मानने 
वालों तथा सभी संस्कृतियों में जाया जाता है। 
भारत में परिवार समूह का विश्लेषण कई समाज 
शास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने किया है। हमारे 
यहाँ इसे परिभाषित करना इतना सरल नहीं है। 
जितना हम समझते हैं। देखा जाये तो यहाँ इसकी 
परिभाषा विवादास्पद हो गई है। ऐसा होने के कई 
कारण हैं। कुछ विद्वानों ने परिवार की व्याख्या 
प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर की है। यहाँ शास्त्रीय, 
साहित्यिक परम्पराओं का अभाव नहीं है। इस 
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कारण कुछ समाजशास्त्रियों ने भारतीय सामाजिक 
संस्थाओं के वैचारिक और विधिक आधारों की 
व्याख्या के लियें प्राचीन शास्त्रों का सहारा लिया 
है। ऐसे व्याख्याकारों में गोविन्द सदाशिव धुर्पे, 
इरावती कर्वे, पंढारीनाथ प्रभु, क्षितीश ' प्रसाद 
चट्टोपाध्याय तथा के.एम. कापड़िया सम्मिलित हैं। 
ग्रे विचारक समाजशास्त्री होने के अतिरिक्त संस्कृत 
भाषा और साहित्य के विद्वान भी थे। घुर्ये और 
दरावती कर्वे ने परिवार की व्यवस्था पर भी, 
दरटमैन जैसे विद्वानों ने द्रविड़ भाषा के आधार पर 
बहुत कुछ लिखा है। इन विद्वानों में पंढारीनाथ 
प्रभु भी संस्कृत भाषा के शास्त्रों के बहुत अच्छे 
ब्याख्याकार थे। उन्होंने विवाह, परिवार, हिल्वू 
महिला की प्रस्थिति आदि पर वेदों, महाकाव्यों और 
धर्म शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित सामग्री को 
जुटाया है। के, एम. कापड़िया की एक और विशेषता 
रही है। उन्होंने भारत में परिवार और नातेदारी 
का अध्ययन जहाँ संस्कृत साहित्य के आधार पर 
किया है, वहीं उन्होंने आनुभविक अध्ययन का 
पर्याप्त प्रयोग किया है। 

परिवार की व्याख्या के विवादास्पद होने का 
एक और कारण भी है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 
मूल में सामाजिक मानवशास्त्री हैं और उन्होंने इसी 
नजरिए से परिवार का विश्लेषण किया है। इन 
मानव शास्त्रियों ने परिवार को वंशक्रम तथा विवाह 
संबंधों के आधार पर देखा है। इनका दृष्टिकोण 
सांस्कृतिक हैं। और ऐसे व्याख्याकारों में इरावती 
कर्वे, बी. आर, अग्रवाल, आई.पी, देसाई आदि का 
नाम सम्मिलित किया जाता है। परिवार की किसी 
भी व्याख्या में यह निर्धारित करना आवश्यक है 
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कि हम इसे किस नजरिये या संदर्श से देखते हैं। 
आई.पी. देसाई इस तरह के विवाद से बचते हैं। 
और केवल यह कहते हैं कि भारत में परिवार का 
मतलब अनिवार्य रूप से परिवार ही है। और वह 
आगे कहते हैं कि यह परिवार अनिवार्य रूप से 
संयुक्त परिवार ही हैं। अत: उनकी दृष्टि से भारत 
में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से ही है। 
संयुक्त' पद का प्रयोग पाश्चात्य समाजशास्त्रियों ने 
किया है। भारतीय समाज में तो हमेशा परिवार की 
व्याख्या संयुक्त परिवार के अर्थ में ही की गयी हैं 
इसकी परिभाषा से जुड़े हुए विवाद को हम थोड़े 
खुलासे से देखेंगे। 


परिभाषा 


इरावती कर्वे (953) ने परिवार की व्याख्या बड़े 
स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में की है। उन्होंने 
संस्कृत भाषा के अपने ज्ञान के आधार पर प्राचीन 
शास्त्रों जैन धर्मग्रन्थों, न्याय पुस्तकों, और महाकाव्यों 
यानी रामायण और महाभारत के आधार पर परिवार 
की व्याख्या की है। कहना चाहिये कि परिवार की 
उनकी यह व्याख्या सब से अधिक सटीक और 
शास्त्रीय है। वे कहती हैं “संयुक्त परिवार लोगों का 
वह समूह है जिसके सदस्य एक छत के नीचे रहते 
हैं, एक चूल्हे से पके खाने को खाते हैं, जिनकी 
सम्मिलित सम्पत्ति होती है। और जो परिवार की 
सामान्य पूजा में भागीदार होते हैं। ये सब सदस्य 
आपस्त में सपिण्ड होते हैं। 

इरावती कर्वे की संयुक्त परिवार की परिभाषा 
बहुत संक्षिप्त होते हुए भी बहुत विशद है। इसकी 
गहनता को हम थोड़े विस्तार से देखें। 
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() संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्यतया एक 
ही छत के नीचे रहते हैं : 


सन्‌ 92] की जनगणना के अनुसार बंगाल में 
कुछ ऐसे संयुक्त परिवार थे जिनके सदस्यों की 
संख्या 500 से भी अधिक थी। संयुक्त परिवार 
बहुत बड़े होने पर छोटी इकाइयों में बंट जाते 
थे। ऐसा होने पर भी ये इकाइयाँ पूजा - उपासना 
में सम्मिलित होती थी। सभी का चूल्हा एक ही 
होता था और भोजन भी एक ही कक्ष में होता 
था। बाद में चलकर कर्वे कहती हैं कि ये विशाल 
संयुक्त परिवार, छोटे-छोटे संयुक्त परिवार की 
इकाईयों में बदल गये। कभी-कभी दूर रहकर भी 
ये छोटे संयुक्त परिवार अपने मूल परिवार के 
संबंध जोड़े रखते थे। इस मूल परिवार को वे 
घराना या घर कहते थे। कर्वे के अनुसार संयुक्त 
परिवार की बहुत बड़ी विशेषता इसके सदस्यों का 
एक ही छत के नीचे रहना है। 


(2) संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही चूल्हे का 
पका हुआ खाना खाते हैं : 


संयुक्त परिवार के मुखिया की पत्नी, परिवार की 
अन्य स्त्रियों के साथ में सामान्य चूल्हे के भोजन 
की देख-रेख रखती हैं। परिवार के पुरुष और 
स्‍त्री एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते। ऐसे 
परिवारों की परम्परा तो यह रही है कि स्त्रियाँ 
पहले पुरुषों को भोजन परोसती हैं और बाद में वे 
स्वयं खाती हैं। 

(3) संयुक्त परिवार के सदस्यों की सम्मिलित 
सम्पत्ति होती है : 


जिसे हम परम्परागत संयुक्त परिवार कहते हैं, 
उसमें परिवार के सदस्य स्वयं ही उत्पादन करते थे 


और स्वयं ही उपभोग। इन परिवारों में जो भी 
सम्पत्ति होती थी उस पर सभी का समान हिस्सा 
था। बाद में चलकर सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर 
कई कानून बने लेकिन जब तक बंटवारा नहीं हो 
जाता सिद्धांत रूप से सम्पत्ति में सभी सदस्यों की 
हिस्सेदारी थी। सम्पत्ति के हिस्सेदारी के परम्परागत 
नियमों में मिताक्षरा और दायभाग महत्वपूर्ण हैं। 
इनका उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। 


(4 ) परिवार के सदस्य सामान्य पूजा-पाठ में 
भागीदार होते हैं : 


हिन्दुओं की मान्यता के अनुसार संसार के कर्ता के 
कई स्वरूप हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार के 
अपने निश्चित इष्ट देव होते हैं, कुलदेव होते हैं। 
परिवार के इन देवी-देवताओं की उपासना कुछ 
विशिष्ट अवसरों पर अवश्य की जाती है। ये 
अवसर मुख्यतया जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़े 
होते हैं। परिवार के सदस्य रोज न सही किन्हीं 
विशिष्ट अवसरों पर परिवार के देवी-देवताओं की 
पूजा अवश्य करते हैं। 


(5) परिवार के सदस्य एक दूसरे के सपिण्ड 
होते हैं : 


जब परिवार को गोत्र और पिण्ड की दृष्टि से 
देखते हैं तो हमारे सामने कई कठिनाइयाँ आ जाती 
हैं, वास्तव में हमारे देश में परिवार का जिस भाँति 
उद्विकास हुआ है, इसके अनुसार यहाँ परिवार की 
दे परम्पराएँ हैं, एक पितृवंश परम्परीय (?थांधा&थे) 
है और दूसरी मातृवंश परम्परीय (/०॥॥॥०॥)) 
दक्षिण भारत के कतिपय राज्यों में मातृवंशीय 
परम्परा है जबकि उत्तर भारत के राज्यों में 
पितृवंशीय परम्परा । परिवार की इन दो परम्पराओं 
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में व्यवहार के प्रतिमान बदल जाते हैं। जहाँ 
पितवंशीय परिवार होते हैं, वहाँ पिता के वंश क्रम 
में व्यक्ति की सदस्यता स्वीकार की जाती है। 
जबकि मातृवंशीय परिवार में वंश का निर्धारण 
माँ के वंश के आधार पर किया जाता है। यह 
महत्वपूर्ण बात है कि पितृवंशीय परम्परा की श्रेणियों 
में केवल पुरुष संतान (पुत्र) ही नहीं वरन्‌ महिला 
संतान (पुत्री) भी शामिल है। इस तरह पुत्र और 
पुत्री दोनों ही पिता की पितृवंशीय परम्परा के 
सदस्य होते हैं। इन परिवारों में केवल पुरुष संतान 
के माध्यम से पिता का वंश आगे चलता है। 
भातृवंशीय परम्परा में माँ की पहली संतान के 
माध्यम से पिता का वंश आगे चलता है। मातृवंशीय 
परम्परा में माँ की महिला संतान (पुन्नी) एवं पुरुष 
संतान (पुत्र) दोनों शामिल हैं, किन्तु केवल पुत्री ही 
अपनी महिला संतान के माध्यम से माँ का वंश 
आगे चलाती है। 
मातृवंशीय परम्परा में विवाह के नियम 
भिन्‍न होते हैं। इन परिवारों में मामा तथा ममेरी 
- फुफेरी संतानों में विवाह की परम्परा है। ऐसे 
विवाह में पति-पत्नी के संबंध अधिक प्रगाढ़ होते हैं 
और जब एक लड़की अपने  नातेदार के साथ 
विवाह करती है तब उसे ससुराल में रहना विचित्र 
नहीं लगता। विवाह के बाद वास्तव में वह अपने 
चाचा या मामा के घर पर रहती है और यहाँ उसे 
कुछ भी नया नहीं लगता। इस तरह की मातृवंशीय 
परम्परा के विपरीत पितृवंशीय परिवार में नातेदारों 
के संबंध दूसरी तरह के हो जाते हैं। यहाँ बहु के 
लिए ससुराल में सभी लोग अपरिचित होते हैं। वह 
तो एक अन्य सपिण्ड परम्परा की होकर अपने पति 


के सपिण्ड व्यवस्था की सदस्य बन जाती है। अत: 
कर्वे के अनुसार हिन्दू संयुक्त परिवार वस्तुतः एक 
ही सगोत्र और सपिण्ड सदस्यों का समूह है। 
इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की व्याख्या 
बहुत ही स्पष्ट और संक्षेप में की है। लेकिन 
संयुक्त परिवार के अध्ययन की यह एक प्रारंभिक 
कड़ी है। बाद में कई समाजशास्त्रियों ने इस समूह 
की अपने-अपने ढंग से व्याख्या की है। उदाहरण 
के लिये के. एम. कापड़िया (963) ने संयुक्त 
परिवार की व्याख्या शास्त्रीय और ऐतिहाप्रिक 
संदर्भ में करते हुए इसके कतिपय लक्षणों पर जोर 
दिया है। उनका कहना है कि हिन्दू परिवार का 
समूचा इतिहास इस तथ्य को बताता है कि इसमें दो 
या दो से अधिक पीढ़ियाँ पाई जाती हैं | परिवार के 
इस स्वरूप में सम्पत्ति पर आधिपत्य भी संयुक्त 
होता है। ऐसा परिवार जहाँ तक संभव हो एक हीं 
छत के नीचे निवास करता है। कापड़िया का 


'कहना है कि परम्परागत हिन्दू संयुक्त परिवार में 


कई परिवर्तन आये हैं ; उत्तराधिकारी के नियम 
बदले हैं, दायभाग की परम्परा में परिवर्तन आया 
है और फिर भी हिन्दू भावनाएँ आज भी संयुक्त 
परिवार के पक्ष में हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषा 
में महत्वपूर्ण योगदान आई.पी.देसाई का है। देसाई 
ने सोराष्ट्र के महुआ कस्त्रे का गहन अध्ययन 
किया है। उन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्षों को 
सम आस्पेक्ट्‌ ऑफ फेमिली इन महुआ (964) 
में प्रस्तुत किया है। संयुक्त परिवार के अध्ययन 
और उसकी व्याख्या में देसाई का योगदान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। यह इसलिये कि वे संयुक्त परिवार 
की व्याख्या परम्परा से हटकर करते हैं। उनका 
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कहना है कि संयुक्त परिवार न तो सम्मिलित 
निवास पर निर्भर करता है और न ही आकार 
पर। ब्रिटिश काल में जब सम्पत्ति के विवाद जो 
परिवार से जुड़े होते थे, अदालत में आने लगे, तब 
परिवार को सम्पत्ति के आधार पर देखा जाने 
लगा। देसाई विशुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार 
की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि परिवार 
संयुक्त इस अर्थ में हैं कि इसके सदस्य जन्म, विवाह 
और मृत्यु पर अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का 
पारस्परिक रूप से पालन करते हैं। उदाहरण के 
लिये संयुक्त परिवार के सदस्यों के व्यवहार परिवार, 
वंश परम्परा और गोत्र के घेरे में घूमते हैं। इस 
अर्थ में, देसाई के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह 
है जो नातेदारों की अन्तःक्रियाओं का सम्मिलित 
स्वरूप है। ये अंतःक्रियाएँ सहयोग, प्रतियोगिता और 
संघर्ष की होती है। अत: संयुक्त परिवार केन्द्रीय 
परिवार से भिन्‍न इसलिये है कि इसमें सदस्यों के 
व्यवहार परिवार से भी बाहर के लोगों के साध जुड़े 
होते हैं। देसाई परिवार के निर्धारक तत्वों में 
सम्पत्ति को आधार नहीं बनाते। इरावती कर्वे की 
तरह वे संयुक्त चूल्हा और सम्पत्ति को भी आधार 
नहीं मानते। उनका संयुक्त परिवार का आधार 
पारस्परिक संबंध है। अत: वे संयुक्त परिवार को 
संयुक्तता ([07॥655) के आधार पर देखते हैं। 
महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों 
के संबंध यदि पति-पत्नी और उनके बच्चों से भी 
आगे बढ़ते हैं, तो वे लोग संयुक्त परिवार के सदस्य 
हैं। 

संयुक्त परिवार की परिभाषा में आई.पी. 
देसाई के महुआ के अध्ययन को बड़ी गम्भीरता से 
लिया जाता है। परिवार संयुक्त है या केन्द्रीय 


इसका वे एक ही पैमाना निर्धारित करते हैं। और 
यह पैमाना क्रियाओं के अभिस्थापन (0ंथ्ात्रांजा 
०4०7०॥8) का है। परिवार के सदस्य जिन लोगों 
के साथ अपना संबंध रखते हैं वे सभी लोग संयुक्त 
परिवार को बनाते हैं। इसके लिए देसाई ने एक 
उदाहरण दिया है। परिवार के मुखिया की विवाहित 
बहिन मुंबई में रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति 
खराब है। मुखिया अपनी बहिन को आर्थिक 
सहायता देता है। इसी भाँति मुखिया अपनी भाभी 
की बीमारी में जो पृथक निवास करती है सहायता 
करता है न तो विवाहित बहिन और न ही भाभी 
मुखिया के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, न 
ही एक ही चूल्हे से खाते हैं, न ही परिवार की 
सम्पत्ति में उनकी कोई भागीदारी है फिर भी वे 
मुखिया के परिवार को संयुक्त परिवार बनाती है। 
सामाजिक संबंध और सदस्यों की क्रियाओं के 
अभिस्थापन संयुक्त परिवार के निर्णायक तत्व हैं। 
अरविन्द शाह (973) संयुक्त परिवार की 
व्याख्या बड़े उदार अर्थों में करते हैं। परिवार और 
चर (प्र०7४2॥00) के अन्तर को स्पष्ट करते हैं। 
उनका कहना है कि सन्‌ 95] की जनगणना ने 
सबसे पहली बार घर और परिवार को एक ही 
अर्थ में लिया। इसी कारण कई बार घर को 
परिवार समझा जाने लगा। अरविन्द शाह ही नहीं 
आई, पी. देसाई ने भी जनगणना के उपागम को 
अस्वीकार किया। इन दोनों विद्वानों का कहना है 
कि घर परिवार से एकदम पृथक है। घर तो केवल 
चार दिवारी है, जिसमें कई किरायेदार या व्यक्ति 
एक छत के नीचे रह सकते हैं। लेकिन वे परिवार 
नहीं बनाते। परिवार तो वह है जिसमें रक्त संबंध 
या विवाह संबंध हो। परिवार के सदस्यों में कर्त्तव्य . 


परिवार, विवाह और नातेदारी 
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और अधिकारों की एक लम्बी श्रृंखला होती है और 
गह श्रृंखला ही परिवार को बनाती है। 
परिवार की उपरोक्त सभी व्याख्याओं से 
अलग हटकर अक्षय देसाई (ए.आर. देसाई 986) 
की व्याख्या है। देसाई समाजशास्त्र के साहित्य में 
मार्टसवादी व्याख्याकार के रूप में जाने जाते हैं। 
उनका कहना है कि परिवार वस्तुत: उत्पादन की 
एक ईकाई है और इसलिये इसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी 
उपागम की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनके 
अनुसार, परिवार की कोई भी व्याख्या इतिहास 
निरपेक्ष नहीं हो सकती। देसाई ने द्वन्द्ात्मक 
भौतिकवादी विधि द्वारा परिवार की व्याख्या 
ऐतिहासिक आधार पर की है। 


संयुक्त परिवार की विशेषताएँ 


बुनियादी संस्था होते हुए भी परिवार का जो 
स्वरूप आज देश में हमें देखने को मिलता है, वह 
एक समान हो, ऐसा नही है। पितृवंशीय परिवारों 
में भी सजातीयता नहीं है। और यही बात मातृवंशीय 
परिवारों पर भी लागू होती है। इससे और आगे 
परिवारों की व्याख्या करने में विद्वानों ने विभिन्‍न 
संदर्शों को अपनाया है। यह सब होते हुए भी 
भारतीय परिवार चाहे वह पितृवंशीय हो या 
भातृवंशीय, कुछ विशेषताएँ रखता है। इन 
विशेषताओं का सार रूप में निष्कर्ष इस 
भाँति है :- 

(!) एक से अधिक पीढ़ियों का पारस्परिक संबंध; 
(2) सामान्य पूर्वज; 

(3) सामान्य निवास; 

(4) सामान्य सम्पत्ति; 

(5) सदस्यों की यथा संभव एक रसोई; 


(6) परिवार का एक पारम्परिक मुख्य व्यवसाय, 
और 

(7) सामाजिक संबंधों, कर्त्तव्यों और अधिकारों 
का पारस्परिक आदान-प्रदान अर्थात्‌ संबंध 
पर आधारित संयुक्तता। 


परिवार के प्रकार 


सामान्य रूप में यह कहना ठीक होगा कि भारत 
में संयुक्त परिवार, परिवार की एक आम पद्धति रही 
है। परम्परा में हमारे यहाँ परिवार को लोग संयुक्त 
परिवार के अर्थ में ही लेते हैं। इसी कारण आई.पी. 
देसाई और कापड़िया यह आग्रहपूर्वक कहते हैं कि 
भारतीय समाज का रुझान संयुक्त परिवार की ओर 
अब भी है। भारत में रहने वाले गैर हिन्दू समाजों में 
भी संयुक्त परिवार का चलन है। यह सब होते हुए भी 
समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों ने 
परिवार के कई अन्य प्रकारों को भी देश में पाया है। 
परिवार के प्रकार कुछ प्रभावपूर्ण कारकों के आधार पर 
निश्चित किये जाते हैं। इन निर्णायक कारकों में परिवार 
का आकार भी एक है। आकार के अनुसार हम 
एकाकी या केन्द्रीय तथा संयुक्त परिवार पते हैं। 
परिवार का दूसरा कारक वंश निवास तथा सत्ता 
अधिकार का है। इसके दृष्टान्त पितृ सत्तात्मक और 
मातृ सत्तात्मक परिवार हैं। तीसरे प्रकार का आधार 
विवाह है। इस दृष्टि से परिवार एक विवाही और 
बहुविवाही हेते हैं। 

परिवार के इन तीन प्रकारों को जो भारतीय 
समाज में पाये जाते है, हम यहाँ परिचयात्मक रूप 
से देखेंगे : 
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आकार : एकाकी और संयुक्त परिवार 


एकाकी परिवार को केन्द्रीय परिवार भी कहते हैं। 
इस परिवार में पति-पत्नी तथा इनके अविवाहित 
बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं। आधुनिक 
औद्योगिक नगरीय व्यवस्था ने इस तरह के परिवार 
को प्रोत्साहित किया है। वैयक्तिक विचारधारा, 
आर्थिक और निवास संबंधी बाध्यताएँ, सम्पत्ति 
संबंधी कानून तथा प्रेम पर आधारित विवाह 
प्रणाली ने एकाकी परिवार की धारणा को बल 
दिया है। 

सरकार की परिवार. कल्याण व नियोजन 
की नीति ने भी एकाकी परिवार को प्रोत्साहित 
किया है। ऐसा लगता है कि विदेशों की तरह हमारे 
यहाँ भी एकाकी परिवार एक आदर्श परिवार की 
तरह अपनाए जाने लगे हैं। इस तरह के परिवार 
देश के सभी भागों और संस्कृति समूहों में पाये जाते 
हैं। 

संयुक्त परिवार आकार के आधार का 
दूसरा प्रकार है। इस तरह के परिवार परम्परागत 

हिन्दू समुदाय में प्रचलित है। इन परिवारों का 

आकार बड़ा होता है। इनमें एक से अधिक 
एकाकी परिवार होते हैं, कई पीढ़ियों के लोग एक 
साथ रहते हैं। इस संरचना को बरकरार रखने में 
कृषि पर आधारित अर्थ व्यवस्था, ग्राम्य समुदायों 
पर आधारित सामाजिक संगठन और धर्म का 
प्रमुख हाथ है। संयुक्त परिवार प्रणाली, इसकी 
परिभाषा, लक्षण और इससे जुड़े हुए विवादों पर 
हमने पिछले पृष्ठों में विस्तार से लिखा है। 


वंश, निवास तथा सत्ता 


परिवार के प्रकारों को वंश के आधार पर भी 
बांटा गया है। सामान्यतया हमारे देश में वंशक्रम 


को पिता या माता के आधार पर गिना जाता है। 
पितृवंशीय परिवारों में पूर्वज पुरुष होते हैं और 
मातृवंशीय परिवारों में पूर्वज स्त्रियाँ होती हैं। 
भांरत के उत्तरी भागों में सामान्यतया पितृवंशीय 
परिवार पाये जाते हैं। दक्षिण भारत तथा उत्तर-पूर्व 
के कतिपय समुदायों में जो खासी और गारो 
आदिम जातियों के हैं, मातृवंशीय परिवार पाये जाते 
हैं। इन परिवारों में वंशक्रम तथा उत्तराधिकार के 
अधिकार भाता पर निर्भर होते हैं। 

इसी कारक के अन्तर्गत निवास के आधार 
पर भी परिवार के प्रकार निर्धारित होते हैं। 
निवास की दृष्टि से परिवार को पितृ-निवासी और 
मातृ-निवासी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 
पितृ-निवासी परिवार वे हैं जिनमें विवाह के बाद 
पत्नी अपने पति के घर जाकर रहती है। सामान्यतया 
सम्पूर्ण यूरोप व अमेरिका तथा विकासशील देशों में 
पितृ-निवासी परिवार पाये जाते हैं। मातृ-निवासी 
परिवारों के अन्तर्गत पति अपनी पत्नी के माता-पिता 
के परिवार के प्ताथ जाकर रहता है। हमारे देश में 
परिवार का यह प्रकार मेघालय राज्य के खाती, 
जयंतिया और गारो जनजातियों में प्रचलित है। 
इसी प्रकार मातृवंशीय परिवार भारत के 
दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में बसे केरल तथा लक्षद्वीप 
हिस्सों में मिलते हैं। निवास स्थान के आधार पर 
नव स्थानीय परिवार भी होते हैं, जहाँ पति-पत्नी 
विवाह के पश्चात्‌ नया घर बसा कर रहते हैं। 

परिवारों का एक आधार सत्ता आधारित 
इन परिवारों को पितृ सत्तात्मक और मातृ 
सत्तात्मक प्रकारों में बाँटा जाता है। पितृ 
सत्तात्मक परिवार में मुखिया पिता होता है। 
और परिवार संबंधी सत्ता और अधिकार उम्री 
में निहित होते हैं। मातृ सत्तात्मक परिवार में 
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परिवार संबंधी अधिकार माता के पास होते हैं। 
सामात्यतया जो पितृ वंशीय और मातृ वंशीय 
परिवार होते हैं, वही पितृ-सत्तात्मक और 
मातृ-सत्तात्मक परिवार की श्रेणी में आते हैं। 


विवाह 


परिवार के व्याख्याकारों ने विवाह के आधार पर 
भी परिवार के प्रकारों की चर्चा की है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से प्राचीन तथा मध्ययुगीन समाजों में एक 
विवाह के स्थान पर बहुविवाह पर जोर था। 
बहुविवाह प्रणाली को भी प्राय: दो श्रेणियों- बहु 
पत्नी प्रणाली परिवार तथा बहुपति प्रणाली परिवार 
में विभाजित किया जाता है। पहली प्रणाली परिवार 
में एक पति कई पत्नियों से विवाह कर सकता है, 
जबकि दूसरी प्रणाली में एक पत्नी कई पतियों से 
वैवाहिक संबंध रख सकती है। 

बहुपति विवाह के उदाहरण उत्तर प्रदेश के 
जौनसर बावर इलाके की खस जनजाति में मिलते 
हैं। बहुपत्नी विवाह सामान्यतया जनजातियों और 
मुसलमानों में मिलते हैं। इन समूहों में भी परिवार 
का यह प्रकार धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से 
लुप्त हो रहा है। 


परिवार को प्रभावित करने वाले समसामयिक 
कारक 


परिवार को हाल में कई कारकों ने प्रभावित किया 
है। इसे प्रभावित करने वाले कारक कोई नये नहीं 
हैं। इस संस्था का संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर 
किया गया जो विवेचन हमें प्राप्त हैं, उससे स्पष्ट 
है कि परिवार.का उद्विकास क्रमिक रूप से बराबर 
होता रहा है। ब्रिटिश काल में औद्योगीकरण और 
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उपनिवेशवादी शासन पद्धति ने परिवार की संस्था 
को प्रभावित किया। हाल में यातायात और संचार 
के साधनों ने और इसी भाँति व्यक्तिवादी जीवन 
दर्शन तथा स्थानान्तरण ने इस व्यवस्था को झकझोरा 
है। परिणामस्वरूप परिवार व्यवस्था में व्यापक 
परिवर्तन आये हैं। देखा जाय तो परिवार समूहों में 
बहुत बड़ा लचीलापन है। इस गतिशीलता के होते 
हुए भी आई. पी. देसाई और के. एम. कापड़िया की 
यह मान्यता है कि अब भी भारतीय समाज का 
रुझान संयुक्त परिवार की ओर है। इसी कारण 
जब कभी हम भारत में परिवार की चर्चा करते हैं 
तब हमारा तात्पर्य संयुक्त परिवार से ही होता है। 
परिवार के जो विभिन्‍न प्रकार चाहे आवास के 
आधार और वंशक्रम की परम्परा पर हों, मूल में 
उनका संदर्भ संयुक्त परिवार से ही होता है। 

दुनिया भर के समाजों में वंश क्रम पर 
आधारित परिवारों पर अंगुली उठाई जाती है। 
आज जब स्त्रियों में महिलावादी आन्दोलन के अन्तर्गत 
जेण्डर समस्या को उठाया जाता है। तब कहा जाने 
लगा है कि वंशक्रम में महिलाओं का नाम भी जोड़ा 
जाये। तर्क यह दिया जाता है कि प्रजनन व्यवस्था 
में पुरुष के साथ पत्नी का योगदान भी होता है। 
इस अर्थ में वंश परम्परा का निर्वाह माता और 
पिता दोनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ऐसी 
अवस्था में यदि पितृवंशीय परिवारों का महत्व है तो 
मातृवंशीय परिवारों का महत्व भी समान रूप से 
है। यह एक तर्क है जो जेण्डर समस्या के साथ 
जुड़ा हुआ है। 

भारत में बहु संस्कृति विन्यास में हिन्दू 
संस्कृति के अतिरिक्त आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम, 
पारसी और बौद्ध संस्कृतियाँ भी हैं। इन सभी 
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संस्कृति समूहों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ 
परिवार के वे ही प्रकार उपलब्ध हैं जो अपने 
स्वरूप में एकाकी या संयुक्त हैं। देखा यह गया है 
_ कि संयुक्त परिवार का जो प्रकार हिन्दुओं में 
प्रचलित है वही थोड़े बहुत अन्तर के साथ अन्य 
संस्कृति समूहों में भी प्रचलित है। यह अवश्य है कि 
सामान्य रूप से परिवार का एकाकी प्रकार जो मूल 
रूप से एक विवाही है तथा पितृस्थानीय है, देश के 
सभी संस्कृति समूहों में पाया जाता है। 


विवाह किसे कहते हैं? 


दुनिया भर में विवाह की कोई न कोई पद्धति 
अवश्य पायी जाती है। इस संबंध में वेस्टरमार्क 
का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने 
मानव विवाह का - संसार के स्तर पर एक 
अधिकृत लेखा-जोखा दिया है। उनके अनुसार 
“विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक 
स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा 
या कानून स्वीकार करता है। और जिसमें इस 
संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे 
उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का समावेश 
होता है।” भारतीय संदर्भ में विवाह व्यवस्था को 
परिभाषित करते हुए मजूमदार एवं मदन लिखते हैं 
: “विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप 
में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है 
जो विषम - लिंगियों की यौन क्रिया और उससे 
संबंधित सामाजिक-आर्थिक संबंधों में सम्मिलित 
होने का अधिकार प्रदान करती है।” 

विवाह की व्याख्या के लिये कतिपष और 
परिभाषाओं का अवलोकन किया जा सकता है। 
इन सबके सार में यही कहना पर्याप्त होगा कि 


विवाह () समाज द्वारा मान्यता प्राप्त यौन संबंध 
हैं। (2) पति और पत्नी एक ही परिवार में रहते 
हैं तथा इनके यौन संबंधों के परिणामस्वरूप (3 ) 
जो संतान उत्पन्न होती है, उसे समाज की मान्यता 
होती है। अन्त में, (4) विवाह एक प्रकार के 
आर्थिक संबंधों का ताना-बाना है। 

विवाह के उद्देश्यों को प्रत्येक समाज 
अपने-अपने नजरिये से वरीयता देता है। भारत में 
हिन्दू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा (संतान) तथा 
रति (आनन्द) समझे जाते हैं। इन उद्देश्यों की 
व्याख्या करते हुए के. एम. कपाड़िया का कहना है, 
“गह स्पष्ट है कि जब हिन्दू विचारकों ने धर्म को 
विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च उद्देश्य तथा 
संतानोत्पादन को इसका दूसरा श्रेष्ठ उद्देश्य माना 
तो स्वाभाविक रूप से विवाह पर धर्म का आधिपत्य 
हो गया। विवाह की इच्छा रति या संतानोत्पत्ति के 
लिये इतनी अधिक नहीं की जाती थी जितनी अपने 
धार्मिक कर्त्तव्यों के पालनार्थ एक साथी प्राप्त करने 
के लिये।”” धर्म के बाद विवाह का उद्देश्य संतान 
प्राप्ति इसलिये होता है कि पुत्र पिता के मरने के 
बाद पिण्डदान एवं तर्पण करके पितरों को नरक से 
बचाता है। 

हिन्दू विवाह वस्तुत: एक संस्कार है। मुस्लिम 
या ईसाई विवाह की तरह यह एक सामाजिक 
समझौता नहीं है। हिन्दुओं की ऐसी मान्यता है कि 
विवाह पति-पत्नी का जन्म-जन्मान्तर का पवित्र 
एवं अटूट बंधन है। हिन्दुओं की ऐसी समझ है कि 


'जो इस जन्म में पति-पत्नी हैं वे अगले जन्म में भी 


फिर पति-पत्नी बनेंगे। इस विवाह में कम से कम 
धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह - विच्छेद को कोई 
स्थान नहीं है। हिन्दू विवाह के एक धार्मिक 


परिवार, विवाह और नातेदारी 
नकल प लक न नल प न पक सन ३ न लत मम >-प पप+ा 7 8 8 0 


संस्कार होने का दूसरा कारण है कि इसके माध्यम 
से व्यक्ति अपने तीन ऋणों को चुका देता है। ये 
ऋण हैं : (!) देव ऋण (2) पितृ ऋण एवं (3) 
ऋषि ऋण। व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 
पृष्षार्थों की पूर्ति भी विवाह द्वारा कर सकता है। 
हिन्दू विवाह में पत्नी को पतिव्रता का आदर दिया 
गया है वह अपने पति को ही सब कुछ समझे यही 
धर्मशास्त्रों द्वारा दिया गया आदेश है। हाल में जोर 
पकड़ते हुए महिलावादी आन्दोलन ने स्त्रियों की 
ऐस्ती गौण स्थिति को चुनौती दी है। यदि हम हिन्दू 
विवाह की सम्पूर्ण प्रक्रिया को देखें तो ज्ञात हो 
जायेगा कि विवाह हर तरह से एक धार्मिक क्रिया 
है। कन्या का पिता धार्मिक एवं पविन्न भावना से 
अपनी कन्या का दान वर को करता है। यह दान 
विवाह मण्डप में प्रज्वलित अग्नि के समक्ष किया 
जाता है। पाणिग्रहण का अर्थ होता है, वधू के हाथ 
को ग्रहण करना। और इस हाथ को जीवन पर्यन्त 
थामे रखना। विवाह इस तरह के कई छोटे-बड़े 
संस्कारों के माध्यम से पूर्ण होता है। 

हिन्दू विवाह बुनियादी रूप से अविभाज्य है 
यद्यपि कुछ दशाओं में और हाल में पारित हिन्दू 
विवाह अधिनियम 955 के अनुसार विवाह विच्छेद 
हो सकता है। विवाह की अविभाज्य प्रकृति के 
कारण सती, तथा विधवा जैसी स्थितियाँ हिन्दू 
समाज में प्रचलित हो गयी हैं। पति के करने के 
बाद पत्नी का सती होना आज कानूनन अपराध 
है। यदि विधवा चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है 
लेकिन ऐसा प्रचलन आज लोकप्रिय नहीं हुआ है। 
गाँवों में तो आज भी बाल विधवाएँ अपनी स्थिति 
के साथ समझौता करके वैधव्य का जीवने बिता 
लेती हैं। 


हिन्दू विवाह के नियम 


विवाह के नियमों को यदि हम विस्तारपूर्वक देखें तो 
ज्ञात होगा कि पितृ सत्तात्मक तथा मातृ 
सत्तात्मक-परिवार के दोनों प्रकारों में अधिमान्य 
(शर्शकषगएं») सकारात्मक (?5झ6ए४6) तथा 
नकारात्मक (४८४४४४०)नियम देखने को मिलते 
हैं। अधिमान्य विवाह के नियम इस बात को बताते 
हैं कि कुछ रिश्तेदारों के साथ विवाह करना पसंद 
किया जाता है। ये अधिमान्य नियम दक्षिण भारत 
में भी पाये जाते हैं। यह संभव है कि किसी जाति 
या उपजाति में कोई नियम अधिक प्रचलित हो और 
किसी अन्य क्षेत्र या जाति में दूसरा नियम। 
सामान्यतया अधिमान्य विवाह के तीन नियम 
दक्षिण भारत की हिन्दू जातियों में प्रचलित हैं। 
पहले नियम के अनुसार, मातृ सत्तात्मक परिवार 
में मामा के बेटे से या पुरुष की बुआ की बेटी से 
विवाह अधिमान्य समझा जाता है। दूसरा अधिमान्य 
विवाह बड़ी बहिन की कन्या से स्थापित करना 
माना जाता है। यहाँ की पितृ वंशीय परम्परा 
मानने वाली कई जातियों में बड़ी बहिन की कन्या 
से ही विवाह संबंध स्थापित करने की प्रथा है। 
अधिमान्य विवाह का तीसरा नियम मामा की बेटी 
से विवाह करना है। तमिलनाडु की कल्लर, 
कर्नाटक की हविक ब्राह्मण, आन्भ्रप्रदेश की कुछ 
रेड्डी जातियों में इस प्रकार के विवाह का नियम ही 
अधिमान्य है। 

उत्तर भारत के पितृ सत्तात्मक परिवारों में 
अनुलोम विवाह (पर5,:थ.टभ३) की अधिमान्य 
समझा जाता है। इस तरह के विवाह का आधार 
वर्ण व्यवस्था है। जब हिन्दुओं में वर्ण - व्यवस्था 
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'प्रचलित थी तब ऐसा समझा जाता था कि जहाँ तक 
संभव हो उच्च वर्ण के पुरुष को निम्न वर्ण की 
कन्या से विवाह करना चाहिये। अब वर्ण तो रहे 
नहीं, जातियाँ-उपजातियाँ हैं। ऐसी अवस्था में 
व्यक्ति जहाँ तक संभव हो अपनी सामाजिक स्थिति 
के बराबर वाले परिवार से ही कन्या को लाता है। 
यह स्थिति अधिमान्य है। 


विवाह का एक और नियम सकारात्मकः 


है। इस नियम को अन्तर्विवाह (20008कए) का 
नियम कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति के लिये यह 
आवश्यक है कि वह अपनी जाति में ही विवाह 
करें| उनके विचार में इस तरह के विवाह से रक्त 
की शुद्धता बनी रहती है। ऐसे विवाह में व्यावसायिक 
ज्ञान की सुरक्षा भी निहित होती है। विवाह का यह 
नियम जाति व्यवस्था को निरन्तरता देता है। 
आज भी उत्तर भारत में गाँव से बारह-तेरह 
किलोमीटर की परिधि वाले गाँवों में अपनी जाति 
में शादी-ब्याह तय होते हैं। अब तो संचार माध्यमों 
की वृद्धि होने के कारण अन्तर्विवाह का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो गया है। ग्रह सब होते हुए भी प्रया्त यह 
किया जाता है कि विवाह अपनी जाति में ही हों। 
हाल में कुछ ऐसे विवाह होने लगे हैं जो जाति और 
उपजाति के बाहर होते हैं। इन्हें अन्तर्जातीय विवाह 
कहते हैं। 

विवाह के कुछ नियम नकारात्मक हैं। ये 
नियम पितृवंशीय परिवारों पर लागू होते हैं। इनके 
अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र में विवाह नहीं 
कर सकता। गोत्र का अर्थ है गायों को रखने का 
स्थान और एक स्थान पर रहने वाले एक वंश के 
लोगों के लिये इसका प्रयोग किए जाने की परम्परा 
कुछ जातियों में है। जिन जातियों में गोत्र के प्रति 


चैतन्यता है, उनमें सगोत्र विवाह वर्जित है। इस 
निषेधात्मक नियम का उद्देश्य उप जाति की सीमा 
में विवाहों की गति का संचालन करना है। इस 
नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपने 
पिता के गोत्र, अपनी माँ के गोत्र, अपनी दादी के 
गोत्र, अपनी नानी के गोत्र में विवाह करना वर्जित 
है। इरावती कर्वे के अनुसार “इस नियम का 
साधारण भाषा में यह अर्थ हुआ कि उत्तरी भारत 
में मोटे रूप से मोसेरे, चचेरे, फूफेरे एवं ममेरे 
भाई-बहिनों में विवाह संबंध संभव नहीं है। 

विवाह का एक और निषेधात्मक नियम है। 
इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का सपिण्ड विवाह 
करना वर्जित है। शोभिता जैन ([996) ने सगोत्र 
एवं सपिण्ड नातेंदारों में अन्तर किया है “प्गोत्र में 
केवल वे नातेदार आते हैं जो एक वंश परम्परा के 
सदस्य हैं । जबकि सपिण्ड वह संबंध है जो व्यक्ति 
विशेष की दृष्टि से विभिन्‍न नातेदारों'के बीच होता 
है। गोत्र समूहों में सदस्यता व्यक्ति विशेष की दृष्टि 
से नहीं वरन्‌ वंश में सदस्यता की दृष्टि से निर्धारित 
होती है। सपिण्ड का संबंध हर व्यक्ति की दृष्टि से 
होता है, अत: समूह विशेष में जितने सदस्य होंगे, 
उतने ही सपिण्ड संबंध होंगे।”” इस व्याख्या के 
अनुसार सपिण्ड नातेदारों में सगोत्र तो आते ही हैं। 
इसके आगे माँ एवं पिता दोनों के पक्षों के रिश्तेदार 
आते हैं। जो सपिण्ड तो हैं परन्तु सगोत्र नहीं, जैसे 
मोसी के बच्चे, मामा के बच्चे एवं बुआ के बच्चे । 
ये निषेधात्मक नियम विवाह की परिधि को सीमित 
कर देते हैं। 

विवाह संबंधी निषेधों के आधार पर होने 
वाले विवाह का एक और प्रकार गाँव बहिर्विवाह 
है। यह नियम पितृवंशात्मक परिवारों में देखने को 


परिवार, विवाह और नतिदारी 
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मिलता है। ऐसा समझा जाता है कि एक ही गाँव 
के पुरुष और स्त्री आपस में भाई-बहिन हैं। इस 
कारण गाँव में विवाह करना एक तरह से भाई-बहिन 
में विवाह करना है। इरावती कर्वे तो कहती हैं कि 
गाँव की लड़की जब गाँव से बाहर ब्याह कर जाती 
है तो उसके पति को सारा गाँव जमाई का दर्जा 
देता है। जब वह अपनी पत्नी को लेने के लिये या 
किसी अन्य अवसर पर पत्नी के गाँव में आता है 
तो गाँव की स्त्रियाँ पर्दा कर लेती हैं। एक तरह से 
वह सारे गाँव का जमाई समझा जाता है। इन 
परम्पराओं के अनुसार कम से कम गाँव में तो 
बहिर्विवाह का निषेधात्मक नियम बराबर अमल में 
लाया जाता है। इस नियम के पीछे कई अन्य 
कारण भी हैं। उसमें बाहर के गाँव की लड़की 
लाने के लिये कौतूहल होता है। बाहर से लड़की 
लाने में वह अपने पराक्रम और शौर्य की अभिव्यक्ति 
भी देखता है। वेस्टरमार्क ने तो विवाह के इतिहास 
में एक स्थान पर लिखा है कि मनुष्य की प्रकृति ही 
अपरिचित पुरुष या स्त्री के लिये कौतूहल भरी 
होती है। जब उन्होंने यह प्रश्न अपने अविवाहित 
हज्जाम से पूछा कि वह अपने गाँव की ही किसी 
लड़की से विवाह क्‍यों नहीं कर लेता, तो तपाक से 
उसने जवाब दिया मेरो गाँव की लड़कियाँ, वे किसी 
काम की नहीं हैं, मैं उन्हें खूब जानता हूँ। सभी 
समाजों में विवाह के निषेधात्मक नियम होते हैं। 
सगौत्र और सपिण्ड के अतिरिक्त बहिर्विवाह के भी 
ऐसे ही नियम हैं। यह अवश्य है कि जहाँ विभिन्‍न 
गैत्रों के लोग किसी एक स्थान यानी एक ही गाँव 
में निवास करते हैं तो ग्राम बहिर्विवाह का नियम 
ढीला पड़ जाता है। 


27 
विवाह की उम्र 


पंढारीनाथ प्रभु (954) के अनुसार, शास्त्रकारों 
ने विवाह की कुछ निश्चित उम्र तो नहीं बताई है 
लेकिन उनका कहना है कि लड़की जब नग्निका 
यानी नंगी घूमती-फिरती है तभी उसका विवाह हो 
जाना चाहिये। बाद में चलकर लड़के और लड़की 
के लिए विवाह की उम्र निश्चिचत होने लगी, हिन्दू 
विवाह अधिनियम, 955 के अनुसार भारत में 
आज लड़के की विवाह योग्य उम्र 2] वर्ष है और 
लड़की की [8 इस सामाजिक विधान के होते हुए 
भी गाँवों में इस उम्र के नीचे के लड़के और 
लड़कियों का विवाह हो जाता है। राजस्थान में तो 
अक्षय तृतीया यानी मई महीने में बहुत बड़ी संख्या 
में बाल विवाह हो जाते हैं। 


विवाह के प्रकार 


हिन्दू शास्त्रकारों ने विवाह के कई स्वरूपों का 
उल्लेख किया है। सामान्यतया विवाह के आठ 
स्वरूप हिन्दू जातियों में प्रचलित रहे हैं। वास्तव में 
विवाह के स्वरूप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि 
उनके प्रकार। सामान्यतया देश में एक विवाह का 
प्रकार सभी जगह देखने को मिलता है। एक प्रकार 
से एक ही समय में एक पत्नी को रखना आदर्श 
विवाह समझा जाता है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 
955 के अनुसार कोई भी हिन्दू एक समय में दो 
पत्नियाँ नहीं रख सकता। विवाह की इस व्यवस्था 
में स्त्रियों का सामाजिक स्थान ऊँचा उठ जाता है। 
दूसरी ओर जनसंख्या की वृद्धि पर भी रोक लग 
जाती है। 


2]8 


विवाह का दूसरा प्रकार बहुविवाह है। ऐसे 
विवाह में पति को एक से अधिक स्त्रियों से विवाह 
करने का अधिकार होता है। इस्लाम एक पति को 
एक ही समय में चार पत्नियों तक से वैवाहिक 
संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। हमने 
पहले कहा है कि व्यावहारिक स्थिति में किसी भी 
मुस्लिम पुरूष के लिये पत्नियों की इतनी बड़ी 
संख्या रखना संभाव नहीं है। बहुविवाह का दूसरा 
प्रकार बहुपति विवाह है इस तरह का विवाह बहुत 
सीमित समुदायों में और विशेषकर अनुसूचित 
जनजातियों में देखने को मिलता है 


हिन्दू विवाह से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ 


यह निश्चित है कि समाज की निरन्तरता के लिये 
प्रजनन की कोई न कोई व्यवस्था मान्यता प्राप्त 
अवश्य होती है। इस दृष्टि से हिन्दू विवाह व्यवस्था 
एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस व्यवस्था का उद्विकास 
प्राचीन भारतीय सभ्यता से है। समय की गति के 
साथ इस विवाह व्यवस्था में कई खराबियाँ भी आ 
गयी हैं। उदाहरण के लिये, अब भी बाल विवाह 
जिस पर सामाजिक विधान का अंकुश है, प्रचलित 
है। कहीं-कहीं बहुविवाह की परम्परा भी चल रही 
है। विवाह की इस व्यवस्था ने दहेज जैसी परम्परा 
को प्रश्नय दिया है। जहाँ दहेज के कारण कई स्त्रियों 
को काल कवलित होना पड़ता है वहीं इससे उनका 
सामाजिक स्थान भी नीचे गिर जाता है। वास्तव 
में, विवाह की इस संस्था का सीधा संबंध स्त्री-पुरष 
के संबंध तथा उनकी सामाजिक स्थिति से हैं। यह 
अवश्य है कि शिक्षा के प्रसार, नगरीकरण, स्त्रियों 
के लिये रोजगार के अवसर आदि कारकों ने विवाह 
की संस्था में व्यापक परिवर्तन लाये हैं अब स्त्रियाँ 
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तकनीकी व्यवसायों आदि में जाने लगी हैं। यह 
आशा करते हैं कि आने वाले समय में विवाह की 
संस्था में कई और परिवर्तन अआयेंगे। 


मुस्लिम विवाह 


जब भारत में विवाह की संस्था पर कुछ भी चर्चा 
करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि 
हमारे देश में कई संस्कृतियों और उप-संस्कृतियों 
की अभिव्यक्ति अन्य संस्थाओं की तरह विवाह में 
भी देखने को मिलती है। कहना यह चाहिये कि 
प्रत्येक संस्कृति विशेष में विवाह की एक निश्चित 
परम्परा होती है। जैसाकि हमने कहा है हिन्दू 
विवाह एक संस्कार है, धार्मिक गतिविधि है, ठीक 
उसके विपरीत मुस्लिम विवाह एक संविदा है- 
इकरार है। यह संविदा पुरुष और स्त्री के बीच में 
होती है। हिन्दू और मुस्लिम विवाह का यह 
बुनियादी अन्तर है। एक और महत्वपूर्ण बात यह 
है। समझौता होने के नाते मुस्लिम विवाह तोड़ा 
जा सकता है। इसमें तलाक का स्थान है। यहाँ यह 
भी ध्यान में रखना चाहिये कि हिन्दू विवाह की 
तरह मुस्लिम विवाह भी शास्त्रों पर निर्भर करता 
है। इस्लाम में कुरान एक ऐसा बहुत बड़ा सांस्कृतिक 
और सामाजिक दस्तावेज है जो मुसलमानों के 
व्यवहार को संचालित करता है। कुरान का उद्गम 
अरब देशों से है। जब इस्लाम अरब की सीमा को 
लांघ कर एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों में आया 
तो इसमें भी कई अन्तर आ गये। इस ऐतिहासिक 
गतिशीलता के संदर्भ में हमें भारत में मुसलमानों में 
विवाह की जो परम्परा है, उसे देखना चाहिये। 
मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं। 

बुनियादी रूप से मुसलमानों में विवाह बहुपत्निवाद 
से चला है। अरब में युद्ध में छीनकर लायी हुई 
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स्त्रियों से या तो विवाह कर लिया जाता था या 
उन्हें उप-पत्नी (ध|ज्ञा०४३६८४) के रूप में रखा 
जाता था। आज इस बुनियादी स्वरूप में बड़ा 
अन्तर आ गया है। फिर भी सिद्धांत रूप में 


| 


मुस्लिम विवाह की प्रकृति बहुपत्निवादी ही समझी 
जाती है। इस्लाम में विवाह एक समझौता 
(0०॥४४०0 है जिसमें दो साक्षियों (प्रत्येक पक्ष का 
एक) के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध के परिणाम 










मतलब वह धन जिसके प्रतिफल में पत्नी-पति को 
उसके साथ यौन संबंध रखने की स्वीकृति देती है। 


'पहली बात तो यह कि इस विवाह में वली (संरक्षक) 
होना आवश्यक है और यह वली ही अक्षत 
कन्या का विवाह कर सकता है के. एम. 
पड़िया कहते हैं कि “इस्लाम यह चाहता है कि 
प्रत्येक वधू अक्षत योनि हो, जो हनाफी सम्प्रदाय के 
अनुसार अवयस्क होती है अथवा यदि शफी सम्प्रदाय 





पति के बंधन से मुक्त करा सकता था। ऐसा 
हरे के लिये उसे वर द्वारा दिया गया सदक 
अर्थात्‌ मेहर लौटाना पड़ता था। इस परम्परा के 





अनुसार नुसार मुसलमानों में पति अपनी पत्नी को जब 
चाहे छोड़ सकता है। उसके लिये इतना ही पर्याप्त 
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है कि वह पत्नी से चार माह तक सहवास न करें। 
तलाक अदालत एवं बिना अदालत की सहायता से 
तथा लिखित तथा मौखिक दोनों तरीकों से हो 
सकता है। लिखित में तलाक देने को तलाकनामा 
कहा जाता है। स्त्री की तुलना में पुरुष को ही 
तलाक देने की अधिक स्वतंत्रता है। तलाक हो 
जाने पर मेहर के धन पर स्त्री का अधिकार हो 
जाता है। 

मुसलमानों में विवाह की संस्था को संचालित 
करने के लिये शरीयत अधिनियम, 937 (8॥भ्ायं॥ 
3०६, 937) लागू है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम 
विवाह - विच्छेद अधिनियम, 929 के अनुसार 
भी स्त्री कुछ दशाओं में अपने पति को तलाक दे 
सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुस्लिम विवाह 
में पुरुष को तो तलाक देने का अधिकार परम्परा 
से है ही लेकिन इन दो अधिनियमों में भी स्त्री को 
भी तलाक देने का अधिकार दिया है। 


ईसाइयों में विवाह 


भारत में विभिन्‍न सांस्कृतिक समूहों में, विशेषकर 
अल्पसंख्यकों में ईसाई भी हैं | ईसाइयों में सदैव यह 
विचार रहा है कि सार्वभौमिक विवाह की संस्था का 
मानव जीवन के लिये ईश्वरीय उद्देश्य में केन्द्रीय 
स्थान है। सिद्धांत रूप में, भारत के ईसाइयों में 
विवाह धार्मिक आदर्शों के अनुरूप है। ईसाई धर्म में 
विवाह के संबंध में एक विचारधारा तो यह है कि 
जहाँ तक संभव हो स्त्री को पुरुष से दूर रखा 
जाए। संत पॉल ने कहा है कि मनुष्य के लिये यह 
बेहतर है कि वह स्त्री को स्पर्श न करें। स्त्री को 
धार्मिक कार्यों और मोक्ष के मार्ग में बाधक समझा 
जाता है। ईसाई धर्म में एक और विचार भी है। 
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इसके अनुसार विवाह को ईश्वर की इच्छा और 


आदेश माना जाता है। संत पॉल ने एक अन्य 
स्थान पर कहा है कि पुरुष को स्त्री के स्पर्श से 
बचना चाहिये चाहे फिर भी अनुचित यौन संबंध 
को रोकने के लिये प्रत्येक पुरुष की अपनी पत्नी 
और प्रत्येक स्त्री को अपना पति रखना चाहिये। 
यदि अविवाहित और विधवाएँ यौन संयम नहीं रख 
पायें तो पाप करके जलने की अपेक्षा विवाह करना 
उपयुक्त है। ईसाई धर्म में विवाह करना उचित 
उसी अवस्था में समझा गया है जब कोई व्यक्ति 
अपनी यौन प्रवृत्तियों को नियमित नहीं कर पाये। 

प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के विकास के फलस्वरूप 
ईसाईयों में विवाह संबंधी धारणा में परिवर्तन आया 
है। इस सम्प्रदाय के अनुसार परिवार की स्थापना 
ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही है। और इसलिए 
विवाह परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक है। 
आज कल ईसाइयों में विवाह को जीवन के विभिन्‍न 
दायित्वों को निभाने की दृष्टि से आवश्यक माना 
जाता है। इस दृष्टि से जहाँ मुस्लिम विवाह को 
यौन संतुष्टि का ही प्रधान साधन माना जाता है। 
वहाँ ईसाई विवाह में इसके अतिरिक्त पवित्र दायित्वों 
की पूर्ति पर विशेष जोर दिया जाता है। 

ईसाइयों में विवाह यद्यपि एक समझौता है 
फिर भी इसमें धार्मिक संस्कार के गुण भी मौजूद 
हैं। यद्यपि इन समूहों में वैवाहिक समझौता जीवन 
भर के लिये होता है फिर भी यदि कोई पक्ष 
असंतुष्ट हो तो विवाह विच्छेद भी किया जा सकता 
है। ईसाइयों में रक्त संबंधियों को छोड़ कर शेष 
सबसे परस्पर विवाह किये जा सकते हैं। ईसाई 
पुरुष अपनी मृत पत्नी की बहिन, भाई की विधवा 
स्त्री, मृत पत्नी के भाई या बहिन की लड़की से भी 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 


विवाह कर सकता है। इनमें विधवा विवाह का 
निषेध नहीं है, वे विवाह कर सकती हैं। इन 
समूहों में हिन्दुओं के समान दहेज प्रथा, आदिवासियों 
की तरह कन्या मूल्य और मुसलमानों के समान 
मेहर के लेन-देन का कोई प्रचलन नहीं है। एक 
और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाइयों में विवाह 
चर्च के अधिकारी की सहमति से ही संभव है। मूल 
रूप में ईसाई धर्म विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं 
देता। उनके किसी भी गिरजाघर में विवाह-विच्छेद 
की घोषणा नहीं की जा सकती। बहुत स्पष्ट है 
किसी चर्च में न तो विवाह विच्छेद किया जा 
सकता है न ही विवाह विच्छेद करने वाले स्त्री-पुरुष 
वहाँ पुन: विवाह कर सकते हैं। 

धार्मिक प्रतिबन्ध होने पर भी कानून ने 
भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 869 के अनुसार 
ईसाइयों को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया है। 
इन अधिनियम के अनुसार ईसाई पति और पत्नी 
कुछ दशाओं में विवाह विच्छेद कर सकते हैं। अन्य 
संस्कृति समूहों की तरह ईसाई विवाह में भी 
परिवर्तन हुए हैं। उनमें विवाह का धार्मिक स्वरूप 
कमजोर पड़ रहा है। सामान्यतया अब लोग 
गिरजाघर में धार्मिक रीति से विवाह करने के 
बजाय सिविल मेरिज को करना पसंद करते हैं। 
विवाह के पश्चात वर-वधु चर्च में केवल औपचारिकता 
निभाने के नाते ही जाते हैं। ईसाई विवाहों में 
आज कल कुछ निकट रक्त संबंधियों को छोड़कर 
शेण सबसे विवाह होने लगे हैं। कभी-कभी 
ममेरे-फुफेरे भाई-बहिनों में भी सिविल मेरिज हो 
जाती है। यद्यपि इन समूहों में धार्मिक दृष्टि से 
विवाह -विच्छेद मान्य नहीं है। फिर भी विवाह 
विच्छेद की दर बढ़ रही है। कुछ इसी तरह इन 
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समूहों में विधवा विवाह को उचित नहीं समझा 
जाता फिर भी आजकल विधवा पुनर्विवाह को 
प्रोत्साहित किया जाता है। 


नातेदारी 


समाज विज्ञानों के क्षेत्र में, सामाजिक मानवशास्त्र 
परम्परा से नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करता 
रहा है। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है 
जिसमें संबंध, रिश्ते, नातेदारी पर आधारित होते 
हैं। हमारे देश में भी आदिवासियों और ग्रामीणों में 
सामाजिक संबंधों की बुनियाद नातेदारी ही होती 
है। जो व्यवहार गाँवों में अपने नाते-रिश्ते के साथ 
होता है वह दूसरों के साथ नहीं। नातेदारों के 
व्यवहार जन्म, विवाह, मृत्यु और तिथि त्यौहार पर 
प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। शोभिता जैन के 
अनुप्तार “जो एक परिवार के हैं, वे आपस में 
नातेदार हैं और जिन घर-परिवारों में उनकी 
शादियाँ होती हैं, उनके सदस्य रिएतेदार कहलाते 
हैं।'' देखा जाये तो नातेदारों में या उसकी शब्दावली 
में जो अन्तर हमें दिखायी देता है वह संस्कृति के 
कारण है। हिन्दू जातियों में मौसी, मामा तथा बुआ 
के बच्चे-बच्चियाँ आपस में भाई-बहिन हैं । 
मुसलमानों की संस्कृति दूसरी है। उनमें इन 
भाई-बहिनों में विवाह संबंध हो सकते हैं। उधर 


मातृ-वंशीय परिवारों में भी मौसी तथा मामा के 


बच्चों के बीच में विवाह हो सकता है। कहना 
चाहिये नातेदारी का संबंध संस्कृति के प्रतिमानों के 
साथ जुड़ा होता है। 

वे लोग जो नातेदारी की व्याख्या सैद्धांतिक 
आधार पर करते हैं उनका कहना है कि नातेदारी 
का बुनियादी आधार जैविक (9००झ्ठॉ८2) है। 
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माता-पिता के यौन संबंधों के परिणामस्वरूप संतान 
उत्पन्न होती है | इस अर्थ में संतान का माता-पिता 
के साथ संबंध जैविक है। इन जैविक संबंधों को 
समाण प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करता है। कहना 
चाहिये नातेवारी व्यवस्था तो प्रतीक संबंधों की 
अभिव्यक्ति मात्र है। नातेदारों की निकटता या 
दूरी परस्पर होने वाले उपहारों, विवाह के नियमों, 
दायभाग आदि में देखी जा सकती है। अतः 
नातेदारी व्यवस्था में दो तथ्य निहित हैं एक तो 
जैविक संबंध और दूसरा सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
संबंध। सिद्धांत रूप में नातेदारी को इन्हीं दो 
आधारों पर देखा जाना चाहिए। 

यदि हम किसी संयुक्त परिवार को देखें तो 
हमें तत्काल स्पष्ट हो जायेगा कि इसमें दो तरह के 
नातेदार हैं। भाई-बहिन, दादा-दादी आदि रक्त 
संबंधी हैं। इसका मतलब हुआ ये संबंध वंशानुक्रम 
(06४००॥0) से जुड़े हुए हैं। परिवार में भाई के 
बच्चे एक ही वंश क्रम के हैं अत: उन्हें हम 
समरकक्‍तता ((णाइक80॥58) की श्रेणी में रखते हैं। 
परिवार के दूसरे सदस्य जो चाची और भाभी है 
वे विवाह से उत्पन्न संबंध (७॥४॥4/) कहे जाते हैं। 
ये सभी संबंध मनमाने ढंग से नहीं होते हैं। इनका 
निर्वाह कतिपय परम्पराओं और नियमों द्वारा 
होता है। 

यदि हम नातेदारों और रिश्तेदारों को सम्पूर्ण 
देश की दृष्टि से देखें तो इन्हें दो श्रेणियों में रखा 
जा सकता है। पितृवंशीय नातेदार और मातृवंशीय 
नातेदार। इरावती कर्वे ने नातेदारी का विस्तृत 
वर्णन किया है। वे भारत की सम्पूर्ण नातेदारी 
व्यवस्था को चार क्षेत्रों में रखती हैं : (!) उत्तर 
भारत (2) मध्य भारत, (3) दक्षिण भारत और 
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(4) उत्तर-पूर्वी भारत। यदि वंश के आधार पर 
इन चार क्षेत्रों को सीमित कर दिया जाये तो मोटे 
रूप में कहना चाहिये कि उत्तर भारत में पितृवंशीय 
परिवार पाये जाते हैं। और दक्षिण भारत में 
पितृवंशीय परिवारों के अतिरिक्त केरल जैसे राज्य 
में मातृवंशीय परिवार भी पाये जाते हैं। वंश 
परम्परा पर आधारित नातेदारी व्यवस्था को हम 
थोड़ा विस्तार से देखेंगे। 


पितृवंशीय नातेदारी 


पितृवंशीय नातेदारी पीढ़ी के ऊपर से लेकर नीचे 
की पीढ़ियों के संबंधों को बताते हैं। उदाहरण के. 
लिये एक ही पीढ़ी में पाये जाने वाले व्यक्ति जैसे 
कि चाचा, ताऊ आदि पितृवंशीय नातेदार कहलाते 
हैं। चाचा और ताऊ के लड़के-लड़की समवर्ती 
(0०]2»श»ं) नंतिदार हैं। उत्तर भारत में पित॒वंशीय 
नातेदार सम्पूर्ण भाग में पाये जाते हैं। इन नातेदारों 
को पितृ इसलिये कहते हैं कि इनमें वंश पुरूष के 
नाम पर चलता है। इन नातेदारों की वंशावली में 
स्त्रियों का नाम नहीं होता। राजस्थान के राजपूतों 
में तो चारण होते हैं जिनका काम अपने आश्रयदाता 
परिवारों की वंशावली को बनाना होता है। इन 
वंशावलियों में प्रत्येक वंश का विस्तृत ब्यौरा होता 
है। हरिद्वार में हिन्दू परिवारों के पंडे होते हैं जो 
अपने जजमानों की वंशावली को बनाये रखते हैं। 

पित॒वंशीय नातेदारों में कुछ विशेष दायभाग 
प्राप्ति और उत्तराधिकार के नियम होते हैं। इन 
नातेदारों में पितृवंश परम्परा के अनुसार पिता का 
स्थान पुत्र लेता है। पुत्र ही दाह संस्कार करता है। 
दायभाग प्राप्ति में स्वयं कर्त्ता द्वारा अर्जित सम्पत्ति 
तथा पुरखों की सम्पति सम्मिलित होती है। दायभाग 


प्राप्ति का संचालन मिताक्षरा नियम के अनुसार 
होता है। मिताक्षरा में वंश की सम्पत्ति को पिता के 
जीवन काल में ही बाँट दिया जाता है। दाय भाग 
प्राप्ति के मिताक्षरा नियम का एक अपवाद बिहार 
एवं बंगाल के हिन्दुओं में मिलता है। इसमें पिता के 
जीवन काल में सम्पत्ति नहीं बाँटी जाती। इसके 
प्रणेत जीमूतवाहन शास्त्री हैं। इस नियम के 
अनुसार पिता के पिण्डदान होने के बाद ही वंश 
की सम्पत्ति का बंटवारा संभव है। 

कुछ हिन्दू शास्त्रकार दायभाग प्राप्ति एवं , 
उत्तराधिकर के नियमों में अन्तर करते हैं। ये 
दोनों पद पर्यायवाची नहीं हैं। वास्तव में दायभाग 
प्राप्ति में तो सम्पत्ति का बंटवारा होता है जबकि 
उत्तराधिकर में कर्त्ता के पद अर्थात्‌ मुखिया के पद 
को ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है। सिद्धांत रूप में 
निश्चित रूप से दायभाग और उत्तराधिकार 
पर्यायवाची नहीं है। फिर भी उत्तर भारत में 
सामान्यतया सम्पत्ति और पद एक ही व्यक्ति को 
मिलते हैं। इसी कारण इन दोनों में व्यावहारिक 
रूप से कोई अन्तर नहीं किया जाता। एक बात 
और है, परम्परा से विधवा को दायभाग प्राप्ति में 
हिस्सेदारी मिलती है। हाल में जो सामाजिक विधान 
बना है इसके अनुसार विवाहित लड़कियों का भी 
दायभाग में हिस्सा होता है। 

गोविन्द सदाशिव घुर्ये और इसी तरह इरावती 
कर्वे का कहना है कि प्रत्येक नातेदारी व्यवस्था की 
एक निश्चित शब्दावली होती है। यह शब्दावली ही 
नातेदारी के बीच के अन्तर को स्पष्ट करती है। 
उदाहरण के लिये रक्‍त संबंधियों और विवाह 
संबंधियों में जो पद प्रयुक्त होते हैं, वे एक दूसरे से 
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भिन्‍न होते हैं। पिता की बहिन को बुआ कहा जाता 
है और माता की बहिन को मौसी। इसी भाँति 
पिता का भाई चाचा या ताऊ कहा जाता है और 
माता का भाई मामा। 

पितृवंशीय नातेदारों के व्यवहार का एक 
प्रतीक विशेष अवसरों पर उपहारों का आदान-प्रदान 
है। विवाह उपहारों के आदान-प्रदान का एक 
अच्छा उदाहरण है। देखा जाये तो विवाह के 
अक्सर पर वस्तुओं का विनिमय (%ऋताश्रा8०) 
पर्याप्त रूप से होता है। इस विनिमय के आधार 
पर ही सामाजिक मानवशास्त्रियों में जिनमें लेवी 
स्ट्राउस और पौरे बोर्दियों आदि हैं ने संरचनात्मक 
प्िद्धांत का निर्माण किया है। व्यक्ति विशेष की 
अन्त्येष्टि पर भी आदान-प्रदान होता है। पितृवंशीय 
नातेदारी की निरन्तरता उपहारों के आदान-प्रदान 
से ही बनी रहती है। 


मातृवंशीय नातेदारी 


मातृवंशीय नातेदारी वह है जिसमें माँ के माध्यम से 
संतान को वंशक्रम समूह का सदस्य बनाया जाता 
है। इन समूहों को मातृवंशीय परम्परा मानने 
वाला समूह कहा जाता है। मातृवंशीय नातेदारी 
भारत के दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी भागों में 
पायी जाती है। केरल तथा लक्षद्वीप में मातृवंशीय 
नातेदारी व्यवस्था प्रचलित है। इसी भाँति मेघालय, 
तथा असम की गारों एवं खासी जनजातियों में भी 
मातृवंशीय नातेदारी मिलती है। 

मातृवंशीय नातेदारों में सम्पत्ति का अधिकार 
जिप्ते दायभाग प्राप्ति कहते हैं, माता से मिलता है। 
इस व्यवस्था में लड़के का जन्म अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं समझा जाता। यहाँ सम्पत्ति का स्थानान्तरण 


माँ से बेटी की परम्परा में होता है | इस व्यवस्था 
के होते हुए भी सम्पत्ति की देख रेख का काम 
पुरुष ही करते हैं। इसी भाँति राजनीति में भी 
पुरुषों का ही प्रतिनिधित्व होता है। दक्षिण भारत 
में नायर समाज में पायी जाने वाली मातृवंशीय 
नातेदारी का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्रियों 
ने गहराई से किया है। देखा जाये तो केरल राज्य 
में मातृवंशीय परम्परावादी समुदायों की बहुलता 
है। इन समुदायों में नायर, तिय्यर और माप्पिला 
मुख्य हैं। लक्षद्वीप में मुस्लिम समुदाय के लोग 
मातृवंशक्रम को अपनाते हैं। केरल तथा लक्षद्वीप 
के भातृवंशीय नोतेदारी का अध्ययन विशेष रूप 
से कैथलिन गफ (956) और लीला दुबे ([969) 
ने किया है। 

मातृवंशीय नातेदारी की एक बड़ी विशेषता 
है। यहाँ पाये जाने वाले नम्बूदरी जो पितृवंशीय हैं 
और नायर जो मातृवंशीय हैं दोनों में विवाह संबंध 
मिलते हैं। मलयालम भाषा में मातृवंश परम्परा को 
मख्मक्कत्तयम कहते हैं। तथा पितृवंश परम्परा जो 
नम्बूदरी में मिलती है, मक्कत्तायम कहते हैं। यदि 
हम प्रचुरता की मात्रा से देखें तो उत्तर केरल में 
मातृवंशीय परम्परा का अधिक प्रचलन हैं, नम्बूदरी 
बाह्मण यद्यपि पितृवंशीय हैं फिर भी उनका एक पुत्र 
नायर के मातृवंश में विवाह अवश्य करता है। 

जिस भाँति उत्तर भारत में हिन्दू जातियों में 
संयुक्त परिवार होता है वैसे ही केरल के मातृवंशीय 
परिवार तारवाड़ कहलाते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार 
का स्वरूप ताराड़ में देखने को मिलता है। 
तारवाड़ में माँ और उसके बच्चे रहते हैं। तारवाड़ 
की व्यवस्था में मामा की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण 
होती है। 
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कैथलिन गफ में अपने तारवाड़ के अध्ययन 
में कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं। पिछले दिनों में, वे 
कहती है एक तारवाड़ में कम से कम छ: सदस्य 
एवं अधिक से अधिक 25 या 30 सदस्य होते थे। 
गफ कहती हैं कि यदि हम उत्तर भारत के 
पितृवंशीय परम्परा और दक्षिण भारत में मातृवंशीय 
परिवार का तुलनात्मक अध्ययन करें तो कुछ 
महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। उदाहरण 
के लिये दोनों ही वंश परम्पराओं में सम्पत्ति का 
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प्रबन्ध पुरुषों के हाथ में होता है। दोनों वंशक्रमों 
में जातिगत विधि-विधानों का संचालन भी पुष्ठष 
ही करते हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा 
अन्तर यह है कि पितृवंशीय नातेदारी में सम्पत्ति 
का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को मिलता है और 
मातृवंशीय नातेदारी में माँ से पुत्री को मिलता है। 
इन दोनों व्यवस्थाओं में जहाँ एक ओर संयुक्त 
परिवार हैं तो दूसरी ओर तारवाड़ । दोनों व्यवस्थाओं 
में नातेदारी शब्दावली भी भिन्‍न है। 
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लोक, अभिजात एवं 
जनजातीय संस्कृति 


संस्कृति मानव समाज की महत्वपूर्ण विशेषता 
है। इसका संबंध मानव जीवन के अनेक पक्षों से 
है। मानव समाज को अपनी सांस्कृतिक विशेषता 
के कारण ही पशु समाज से परथक किया जाता है। 
संस्कृति को विभिन्‍न समाजशास्त्रियों एवं 
मानवशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। एडवर्ड 
टापलर ने अपनी कृति प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति 
को परिभाषित करते हुए लिखा है यह वह जटिल 
समग्रता है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, 
कानून, प्रधा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं 
आदतों का समावेश होता है, जिसे मनुष्य समाज 
के एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। 
(टायलर; 874 : 4) इस परिभाषा से स्पष्ट है 
कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, 
समाज द्वारा मानव को दिया गया उपहार है जिसे 
मनुष्य जन्म लेने के बाद प्राप्त करता है। संस्कृति 
प्रकृति की देन नहीं, बल्कि समाज की देन है। 
संस्कृति के आधार पर ही एक समाज दूसरे समाज 
से भिन्‍न होता है। अनादिकाल से मानव समाज 
संस्कृति के आधार पर ही एक समाज दूसरे समाज 
से भिन्‍न होता है। आनादिकाल से मानव समाज 
संस्कृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित 
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रहा है। लोक संस्कृति का तात्पर्य उस समाज से है 
जिसका आकार लघु होता है तथा जिसमें अशिक्षा, 
समानता, जीवन का रूढ़िगत ढंग एवं समूह इढ़ता 
की भावना पाई जाती है। लोक संस्कृति में व्यक्तियों 
का रहने का तरीका सरल तथा साधारण होता 
है। लोक संस्कृति को एक ऐसी सामान्य जीवन 
शैली के रूप में देखा जा सकता है जो किसी क्षेत्र 
के अनेकों गाँवों तथा कस्बों के सभी व्यक्तियों का 
प्रतिनिधित्व करती है। अभिजात संस्कृति हम उस 
संस्कृति को कहते हैं जिसका उल्लेख प्राचीन मूल 
धर्म ग्रंथों में हुआ है तथा जिसका निर्माण चिंतनशीत 
व्यक्तियों द्वारा हुआ है इसलिए अभिजात संस्कृति 
अधिक व्यवस्थित व क्रमबद्ध होती है। भारतीय 
समाज के धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत व 
गीता आदि संस्कृति की अभिजात परम्परा का. 
उल्लेख करते हैं। जनजातीय संस्कृति स्वयं में एक 
स्वतन्त्र संस्कृति है। इस प्रकार की संस्कृति को 
जनजातीय साहित्य, कला, संगीत, नृत्य तथा धर्म 
आदि विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता 
है। उपर्युक्त तीनों प्रकार की मंस्कृतियों में 
रहन-सहन, आचार-विचार, शिक्षा, मूल्य, विश्वात 
एवं व्यवहार के तरीके आदि में प्रत्यक्ष रूप से 
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भिन्‍नता देखी जा सकती है। इस अध्याय में लोक, 
अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति के अवधारणात्मक 
पक्ष को प्रस्तुत करते हुए, विभिन्‍न संस्कृतियों में 
परस्पर अंतः:क्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया गया है। 
लोक संस्कृति 
लोक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 
रॉबर्ट रैडफील्ड ने अपनी कृति पीजेण्ट सोसायटी 
एण्ड कल्चर (956) में प्रतिपादित किया है। 
रैडफील्ड ने लोक संस्कृति को नगरीय जीवन के 
प्रतिकूल एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में समझने 
का प्रयास किया है। लोक” शब्द के अंतर्गत गाँव, 
कस्बें, नगर अथवा किसी क्षेत्र विशेष के सभी ऐसे 
व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें 
सामान्य सांस्कृतिक विरासत की चेतना होती है, 
जिनमें कुछ स्थायी लक्षण होते हैं, जिनका व्यावहारिक 
ज्ञान लिखित धर्मग्रंथों पर आधारित न होकर 
मौखिक परंपरा पर आधारित होता है। हमारे देश 
के विभिन्‍न गाँवों में जो संस्कृति के आयाम देखने 
को मिलते हैं, वे सभी लोक संस्कृति के उवाहरण 
हैं। शाम होते ही गाँव की चौपाल पर बैठकर गप्प 
लगाना, ग्रामीण जीवन पर टिप्पणी करना आदि 
ग्रामीण संस्कृति के भाग हैं। हिन्दी साहित्य में 
प्रेमचंद ने लोक संस्कृति पर आधारित बहुत बड़ा 
साहित्य प्रस्तुत किया है। बंगाल से लोक संस्कृति 
: का जीवंत चित्रण महाश्वेता देवी के उपन्यासों में 
देखने को मिलता है। लोक संस्कृति का सीधा संबंध 
सामान्य जन जीवन से होता है। इन अर्थों में यह 
संस्कृति ठेठ जीवन से जुड़ी होती है। 
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लोक संस्कृति में व्यक्तियों की जीवन शैली 
सभ्य व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यधिक पारंपरिक 
सरल, स्वाभाविक तथा कम व्यवस्थित होती है। 
रैडफील्ड ने प्रारम्भ में लोक संस्कृति के स्थान पर 
कृषक-संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। कालांतर 
में जार्ज एम. फॉस्टर ने ग्रामीण विशेषताओं वाली 
संस्कृति को लोक संस्कृति के नाम से समझा। 
रैडफील्ड ने अपनी कृतियों में लोक संस्कृति तथा 
कृषक संस्कृति दोनों अवधारणाओं को समान अर्थो 
में प्रयोग किया है। 

रॉबट्ट रैडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लोक संस्कृति 
की अवधारणा ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में 
विशेष महत्व रखती है। इन्होंने इसी संदर्भ में 
शहर, कस्बे, गाँव तथा जनजातीय ग्राम का 
तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त 
आस्कर लेविस ने मेक्सिको एवं भारत के दो गाँवों 
का अध्ययन किया। मोरिस ऑपसर एवं रुद्रा दत्त 
सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो गाँवों का लोक 
संस्कृति के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया है। 
रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी कृति पेटर्नस ऑफ कल्चर 
(935) में तीन जनजातीय समाजों का अध्ययन 
किया है। रैडफील्ड का अध्ययन इन सभी विद्वानों 
के अध्ययनों की तुलना में विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
है। रैडफील्ड के लोक संस्कृति की अवधारणा के 
विचार-प्लोत के रूप में तीनों समाजशास्त्रियों एच, 
एस. मैन, एफ. टोनिज तथा एमिल दुर्खाईम के 
विचार एवं अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिन्होंने 
लोक-संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट की है जो इस 
तरह है : 


लोक, अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति 





() एच. एस. मैन ने समाज के विकास को 
स्पष्ट करते हुए दो प्रकार की समाज 
व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। प्रथम प्रकार 
की समाज व्यवस्था वह है, जिसके आधार 
रूप में प्रस्थिति तथा नातेदारी संबंध का 
महत्व होता है, जबकि दूसरे प्रकार की समाज 
व्यवस्था के आधार के रूप में क्षेत्र सामाजिक 
समझौते का महत्व पाया जाता है। इनके 
अनुसार समाज का विकास प्रथम प्रकार की 
समाज-व्यवस्था से दूसरे प्रकार की 
समाज-व्यवस्था अर्थात प्रस्थिति से समझौते 
की ओर हो रहा है। 
रैडफील्ड ने प्रथम प्रकार की समाज व्यवस्था 
की विशेषताओं में लोक समाज और 
लोक-संस्कृति का विचार ग्रहण किया है। 

(2) एफ. टॉनिज ने समाज को दो प्रकारों में 

वर्गकृत किया है; प्रथम समाज तथा द्वितीय 

समुदाय। इस वर्गीकरण के आधार पर यह 
बताया गया है कि प्राचीन समय में समाज के 
संगठनों का रूप साधारण था, जबकि वर्तमान 
समय में ये रूप जटिल होता जा रहा है। 

एमिल दुर्खाइम ने अपनी कृति समाज में 
श्रम-विभाजन में दो प्रकार के सामाजिक 
संगठनों का उल्लेख किया है। प्रथम-यांत्रिक 
एकता तथा द्वितीय-सावयवी एकता। 
प्राचीनकाल के आदिम समाजों में यांत्रिक 
अर्थात समरूपता पाई जाती है जबकि आधुनिक 
या औद्योगिक समाजों में सावयवी एकता 
अर्थात भिन्‍नताओं एवं सामाजिक परिवर्तन 
का होना। इस उपर्युक्त विचारकों के अध्ययनों 
से ही प्रभावित होकर रैडफील्ड ने लोक 
संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित की है। 


ड्ट्रो5 
(3 
कि 
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लोक संस्कृति का अर्थ 


लोक समाज की संस्कृति को ही लोक संस्कृति के 
नाम से जाना गया है। रैडफील्ड ने लोक समाज 
को एक ऐसा समाज माना है। जिसमें नगरीय 
समाज से विपरीत प्रकार की विशेषताएँ पाई जाती 
हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसका आकार छोटा 
होता है तथा जिसमें अशिक्षा, समानता, जीवन का 
रूढ़िगत ढंग एवं समूह दृढ़ता की भावना पाई जाती 
है। ऐसे समाज को अन्य विशेषताओं के रूप में 
कानून का अभाव, परंपरागत प्रकार का व्यवहार 
जो प्रमुखतः वैयक्तिक एवं आलोचना रहित होता 
है। परिवार तथा नातेदारी समूह में लोगों के 
क्रियाकलापों में एकता, धर्म का प्रभाव, अर्थव्यवस्था 
का बाजार के स्थान पर प्रस्थिति (६६४४5) आधारित 
होना तथा बुद्धिजीवी वर्ग के चिंतन का अभाव 
आदि प्रमुख हैं। दुर्लीम, टॉनिज तथा रैडफील्ड 
आदि समाजशास्त्रियों के अनुसार लोक समाज की 
उत्पत्ति प्राकृतिक कारकों का परिणाम है। ऐसे 
समाज का आधार नातेदारी, मित्र समूह और पड़ौस 
हैं। इस प्रकार के समाज में विभिन्‍न कार्य लोक 
रीतियों, रूढ़ियों तथा धर्म पर आधारित होते हैं। 
इन समाजों की संस्कृति को ही लोक संस्कृति कहते हैं। 

जार्ज एम. फोस्टर ने लोक संस्कृति को 
परिभाषा निम्न प्रकार से दी है, लोक संस्कृति को 
जीवन के एक सामान्य तरीके के रूप में देखा जा 
सकता है जो एक क्षेत्र विशेष के बहुत से गाँवों 
कस्बों तथा नग़रों के कुछ या सभी लोगों की 
विशेषता के रूप में है जिसकी एक लोक संस्कृति है 
(लोक संस्कृति क्‍या है? अमेरिकन एंग्रोपोलाजिस्ट, 
वोल्यूम 55, 953, पेज 39)। लोक संस्कृति को 
एक ऐसी सामान्य जीवनशैली के रूप में देखा जा 
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सकता है जो किसी क्षेत्र के अनेकों गाँव, कस्बों 
तथा नगरों के कुछ अथवा सभी व्यक्तियों का 
प्रतिनिधित्व करती है। 

रॉबर्ट रैडफील्ड के अनुसार लोक समाज 
की सांस्कृतिक विशेषताओं का समन्वय ही लोक 
संस्कृति है। यह एक ऐसा समाज है जो आकार 
में लघु होता है तथा जिसमें व्यवस्थित शिक्षा का 
अभाव, सदस्यों के व्यवहार में समरूपता, समूह 
दृढ़ता तथा रुढ़िवादिता पाई जाती है। इस समाज 
में व्यक्तियों के व्यवहार कानून की तुलना में 
परंपराओं तथा धार्मिक नियमों से अधिक प्रभावित 
होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि 
लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति है। 
ऐसी संस्कृति में रुढ़ियों का प्रभुत्व अधिक होता 
है। इसमें परिवार, नातेदारी, धर्म एवं पड़ौस 
की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें 
बौद्धिक चिंतन एवं बाजार अर्धव्यवस्था का 
अभाव होता है। लिखित साहित्य के स्थान पर 
मौखिक परंपराएं अधिक प्रचलित होती हैं। 
लोक संस्कृति की अवधारणा को अधिक स्पष्ट 
समझने के लिए निम्न विशेषताओं का उल्लेख 
जी, एम. फॉस्टर रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्किम 
मैरियट आदि विद्वानों ने किया। 


() लोक संस्कृति मौखिक सांस्कृतिक परंपरा है: 


यह मौखिक सांस्कृतिक परंपरा है अर्थात यह मौखिक 
रूप से एक-दूपरे को हस्तांतरित की जाती है। 
और- यह प्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों पर आधारित नही 
है। लोक संस्कृति तथा अभिजात संस्कृति में निरंतर 
अंतःक्रिया होती रहती है। वास्तव में लोक संस्कृति 
को अभिजात संस्कृति के संदर्भ में अधिक अच्छी 


तरह समझा जा सकता है। इसमें धर्म, साहित्य, 
संगीत, लोक गाथा, विश्वास और व्यवहार आदि 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विशेष 
प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। 
इनसे संबंधित गतिविधियों में भाग लेते हुए व्यक्ति 
इन्हें सीख लेता है। वे गाते और नृत्य करते हैं। 
वे स्वयं ही कलाकार और दर्शक होते हैं। 


(2) लोक संस्कृति का रूप व्यावसायिक नहीं 
होता है : 


लोक संस्कृति में ज्ञान और कला के क्षेत्र में 
व्यावसायीकरण की संभावना नहीं के समान रहती 
है। यह इसलिए कि लोक संस्कृति से संबंध रखने 
वाले संगीतज्ञ, वास्तुकार, शिल्पकार आदि 
अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन किसी व्यावसायिक 
लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं करते बल्कि इसका 
उपयोग ग्रामीण जीवन को सुखद, मनोरंजक एवं 
ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए करते हैं। 


(3) लोक संस्कृति किसी स्थान अथवा ग्राम विशेष 
से संबंधित नहीं है : 


प्रोफेसर टी. के. एन. उन्‍्नीथान, इन्द्रदेव और 
गेगेन्द्र सिंह द्वारा रचित कृति 'टुवर्डस ए सोशियोलॉजी 
ऑफ कल्चर इन इण्डिया (965)' में यह स्पष्ट 
किया है कि लोक संस्कृति को किसी स्थान अथवा 
ग्राम विशेष से संबंधित नहीं माना जा सकता। इन 
लेखकों के अनुसार वे अवधारणाएँ जो यह मानकर 
चलती हैं कि भारत में लोक संस्कृति अनिवार्यतः 
स्थानीय है, पूर्णत: विवेकपूर्ण नहीं मानी जा सकती। 
उदाहरण के लिए- मैकिम मैरियट की दो 
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अवधारणाएँ क्रमश: सार्वभौमीकरण और 
स्थानीयकरण यहाँ तक तो सही है कि वे अभिजात 
और लोक परंपराओं के मध्य आदान-प्रदान की 
प्रक्रिय को व्यक्त करती है, किंतु जब यह मानकर 
चला जाता है कि यदि एक तत्व दीर्घ (अभिजात) 
से लघु (लोक) संस्कृति तक पहुँचता है तो यह 
निश्चित रूप से स्थानीयकृति या संकुचित हो जाता 
है यह कथन गंभीर रूप से भ्रांतिपूर्ण है। लोक 
संस्कृति किसी एक ग्राम तक सीमित नहीं है। 
भारत में लोक परंपरा को मानना तो ठीक है, 
लेकिन भारतीय ग्राम को एक लघु ग्राम मानना 
एक भारी भूल होगी। यहाँ इस बात की सावधानी 
रखनी चाहिए कि लोक संस्कृति अथवा लघु परंपरा 
को समुदाय के साथ नहीं जोड़ा जाए। जनसाधारण 
(लोक) से मिलकर किसी अलग समुदाय का निर्माण 
नहीं होता। इसलिए एकाकी ग्रामीण अध्ययन 
संपूर्ण लोक संस्कृति को समझने के लिए पर्याप्त 
नहीं है, इस प्रकार के अध्ययन जनसाधारण की 
संस्कृति को समझने के लिए केवल कुछ महत्वपूर्ण 
जानकारी ही दे सकते हैं। 

उपरोक्त लेखकों ने बताया है कि लोक 
संस्कृति ग्रामों में ही सीमित नहीं है, बल्कि अधिकांश 
ग्रामीण लोक परंपरा के वाहक रहे हैं। कस्बों में 
भी निम्न वर्गों के स्रोत साधारणत: लोक परंपरा 
के वाहक रहे। कस्बों में उच्च वर्गों में स्त्रियाँ 
अभिजात-परंपरा की सक्रिय वाहक नहीं हैं, वे 
साधारण संस्कृति की लोक-उपसंरचना से ही 
संबंधित हैं। इस प्रकार लोक परंपरागत रूप से 
अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या पर कस्बों में निम्न 
वर्ग के लोगों पर और यहाँ तक कि उच्च वर्गों से 
संबंधित अधिकांश स्त्रियों पर भी प्रभाव है। उपर्युक्त 


कथन का आशय यह है कि लोक एवं अभिजात 
संस्कृति के वाहक परस्पर काफी निकट रहे हैं, यह 
भी संभव है कि एक परिवार के कुछ सदस्य 
अभिजात और कुछ सदस्य लोक परंपरा के वाहक 
हो सकते हैं | 


(4) लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य 
त्तरीके के रूप में देखा जा सकता है : 


लोक संस्कृति के अंतर्गत वे सब देवी-देवता, धार्मिक 
विधि-विधान अथवा अनुष्ठान, ज्ञान, कला, विश्वास, 
संगीत, साहित्य, कहावतें, मुहावरें, लोक-गाधाएं, 
नाटक और विश्वास आते हैं। ये मौखिक रूप से 
ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर स्वतः ही 
हस्तांतरित होते रहे हैं। जिनका प्रत्यक्ष रूप से कोई 
धर्म ग्रंथ या कोई अन्य पुस्तक नहीं है। लेकिन 
साधारणत: प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे देवी-देवता, 
एवं अनुष्ठान आदि भी पाए जाते हैं जो उस्त स्थान 
या क्षेत्र विशेष से ही संबंधित होते हैं तथा जिनका 
अभिजात संस्कृति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया 
जाता। इस प्रकार लोक संस्कृति का एक स्थानीय 
स्वरूप देखा जा सकता है। 

भारत में विभिन्‍न भागों में जिन गाँवों के 
अध्ययन हुए हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि गाँवों में 
प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए तीन प्रकार 
के देवी देवता माने जाते हैं। () ग्राम देवता, (2) 
प्रादेशिक देवता (3) देशव्यापी देवता। प्राय: अभिजात 
परंपरा का उद्गम स्रोत कोई धर्म ग्रंथ होता है, 
जिम्तका विस्तार संपूर्ण भारत में होता है, जैसे-भगवान 
शिव, कृष्ण, राम की उपासना अथवा होली, 
दीपावली आदि त्यौहार मनाना। किंतु गाँवों के 
स्तर पर उपर्युक्त त्यौहारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
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भी देवी-देवता अनुष्ठान मेले आदि देखे जा सकते 
हैं जिनका प्रचार-प्रसार संपूर्ण भारत में न होकर 
केवल लोक समाज तक ही सीमित होता है। विष्णु 
तथा शिव की पूजा विभिन्‍न नामों से देशव्यापी रूप 
में की जाती है। कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों 
से बचाने की शक्ति रखने वाली देवियों की पूजा 
भी विभिन्‍न नामों से देशव्यापी रूप में प्रचलित है । 
चेचक से बचने के लिए शीतला माता की पूजा 
उत्तर भारत में तथा इसी निमित्त पोचम्मा की 
पूजा आंध्र प्रदेश के गाँवों में की जाती है। 
(दुबे, ।955:]4) 

इस प्रकार यद्यपि पूजा का निमित्त एक ही 
है, किन्तु उससे संबंधित देवी देवता के नाम तथा 
उनकी पूजा के समय में अंतर होता है। शीतला 
माता की पूजा उत्तर भारत में होली के सात दिन 
बाद चैत्र (भार्च-अप्रैल माह) में की जाती है, 
जबकि दक्षिण भारत में श्रावण (जुलाई-अगस्त 
माह) में किसी गुरूवार या शनिवार को निश्चित 
की जाती है। इसी प्रकार राजस्थान में गौरी पूजन 
चैत्र (मार्च-अप्रैल माह) में गणगौर के रूप में 
मनाया जाता है जबकि तेलंगाना में आश्विन 
(सितंबर-अक्तूबर माह) के प्रथम नौ दिवस गौरी 
पूजन के लिए माने गए हैं। (दुबे, 955, 3,) 
कुछ देवी-देवता यद्यपि संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है 
फिर भी अपन महत्व प्रादेशिक ही रखते हैं। कुछ 
वीर योद्धाओं के साथ ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएं 
संलग्न कर दी जाती हैं कि उनका प्रभाव कम से 
कम प्रादेशिक हो जाता है। राजस्थान के रामदेवजी 
तथा तेजाजी की गिनती उन महापुरुषों में की जा 
सकती है जिनमें साधारण जनता देवत्व की झलक 
देखती है और जिन्हें आज भी देवता के रूप में 


पूजा जाता है। शिव के रूप में भैरव की पूजा भी 
अपना प्रादेशिक महत्व रखती है। गाँव में अपनी 
सीमा के भीतर ही अपना प्रभाव क्षेत्र रखने वाले 
स्थानीय देवी-देवता की भी पूजा की जाती है। 
गाँव की सीमाओं की रक्षा करने वाली देवी 
तेलंगाना प्रदेश में सम्मा के नाम से पुकारी जाती 
है तथा दुर्गम्मा को गाँव की भलाई तथा भाग्य 
निर्धारण करने वाली देवी माना जाता है। 
(दुबे, 4955, 95)। राजस्थान में कुछ गाँवों में 
खेड़ा खूंट की देवी की पूजा इसी निमित्त की जाती 
है। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में भी विवाह के 
अवसरों पर गाँव के विभिन्‍न देवी-देवताओं की पूजा 
की जाती है। (चौहान, 968) अपने देवी-देवताओं 
की इस प्रकार विभिन्‍न रूप में पूजा करते हुए 
ग्रामीण समुदाय के लोग अपनी एकता का परिचय 
देते हैं। पूजा के इन अवसरों पर विभिन्‍न जातियों 
के व्यक्ति एकत्रित होते हैं, और कुछ क्षणों के लिए 
असाधारण कठिनाई के सामने अपने साधारण 
भेदभाव भूल जाते हैं। प्रो. ब्रजराज चौहान ने पूर्वी 
राजस्थान के कोटा के अध्ययन के आधार पर 0 
पर्व ऐसे बताए हैं जो संपूर्ण भारत में मनाए जाते हैं। 
मे पर्व हैं: होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, 
जन्माष्टमी, श्राद्ध आदि, 23 पर्व आंचलिक है जैसे 
- करवा चौथ, नाग पंचमी, गणगौर आदि, 5 पर्व 
स्थानीय हैं जैसे - दृधिया खेड़ी माताजी की पूजा, 
पीपस पूजा, बड़ पूजन आदि। 

मैकिम मैरियट ने उत्तरप्रदेश के किशनगढ़ी 
गाँव का अध्ययन करके इस विशेषता से संबंधित 
अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो केवल उस क्षेत्र 
विशेष की विशेषता कहे जा सकते हैं। किशनगढ़ी 
क्षेत्र में 'बासुर पूजा” कुए के देवता की पूजा, बरहो 
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बाबू की पूजा-ऐसे मेले या त्यौहार है जिनका 
अभिजात संस्कृति या वृह्द परंपरा से कोई संबंध 
नहीं है। इसी प्रकार दीपावली पर सौरती' देवी 
पर सौरती' देवी की पूजा की जाती है जो लक्ष्मी 
से भिन्‍न मानी जाती है। दीपावली पर सौरती 
देवी की चावल के आटे की एक प्रतिमा बनाते हैं 
और विभिन्‍न तरीकों से उसकी पूजा करते हैं। 
तत्यश्चात्‌ देवी से समृद्धि एवं परिवार और पशुओं 
की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। मैरियट के 
अनुसार, ग्राम के कुछ लोग सौरती और लक्ष्मी को 
एक ही देवी के रूप में मानते हैं तो कि अभिजात 
संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन अधिकांश लोग इन्हें 
अलग-अलग देवी के रूप में मानते हैं। इन लोगों 
का मानना है कि लक्ष्मी केवल धनी लोगों की देवी 
है जबकि सौरती उनकी देवी है। मैरियट ने 
व्यापकीकरण तथा स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं को 
विस्तार से समझने का प्रयास किया है। 

उदाहरणार्थ दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन 
की पूजा होती है। उत्तरप्रदेश की ब्रज भूमि में 
इसका विशेष अर्थ है। क्योंकि गोवर्धन पर्वत वहीं 
स्थित है। महाभारत की कथा में यह माना गया है 
कि इंद्र के प्रकोप से गाँव वालों की अतिवृष्टि से 
रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी 
अँगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और सभी 
ग्रामवासी व उनके पशु उसके नीचे आकर बच 
गए थे। शब्दार्थ में गोवर्धन गौ वर्धन करने वाला 
है। इस अवसर पर घर-घर में गोबर से पर्वत का 
प्रतीक बनाया जाता है। रूई या कपास से गायें 
बनाई जाती हैं, तथा कुछ लकड़ियों के टुकड़ों से 
पेड़ बनाए जाते हैं। 


मैरियट ने संस्कृत शब्द के गोवर्धन का 
स्थानीय उच्चारण गोबरधन माना है। किन्तु 
इससे आगे उन्होने यड़ भी कहा यह गोबर को धन 
माना गया है, इसलिए गोबर की ही यह पूजा है। 
यह एक शास्त्रीय पद्धति का स्थानीयकरण है। 
इसी प्रकार किशनगढ़ी ग्राम में ही रक्षाबंधन के 
दिन इस त्यौहार के अतिरिक्त एक अन्य त्यौहार 
भी मनाया जाता है, जिसे सैलूनों के नाम से 
जानते हैं। इस अवसर पर पिछले पंद्रह दिन से 
युवा पत्नियाँ अपने माता-पिता और भाई-बहिनों 
के यहाँ रहने आती हैं | सैलूनों के दिन उनके पति 
भी उन्हें वापस लेने हेतु अपने ससुराल आते हैं। 
इस दिन अपने पतियों साथ वापस लौटने से पूर्व 
पत्नियाँ और उनकी अविवाहित बहने अपने भाईयों 
के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके कान और 


पर पर जौ (अनाज) की बालियाँ रखती हैं। 


क्योंकि भाई अपनी बहनों से मुफ्त भेंट के रूप में 
कुछ भी स्वीकार नहीं करते, अत: बदले में वे उन्हें 
कुछ रुपये आदि भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी 
दिन यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि अभिजात 
संस्कृति से भी संबंधित है मनाया जाता है। 

मैकिम मैरियट की मान्यता है कि यह 
संभव है कि सौरती की पूजा तथा सैलूनों जैसे लघु 
परंपरा या लोक संस्कृति से संबंधित किसी त्यौहार 
से ही दीपावली एवं रक्षाबंधन जैसे अभिजात 
संस्कृति से संबंधित त्यौहारों की उत्पत्ति हुई हो। 
इस प्रकार मैरियट ने शास्त्रीय वृहद्‌ परंपराओं के 
स्थानीयकरण और स्थानीय रीतियों के सावीकिकरण 
की संभावनाएँ व्यक्त की है। 
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(5) लोक संस्कृति अर्द्ध संस्कृति है : 


जिस प्रकार कृषक समाज अर्द्ध समाज है, उसी 
प्रकार लोक संस्कृति को अर्द्ध संस्कृति" कहा जाता 
है लोक संस्कृति स्वयं में पूर्णतः संस्कृति नहीं है 
क्योंकि लोक संस्कृति और अभिजात संस्कृति एक 
दूसरे पर निर्भर रहती है। इसमें निरंतर अंतःक्रिया 
होती रहती है। पारस्परिक आदान-प्रदन की यह 
प्रक्रिया कला, संगीत, नृत्य, भाषा आदि सभी 
सामाजिक एवं कलात्मक क्षेत्रों में देखने को मिलती 
है। मिल्टन सिंगर ने अपने अध्ययन दि ग्रेट 
टरेडिशन इन ए मैद्रोपोलिटन सेन्टर-मद्रास में 
बताया है कि भारत में लघु और वृहद परंपराएं 
ग्रामों तथा कस्बों में भिन्‍ल-भिन्‍न रूपों में पाई 
जाती है। लोक और अनुष्ठानात्मक कार्यक्रम 
ग्रामों, कस्बों तथा नगरों में पुराने समय से 
अस्तित्व में हैं। लोकप्रिय भक्तिपूर्ण और शास्त्रीय 
स्वरूप अनिवार्यत: पिछले सौ वर्षों के नगरीय 
विकास है। यद्यपि इससे भी अधिक प्राचीन उदाहरण 
भी मिलते हैं। वर्तमान नगरीय स्वरूप सबसे 
अधिक आधुनिक है और इनकी उत्पत्ति अनिवार्यत: 
नगरीय है। 

मिल्टन के अनुसार लोकनुृत्यों, नाटकों, 
लोकगीतों तथा लोकगाथाओं में अ-ब्राह्मण पुरुष 
और नृत्यों तथा गायनों में स्त्रियाँ होती हैं। 
लोकगाथाओं से संबंधित कलाकार अधिकांशतः ऐसे 
परिवारों के होते हैं जिनमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस क्षेत्र 
में निपुणता प्राप्त की जाती है। अन्य कलाकार 
अव्यवसायी या रुचिशील होते हैं। लोकगीतों, गाथाओं 
तथा नाटकों में साधारणत: क्षेत्रीय बोली का प्रयोग 
होता है तथा इनका लिखित रूप प्रायः कठिनता 
से ही मिलता है। 


अ-ब्राह्मण ग्रामीण मंदिरों में त्यौहार के 
अवसर पर लोक नाटकों का प्रदर्शन किया जाता 
है तथा गीत, नृत्य व लोकगाथाओं के आयोजन 
किसी भी स्थान और समय पर हो सकते हैं। इन 
कार्यक्रमों में दर्शकगगण के रूप में प्राय: अ-ब्राह्मण 
ही होते हैं। लोक संस्कृति से संबंधित ये कार्यक्रम 
लघु परंपरा के अधिक निकट है किन्तु इन पर 
वृहद परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिला है। 
इससे यह अर्थ निकलता है कि लोक संस्कृति और 
अभिजात संस्कृति में निरंतर अंतःक्रिया होती रहती 
है, जो नाटकों, काव्य-पाठों, गाथाओं तथा अभिनयों 
आदि के अवलोकन से स्पष्ट होती है। यह अंतःक्रिया 
वर्तमान में भी देखने को मिलती है। इस रूप में 
लोक संस्कृति को अर्द्ध-संस्कृति भी कहा जा सकता 
है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब 
लोक संस्कृति और अभिजात संस्कृति परस्पर 
अंत:क्रिया करती रहती है तथा दोनों में घनिष्ठता 
है, इसके पश्चात्‌ भी दोनों संस्कृति अपने-अपने 
अस्तित्व को पृथक-पृथक क्यो बनाए हुए हैं? एक के 
द्वारा दूसरे को अपने में आत्मसात्‌ क्‍यों नहीं कर 
लिया गया? इसका उत्तर यही है कि दोनों ही समय 
विश्व दृष्टि रही है, दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं 
तथा दोनों का आधार समान व भौतिक मूल्य है। 

उन्‍नीथान, इंद्रदेव और योगेन्द्र सिंह का 
कहना है कि लोक और अभिजात' संस्कृति ने 
विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के समान तात्विक 
औचित्य प्रस्तुत किए हैं। इन दोनों संस्कृतियों, 
उप-संरचनाओं दृष्टिकोणों में मौलिक-अंतर्वस्तु का 
कोई भेद नहीं पाया जाता, लेकिन क़ृत्रिमता, 
क्रमबद्धता एवं विशेषीकरण का भेद पाया जाता है। 
ये विशेषताएँ अभिजात संस्कृति को लोक संस्कृति से 


लोक, अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति 
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अलग करती हैं। वास्तव में लोक संस्कृति अंश 
संस्कृति है। इसे अभिजात संस्कृति जो स्वयं भी 
एक सांस्कृति उपसंरचना ही है के संदर्भ में ही 
अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अभिजात 
संस्कृति से निरंतर एक लंबे समय से अंतःक्रिया 
होने के कारण ही इस संस्कृति को अर्द्ध संस्कृति 
कहा जाता है। 


(6) लोक संस्कृति का अभिजात संस्कृति से 
आदान-प्रदान होता है : 
लोक संस्कृति और अभिजात संस्कृति के तत्वों में 
परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है। कुछ विद्वानों 
की यह मान्यता है कि संस्कृति की गति सदैव ऊपर 
से नीचे की ओर होती है, अभिजात संस्कृति के 
तत्व ही नीचे पहुँचते-पहुँचते लोक संस्कृति के 
सांस्कृतिक तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, 
लेकिन यह कथन दोषपूर्ण प्रतीत होता है। वास्तविकता 
यह है कि लोक और अभिजात सांस्कृतिक तत्वों का 
आदान-प्रदान होता रहता है और यह चक्रीय प्रक्रिया 
के रूप में चलता है। 

लोक संस्कृति अभिजात संस्कृति से कुछ 
सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करती है, उनके स्वरूप 
में कुछ परिवर्तन के साथ उन्हें अपने में आत्मसात्‌ 
कर लेती है। इसी प्रकार से अभिजात संस्कृति भी 
लोक संस्कृति के कुछ सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण 
कर उनके कुछ परिवर्तन कर उन्हें अपने में 
आत्मसात्‌ कर लेती है। इस प्रकार से दोनों संस्कृतियों 
में सांस्कृतिक तत्वों का आदान-प्रदान एक चक्रीय 
प्रक्रिया के रूप में अनवरत चलता रहता है। अतः 
यह समझना कठिन होगा कि किस सांस्कृतिक तत्व 
का उदय सर्वप्रथम लोक संस्कृति में हुआ? इस 


आधार पर ग्रह धारणा भी भ्रमपूर्ण सिद्ध होती है 
कि अभिजात सांस्कृतिक तत्व ही नीचे पहुँचकर 
लोक संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों में बदल जाते हैं 
क्योंकि संस्कृति की गति सदैव ऊपर से नीचे की 
ओर होती है, परंतु वास्तविकता यह है कि लोक 
संस्कृति और अभिजात संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों 
का आदान-प्रदान निरंतर होता रहता है। 

(7) लोक संस्कृति में पूर्णता का अभाव है : 


लोक संस्कृति की एक विशेषता यह है कि यह 
संस्कृति बौद्धिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन की 
दृष्टि से अपूर्ण है। उसकी अभिजात सांस्कृतिक 
उपसंरचना के साथ निरंतर अंतःक्रिया होती रहती 
है। यद्यपि लोक संस्कृति ने अपना अस्तित्व कभी 
अभिजात संस्कृति में विलीन नहीं किया, इसके 
पश्चात्‌ भी यह संस्कृति अपने बौद्धिक, धार्मिक 
और नैतिक जीवन के उन्नयन हेतु अभिजात संस्कृति 
से प्रभावित होती रही है। इस संदर्भ में जार्ज एम. 
फॉस्टर ने कहा है “किसी भी ग्राम के अध्ययन से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोक संस्कृति और 
अभिजात संस्कृति दोनों लधु और वृहद परम्परा के 
रूप में एक लंबे समय से एक-दूसरे पर अपना 
प्रभाव डालती रही है । साथ ही हमें इस बात को भी 
ध्यान में रखना है कि ग्रामीण समुदायों ने अपनी 
लोक संस्कृति को अभिजात संस्कृति के साथ निरंतर 
अंतःक्रिया के उपरान्त भी बनाए रखा है!” 
(रैडफील्ड, 956:68-69) 


लोक संस्कृति-एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण 


रॉबर्ट रैडफील्ड द्वारा प्रतिपादित लोक संस्कृति की 
अवधारणा की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है, 
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जो निम्नलिखित है - आस्कर लेविस ने भारत के 
एक ग्राम रानीखेड़ा और मैक्सिकों के टेपोजलान 
के अध्ययन के आधार पर लोक संस्कृति की 
अवधारणा की आलोचना निम्न तीन बिंदुओं के 
आधार पर की है- 
() लोक संस्कृति की अवधारणा में केवल नगर 
को ही सब प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का 
स्रोत माना गया है जबकि आंतरिक तथा 
बाह्य कारण भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
केवल नगर ही प्रमुख ग्लोत नहीं है। 
आलोचना का दूसरा आधार यह है कि लोक 
नगरीय वर्गीकरण में जो प्रारूप प्रस्तुत किया 
गया है वह स्वतः ही स्पष्ट नहीं है। 
वास्तविकता यह है कि जनजातियों में 
विभिन्‍न प्रकार के रहन-सहन के तरीके 
पाए जाते हैं। साथ ही उनके मूल्यांकनों में 
भी काफी भिन्‍नता दिखाई देती है। किन्तु 
समाज की जिन विशेषताओं को लेकर लोक 
समाज की व्यवस्था रैडफील्ड ने की है, वह 
केवल मात्र औपचारिकता है जो जीवन की 
वास्तविकताओं से संबद्ध नहीं है। 
(3) लोक संस्कृति की आलोचना का तीसरा आधार 
यह है कि इसमें मनोवैज्ञानिक कारक अथवा 
लोगों के चरित्र की व्याख्या नहीं की गई है 
तथा समस्या के संकीर्ण पक्ष को ही लिया गया 
है। 
लोक संस्कृति की उपर्युक्त सीमाओं के उपरांत 
भी यह स्पष्टतथा कहा जा सकता है कि ग्रामीण 
समाज के अध्ययन और छोटे समुदाय के अध्ययनों 
की दृष्टि से लोक संस्कृति की यह अवधारणा 
ग्रामीण समाजशास्त्र में उपयोगी है। 


समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 
लोक संस्कृति में समसामयिक परिवर्तन 


लोक संस्कृति के अध्ययन करने वाले विद्वानों की 
यह मान्यता थी कि लोक संस्कृति रुढ़िवादी, 
परंपरावादी है तथा इसमें परिवर्तन का कोई स्थान 
नहीं है। यह धारणा वर्तमान संदर्भ में उचित नहीं 
कही जा सकती। औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, 
नगरीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों का 
प्रसार, वैज्ञानिक प्रगति एवं शिक्षा के परिणामस्वरूप 
ग्रामीण जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक और 
आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने से लोक संस्कृति 
भी प्रभावित हुई है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय संस्कृति के तत्व 
प्रवेश कर रहे हैं। गाँव का लोक समाज नगरीय 
लोगों के वस्त्र, रहन-सहन के ढंग, कला, 
जीवन-दर्शन, फैशन, मनोरंजन के साधन आदि 
की अपना रहा है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा 
आदि ने नगरीय प्रभाव को गाँवों तक फैलाया है 
लोक संस्कृति की यह विशेषता है कि इससे संबद्ध 
कलाकार, संगीतज्ञ, शिल्पकार अथवा विचारक 
अपनी कला का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए 


* नहीं करते, अपितु ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं 


की पूर्ति के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 
इस रूप में लोक संस्कृति अध्यावसायिक मानी 
जाती है, किन्तु नगरीय संस्कृति के प्रभाव के 
परिणामस्वरूप लोक संस्कृति के अंतर्गत कला, 
साहित्य, संगीत तथा मनोरंजन के साधनों के रूप 
में अब इसमें व्यावसायिकता होने लगी है। लोक 
संस्कृति से संबंधित कलाकार अब अपनी कला को 
बेचने लग गए हैं। कला उनके लिए वस्तु है। 
नाटक-मंडलियाँ, नृत्य व गीत गाने वाले अब 
संगठन बनाकर नगरों व गाँवों में घूम-घूम कर 
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उससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इसका बहुत 
बड़ा उदाहरण राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से 
तंगा है जो व्यावसायिक रूप से लोक संस्कृति को 
टेलीविजन के माध्यम से बेच रहे हैं। लोक कला 
में अब सामूहिक सहभागिता कम होती जा रही है 
तथा धीरे-धीरे यह व्यक्तिवादी प्रकृति ग्रहण कर 
रही है। लोक संस्कृति से संबंधित स्रोत इसे नगरीय 
संस्कृति से भिन्‍न समझते हैं। अत: वे इसके स्थान 
पर नगरीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान 
में हो रहे समसामयिक परिवर्तनों के पश्चात्‌ भी 
आज लोक संस्कृति जीवित है। लोक संस्कृति की 
विशिष्टता, मौलिकता आज भी विद्यमान है। यह 
इसलिए कि लोक संस्कृति ठेठ जमीन से जुड़ी है 
इसका प्रवेश लोक जीवन के दिन प्रतिदिन के 
क्रिया-कलापों में है और इससे आगे इसकी गतिशीलता 
भी है। शायद इसी कारण यह जीवित भी है। 


अभिजात संस्कृति का अर्थ 


अभिजात संस्कृति का तात्पर्य उस संस्कृति से है 
जिसका उल्लेख प्राचीन मूल धर्म ग्रंथों में हुआ है 
तथा अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा 
निर्मित एवं विकसित होने के कारण अधिक क्रमबद्ध, 
व्यवस्थित व स्पष्ट होती है, जिनका सारा कार्य 
वृहत स्तर पर होता है। भारतीय समाज में तीन 
प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिन्हें सांस्कृतिक 
उप-संरचनाओं के नाम से पुकारा जा सकता है। 
उन्‍नीथान तथा उनके सहयोगियों ने इन्हें 
(!) अभिजात, (2) लोक, (3) जनजातीय 
उप-संरचनाओं के रूप में समझने का प्रयास किया 
है। इनमें से किसी भी सांस्कृतिक उप-संरचना का 
प्रतिनिधित्व समाज के किसी एक वर्ग विशेष द्वारा 


नहीं किया जाता। कोई भी उप-संरचना इस दृष्टि 
से अपने विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है किसी भी 
सांस्कृतिक उप-संरचना को शेष दो उप-संरचनाओं 
से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। इन विद्वानों 
का मानना है कि अभिजात संस्कृति के प्रमुख केन्द्र 
नगर ही रहे हैं। यहीं पर धार्मिक ग्रंथों के 
अध्ययन-अध्यापन का कार्य होता रहा है। नगर 
ही कला, संगीत और साहित्य के प्रमुख केन्द्र रहे 
हैं। यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों से संबंधित 
अभिजात संस्कृति को नगरीय परंपराओं के नाम 
से भी पुकारा गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है 
कि नगरीय क्षेत्रों में लोक संस्कृति के अथवा 
ग्रामीण क्षेत्रों में अभिजात संस्कृति के तत्व नहीं 
पाए जाते। 

रॉबर्ट रैडफील्ड ने अपनी कृति पीजैन्ट 
सोसायटी एण्ड कल्चर में स्पष्ट किया है कि वृहत 
परंपराओं का पोषण अभिजात संस्कृति के थोड़े से 
चिंतनशील व्यक्तियों द्वारा होता है उदाहरण के 
लिए मैक्सिको की माया संस्कृति के मंदिरों एवं 
प्राम्तादों के विशाल प्रस्तर निर्मित वास्तुशिल्प, परिपक्व 
कला, खगोलशास्त्र, पंचांग, चित्रलिपि में लिखित 
साहित्य तथा धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था को 
अभिजात संस्कृति या वृहत परंपरा के नाम से 
जानने का प्रयास किया है। 

भारत में अभिजात संस्कृति का मूल ग्रोत 
वेदों को माना गया है। सभी परंपरावादी विद्वानों 
एवं दार्शनिकों की मान्यता है कि वेद ही सब प्रकार 
के ज्ञान के उद्गम-स्थल हैं। भारतीय समाज के 
धर्मग्रंथ जैसे-वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
और गीता आदि संस्कृति की अभिजात परंपरा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 
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अभिजात संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है 
कि ज्ञान एवं कला के क्षेत्र में क्रबद्धता और 
परिष्कृतता पाई जाती रही है। प्राचीन भारतीय 
ग्रंथों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उस युग में 
अभिजात संस्कृति से संबंधित ज्ञान काफी विकसित 
था। अभिजात संस्कृति से संबंधित किसी भी क्षेत्र 
में निपुणता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रशिक्षण 
तथा एक लंबी अवधि तक अभ्यास करने की 
आवश्यकता ही तो है। कला एवं ज्ञान के क्षेत्र में 
निपुणता प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है 
कि व्यक्ति इनसे संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करे तथा 
समर्पित भाव से इनकी प्राप्ति हेतु स्वयं को 
लगा दे। 

जो व्यक्ति पुजारी, पंडित, कवि, गायक, 
संगीतज्ञ, नाटककार, ज्योतिषी तथा गणितज्ञ बनना 
चाहते थे, उनके लिए यह आवश्यक था कि वे स्वयं 
को पूर्णत: इसी काम में समर्पित करें तथा निरंतर 
अभ्यास करते रहें। यही कारण रहा है कि अभिजात 
संस्कृति से संबंधित लोगों से अपनी आजीविका 
कमाने के लिए हाथ से काम करने की आशा नहीं 
होती थी। 

उदाहरण के लिए चातुर्वर्ण की व्यवस्था 
प्रथम दो वर्णो-ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों से यह अपेक्षा 
नहीं की गई है कि अपनी आजीविका कमाने हेतु 
वे स्वयं उत्पादन का कार्य करें। ब्राह्मण 
अध्ययन-अध्यापन, चिंतन, ज्ञान प्राप्ति के कार्य में 
लगे रहे जबकि क्षत्रिय योद्धा और शासक के रूप 
में अपनी भूमिका निभाते रहे | चतुर्थ वर्ण के लोगों 
को अभिजात वर्ग से संबंधित नहीं माना जाता 
था। इस वर्ण की कुछ जातियाँ अभिजात सांस्कृतिक 
परंपरा की आंशिक वाहक के रूप में अवश्य 


समाजशास्त्र की सहभागी पुल्तक 


भूमिका निभाती रही हैं। उच्च वर्ग के तोग 
अभिजात संस्कृति से संबंधित रहे हैं, लेकिन इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च वर्गों के सभी लोग झम 
परंपरा के सक्रिय वाहक रहे हों। उच्च वर्गों की 
स्त्रियाँ साधारणत: लोक संस्कृति की ही वाहक रही 
हैं, न कि अभिजात संस्कृति की। इसके द्वारा 
जनसाधारण की भाषा प्राकृत का ही प्रयोग किया 
जाता था, न कि अभिजात लोगों की भाषा 
संस्कृत का। 

मिल्टन सिंगर ने मद्रास नगर के अपने 
अध्ययन के आधार पर नगरीय सांस्कृतिक परंपरा 
का उल्लेख किया है। आपके अनुसार अब चैन्नई 
नगर के रूढ़िवादी ब्राह्मण भी भक्ति मार्ग को 
अपनाते जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में पुराणों पर 
आधारित कविता, नाटक, चल-चित्र, संगीत तथा 
नृत्य का आयोजन धार्मिक लाभ प्राप्त करने की 
दृष्टि से ऐसे सुगम साधन माने जाने लगे हैं जो 
आज आधुनिक मनुष्य को उपलब्ध हैं। चैन्नई 
नगर में भक्ति आंदोलन ग्राम और नगर को 
परंपरात्मक और आधुनिक को तथा लोक और 
अभिजात संस्कृति को एक-दूसरे के साथ जोड़ता 
है। आपके अनुसार मद्रास नगर में अनेक भजन 
मंडलियाँ भी दिखाई पड़ती हैं जो मंदिरों, धार्मिक 
स्थानों और कुछ लोगों के घर पर समय-समय पर 
भजन-कीर्तन करती रहती हैं। 

यह सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत 
में आम लोगों की रुचि नगर में भक्तिपूर्ण नाटकों 
के प्रति रही है। नगरीय क्षेत्रों में प्रदर्शित किए 
जाने वाले नाटक अनेक लोक नाटकों की अभिजात 
संस्कृति के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें 
उन्‍नत किस्मों के रंगमंचों, व्यावसायिक कलाकारों 
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के प्रति भी लोगों की रूचि बढ़ती जा रही है। 
उपरोक्त विभिन्‍न विशेषताओं के आधार पर 
अभिजात संस्कृति की अवधारणा को समझा जा 
सकता है। 


जनजातीय संस्कृति 


हमारे देश में जनजातियों को विभिन्‍न नामों से 
पुकारा जाता है। जैसे वनवासी, गिरिजन, आदिवासी, 
आदिम जाति, आदिमवासी तथा अनुसूचित जनजाति 
आदि। भारत में जनजातियों को अनुसूचित 
जनजाति' भी कहा जाता है, क्योंकि इन जनजातियों 
का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में 
हुआ है। अनुसूचित जनजाति की धारणा वैधानिक 
है, क्योंकि संविधान इन समूहों को कुछ विशेष 
सुविधाएं, सुरक्षाएं एवं विकास के अवसर देता है। 

जनजातीय संस्कृति की अवधारणा को 
समझने से पूर्व जनजाति के अर्थ को परिभाषित 
करना आवश्यक है। जनजाति का तात्पर्य एक ऐसे 
समूह से है जिसका एक विशिष्ट नाम होता है, 
जिसमें एक समूह के होने की भावना होती है, 
सामान्यतः: जिसका एक क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक 
एकरूपता तथा यह एक अंतर्विवाही समूह होता है 
अर्थात जनजाति के लोग अपने ही समूह में विवाह 
संबंध स्थापित करते हैं। 

जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो एक 
विशिष्ट भाषा बोलता है, जिसकी एक विशिष्ट 
संस्कृति होती है, जो अपने समूह को दूसरे समूह से 
पृथक करता है। 


जनजातीय संस्कृति का अर्थ एवं विशेषताएं 


जनजातीय समाज की संस्कृति को जनजातीय 
संस्कृति के नाम से जानते हैं। वास्तव में जनजातीय 


संस्कृति स्वयं में एक स्वतंत्र संस्कृति है। जनजातीय 
समाज एक ऐसा समाज है जिसमें लोग जंगलों, 
पहाड़ों तथा मैदानों में निवास करते हैं। इस 
समाज में अशिक्षा, जीवन जीने का विशेष ढंग, 
समूह की समानता, मौखिक परंपराएं, जनजातीय 
साहित्य, कला, संगीत, नृत्य तथा धर्म आदि 
विशेषताओं के आधार पर जनजातीय संस्कृति को 
समझा जा सकता है। 

धर्म-जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत धर्म का 
महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म किसी न किसी प्रकार की 
अतिमानवीय या अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, 
जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता 
की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति पूजा या 
प्रार्थना में होती है। जनजातीय समाज में लोग 
आत्मावाद (एनिमिज्म) के अस्तित्व में विश्वास 
करते हैं। यह आत्मावाद दो वृहत विश्वासों में 
विभाजित है-प्रथम तो यह कि मनुष्य की आत्मा 
का अस्तित्व मृत्यु या शरीर नष्ट होने के पश्चात्‌ 
भी बना रहता है। द्वितीय-यह है कि मनुष्यों की 
आत्माओं के अतिरिक्त शक्तिशाली देवताओं की 
अन्य आत्माएँ भी होती हैं। एडवर्ड टायलर ने इस 
आत्मावाद के सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की 
है कि यह आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों 
तक के धर्म के दर्शन का आधार है। टोडा 
जनजाति के लोगों में हरा व सूखा दो संस्कार 
मृतक के लिए करते हैं। इस जनजाति में जब 
किसी की मृत्यु होती है तो उसकी भैंसों को इतना 
पीटा जाता है कि वे मर जाती हैं और यह माना 
जाता है कि ये मैंसें मृतक के साथ स्वर्ग जाकर 
उसको वहाँ भी सुख देती रहेंगी। हो, मुण्डा, 
ओंराव जनजातियों में मृतक का दो बार संस्कार 
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करते हैं - एक बार मृत्यु के समय और दूसरी 
बार मृत्यु के एक माह बाद आत्मा की शांति के 
लिए | 

प्रकृतिवाद (नेचुरलिज्म) के अन्तर्गत 
आदिवासी प्रकृति को ईश्वर का रूप मानकर 
इनकी पूजा करते हैं जैसे- सूर्य, चंद्रमा, तारे, 
पृथ्वी, जल तथा पेड़-पौधे आदि। ऐसा वे इनके 
महत्व का मूल्यांकन करके करते हैं। वर्षा व धूप 


का जहाँ उनके जीवन में महत्व है, वहाँ भूकंप व सूर्यास्त 


अति्वृष्टि से भयभीत भी होते हैं। टोटमवाद का 
भी जनजातीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। 
आदिवासी किसी पेड़-पौधे या जानवर को अपना 
टोटम मानते हैं जिसकी वे पूजा करते हैं, उसे 
नुकसान नहीं पहुँचाते है। टोटम वास्तव में एक 
प्रतीक है जो उनकी धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त 
करता है। 

जनजातियों का लोक महिला साहित्य मौखिक 
रूप में होता है जो अनेक कथाओं में देखने को 
मिलता है। जनजातियों के साहित्य में अलौकिक 
शक्तियों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए 
मेघालय की खासी जनजाति में यूथसेन नामक सर्प 
का वर्णन मिलता है जो कि उनके देवता के रूप में 
माना जाता है। चूँकि जनजातियों का लोक साहित्य 
मौखिक होता है इसलिए मौखिक परंपराओं द्वारा 
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। जनजातियों 
के अपने त्यौहार लोक संगीत जन्म से मृत्यु तक 
होते हैं। कर 
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उनकी अर्द्धाँगिनी महादेवी की स्मृति में प्रतिवर्ष 
आयोजित किया जाता है। गवरी उत्सव भाद्रपद 
(अगस्त- सितम्बर माह) के कृष्ण पक्ष के एकम से 
सवा माह यानी चालीस दिन के लिए मनाया 
जाता है। 

गवरी दल में केवल भील पुरुष ही भाग लेते 
हैं। स्त्री पात्र का अभिनय भी पुरुषों द्वारा किया 
जाता है। प्रत्येक दिन सूर्योदय से प्रारंभ होकर 
्यासत के साथ नृत्य प्रदर्शन पूरा होता है। 
दिनभर में छोटी-छोटी कई लघु नाटिकाओं का 
मंचन किया जाता है। जिनकी कथाएं पुराण, 
भागवत, इतिहास लोक परंपरा व जन संस्कृति पर 
आधारित होती हैं। 


भारत में जनजातियों का वर्गीकरण 


एल.पी. विद्यार्थी एवं बी.के. राय ने भारत की 
जनजातियों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर 
किया ह्ठै £ 


4, भौगोलिक आधार : 


विद्यार्थी ने जनजातियों को क्षेत्रीयता के 
आधार पर चार भागों में विभाजित किया है। () 
हिमालय क्षेत्र (2) मध्य भारत (3) पश्चिम भारत 
और (4) दक्षिण भारत। 


2. भाषाई आधार : 


एल. पी. विद्यार्थी व बी.के. राय ने भाषा 
के आधार पर जनजातियों को चार भागों में 
विभाजित करके समझने का प्रयास किया है- 

. एस्दों-एशियाटिक परिवार एस्द्रो- 
एशियाटिक में खासी, मुन्डा, निकोबारी, 
सन्धाली, हो, गोन्डी, श्वरिया व गड़ावा 
सम्मिलित है। 


लोक, अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति 
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2. तिब्बत-चीनी परिवार-इनमें खम्पाती, 
दार्जिलिंग के भोटिया चम्बा, स्वागली, 
टोटो आदि जनजातियाँ हैं। नागा, 
आगामी नागा, सेमा नागार, रेगमा नागा। 
कुकी व लुशाई भी इसी परिवार की 
जनजाति है जो एक ही भाषा समूह में 
शामिल है। 

3. द्रविड़ परिवार-द्रविड़ परिवार में कोरवा, 
टोडो, कोटा व औराव शामिल है। 

4. इन्डो-योरोपीय परिवार-इन्डो योरोपीय 
परिवार में हाजोंग व भीली जनजातियाँ 
सम्मिलित हैं। 

के.एस. सिंह के अनुसार अधिकांश अर्थात्‌ 

63 जनजातिय समूह इंडो आर्य भाषा बोलते 
हैं तथा 07 जनजातिय समूह द्रविडयन भाषा, 
[43 तिब्बत, 30 एस्ट्रो-ऐशियाटिक जनजातिय 
समूह भाषा बोलते हैं। 


3, प्रजातीय आधार : 


बी.एस. गुहा (935) ने प्रजाति के आधार 
पर जनजातियों का वर्गीकरण करते हुए छ: प्रकार 
की प्रजातियों का उल्लेख किया है: 

() नीग्रेटो 

(2) प्रोटो आस्ट्रोलायड 
(3) मंगोलायड 
(4) मेडीटेरियन 
(5) विनारिक 
(6) अलपीनोड, आर्मीनोड आदि। 


4. सांस्कृतिक आधार : 


एल. पी. विद्यार्थी एवं राय ने सांस्कृतिक एकीकरण 
के आधार पर पांच प्रकार की जनजातियाँ बतलाई 


हैं। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जनजातियाँ 
दूसरे समूहों से किस प्रकार अंतःक्रिया करते हुए 
उनकी संस्कृति में किस सीमा तक परिवर्तन 
आया है। 

(१) सर्वथा भौगोलिक रूप से पृथक, जंगलों में 
शिकार करने वाली व पहाड़ों पर खेती 
करने वाली जनजातियाँ। 

(2) कृषि-कर्मी जनजातियाँ जो गाँवों में निवास 
करके खेती करती हैं। 

(3) अर्द्ध-कृषि-कर्मी, जिन्‍्होंनें सफलतापूर्वक 
गाँवों में रहकर अपनी मूल-संस्कृति की 
रक्षा की है। 

(4) वे जनजातियाँ जिन्होंने पर-संस्कृति ग्रहण 
की प्रक्रिया, में अपने सांस्कृतिक तत्व खो 
दिए हैं। शहरों में नौकरी कर वहाँ की 
संस्कृति को अपनी संस्कृति का अंग बना 
लिया है। 

(5) वे जनजातियाँ जिसका पूर्ण सरलीकरण 
हो चुका है चूंकि हिंदू जाति व्यवस्था से 
अपनी मूल-संस्कृति लुप्त हो चुकी है। 
जैसे-मारवीज, खासा व राज गौंड मीणा 
आदि जो हिंदू संस्कृति के संपर्क में आकर 
उसी का एक अंग बन गई हैं। 

5. आर्थिक आधार : 


विद्यार्थी एवं राय ने आर्थिक आधार पर 
जनजातियों को आठ भागों में वर्गीकृत करने का 
प्रयास किया है। 
(!) जंगलों में शिकार करने वाली जनजातियाँ। 
(2) पहाड़ों पर खेती करने वाली। 


पिन अमल हक या तकाउ कम लक एक 


(3) स्थायी रूप से कृषि करने वाली जन 
जातियाँ । 

(4) साधारण शिल्पकर्मी । 

(5) पशु चराने वाले 

(6) मजदूर, कृषि मजदूर व औद्योगिक मजदूर । 

(7) लोक कलाकार 

(8) सफेदपोश कार्य व व्यापारी । 


6. शिक्षा स्तर : 


शिक्षा स्तर के आधार पर भी विद्यार्थी व राय ने 
विभिन्‍न जनजातियों का वर्गीकरण किया है। 
साधारणत: शिक्षा का स्तर जनजातियों में निम्न 
है। 


जनजातीय संस्कृति में परिवर्तन . 


जनजातीय संस्कृति स्वयं में एक स्वतंत्र संस्कृति है 
वर्तमान में यह कहना कठिन है। आधुनिकीकरण, 
औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात एवं संचार 
के साधनों का प्रसार, वैज्ञानिक प्रगति एवं शिक्षा के 
कारण जनजातीय समाज में भी मूलभूत परिवर्तन 
देखा जा सकता है। इस समाज के कुछ लोग 
अभिजात संस्कृति से प्रभावित हैं जबकि अधिकांश 
लोग लोक संस्कृति से प्रभावित होते नजर आते 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिजात एवं लोक 
संस्कृति का प्रभाव निश्चित रूप से जनजातीय 
संस्कृति पर पड़ा है। अतः भारतीय समाज की 


विभिन्‍न संस्कृतियों को समझने के लिए गा ४ 


अभिजात एवं जनजातीय संस्कृति में पारस्परिक 
अंतःक्रिया की प्रक्रिया को समझना आवश्यक ह॥ 
पारस्परिक आदान-प्रदान की यह प्रक्रिया 
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रिवाज, त्यौहार, भाषा, नृत्य, संगीत, सामाजिक 
संगठन तथा विविध कलात्मक क्षेत्रों में दिखाई 
पड़ती है। 


कुछ जनजातियाँ वृहद समाज के गहरे 
संपर्क में रही हैं और उन्होने हिन्दूओं, ईसाइयों 
तथा अन्य समुदायों की जीवन प्रणालियों को 
अपना लिया है। दक्षिण राजस्थान के भील आदिवासी 
ने अपने कुल देवी-देवता जैसे-धर्मराज, खेड़ादेवी 
गोरा देवी अम्तया व देशा माता के साथ-साथ 
अभिजात संस्कृति व लोक संस्कृति के देवी-देवता 
की भी पूजा करते हैं। यह कहा जा सकता है कि 
ब्रिटिश नीति, आर्थिक विकास के प्रभाव के कारण 
असमानता और वृहद समाज के साथ सांस्कृतिक 
संपर्क के परिणामस्वरूप जनजातीय समाज में 
सामाजिक स्तरीकरण भी देखने को मिलता है। 
आदिवासी भारत की प्रमुख सांस्कृतिक धारा से 
प्रभावित हुए हैं। संस्कृतिक परिवर्तन के कारण 
आदिवापियों में नए विभाजन बने हैं। उदाहरण के 
लिए बिहार में ताना भगत हिन्दूकृत आदिवा्ी हैं 
जबकि राजस्थान में भील भगत, गैर-भगत और 
ईसाई अनुभागों में विभाजित हैं। गैर-भगत 
परंपरात्मक जीवन प्रणाली को बनाए रखने के 
समर्थक हैं, जबकि भगत भीलों ने शाकाहारीवाद व 
नशाबंदी अपनाकर ब्राह्मणवादी जीवन पद्धति का 
अनुसरण किया है। कुछ ने ईसाई मिशनरियों से 
प्रभावित होकर इस धर्म को अपना तिया है। यद्यपि 
नजातीय संस्कृति एक स्वतंत्र संस्कृति है लेकिन 
औज्ञोगीकरण, नगरीकरण व शिक्षा प्रसार के 
रा निश्चित रूप से अभिजात व लोक संस्कृति 

क्सरे के तत्वों से प्रभावित है। 
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समाजशास्त्र और परिवर्तन 
की पनपती चुनौतियाँ 


वैश्विक शक्तियों की चुनौतियाँ 

सबसे पहले हम उन मूलभूत चुनौतियों की 
बात करें जिनका सामना हम वर्तमान में करते 
हैं। एक मुख्य चुनौती जिसका हम सामना करते 
हैं, वह है शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न राष्ट्रों 
के बीच अनायास बदलता शक्ति संतुलन। इसने 
न केवल सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा के 
पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल॑ दिया वरन 
इसने सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के 
आंदोलनों को परम्परागत रूप से स्वीकृत सामाजिक 
आंदोलनों के अनुपात में आगे बढ़ा दिया है। इस 
संदर्भ में भारत एक विशेष स्थान रखता है। 
वैचारिक स्तर पर, सामान्य व्यक्ति और विद्वानों 
की दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के 
रूप में पूंजीवाद और समाजवाद को स्वीकारने के 
संबंध में मौलिक परिवर्तन हो चुका है। सोवियत 
यूनियन के बिखराव और तत्कालीन समाजवादी 
समाजों के आर्थिक प्रशासनों में हुए परिवर्तनों ने 
विचारधारा की दृष्टि से पूँजीवाद की परिकल्पना 
की अपराजेयता को सिद्ध किया है। बढ़ते हुए 
आर्थिक दबाव ने राज्यों को बहुत से सामाजिक, 
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आर्थिक और सांस्कृतिक कल्याण के क्षेत्रों में सहयोग 
देने से हाथ खींच लिया है। एक तर्क यह दिया जा 
रहा है कि ऐसी जिम्मेदारियों को स्वतंत्र व्यावसायिक 
शक्तियों को सौंप दिया जाना चाहिए, चाहे ऐसे 
लोगों की स्थिति कितनी ही दयनीय क्यों न हो। 
मानव अधिकारों को सराहा अवश्य जाए लेकिन 
इनमें नागरिकों के कार्य के अधिकार और आर्थिक 
सुरक्षा के कदमों को शामिल न किया जाए। 
समस्त यूरोप और उत्तरी अमरीका लोगों के 
कल्याणकारी कार्यक्रमों को समाप्त करने के दबाव 
में हैं। हमारा अपना समाज भी ऐसे दबावों से बच 
नहीं सकता। 

जैसे-जैसे बाजार की शक्तियाँ बढ़ती और 
व्यापक होती हैं वैसे-वैसे ही राज्य के संप्रभुतासपन्‍न 
राजनीतिक संस्थान के स्वरूप में भी परिवर्तन 
आता जाता है। बाजारी अर्थव्यवस्था के कुछ 
प्रतिपादक इसमें संप्रभुता के विचार की समाप्ति की 
सम्भावना भी तलाशते हैं। भारत जैसे समाजों में 
जहाँ राष्ट्र निर्माण अपनी समन्वित परिषक्वता के 
स्तर पर नहीं पहुँचा है, प्रभुन्ता के अंत का डर 
अथवा विश्व-बाजार की निरंकुश शक्तियों की 
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भूमिका से उत्पन्न चुनौतियाँ न केवल बेचैनी पैदा 
करती हैं वरन्‌ एक प्रकार की चुनौती भी देती हैं। 
विडम्बना यह है कि “स्वतंत्र बाजार” का विचार 
अभी भी कल्पना ही है। राज्य की प्रभुसत्ता की 
समाप्ति की बात के बावजूद भी विश्व में धनी 
पूँजीवादी देशों की संप्रभुता बनी हुई है। ये राष्ट्र 
व्यापार और तकनीकी के हस्तांतरण के मामले में 
स्वतंत्र बाजार के क्रियाकलापों पर आदान-प्रदान के 
अनुग्रह के नियम की अनुपालना में बाधा डालते हैं। 

यह सच है कि बाजार स्वभावत: वस्तुओं के 
उत्पादन की प्रक्रिया के विस्तार, विकेन्द्रीकरण और 
वृद्धि से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं की उत्पत्ति के 
पारस्परिक ढंग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका है। 
प्राचनी समय की तरह पूँणी और सम्पत्ति में वैसा 
संबंध भी नहीं रहा है। श्रम द्वारा सम्पत्ति के 
उत्पन्न किए जाने की घटनाएँ अपने हास पर हैं, 
आजकल सम्पत्ति द्वारा श्रम की उत्पत्ति की घटनाएँ 
बढ रही हैं। विकासशील देशों में सस्ता श्रम बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों को आकर्षित करता है। ये बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ राष्ट्रीय सीमाओं को महत्व नहीं देती, 
परिणामतः उभरते मध्यम वर्ग एवं मुख्यतः सस्ती दर 
पर श्रमिकों की उपलब्धि के कारण नए बाजार की 
स्थापना के मौके मिलते हैं। परिमाण और कार्यक्षमता 
की आर्थिक नीति को लागू करते हुए, उत्पादन की 
प्रक्रिया को विकेन्द्रित और स्वचालित किया जाता है। 
इन गतिमान बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उत्पन्न 
बाजारी शक्तियाँ समाजों और संस्कृतियों में अंर्तनिर्भरता 
के नए ढाँचों का निर्माण करती है। वे नए ढंग के 
मानव संसाधन, विधियाँ, तकनीक और आधारभूत 
संरचनाएँ उत्पन्न करती हैं। 


वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सूचना की तकनीकें 
यथा-कम्प्यूटर, उपग्रह, प्रचार माध्यम और तार 
संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तु उत्पाद 
की तुलना में इस ढंग के अर्थतंत्र में सेवा क्षेत्रों का 
दायरा बढ़ जाता है और वे महत्वपूर्ण भी हो 
जाते हैं। 

नई तकनीक के सामाजिक प्रभाव यांत्रिक 
और प्रतीकात्मक तात्विक होते हैं । वे यांत्रिक स्तर 
पर व्यवसायों, भूमिकाओं और आदर्शों के विभेदीकरण 
में योगदान देते हैं जो सार्वभौमिक संस्कृति और 
पद्धति का एकरूप हिस्सा है और, फिर भी, 
प्रतीकात्मक तात्विक स्तर पर ये आत्मचेतना उत्पन्न 
करते हैं जो अलगाववादी और आत्मकेन्द्रित होती 
है। निहितार्थ में, वैश्विक समाज और संस्कृति की 
गति अपनी सेना में उन ए॥ /तयों को समेटे हुए है 
जो छोटी-छोटी शक्तियों जैसे स्थानीय, सांस्कृतिक, 
धार्मिक को जन्म देती है। इसके कल्याणकारी 
परिणामों के बावजूद भी, सार्वभौमिकता के क्षेत्र 
का विस्तार सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या को 
सुलझा नहीं पाता और न ही स्थानीय और 
अल्पमत शक्तियों के बीच ढ्वंदों को मिटा पाता है। 
दरअसल, परिवारों के छितराव, सामुदायिक आदर्शों 
के हास और व्यक्तियों के अलगाव जैसी नवीन 
सामाजिक समस्याएँ भी इसमें शामिल हो जाती हैं। 

फिर भी, समसामयिक तकनीकी क्रांति को 
देखते हुए इन वैश्विक शक्तियों का विस्तार सुनिश्चित 
है। हमारे देश और लोगों समेत समस्त समाजों को 
इस सत्य को स्वीकारना ही होगा। सम्भवत: हम 
इसे सार्थक और संतोषजनक ढंग से कर सकते हैं 
यदि हम इस समस्या को दूसरे सम्ाजों के 


थ्क्व 


औद्योगिकोपरान्त विकास के काल को तुलनात्मक 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें। तब हमें इन परिवर्तनों 
को अपनी ऐतिहासिकता में देखना चाहिए। 


सामाजिक परिवर्तन की शक्तियाँ 


हम उन नए परिवर्तनों पर दृष्टिपात करते हैं जो 
सामाजिक परिवर्तन की शक्तियों द्वारा हमारे समाज 
में लाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद के दो दशकों 
की तुलना में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित 
करने वाले तंत्रों में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। 
सामाजिक परिवर्तन की मूलभूत परिस्थितियाँ अब 
गुणात्मक स्तर पर बदल चुकी हैं। आरम्भ में, 
परिवर्तन को किसी नेतृत्व द्वारा प्रायोजित किया 
जाता था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरा था। 
यद्यपि परिवर्तन का वह कार्यक्रम जो राष्ट्रीय 
आन्दोलन के दौरान उभरा था आज भी अधिकांश 
लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन यह 
परिवर्तन उच्च राजनीतिक नेतृत्व से प्रायोजित 
नहीं होता | सामाजिक परिवर्तन के प्रायोजन के जो 
प्रभावी और स्वयं में सबको समेटने वाले तत्व थे, 
उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। 

यह व्यापक दृष्टि से स्वतंत्रता के आरम्भिक 
दशकों में सामाजिक परिवर्तन की प्रायोजित नीतियों 
की सफलता और असफलता के कारण हुआ। 
राजनीतिक नेतृत्व का सामाजिक और सांस्कृतिक 
आधार व्यापक हो चुका है। लोकतंत्रीय क्रांति के 
फलस्वरूप यथा : अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
जनजाति और पिछड़े वर्ग के पक्ष में सकारात्मक 
कार्य, भूमि सुधार के परिणाम, हरित क्रांति और 
उच्च शिक्षा और उद्योगों के लिए अधिकतम है 
निवेश और बैंकों के राष्ट्रीयरण जैसी नीति | 
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लागू किए जाने से धीरे-धीरे हमारे समाज के 
सामाजिक दृष्टि से संभ्रांत व्यावसायिकों और 
प्रशासनिक वर्गों और राजनीतिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण 
परिवर्तन में योगदान हुआ है। आरम्भ के समाज 
में राजनीतिक और नागरिक जीवन को प्रभावित 
करने वाले उच्च वर्ग और जाति के लोगों का 
प्रभुत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। राज्य पर 
उनका प्रभुसत्तात्मक नियंत्रण लगभग समाप्त हो 
चुका है। हमारे सामाजिक जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण 
क्षेत्रों जैसे व्यवसाय और उद्योगों में परिवर्तन का 
दबाव स्पष्ट है। ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जो यह 
बताते हैं कि मध्यमवर्ग (और जाति) का एक 
हिस्सा, जिसमें आंध्रप्रदेश, गुजराज, महाराष्ट्र और 
हरित क्रांति के दूसरे किसान भी शामिल हैं वे 
धीरे-धीरे कृषि कार्य छोड़कर व्यापार, उद्योग 
और नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं और नए 
व्यवसायों का विस्तार कर रहे हैं। कृषि में पूँजी 
निवेश के अभाव में और उद्योग और कृषि के 
संबंधों की कमी के कारण यह प्रक्रिया धीमी है। 
लेकिन, फिर भी, इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम 
पूर्णत: स्पष्ट है। इसके लिए, अत्यधिक मात्रा में 
पूँजी निवेश और आधुनिक तकनीक और आधारभूत 
संरचना की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों से भी 
प्रतिक्रियाएँ आरम्भ हो गई हैं जो हमारे सामाजिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के स्तरों पर भी 
दिखते हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन के 
विशेष क्षेत्रों जैसे मध्यम वर्ग के सामाजिक आधार 
में वृद्धि, व्यावसायिक और सेवा क्षेत्रों में बढ़ोतरी 
हरित क्रांति और वाणिज्यिक और औद्योगिक व्यव्तायों 
के आधार में विकास के बावजूद भी बहुत सी 
मौलिक समस्याओं का समाधान करना अभी शेष 
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है। जनसंख्या वृद्धि की दर योजना के अनुमानों 
को झुठला रही है यद्यपि इस दिशा में कुछ 
सकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी पनप रही हैं। निर्धनता 
का स्तर असहनीय मात्रा में बढ़ा हुआ है जो पूरी 
जनसंख्या का 40 प्रतिशत है, गाँवों से पलायन के 
कारण शहरी निर्धनों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ 
रही है। शहरों में बढ़ते झुग्गी-झोपड़ियों के झुंड 
इस प्रक्रिया के स्पष्ट उदाहरण हैं। शहरों के बढ़ते 
क्षेत्रफल से जुड़ी हैं, बढ़ती निर्धनता की समस्याएँ 
और उनका तंग घरों में जीना। शहरी जीवन में 
असंतोष व्याप्त है जिसके परिणामस्वरूप शहरी 
मध्यम वर्ग और झुगी-झोपड़ियों में रहने वाले 
लोगों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। 
उदारीकरण और खुलेपन ने “अति अमीर” या 
“नए अमीर”” जैसे वर्ग को सामाजिक स्थिति में 
जोड़ दिया है इससे शहरी मध्यम वर्ग और शहरी 
निर्धनों में एक जटिल सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक 
और सामाजिक तनाव पैदा हुआ है। इसके महत्व 
को पूरी तरह से तलाशना अभी शेष है। 

यह स्पष्ट है कि अनेकों अपेक्षित परिवर्तनों 
के पहलुओं के साथ नए सामाजिक विरोध उभर 
रहे हैं। ये हमारे शहरी और ग्रामीण जीवन को 
प्रभावित करते हैं। जाति और क्षेत्र-आधारित सक्रिय 
आंदोलनों के माध्यम से ग्रामीण निर्धन स्वयं को 
मजबूत बना रहे हैं। उनकी पुरानी पहचान जैसे 
संस्कृति और धार्मिक कट्टरपन को बढ़ावा देते हैं 
जिससे समाज में अलगाववाद के बीज बोए जा रहे 
हैं। कृषि के विकास में रुकावट, खेतिहर भूमि का 
बिखराव और पूँजी और तकनीक के अभाव के 
परिणाम स्वरूप उभरता कृषक मध्यम वर्ग जो 
970 और 980 के हरितक़रांति के दशकों में 


आर्थिक सहयोग से लाभान्वित हुआ करता था, अब 
अपने बच्चों के अनिश्चित आर्थिक भविष्य से जूझ 
रहा है। परिणामत: ग्रामीण जीवन और उसका 
जो भविष्य ग्रामीण युवा पीढ़ी को दिख रहा है, 
दोनों के प्रति निर्धनों और मध्यम वर्गों के घरों से 
असंतोष की आवाज उठ रही है। 

नौजवान पीढ़ी के राजनीतिकरण और 
प्रचार माध्यमों द्वारा उनकी स्थिति को उच्च स्तर 
पर दिखाए जाने के कारण यह अप्रसन्‍्नता और 
सघन होती जा रही है। मतदान की आयु को 
घटाने और विशेषकर उत्तर भारत के हिन्दी 
भाषी राज्यों में जनसंख्या की बढ़ती दर के कारण 
अधिकांश युवकों में आज अपने जीवन की स्थितियों 
के प्रति गहन और उचित असंतोष झलक रहा है। 
वे नए परिवर्तनों के लिए लालायित हैं, और वे बड़ी 
संख्या में शहरों की ओर कूच कर रहे हैं। निम्न 
और मध्यम जातियों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक 
सरकारी नौकरियों और सेवाओं में आरक्षण के 
बावजूद भी इनमें नई आशा का संचार नहीं हो पा 
रहा है। इसके विपरीत, शिक्षा और नौकरियों की 
उपलब्धता के अभाव में वे अपने लिए आरक्षित 
नौकरियों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। 

दूसरी ओर, वे लोग जो उन समुदायों से 
आते हैं जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, 
उनमें दूसरी तरह की अप्रसन्‍नता है। वे आरक्षण 
की इन नीतियों को छलावा और अब वोट बैंक की 
अवसरवादिता मानते हैं। लेकिन वे यह भी मानते 
हैं कि यह आधुनिक उदारवादी समाज के, जिसमें 


योग्यता को महत्व दिया जाता है, आदरशों से दूर है। 


ऐसे नवयुवकों के लिए सरकारी नौकरियाँ कम पड़ 
जाती हैं और हम उन्हें राज्य के नियंत्रण से बाहर 
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व्यावसायिक लोगों और आर्थिक अवसरों से जुड़ा 
हुआ पाते हैं। यह एक स्वस्थ विकास है जो उन्हें 
: उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। 
यही वह समुदाय है जो उदारवादी वैश्विक अर्थतंत्र 
की सुविधाओं से लाभान्वित हो रहा है। अत:, इस 
परिवर्तन की इच्छा उन ग्रामीण नवयुवकों को, जो 
अपने देश के ही शहरों में स्थानान्तरित होने की 
इच्छा रखते हैं, और शहरी मध्यम वर्ग में, जो 
वैश्वीकरण के अवसरों से लाभान्वित होने के लिए 
देश अथवा विदेश में स्थानान्तरित हो जाते हैं। 
लेकिन शहर और गाँव के युवक वर्तमान से भी 
उतने ही खिनन हैं। 
इन तत्वों का प्रभाव हमारे समाज और 
सामाजिक परिवर्तनों की दिशा पर दूरगामी और 
गहन है। एक स्तर पर, युवकों और उनके 
अभिभावकों की बढ़ती अप्रसन्‍नता का उपयोग उनकी 
आदिकालीन पहचान जैसे जाति, क्षेत्र और धर्म को 
सक्रिय करने में किया जाता है। दूसरी ओर नयी 
मनोवैज्ञानिक और प्रेरक शक्तियाँ ऐसे आदर्शों और 
ढाँचों की स्थापना करती है जो स्वयं में उन 
संस्थाओं और संगठनों, जो सार्वभौमिकता के विचार 
की अभिव्यक्ति करते हैं, के ये पारस्परिक विचारा 
धारा में परिवर्तन करने के बीज होते हैं। यह 
संभवत: प्रचार माध्यमों के बहुमुली और विरोधी 
प्रभावों के कारण 'है। फलत: क्षेत्रीय और राष्ट्रों में 
रहने वाले लोगों के जीवन के साथ अतग-अलग 
सम्पर्क स्थापित होता है। स्पष्टतः उभरती हुई 
तकनीकी संस्कृति अपने सामने प्राचीन और 
सामाजिंक सीमाओं को कोई महत्व नहीं देती। फिर 
की, इस प्रक्रिया में, अपने सामने उन विरोधियों के 
साथ जिनका लक्ष्य अन्तर्सास्कृतिक परिवर्तन और 
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जीवनक्रम को सार्वभौमिक बनाने वाले प्राचीन 
पहचान के समूहों को भी बल मिला है। ऐसा 
परिवर्तन हम अपने देश में भी देख रहे हैं जहाँ 
पहनावे का ढंग और पाक-विधियों को प्राथमिकता, 
परम्पराएं और सौन्दर्य व्यवहार, जो कुछ दशक 
पूर्व क्षेत्र विशेष तक सीमित थे आज राष्ट्रीय 
स्वीकृति पा चुके हैं। 

इन परिवर्तनों का एक दूसरा गंभीरतम 
महत्व भी है। कुछ समय बाद, यह परम्परावादी 
जीवन की अपेक्षाओं को समाप्त करने के लिए 
कटिबद्ध है। सर्वप्रथम यह भिन्‍न संस्कृतियों के 
साक्षात्कार के बहुमुखी प्रभावी और युवा पीढ़ी में 
बढ़ती आत्मचेतना के कारण हो सकता है। यह 
आत्मचेतना चुनावों के निर्धारण में स्वतंत्रता प्रदान 
करती है। इस प्रक्रिया में वर्तमान के प्रति रोष है 
जिसे हम भारत की नौजवान पीढ़ी का सामान्य गुण 
मानते हैं, चाहे वह पीढ़ी किसी वर्ग, जाति और धर्म 
की रही हो। यह श्रेय इस प्रक्रिया में सहयोगी 
भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। परिवार, वैवाहिक 
संबंध रक्‍त संबंध, नयी व्यक्तिगत पहचान का 
निर्माण जैसे विषयों से इसका संबंध सामाजिक 
परिवर्तन की भावी दिशा को इंगित करता है। 

प्रश्न यह उठता है कि कैसे यह परिवर्तन 
हमारी राजनीतिक संस्कृति, संगठन और भागीदारी 
को प्रभावित करते हैं? क्‍या ये शक्तियाँ राष्ट्र 
निर्माण की लोकतंत्रीय प्रक्रिया को बल प्रदान करेगी 
अथवा उसे निर्बल बनाएगी.। 2वीं सदी में हमारे 
जीवन में राजनीति क्या भूमिका निभाएगी? सामाजिक 
परिवर्तन की उभरती शक्तियाँ भावी राजनीतिक 
प्रक्रया और उसके निर्माण के संबंध में हमें एक 
सोच प्रदान करती हैं। सर्वप्रथम, राजनीतिक वैधता 
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के प़िद्धांत को पूरी तरह से बदलना होगा। शिक्षा 
के बढ़ते स्तर के साथ, सामाजिक गतिशीलता और 
नागरिकों द्वारा विकल्पों के चयन के लिए सामाजिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में वुद्धि के कारण, 
राजनीतिक संस्थाएँ और दल लोगों के जीवन में 
जो पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उन्हें 
अपना क्षेत्र संकुचित करना होगा। यह राज्यों 
और राजनीतिक दलों की भूमिका को प्रभावित 
करने वाला है। जाति और धर्म जैसे पारम्परिक 


आधारों पर टिके दलों की वैधता को भी अनेकों' 


वैकल्पिक साधनों और राजनीतिक माँगो और 
प्रभावों के सिद्धांतों की बढ़ती प्रतियोगिता का 
सामना करना होगा। इस विकास के साथ, नेतृत्व 
और दल के स्तर पर राजनीतिक उत्तरदायित्व 
, बढ़ेगा। आज राजनीति ने जो जगह हमारे जीवन 
में पा ली है, उसका हास हो सकता है और 
राजनीतिक वैधता और उत्तरदायित्व के विषय 
मनोवैज्ञानिकों की मौलिक चिन्ता के विषय बन 
सकते हैं। 

ऐसे परिवर्तन आज हमारे समाज और संस्कृति 
में पनप रहे हैं। क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन 
में राजनीति और राजनीतिक दलों की भूमिका को 
पुर्नपरिभाषित करेंगे, इनसे राजनीतिक प्रक्रिया को 
बल मिलेगा। जिस ढंग के सामाजिक परिवर्तन का 
अनुभव आज हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि 
बढ़ती निराधर राजनीतिक संस्कृति और उसके 
अपराधीकरण का अन्त हो जाएगा। समाज में 
पनपती नयी शक्तियों की प्रकृति और दिशा को 
गहराई से देखा जाए तो उनके परिवर्तनीय स्वभाव 
को पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। ऐसी शक्तिशाली 
नवीन सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रेरक भावनाएं 


हैं जो हमारे जीवन में स्थान बनाने के लिए 
उत्सुक हैं और जो हमारी पारम्परिक पहचान पर 
विजय पा चुकी है। इन नवीन सामाजिक शक्तियों 
की जड़ें जमने की प्रक्रिया न केवल शुरू हो चुकी 
है वरन्‌ गतिमान भी है। यह विकेन्द्रीकरण, गैर 
सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थानों और अन्य 
प्रभावी समूहों के प्रचुर मात्रा में उदय आदि पर दिये 
गये बल से स्पष्ट है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा 
किस ओर जा रही है इसे समझने के लिए हमें 
पर्यावरण के संरक्षण मानवाधिकार, नारियों के 
अधिकार, बच्चों और हाशियाई समूहों के लिए 
चलाए जा रहे नये आन्दोलनों से जाना जाता है। 


समाजशास्त्र और परिवर्तन की चुनौती 


सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन भारतीय 
समाज-शास्त्र का मुख्य विषय रहा है। यहाँ तक कि 
जब समाजशास्त्री और सामाजिक मानवशास्त्री किसी 
गाँव, जनजाति अथवा समुदाय की संरचना का 
अध्ययन करते हैं तो उनके अध्ययन का केन्द्र 
बिन्दु परिवर्तन ही होता है। कुछ अपवादों के 
अतिरिक्त 960 के दशक से परिवर्तन के अध्ययन 
को सार्वजनिक नीतियों, प्रशासन और ग्रामीण एवं 
शहरी क्षेत्रों में योजना की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित 
करना आरम्भ किया। समाजशास्त्र में विशिष्ठ 
अध्ययन की वृद्धि हुई है, और इसमें और अधिक 
विश्लेषणात्मकता और सिद्धांत और पद्धति के प्रति 
सजगता आई है। तब भी, विश्लेषण के मुख्य विषय 
जाति, वर्ग, जनजातियाँ और समुद्दाय थे। 
नीति-उन्मुख ग्रामीण और शहरी सर्वेक्षण किये गए 
और ऐसे अध्ययन में दिलचस्पी का कारण रहा 
समाज का नियोजित परिवर्तन। इन अध्ययनों में 
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रुचि बढ़ने के कारण 970 के दशक से सामाजिक 
आन्दोलनों का अध्ययन भी जुड़ गया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि परिवर्तन के संबंध में और 
अधिक वृहद सैद्धांतिक विश्लेषण होने लगा। अध्ययन 
का केन्द्र बिन्दु संरचनाओं के आधार पर परिवर्तन 
के अध्ययन में प्रक्रियात्मक अध्ययन की ओर 
परिवर्तित हुआ। इस दिशा में सामाजिक आन्दोलनों 
के अध्ययन का विशेष महत्व था। परिवर्तन के 
अध्ययनों में इस तरह के अध्ययनों ने अनेक तरह 
के सिद्धांतों और पद्धतियों को शामिल किया। 
प्िद्धांतों और पद्धतियों में इन परिवर्तनों को 
अत्यधिक महत्व देने के अतिरिक्त, इन वर्गों के 
देशीकरण पर भी तर्क चलता रहा। इस वार्तालाप 
में भारत के लिए समाजशास्त्र'' की इच्छा से 


लेकर “संवर्गीय समाजशास्त्र' 'में प्रायोगिक अनुसंधान 


तक के विषय शामिल थे। 

हम यह पूछ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन 
की पनपती नयी शक्तियों का विश्लेषण करते 
समय भारतीय समाजशास्त्र को किन चुनौतियों 
का सामना करना पड़ता है। इन नई पनपती हुई 
वास्तविकताओं का सामना करने के लिए किस 
सीमा तक इसके वैचारिक और पद्धति संबंधी तत्व 
सहयोगी हुए, नये सामाजिक आन्दोलनों के अध्ययन 
में इस दिशा में एक उदाहरणीय खोज दिखाई देती 
है। इनके उदाहरण दलितों, स्त्रियों की आर्थिक 
स्थितियों और मानवाधिकार के आन्दोलनों में देखे 
जा सकते हैं। भारतीय समाजशास्त्र की कई 
धाराओं की तरह इन अध्ययनों में प्रयुक्त सैद्धांतिक 
और प्रत्ययी यंत्र अपने गुणों में सार्वभौमिक ही है। 
हम वर्ग और जाति जैसे पुराने प्रत्ययों के स्थान 
पर प्रक्रियात्मक विचारों जैसे “शोषण'' और 


“प्रभुत्व'” के प्रयोग को देख सकते हैं। ऐसा 
स्वीकारा जाता है कि लैंगिक भेद-भाव अथवा 
बच्चों, बूढ़ों और अल्पमत के लोगों को 
मानवाधिकारों से वंचित रखने जैसे अध्ययन के 
लिए वे सार्थक अध्ययन नहीं हैं जो इन विषयों को 
वर्ग और जाति में बाँटते हैं वरन्‌ वे सार्थक 
अध्ययन हैं जो इन सीमाओं से परे किस सीमा तक 
शोषण और दमन हो रहा है - इसका अध्यधन 
करते हैं। यदि एक स्त्री वृद्ध और अल्पसंख्यक 
समुदाय के सदस्य का शोषण हो रहा हो तो, चाहे 
वह निर्धन अथवा धनी घर से संबंध रखता है, वह 
जाति और वर्ग की सीमाओं से परे भेदभाव और 
दुर्व्यवहार का शिकार बराबर मात्रा में होगा। अत: 
प्रत्ययों को सही ढंग से जानने के लिए नये 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 
समाजशास्त्र इस चुनौती से जुड़ा हुआ है। 
समाजशास्त्र के प्रतिमानों की परिभाषा के लिए 
मूल्यों का दोहरापन/प्रतिमानों का दोहरापन 
समाजशास्त्र की अन्तर्भूत विशेषता है। समाजशास्त्र 
के प्रतिमानों के अध्ययन के लिए कोई भी समाजशास्त्री 
अपने छात्रों को एक पुस्तक अथवा एक पद्धति नहीं 
सुझा सकता। कार्ल मार्क्स, मैक्स वैबर और ऐमील 
दुर्खीम जैसे विचारकों की कृतियों में भी लगातार 
बहु-प्रतिमानों का प्रयोग किया गया। जिन्हें उनके 
लेखन की विभिन्‍न श्रेणियों में अलग-अला मात्रा में 
देखा जा सकता है। अत: आज प्रतिमानों के दोहरेपन 
पर विवाद नहीं है वरन्‌ समाजशास्त्र के आदर्शमूलक 
आधार में बिखराव की संभावना पर विवाद है। यह 
भी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फिर भी, भारतीय 
समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी ऐतिहासिकता पर बात 
करना उपयोगी होगा। 


समाजशास्त्र और परिवर्तन की पनपती चुनौतियाँ 
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समाजशास्त्र का आदर्शमूलक आधार 


हम समाजशास्त्र के आदर्शमूलक आधार और 
उनको मिल रही चुनौतियों का अध्ययन करें। इस 
आदर्शमूलक आधार को आवश्यक रूप में सर्वसंमति 
की भावना के गुण से आँका जाता है। सर्वसंमति 
से मानवीय अन्त:क्रिया का अवसर मिलता है और 
निर्णयों की स्वतंत्रता भी मिलती है। अत: यह 
तात्विक दृष्टि से अस्वीकृति को वैधता प्रदान 
करती है। स्वीकृति और अस्वीकृति समाज के द्वन्द्र 
का निर्माण करती हैं। समाज की ठोस अभिव्यक्ति 
में, इस आदर्शमूलक आधार की अभिव्यक्ति लोकतंत्र, 
धर्म निरपेक्षता और मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति 
में पाई जाती है। परिणामत: यदि मौलिक संस्थाओं 
की वैधता और मूल्यों को चुनौती दी जाती है तो 
यह चुनौती समाजशास्त्र जैसे विषय के अस्तित्व 
को भी होगी। समाजशास्त्र का इतिहास अपने में 
इस तथ्य का भरपूर सबूत रखता है। 

इसी कारण से समाजशास्त्र का विश्व 
दृष्टिकोण अपने ढाँचे में ऐसी अनेक समाजशास्त्रीय 
प्रम्पराओं को स्थान देता है जो विरोधी और 
असहमतियों की भूमिका को मान्यता प्रदान करे। 
यह सार्वभौमिक और व्यक्तिगत विषयों को भी 
स्थान देता है। जैसे ही सामाजिक परिवर्तन की 
गति तीव्र होती है, जैसा कि हम भारत में देखते हैं, 
वैसे ही जाति, धर्म, विचारधारा और विभिन्‍न 
स्वार्थोी पर आधारित अनेकों व्यक्तिगत विषय जन्म 
ले लेते हैं। ये वैकल्पिक संरचनाओं और अध्ययनों 
को बढ़ावा देंते हैं, जैसे लैंगिक, अल्पमत, स्थानीय 
समूह, दलित और समाज के दूसरे हाशियाई समूह। 


समाजशास्त्र की चिन्ता का विषय नवीन 
सामाजिक आन्दोलनों और पर्यावरण की समस्याओं 
और कहाँ तक यह आन्दोलन आर्थिक विकाप्त की 
प्रक्रिया में सहयोगी हो सकते हैं -- के अध्ययन तक 
बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों के अधिकांश अध्ययनों में 
स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका में पर्याप्त वृद्धि हुई 
है। बहुत से समाजशास्त्री सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता 
अथवा शोधकर्ता के स्तर पर इन कार्यों में संलग्न 
हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांतों, प्रत्ययों और पद्धतियों 
का अतिक्रमण करते हुए उनके योगदानों ने आज 
एक वैकल्पिक अथवा विशिष्ट समाजशास्त्रियों द्वारा 
किये गये अध्ययनों से भिन्‍न है। इसी भिन्‍नता से 
ही समाजशास्त्र में आदर्शमूलक तनाव पैदा होते 
हैं। अपने सीमित दृष्टिकोणों से जब सामाजिक 
कार्यकर्ता अपने व्यष्टिवादी लक्ष्यों के आधार पर 
समानता, न्याय और शोषण जैसे वृहद विषयों पर 
बोलते हैं, तो समष्टिवादी और व्यष्टिवादी स्तर में 
पर्यवेक्षण के तनाव उत्पन्न होते हैं। इससे न 
केवल समाजशास्त्र के आदर्शमूलक आधार में 
बिखराव आता है वरन्‌ इसके केन्द्रीय विषय में भी 
भटकाव आता है। अन्ततोगत्वा, समाजशास्त्र के 
आदर्शमूलक आधार को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 
देखने की प्रेरणा मिलती है। 

भारतीय समाजशास्त्र आज जिस सम्भावित 
चुनौती का सामना कर रहा है वह न केवल 
सिंद्धांतों से परे अथवा वास्तविकता पर आधारित 
विषयों के केन्द्रीय प्रतिमा के संक्रमण के कारण 
वरन्‌ आदर्शमूलक स्वीकृति के आधार तक के 
अवैधीकरण के खतरे के कारण भी है। हमारे 
समाज के परिवर्तन की चुनौतियाँ ऐसे दबाव 
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उत्पन्न करती हैं जो हमारे व्यवसाय को, प्रत्ययों 
और पद्धतियों, पर समाजशास्त्रीय विषयों के 
सार्वभीमिक और विशिष्ट स्तरों पर अपनी सोच 
का विस्तार करे ताकि उन नयी विवशताओं को 
भी शामिल किया जा सके जो सर्व सम्मति पाने के 
लिए अनेकताओं और विशिष्टता की पहचान कर 
सके। 

विशेषकर हमारे औपचारिक अध्ययन के 
जगत में वार्तालाप और भागीदारी के सचेत प्रयासों 
के माध्यम से तारतम्यों की स्थापना करके हमारे 
व्यवसाय द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। 
अन्तत्त: सक्रिय समाजशास्त्रियों के साथ भागीदारी 
विषयों की एकता की स्थापना में सहयोगी हो 
सकती है। इस तरह की अन्त: क्रियाएँ जिनमें 
विषयों को एक दूसरे से बाँटने की उत्कट इच्छा 
हो, अन्तत: औपचारिक अध्यापन में लगे 
समाजशास्त्रियों और सक्रिय समाजशास्त्रियों के बीच 
सामान्य विषय को तलाशने में सहयोगी हो सकती 
है। इस दिशा में कुछ शुरुआतें पहले से ही हो 
चुकी हैं। इन संबंधों में लैंगिक समाजशास्त्र और 
नये सामाजिक आन्दोलनों का उदाहरण दिया जा 
सकता है। इससे उनके बीच का अवरोध जो 
समाजणशास्त्र के प्रतिमानों में एक पक्षीय दृष्टिकोण 
और सर्वसम्मति के दृष्टिकोण के रूप में हमेशा 
बना रहता है, कम हो जाएगा। 

इसके अतिरिक्त, स्तमाजशास्त्री होने के नाते, 
हम ऐसी चुनौतियों का भी सामना करते हैं जो 
समाजशास्त्रीयों के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक और 
देश विशेष की आदर्शात्मक समस्याओं से ही जुड़ी 
हों। ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के 
काल से ही हमारे व्यवसाय में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के 


कारण यह समस्या हमारे साथ है। समाजशास्त्र में 
प्िद्धांतों और पद्धतियों की आलोचना की समृद्ध 
परम्परा का संस्थानीकरण हो चुका है। समाज में 
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने हमारे 
व्यवसाय में प्रौढ़ता और स्थायित्व उत्पन्न करने में 
सहयोग दिया है। फिर भी इस स्थिरता और आत्म 
विश्वास का ठोस कारण समाजशास्त्र के अध्ययनों 
का भरपूर भंडार है जो भारतीय समाजशास्त्रियों 
और शोध संस्थानों द्वारा आयोजित और प्रकाशित 
किया गया। 

फिर भी कुछ व्यावसायिक बेचैनियाँ आज 
भी हैं। ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बड़े 
पैमाने पर विचारधाराओं में बदलाव आ रहा है। 
उपलब्धियों और व्यापारिक प्रयासों के आदर्शों की 
ओर स्पष्ट रुझान है। आर्थिक सार्वभौमिकता, उपभोग 
की विधियों और सांस्कृतिक शैलियों के बढ़ते 
सार्वभौमिक तंत्र से नई आशाओं का पुनरूत्थान हो 
रहा है। लोगों की व्यावसायिक प्राथमिकताएं और 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण इससे प्रभावित हुए हैं। 
आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण ने ऐसे नये 
अवसर और विशेष तरह की योग्यताओं और शिक्षा 
की माँग की है जो समाजशास्त्र जैसे उदारवादी 
और मानवतावादी सामाजिक विज्ञानों के अध्यवसाइयों 
और छात्रों को अपनी ओर खींच सके। ऐसा नहीं 
है कि आदर्श-प्राथमिकताएँ पहले नहीं थी। आज 
उनका स्तर वास्तव में बहुत व्यापक हो चुका है। 
साथ, ही, उनका क्षेत्र और सुविधाओं का स्तर भी 
प्रचुर मात्रा में बढ़ चुका है। 

इस तरह का विकास होने के कारण 
समाजशास्त्र के शोध और अध्ययन भी प्रभावित हुए 
हैं। ये हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों 


समाजशास्त्र और परिवर्तन की पनपती चुनौतियाँ 


दिशाओं की ओर ले जायेंगे। इस सकारात्मक 
समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे बहु-संख्यक छात्र 
जो इसका अध्ययन अपनी प्राथमिकता के कारण 
नहीं करते हैं वरन्‌ बेहतर अवसरों की कमी के 
कारण करते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन से दूर हो 
जाएँगे। स्नातक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के 
अधिकांश छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे छात्रों 
के लिए एक विशेष लाभ यह होगा कि उनकी 
शिक्षा और उत्पादक रोजगार के बीच का समय 
कम हो जाएगा। परिवर्तन को नई शक्तियों के 
द्वारा व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक बल देने 
की संभावना है। यह परिवर्तन समाजशास्त्र के 
शिक्षण को भी प्रभावित करेगा। ऐसे दबाव पड़ेंगे 
जिनसे पाठ्यक्रमों, अध्यापन की पद्धतियों और 
शोध क्षेत्रों की पुनर्सरचना करनी होगी। 
थे विषय समाजशास्त्र के लिए अपने साथ 
कुछ नकारात्मक परिणाम भी लाएँगे। बाजारी 
शक्तियों के विस्तार के साथ न केवल हमारा 
आर्थिक जीवन वरन्‌ हमारी संस्कृति और ज्ञान के 
महत्व में भी परिवर्तत आएगा। हम अधिकतम 
भौतिक लाभ की ओर खिंचे चले जाएँगे। शिक्षा में 
रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 
अत: भानव वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञानों अथवा 
बहुत से प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्रों में छात्रों की 
प्रविष्टियाँ कम होंगी। यह उपयोगितावादी दबाव 
समाजशास्त्रियों को बाजारी शक्तियों के समाजशास्त्रीय 
अध्ययन की ओर मोड़ने कि लिए विवश करेगा। 
गह प्रशन उठता है कि हम समाजशास्त्र को बिना 
झके आधारभूत मूल्यों को तोड़े व्यावसायिक और 
बाजार के लिए कितना उपयोगी बना पाएँगे? मेरे 
विचार में समाजशास्त्रियों को इस विषय पर गंभीरता 
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से सोचने की सलाह दी जा सकती है। उन 
विकसित समाजों ने जो बाजारी शक्तियों के साथ 
कुछ वर्षों से रह रहे हैं, आपस में एक सन्तुलन 
विकसित कर लिया है। ज्ञान की एक शाखा होने 
के नाते, समाजशास्त्र को अपने छात्रों की उस 
वृष्टिकोण से इस सामाजिक वास्तविकता को 
स्वीकारने की विधियाँ सिखानी होंगी जो मानवीय, 
दार्शनिक और वैज्ञानिक हैं। पर्यवेक्षण के संपूर्ण 
दृष्टिकोण के अनुसार समाजशास्त्र स्वयं में 
वास्तविकता के साथ आलोचनात्मक विषयों को 
समेटने का प्रयास करता है अत: यह विस्तृत अर्थों 
में समस्याओं का निदान करता है। लोग समाजशास्त्र 
का अध्ययन व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के 
लिए करते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ समाजों में 
किया है। समाजशास्त्र का अध्ययन प्वामाजिक 
समस्याओं की आलोचनात्मक ढंग से दृढ़ कर 
सुलझाने की विधि में सहयोग देता है। 

एक विषय की दृष्टि से समाजशास्त्र की 
सामर्थ्य का ज्ञान इस बात से हो सकता है कि यह 
दुनिया में घट रही सामाजिक घटनाओं के रहत्यों 
का उद्घाटन कर सकता है अथवा उन घटनाओं 
की जानकारी दे सकता है जो पूरे तौर पर उनकी 
गहन संरचना में छिपी हुई हैं। इस संबंध में, 
समाजशास्त्र का ज्ञान न केवल तात्कालिक वर्तमान 


को ही लेता है वरन्‌ सामाजिक घटनाओं के अतीत 


को भी स्वयं में समेटता है। अत: समाजशास्त्र के 
प्रशिक्षण से छात्रों को न केवल बाजारी शक्तियों से 
जूझने के योग्य बनाना चाहिए वरन्‌ उन्हें इस 
योग्य भी बनाएँ कि वे आलोचनात्मक और 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था में इन 
शक्तियों के महत्व को समझ सकें। अतः यह 
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और पद्धतियों का &शक्षण. -माजशास्त्र 


के इस दृष्टिकोण को भी ध्व+ मे - ना चाहिए । 
समाजशास्त्र को तब तक सार्थक ढंग से नहीं 
पढ़ाया जा सकता जब तक कि अवधारणाओं को 
सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के 
विश्व विचार के दृष्टिकोण से न देखा जाए। यह 
विश्व विचार सामाजिक संबंधों के अर्थों, सामाजिक 


,समाजशास्त्र की सहभागी पुस्तक 





रूपों आर संस ,, जो मानवीय उत्पाद है, की 
आदर्शमूलक अभिव्यक्ति में निहित है। यही दृष्टिकोण 
समाजशास्त्र का सार है। ज्ञान के क्षेत्र में जब हम 
बाजारी शक्तियों की चुनौतियों का सामना करते 
हैं, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। यही विश्व 
विचार ऐसी सीमाएं प्रदान करता है जिनमें 
समाजशास्त्र को पढ़ाने में बिना इसके सार को नष्ट 
किये, उपयोगी खोजों को शामिल किया जा सकता है। 
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